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 लोक  सभा  बाद-विवाद
 aK न  मम  ESE  धर» हा  अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को श्री एम० कन्डप्पन के दुखद  अधााााााकाता

 लोक  सभा

 लोक  सभा  बजे  म०  पू०  पर  समबेत  हुई  ।

 सहोबय  पोठासीन  हुए  ]

 निधन  सम्बन्धों  उल्लेख

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  सदन  को  श्री  एम०  कन्डप्पन  के  दुखद  निधन की  सचना
 देनी  श्री  कन्डप्पन  तमिलनाडु  के  तिरुचेनगोडे  और  मेत्त्‌ र  निर्वाचन  क्षेत्रों  से  और

 के  दौरान  तीसरी  और  च्ोथी  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  ।

 श्री  कन्डप्पन  एक  किसान  होने  के  साथ-साथ  जाने-माने  सामाजिक  और  राजनीतिक  कार्यकर्ता
 तथा  ग्रामीण  उत्थान  तथा  सामाजिक  सुधारों  में  गहरी  रुचि  लेते  थे  ।

 श्री  कन्डप्पन  एक  योग्य  संसदविज्ञ  थ ेऔर  सभा  की  कार्यवाही  में  गहरी  रुचि  लेते  थे  ।  ऐसा  करते

 हुए  उन्होंने  सभा  की  कायंवाही  में  बहुमूल्य  योगदान  किया  ।

 श्री  कन्डप्पन  का  निधन  56  वर्ष  की  आयु  में  देर  खड़े  को  मद्रास  में  हुआ  ।

 हम  अपने  इस  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  शोक  करते  हैं  और  मुझे  यकीन  है  कि  यह  सभा

 शोक सन्तप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरे साथ अब सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौत खड़े हों । सदस्यगण थोड़ी बेर मोन खड़े प्रश्नों के मोखिक उत्तर कृष्णा नदी के जल के बंटबारे के सम्बन्ध में बैठक थी गुस्लापललो रामचलान : क्‍या जल संसाधन अंज्ो यह बताने कौ कृपा करेंगे



 भौिक  उत्तर  16  1990

 >-  --++-

 तेलुगु  गंगा  परियोजना  के  माध्यम  से  कृष्ण  नदी  का  जल  आन्ध्र  प्रदेश  और

 महाराष्ट्र में  बांटने  के  सम्बन्ध  में  हाल  में  हुई  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  और

 (we)  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  और  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  विशेषज्ञों  ने

 बैठकों  में  भाग  लिया  था  ?

 अल  संसाधन  संत्रालय  के  राज्य  बैंश्री  मेमुभाई  :  मुख्यमन्त्री  आगामी

 विचार-विमर्श  के  लिए  1990  में  बंठक  में  भाग  लेने  हेतु  सहमत  हो  गए

 जी

 करी  भुल्‍्लापल्‍्लो  तेलुगु  गंगा  परियोजना  से  कृष्णा  नदी  के  जल  का  बंटवारा  काਂ  री

 समय  से  ज्वलंत  विषय  रहा  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  आन्भ्र  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  के

 तीनों  मुल्यमंत्रियों  का  तिरुपति  में  हाल्न  द्वी  में  हुआ  सम्मेलन  इस  जल  विवाद  की  समस्या  को  सुलझाने
 की  दिशा  में  एक  महान  घटना  है  |

 क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  सरकार  तिरुपति  में  तीनों  मुख्य
 मम्त्रियों  द्वारा  लिए  गए  निर्णयों  को  स्वीकार  करती  है  अथवा  कया  यह  मध्य  प्रवेश के  पिछले

 आुम्प्रमण्की  श्री  पुत०  टी०  रामाराव  द्वारा  यह  दावा  करना  कि  वह  कृष्णा  नदी  के  अतिरिक्त  जल  का
 2000  ईसक्ली  तक  उपब्रोम  उसका  समर्थन  करती  है  ।

 क्री  सनुभाई  कोटाड़िया  :  मेरे  मंत्रालय  द्वारा  5  अप्रैल  को  बेठक  बुलाई  गई  थो  |  इसी  बीच

 आुल्े  कर्माठक  के  मुख्यमत्त्री  श्री  वीरेज्  पाटिल  से  एक  पत्र  मिला

 क्री  मुह्लापललो  रामचमाम  :  बंठक  22  अप्रैल  को  बुलाई  गई  थी  ।

 थी  मंनृभाँई  कोटांडिया  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  भेरे  मंत्रालय  द्वारा  यहां  दिल्ली  में  5  अप्रैल
 को  बेठक  बुलाई  गई  थी  ।  इसी  बीक्ष  मुझे  कर्नाटफ  के  माननीय  मुख्यभम्त्री  श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  का  एक
 पन्र  मिला  था  जिसमें  ग्रह  कहा  गया  ध्ा  कि  आंध्र  प्रदेश  और  मह्दाराष्ट्र  के  तीनों  मुख्यमन्त्रियों
 ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  स्वयं  मिलकर  इस  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  विचार-विमशं  उन्होंने
 भुत  लिखों  कि  यदि  आवश्यक  तो  भविष्य  में  थे  कैसीस  सरकार  से  हस्तक्षेप  करने  का  अनुरोध  क

 ओ  सल्लापल्‍लो  रामचमने  :  यह  उत्तर  सही  नहीं  जल  एक  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  है
 और  ये  सभी  नदियां  हस  देश  क्री  हैं  |  सम्पूर्ण  देश  सें  जल  ब्रिबादों  से  उठते  वाली  विभिन्‍न  समस्याओं  को
 ध्यात  में  रखते  क्या  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हैं  कि  क्या  सरकार  की  इस
 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  स्‍तर  पर  एक  राष्ट्रीय  जल  न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  की
 कोई  योथना  है  ?  मैं  माननोय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जाधता  ब्राहता  हूं  कि  क्या  यह  सरकार  अतिरिक्त
 जस  के  उचित  बंटबारे  को  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  राष्ट्रीय  जल  प्रिड  स्थापित  करने  के  लिए  कुछ
 निश्चित  कार्यक्रम

 थी  भभुनाई  क्ोट॑ड्या  :  मैं  यह  कहता  हूं  कि  इस  प्रश्त  का  विषय  बहुत  ही  सीमित
 है  |  यह  केबल  कृष्णा  अल  स्यायाधिकरण  निर्णय  से  सम्बन्धित  सम्बन्धित  राज्यों  ने  इस  विषय  को



 26  1912  मौखिक  उंत्तेरे

 उठाया  था--क्या  इसे  हल  किया  जाएगा  अचचा  गहीं  और  इसे  हस  करने  के  लिए  क्या  प्रधाल  किए  गए

 हैं  )

 रो  मुल्लापललो  रामचसखन  :  इस  समस्या  को  हल  करने  की  दृष्टि  से  मैं  केवल  मन्त्री  से  पूछ
 रहा  हूं  ।

 श्री  सनभाई  कोठाड़िया  :  मुझे  यह  निवेदन  करना  है  कि  कृष्णा  जल  न्याग्राशि  पहले  ही
 यह  निर्णय  दें  दिया  है  कि  इतना  जल  कर्नाटक  इतना  जल  आन्प्र  प्रदेश  को  और  इतना जल  महाराष्ट्र
 को  जाएगा  ।  )

 क्रो  मललापलल्‍लो  रामअम्रान  :  इस  निणंय  में  भी  काफी  अन्तर  है  ।

 की  सनभाई  कोटाड़िया  :  सम्बन्धित  राज्यों  द्वारा  जो  विषय  उठाया  ग्रया  था  वहू  केवल  मद्रास
 शहर  को  पीने  के  प्रयोजन  के  लिए  15  टी०  एम०  सी०  जल  की  सप्लाई  के  बारे  में  है  |  )

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्ब्नन  :  यह  मेरा  प्रश्न  नहीं  है  ।  मैंने  तमिलनाडु  के  बारे  में  कभी  नहीं  पूछा
 है  ।  यह  बिल्कुल  भिन्‍न  है  ।

 भरी  वाई०  एस०  राजशंखर  रेडडो  :  अध्यक्ष  तेलुगु-गंगपा  परियोजना  के  दो  हिस्से  हैं  ।

 एक  मद्रास  को  जल  सप्लाई  का  है  और  दूसरा  रायलसीमा  में  लगभग  दो  लाख  एकड़  भूमि  को  जल  सप्लाई
 का  है  |  यह  परियोजना  विशेष  लगभग  पांच  अथवा  6  वर्ष  पहले  शुरू  की  गईं  थी  और  इस  परियोजना  पर

 लगभग  30०  करोड़  रुपए  की  धनराशि  पहले  ही  खर्च  की  जा  चुकी  लेकिन  यह  परियोजना  आन्फ्र
 प्रदेश  के  तत्कालीन  मुख्यमन्त्री  श्री  एन०  टी०  रामाराव  के  अडियल  रबंये  के  कारण  अनावश्यक  रूप
 से  स्वय  विवाद  का  विषय  बन  अतिरिक्त  जल  की  दलील  स्वयं  राज्यों  के  हित  के  लिए  बहुत
 हानिकारक  इस  परियोजना  के  शुरू  होमे  के  समय  से  हम  प्रायः  यह  तक  दे  रहे  थे  कि

 तेलुगु-गंगा  परियोजना  अथवा  परियोजना  का  कोई  भी  नाम  आन्प्न  प्रदेश  को  निश्चित  रूप  से  जल  क
 आश्वासन  दिया  जाना  चाहिए  जोकि  बचाव  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  निर्णय  किया  यया
 इसके  बारे  में  कोई  सदिग्धता  नही  है  ।  यहाँ  तक  कि  अब  भी  हम  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करते  कि

 तेलुगु-गंगा  परियोजना  को  बिल्कुल  स्वीकृति  न  दी  जाए  यदि  यह  अतिरिक्त  जल  पर  बाधारित
 हमारा  निश्चित  मत  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  पर  जोर  देना

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  व्याख्या  कीजिए  |  कृपया  सूचना  देने  की  बजाय  प्रश्न  पूछिए  ।

 श्री  वाई०  एस०  राजशश्तर  रेडडो  :  मैं  इसको  ओर  भा  रहा  हूं  हम  मन्त्री  महोदय
 से  अनुरोध  कर  रहे  हैं  कि  इस  परियोजना  विशेष  को  सकारात्मक  स्वीकृति  केवल  तभी  दें  यदि  राज्य
 सरकारें  बचावत  समिति  के  निर्णय  के  अन्तगंत  वायदे  के  अनुसार  जल  देने  का  आश्यास्रन  देती

 )  क्‍या  मत्री  महोदय  स्पष्ट  रूप  से  आश्वासन  देंगे  कि  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  केवल  तभी
 जाएगी  कि  यदि  राज्य  सरकार  बायदे  के  अनुसार  जल  देने  को  कहती

 क्रो  सनभाई  कोटाडिया  :  यदि  राज्य  सरकारें  हमारे  पास  आती  हैं  तो  विश्वय को  हु  करने
 के  लिए  तंयार  हैं  ।  यदि  सभी  सम्बन्धित  पक्ष  कहते  हैं  कि  हम  स्वयं  इस  विषय  को  हल  करने  का  प्रयास
 कर  रहे  तब  मैं  किस  प्रकार  हस्तक्षेप  कर  सकता  हूं  ?

 श्री  बाई०  एस०  रालशेक्षर  रेड्डो  :  यह  मेरा  प्रश्म  नहीं  हैਂ  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  उत्तर  दिया  था  कि  यदि  सभी
 राज्य  सरकारें  सहमत  तब  वह  इस

 पर  बिचार  कर  सकते  मेरे  विचार  यही  उनका  मुद्दा

 )

 क्री  थाई०  एस०  राजशेलर  रेडडो  :  यह  बेठक  केवल  दिश्वावा  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  इस  प्रकार  नहीं  |  श्री  नाईक  ।

 भ्री  राम  नाईक  :  माननोय  अध्यक्ष  यहां  पर  तीन  राज्यों  का  सवाल  है  कर्नाटक
 और  आरफ्र  प्रदेश  |  संयोग  से  इत  तीनों  राज्यों  के  मुख्यमन्त्री  कांग्रेसी  हैं  और  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  भी  है
 लेकिन  तीनों  साथ  में  नहीं  भा  रहे  इनके  पहले  जो  उन्होने  कुछ  रास्ता  निकाला  परन्तु  इन
 तीनों  की  यह  परम्परा  ऐसी  है  कि  कोई  समस्या  को  सुलझाना  उसको  लटकाना  ही

 मेरा  सबाल  यह  है  कि  अनुभव  को  छ्याल  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  को  फोसंफुल्ली  इल्टरवीन
 करके  कोई  ऐसी  मीटिंग  कराकर  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  कार्य  करना  चाहिए  ताकि  कोई  रिजल्ट  तो

 ऐसा  कोई  काम  माननीय  मस्‍्त्री  महोदय

 क्री  मनुभाई  कोटाड़िया  :  श्री  राम  नाईक  जी  ने  अच्छी  बात  की  है  ।

 यदि  सम्बन्धित  राज्य  कहते  हैं  कि  वे  स्वयं  इस  समस्या  को  हल  कर  मैं  नहीं  समझता  कि
 केम्द्रीय  सरकार  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  कर  सकती  है  |

 श्री  अनारंतग  पुजारी  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  इस  विषय के  बारे  में  पूर्ण  तथ्यों  से
 अबगत  नहीं  हैं  ।  यह  विवाद  मद्रास  शहर  को  जल  की  सप्लाई  के  सम्बस्ध  में  नहीं  है  ।  तीन
 आर  कर्गाटक  और  महाराष्ट्र  कृष्णा  जल  में  अपने-अपने  हिस्से  से  प्रत्येक  5  टी०  एम०  सी०
 जल्ष  मद्रास  शहर  को  पूर्ति  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  |  इसके  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  है  ।  विवाद
 तो  अतिरिक्त  उपलब्ध  जल  से  जल  के  बंटवारे  के  बारे  में  आन्प्र  के  भूतपूर्व  मुख्यमन्त्री  श्री  एन०  टी०
 रामाराब  अतिरिक्त  जल  को  सिंचाई  कार्यों  क ेलिए  प्रयोग  करना  चाहते  लेकित  अन्य  राज्य  उनके
 इस  विचार  से  सहमत  नहीं  संघीय  ढांचे  इस  प्रकार  के  विवाद  बातचीत  और  सद्भाव  से  हल
 किए  जा  सकते  मुख्यमन्त्री  इस  सम्बन्ध  में  मिलते  रहे  यह  विवाद  केवल  कल  उठा  लेकिन

 यह  विवाद  1952  से  रहा  केन्द्रीय  सरकार  यह  कहकर  अपना  पीछा  नहीं  छूड़ा  सकती  कि  उसका

 इस  मामले  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ओर  केवल  तीन  मुड्यमंत्रियों  को  बंठक  बुलाने  आदि  के  लिए  सहमत
 होना  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  सभी  सम्बन्धित  मुख्यमन्त्रियों  की  बेंठक

 बुलाए  और  इस  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  बिचार  करते  हुए  इस  बिबाद  को  हल

 श्री  लनुभाई  कोटाड़िया  :  मुझे  कर्नाटक  के  मुख्यमंत्री  द्वारा  लिखा  गया  प्र  पढ़ने  की

 अनुमति  दी  जाए  आपने  7  1990  को  कृष्णा  नदी  जल  विवाद  पर  विचार  करने  के  लिए
 आतग्र  महाराष्ट्र  तथा  कर्नाटक  के  मुद्यमंत्रियों  की  एक  बैठक  बुलाई  थी  ।  इन  परिस्थितियों  में

 7  1990  को  आपके  द्वारा  दिल्ली  में  बुलाई  गई  बैठक  में  कृष्णा  अल  के  बंटवारे  के  प्रश्न  को

 4
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 बिचार  के  लिए  लिये  जाने  की  आवश्यकता  और  केबल  काबेरी  जल  विबाद  पर  विचार  किए  जाने

 की  आवश्यकता  कृष्णा  जल  मामले  पर  विचार  करने  के  यदि  हम  यह  महसूस  करेंगे  कि आपके

 हस्तक्षेप  की  अभी  भी  आवश्यकता  होगी  तो  हम  आपके  पास  आएंगे
 ।”  अभी  तक  हमें  किसी  भी  सरकार

 से  कोई  सन्देश  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 झोमती  जयबस्ती  सथोनचसा  मेहता  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती  हूं
 कि  यह  मामला  पानी  का  है  ।  जँसे  इसके  पहले  कर्नाटक  ओर  महाराष्ट्र  के सीमा  के  सवालों  को आज  तक

 लटकाये  रखकर  अलग-अलग  प्रकार  से  मतभेदों  को  जागुत  किया  गया  उसी  प्रकार  से  इसका  भी  यही

 हाल  है  ।  फिर  इसके  अलावा  हमें  नमंदा  के  सवाल  पर  भी  इस  प्रकार  के  मतभेदों  की  बातें  सुनने  को
 मिलती  हैं  ।  क्‍या  इस  क्षष्णा  के  पानी  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  जल्दी  कोई  निर्णय  लेक  शी घ्रा।तिशीघ्र
 निर्णय  काम  करना  चाहती  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  मन्‍्त्री  महोदय  स्वयं  स्पष्ट  नहीं  कर  पाये  हैं
 क्योंकि  जब  प्रश्न  में  उनसे  पूछा  गया  कि  संम्ट्रल  गवर्नमेंट  के  बाटर  रिसोसंज  से  सम्बन्धित  एक्सपर्टस  उस
 मीटिंग  में  उपस्थित  थे  या  नहीं  तो  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  है  कि  कोई  एक्सपर्ट  उपस्थित  नहीं  था  |
 मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  सिर्फ  तीन  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  के मिलने  के  लिए  ही  बह  मीटिंग  बुलायी
 गयी  एक्सपर्ट  लोगों  का  उसमें  उपस्थित  रहता  किस  वजह  से  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  ।  एक्सपर्ट
 लोग  उसमें  क्‍यों  उपस्थित  नहीं  थे  ।  मेरा  मूलभूत  सवाल  यह  है  कि  नदियों  के  पानी  से  सम्बन्धित
 जो  समस्या  होती  उसे  सालों  तक  क्यों  लटकाये  रखा  जाता  है  ।  जब  इस  ईश्यू  में  पानी  के  बंटबारे  का
 सबाल  है  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  अपना  पानी  इस  सबाल  को  सुलझाने  का  प्रयत्न  करेगी  ।

 क्री  सनुभाई  कोटाड़िया  :  जहां  तक  इस  सरकार  के  पानी  दिखाने  का  सम्बन्ध  जहां  जरूरत

 होती  वहां  यह्‌  सरकार  अवश्य  पानी  दिखाती  है  और  दिखाया  भी  यहां  जयबन्ती  बहुन  ते  दो-तीन
 सवाल  मुर्य  रूप  से  उठाये  ।  पहला  प्रश्न  उन्होंने  पूछा  कि  उस  मीटिंग  में  सैन्ट्रल  गबनेमेंट  का  कोई  एक्सपर्ट
 हाजिर  क्‍यों  नहीं  उन्हें  मालूम  होना  चाहिए  कि  बह  मीटिंग  च्रीफ  मिनिस्टर  ने  ही  बुलायी
 गवर्नमेंट  ऑफ  इश्डिया  ने  नहीं  बुलायी  थी  ।  हमें  तो  मात्र  शामिल  होने  का  निमंत्रण  भर  दिया  गया
 बल्कि  देखा  जाये  तो  निमंत्रित  भी  नहीं  किया  गया  इसलिए  वह  मीटिंग  तीनों  स्टेट्स  के  चीफ
 मिनिस्टर्स  की  थी  ।  जं॑से  मैंने  अभी  पढ़कर  हमें  बंसे  ही  बोल  भर  दिया  था  कि  हम  लोग  चाहें  तो
 आ  सकते  हैं  :  वी  आर  ट्राइंग  ट्‌  रिजौल्ब  विदिन  हसके  आगे  कहा  गया  है  कि  इफ  इंटरवेंशन
 ऑफ  सेन्‍्ट्रल  गबनंमेंट  इज  नेसेस्सरी  देन  वी  बिल  एप्रोच  सिर्फ  इतमा  ही  हमें  बोला  था  ।  यही  कारण

 है  कि  हमारा  कोई  उच्च  अधिकारी  उस  मीटिग  में  नहीं  गया  ।  जहां  तक  पानी  के  बंटवारे  का  सवाल
 कृष्णा  बेसिन  में  2060  टी०  एम०  सी०  पानी  जिसका  बंटवारा  किया  गया  पूरे  पानी  का
 माल  हो  रहा  है  इसलिए  नेशनल  वेस्टेज  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  प्रश्न  सिफं  यह  रह  थाता  है  कि
 तीनों  राज्यों  के  बीच  कितने-कितने  पानी  का  उपभोग  किस  राज्य  के  हिस्से  कितना  पानी  आये  ओर
 यह  ईश्यू  अभी  चल  रहा  है  ।

 ]

 डा०  तम्बि  दुर॑  :  तेलुगु  गंगा  परियोजना  केवल  आमस्प्न  प्रदेश  के  लिए  ही  महत्वपूर्ण  नहीं  है  बल्कि
 यह  तमिलनाडु  राज्य  के  लिए  भी  महत्वपूर्ण  है  ।

 एक  भालनीय  सदस्य  :  हमें  कोई  आपक्ति  नहीं
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 डा०  तम्बि  हुरं  :  आपको  कोई  आपत्ति  नहीं  है  परम्तु  हमें  पामी  नहीं  मिल  सकता  ।  मद्रास  शहर
 में  पानी  की  बड़ी  कमी  है  ।  इस  समस्या  के  समाघाम  के  लिए  आन्फ्र  प्रदेश  और
 तमिल  के  मुख्यमंत्रियों  को  पीने  के  लिए  कृष्णा  नदी  का  फालतू  पामी  मिलने  को  आशा  है  ।  परन्तु  यहां
 मन्त्री  महोदय  बता  रहे  हैं  कि  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  बातचीत  करने  हेतु  विभिस्न  राज्यों  के

 मुख्यमंत्रियों  को  बुलाया  जा  रहा  है  ।  मैं  नहीं  सोचता  कि  हम  बातचीत  के  माध्यम  से  समस्या  का
 समाघान  कर  सकते  हाल  ही  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  कहा  है  कि  बातचीत  के  माध्यम  से  अन्तर्राज्यीय
 विवादों  को  हल  करना  सम्भव  नहीं  था  क्योंकि  विभिन्‍न  राज्यों  की  राजनैतिक  समस्याएं  पहले  जब

 हमने  पिछली  लोक  सभा  में  तेलगू  गंगा  परियोजना  के  बारे  में  चर्चा  की  थी  तो  राष्ट्रीय  मोर्चा  तेलगू  देशम
 तथा  जनता  दल  के  सदस्यों  ने  राजनैतिक  कारणों  से  बिलम्ब  की  आलोचना  की  अब  वे  सत्ता  में

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  समस्या  का  समाधान  किस  प्रकार  करेंगे  तथा  मद्रास  शहर  को
 जल की  पर्याप्त  आपूर्ति  की आएगी  ।  तमिलताडु  सरकार  ने  भी  इस  परियोजना  पर  बहुत  अंधिक  मात्रा  में

 धन  राशि  व्यय  की  है  ।

 ]

 भरी  मनुभाई  कोटठाड़िया  :  मैं  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  किसी  एक  ईश्यू  को  सोल्व  करने
 में  मद्रास  सिटी  को  पानी  देने  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  क्योंकि  क्‍योंकि  तेलगु  गंगा  बांध  का
 काम  अभी  चल  रहा  है  और  उस  पर  आज  तक  306  करोड़  रुपये  खचं  आ  चुके  उसके  बाद  कैनाल
 का  सवाल  जो  केनाल  वहां  निकलने  वाली  उसका  काम  भी  चल  रहा  उसमें  से  रॉयलसीमा  के
 लिए  29  टी०  एम०  सी०  पानी  दिया  जाए  या  इस  मामले  में  आन्भ्रप्रदेश  कहता  है  कि  हमें  29
 टी०  एम०  सी०  पानी  की  जरूरत  है  और  हम  उसका  इस्तेमाल  जहां  तक  कूंसरी  दोनों  स्टेट्स
 यानी  महाराष्ट्र  ओर  कर्नाटक  का  सवाल  वे  कह  रही  हैं  कि  वहां  पानी  ज्यादा  नहीं  है  इसलिए  वे
 इस्तेमाल  नहीं  कर  सकते  ।  यही  सिर्फ  ईश्यू  सेटल  करने  के  लिए  बाकी  मद्रास  सिट्टी  को  15  टी०
 एम०  स्री०  पानी  देने  का  प्रश्न  अलग  से  लिया  जा  रहा  है  ।

 भ्री  के०  एस०  राब  :  मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि  सदस्यों  और  सभा  का  समय  बचाने
 के  लिए  इतिहास  को  देखा  जाए  ।  हमें  उन्हें  अपेक्षित  जानकारी  प्रदान  करने  के  लिए  वेतन  नहीं  विया
 जाता  है  |  अधिकारियों  को  उन्हें  अपेक्षित  जानकारी  प्रदान  करने  के  लिए  वेदन  दिया  जांता  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसके  बारे  में  अपना  समय  बर्बाद  मत  कीजिए  ।  आप  प्रश्न  के  सम्बन्ध
 में  बात  कीजिए  ।

 की  के०  एसत०  राव  :  जंसाकि  कुछ  सभय  पहले  श्री  तम्बि  दुरे  कह  रहे  थे  तथा  जले  संसाधन

 मंत्रालय  की  मांगों  के  बारे  में  चर्चा  के  दोरान  मैंने  भी  कहा  था  कि  नीति  निर्माण  में  जल  संसाधन  मंत्रालय
 की  भूमिका  समन्वय  करने  को  है  |  परन्तु  वे  कहते  हैं  कि  जब  तक  हम  नहीं  कहेंगे  तब  तक  बह  पानी  के

 दुरुपयोग  जो  वहां  किया  जा  रहा  जांच  नही  वह  अपनी  कुर्सी  पर  बेठकर  पानी  के

 पयोग  अथवा  जल  संसाधनों  के  अभाव  को  देखते  पहले  श्री  एन०  टी०  रामाराव  के  अहूं  के  कारण

 वियाद  पैदा  हुआ  तत्कालीन  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  ने  पहल  की  ओर  बंछक  मैं  सभा  को
 धताना  चाहता  हूं  कि  उस  समय  बेठक  बुलाने  के  बाबजूद  भी  उन  सदस्यों  करे  सत्तारूढ़  पक्ष  के
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 केशीय  सरकार  के  विरुद्ध  समस्या  का  समाधान  ते  करने  का  आरोप  लगाग्रा  था|  इसके  विपरीत अब
 बह  कहते  हैं  कि  फ़्ह  उनका  क्रार्य  तहीं  है  ।

 जनता  द्वारा  जल  संसाधनों  का  इस्तेमाल  किया  जाता  चाहे  वे  आन्प्र  महाराष्ट्र  अथथा

 तमिलनाडु  के  हों  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  प्रत्येक  राज्य  के  बीच  विधाद  है  इससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  भाहे
 इसमें  जनता  दल  अथवा  कांग्रेस  पार्टी  का  शासन  प्रश्न  यह  है  कि  मामले  को  अभी  तक  नहीं  सुलझाया
 गया  है  ।  इसलिए  इन  सब  बातों  से  हम  यह  निष्कर्ष  निकाल  सकते  हैं  कि  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  और
 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  सभा  को  विश्वास  में  लेकर  कोई  निर्णय  नहीं  करेंगे  तब  तक  पानी  की  समूची  माज्रा
 बर्बाद  होती  रहेगी  ओर  वहां  बाढ़  तथा  तबाही  मची  रहेगी  ।  मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि
 क्या  वह  अपने  वक्‍तथ्य  में  घरिवर्तन  करेंगे  और  समस्या  के  समाधान  के  लिए  केन्द्र  की  ओर  से  बेठक

 बुलायेंगे  जो  जनता  दल  के  हित  में  है  ।

 को  लग॒भाई  क्ोटाड़िया  :  जंसकि  कर्नाटक  के  मनन्‍त्री  ने  लिखा  है  कि  वे  जूत  में  पुनः  बेठक  बुला
 रहे  उन्हें  इस  प्र  विचार-विमर्श  करने  दीजिए  ।  यदि  वे  निष्कर्ष  निकालने  में  असमर्थ  रहेंगे  अथवा

 हमसे  अनुरोध  करेंगे  तो  हम  उमके  साथ  विचार  करेंगे  और  यवि  आवश्यक  हुआ  तो  हम  निश्चित  रूप  से
 बेठक

 सेबानिश्॒ुत्त  व्यक्ति  योजना  के  अम्तगंत  आवेदन

 "841.  क्री  राभली  लाल  सुभन  :  क्या  शहरी  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सेवानिवृत्त  ब्यक्षित  योजना  के  अन्तमंत  न्यू
 पैटन  1979  के  अन्तगंत  पंजीकृत  ध्यक्तियों  से आवेदन  आमंत्रित  किये

 कया  कुछ  ऐसे  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  आये  हैं  जिनमें  सेवानिबु्त  ब्यवित  इस  योजना
 की  जानकारी  न  होने  के  कारण  आवास  के  आबंटन  हेतु  निर्धारित  समयावधि  के  अन्दर  आवेदन  नहीं  कर

 और

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  ऐसे  व्यक्तियों  को  एक  और  अवसर  प्रदान  करने  का
 विचार  है  ताकि  ये  लोग  फ्लेट  आवंटन  हेतु  आवेदन  कर  सके  ?

 शहरी  विक्रास  लंत्री  भुरासोलोी  :  हां  ।

 उन  थ्यक्तियों  से  ऐसे  कुछ  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जो समय  पर  आबेदन  नहीं  कर
 समाचारपत्रों  में  ब्यापक  प्रचार  किया  गया  था|

 दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  सेवा-निवत  हुए/सेवानिवृत्त  होने  वाले  व्यक्तियों  को
 समय  पर  अबसर  देता  है  ।  जो  व्यक्ति  गत  अबसर  पर  चूक  गये  वे  आंगे  आवेदनपत्र  आमंत्रित  किए  जाने
 पर  आवेदन  कर  सकते  हैं  ।

 डी०  डी०  ए०  1979  में  एक  नियम  बनाया  था
 रिटायड़े  पह्चेन्स  स्कीम  के  नाम  से  कि  इसके  छहुत  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 7
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 प्लाट्स और  भवन  देने  का  काम  डी०  डी०  ए०  करेगा  ।  ये  कर्मचारी  जिन्होंने  इस  स्कीम  के  तहत  अपना

 जिस्ट्रेशन  करवाया  1979  से  बराबर  डी०  डो०  ए०  के  सम्पर्क  में  इन्होंने  1987  में  और
 1988  में  डो०  डी०  ए०  को  लिखा  और  1989  में  जब  सरकार  ने  फैसला  तो  कुछ  ऐसे
 पत्रों  में  विज्ञापन  छपा  जिसको  लोग  पढ़  नहीं  पाए  जिसके  कारण  काफी  संलया  में  लोग  वंचित  रह  गए

 जो  शेष  सेवा-निवत्त  कमंचारी  उनको  प्राथमिकता  के  आधार  पर  प्लाट  और  भवन  देने  का  काम
 कब  तक  करेंगे  ?

 ]

 श्री  म्रासोलो  सारण  :  मैंने  मुख  जवाब  में  बताया  है  कि  1988,
 1989  तथा  1990  के  डा  में  145  ध्यवित  रह  145  में  से  94  आवेदन  पत्रों  को

 आवंटन  की  स्वीकृति  दे  दी  गयी  थी  परन्तु  तृतीय  श्रेणी  के  फ्लेट  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  वे  लम्बित
 इन्हें  चालू  वर्ष  के  दोरान  निपटाए  जाने  की  संभावना  51  आबेदन  पत्रों  जो  अधूरे  पाए  गये

 अथवा  अपात्र  ध्यकितयों  के  अस्थायी  रूप  से  रह  कर  दिया  गया  ।  इस  प्रकार  शेष  94  आवेदकों  को

 वाल  वर्ष  के  दौरान  फ्लेट  मिल  जायेंगे  ।

 ]

 भरी  रामजी  लाल  सुमन  :  अध्यक्ष  बार-बार  लोगों  को  यह  कहा  जाता  रहा  कि
 मिकता  के  आधार  पर  हम  भवन  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  कोई  निश्चित
 अवधि  कोई  वक्‍त  मुकरर  करेंगे  जब  तक  प्राथमिकता  के  आधार  पर  भवन  कब  तक  देने  का  काम
 करेंगे  ?

 ]

 भरी  म्रासोलो  मारन  :  जानते  हैं  कि  अधिक  आवेदक  नहीं  बचे  हैं  ।  इसकी  संख्या  94  है  ।
 इसलिए  कुछ  महीनों  के  अस्दर  अर्थात्‌  इस  वर्ष  के  अन्त  में  उन्हें  भी  मकान  मिल  जाएगा  ।

 ]

 रो  मदन  लाल  खछुराना  :  अध्यक्ष  मैं  कहना  चाहता  हैं  कि  1979  में  जो  टोटल  नम्बर
 रजिस्ट्रेशन  हुआ  उसमें  पिछले  दस  सालों  में  कितने  दिए  गए  और  कितना  बकाया  उसके  लिए  कया
 किया  जा  रहा  हम  जानना  चाहते  हैं  कि उनकी  मनी  का  क्‍या  हुआ  क्‍योंकि  इनट्रसटिंग  यह  है  कि
 1979  में  एक  लाख  75  हजार  लोगों  ने  रजिस्ट्रेशन  16  करोड़  रुपया  उस  समय  सरकार

 ने  मकान  देने  के  बजाए  एशियाड  82  के  नाम  पर  होटल  बनाने  शुरू  कर  दिए  जो  बने  ही  नहीं  ।  मेरा
 निवेदन  है  कि  1979  में  कितने  लोगों  ने  रजिस्ट्रेशन  करवाया  आज  बकाया  कितने  हैं  और  पिछले
 दस  सालों  में  कितने  यह  बता

 ]

 भो  मुरासोलो  भारत  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अभी  तक  17  योजनाएं  चलायी
 हैं  ।  इन  योजनाओं  के  अस्तगंत  3,18,8  55  व्यक्तितयों  को  पंजीकृत  किया  गया  इनमें  से  31
 1990  तक  1,91,01  6  व्यक्तियों  को  आयंटन  किया  गया  1-4-1990  तक  1,18,580  व्यक्ति

 शेष  बसे  डो०  डी०  ए०  ने  आगामी  भार  बर्षों  के  लिए  प्ंदर्शी  योजता  बनायी  ये  इसे  1991
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 तक  पूरा  करना  चाहते  1991-92  में  19,000,  1992-93  में  26,000  और  1993-94  में
 26,500  फ्लैट्स  तैयार  कर  दिए  जाएंगे  ।  व ेएक  साथ  84,100  फ्लैट्स  तैयार  करना  चाहते  यह
 संदर्शी  योजना  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  सदस्यों  के  उचित  मार्गदर्शन  से  इसे  पूरा  कर  देंगे  ।

 भरी  सम्तोष  मोहन  देव  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  सेबा-निवृत  व्यक्तियों  की  श्रेणी  के  बारे  में  जानना
 चाहता  हूं  ।  जब  आप  उन्हें  श्रेणीबद्ध  करते  हैं  तो  सेवानिवत्त  राजनीतिशों  जो  सांसद  के  रूप  में  चुनाव
 हार  चुके  सम्बन्ध  में  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 भरी  शुरासोलो  मारन  :  यह  केवल  सेवानिवृत्त  अथवा  सेवानिवृत्त  होने  वाले  अधिकारियों  के
 लिए  राजनीतिक  कभी  सेवानिवृत्त  नहीं  होते  हैं  ।

 ]

 क्री  कृपाल  लिह  :  मैं  यह  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  स्कीम  आइन्दा  भी  जारी  जो
 लोग  रिटायर  हो  रहे  हैं  या अगले  साल  रिटायर  वे  भी  इनकी  लिस्ट  का  पार्ट  बनते  जाएंगे  और
 रिटायर  करने  वाले  लोगों  में  शामिल  होते  रहेंगे  या  यह  सिर्फ  उन्हीं  लोगों  के  लिए  है  जिन्होंने  आज  तक
 ऐप्लाई  किया  जो  अगले  साल  रिटायर  होने  बाले  यहू  स्कीम  परमानेंट  है  या  टैम्पोरेरी  है  ?

 ]

 क्री  मुरासोलो  भारत  :  यह  स्थायी  योजना  नहीं  परन्तु  इस  योजना  के  अनुसार
 दिसम्बर  1991  तक  सेवानिवृत्त  होने  वाले  व्यक्तियों  को  इसमें  सम्मिलित  किया  गया  यदि  आवश्यक

 हुआ  तो  हम  ऐसी  अन्य  योजनाएं  भी  चला  सकते  हैं  ।

 आदियासियों  के  उत्जनान  पर  निगरानो  रखने  के  लिए  समिति

 *845,  श्री  गुलाब  चम्द  कटारिया  :  क्‍या  भ्रम  संत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इन  शिकायतों  की  जानकारी  है  कि  आदिवासियों  के  उत्थान  के  लिए
 प्रदान  की  जाने  वाली  करोड़ों  रुपए  की  घनराशि  आदिवासियों  तक  नहीं  पहुंचती  ओर

 क्‍या  सरकार  का  आदिवासियों  के  उत्थान  पर  खर्ज  की  आने  बाली  धनराशि  के  उपयोग  पर
 निगरानी  रखने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  एक  समिति  गठित  करने  का  विभार  है  ?

 ]

 अम  एथं  कल्याण  मंत्रो  रास  विलास  :  आदिवासी  उपयोजना  के  अन्तगंत
 निवेशों  का  एक  भाग  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंअवसंरचनात्मक  विकास  के  लिए  होता  इनके  लाभ  सीधे

 ही  ओर  तुरन्त  अथवा  पर्याप्त  रूप  से  आदिवासियों  तक  नहीं  पहुंचते  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 आदिवासी  विकास  सम्बन्धी  कार्यदल  द्वारा  इसका  पता  लगाया  गया  है  तथा  आदिवासी  उपयोजना
 नीति  से  आदिवासियों  के  सर्वोत्तम  हितसाधन  हेतु  विभिन्‍न  उपचारात्मक/एहतियाती  उपायों  की  सिफारिश
 की  गई  है  ।  इसमें  अवसंरचना  विकास  से  हटकर  परिवार  लाभप्राही  उन्मुख  स्कीमों  का  महत्वपूर्ण  परिवर्तन
 शामिल  है  ।

 भादिवासी  उप्रग्मोजना  कार्यान्वित  करमे  वाली  राज्य  सरकारों  हारा  आदिवासी  विकास
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 गोजताओं  के  सपव-्साप्त  उम्के  अम्तयंत्  िप्चियों  के  इ़॒पपरोग  को  म्रॉनीटर  करने  तथा  समीक्षा  करते  के

 लिए  विधिक  कड़सों  पर  पहले  ही  समितियां  पठित  की  जा  चुकी  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों
 को  अपने  स्रजेशीर्सरगा  तथ्म  ब्रगीक्षा  प्त्नन्प्नों  को  प्रभावी  ब्रताने  हेतु  इन्हें  सुदृढ़  करने  के  लिए  लिखा
 गया  है  ।

 करी  गुज़ाल  ब्रन्‍्य  क्टारिया  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  प्रन्त्री  महोदय  से  पूछना
 चाहता  हूं  कि आदिवासी  योजनाओों  के  तहत  अब  तक  हममे  करोड़ों  रुपया  रच  लेकिन  उस  क्षेत्र

 के  लोगों  को  उसका  लाभ  नहीं  स्लला  ।  जितना  भी  किसी  बड़ी  योजना  में  पैसा  जाना  चाहिए  था  वह
 सारा  पैंसा  उप्तमें  ट्रॉसफर  कर  दिया  ।  आदिवासियों  के  नाम  से  आया  हुआ  पंसा  जो  वास्तव  में  उसका

 बहुत  बड़ा  भाग  दूसरी  योजनाओं  में  और  उनके  अपने  क्षेत्र  में  जो  योजना  उस  पर  उसको  खर्च  कर
 दिया  लेकिन  उसका  लाभ  उन  आदिवासियों  और  गरीब  लोगों  को  नहीं  42  वर्ष  की  आजादी  के

 हद  एक  कौड़ी  भी  उसकी  आय  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 की  राज  विलास  पातथाम  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  का  जहां  तक  प्रश्न  मैं  समझता

 हूं  कि  इसमें  अहुत  ब्रत्यता  भादिवासियों  के  विकास  के  ऊपर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  यदि  हम
 उस  भाज़ा  को  देखते  हैं  तो  पता  लगता  है  उससे  उनको  समुचित  लाभ  नहीं  हुआ  जो  पांचवों  योजना
 थी  उसमें  एक  हजार  करोड़  रुपए  आदिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  पर  रखे  गए  थे  और  ख  भी  छठी
 पंचवर्षीय  योजता  में  पांच  हजार  करोड़  रुपए  खर्च  किए  गए  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  10  हजार
 करोड़  रुपए  उतके  ऊपर  खेच  किए  गए  |  यदि  हम  ये  सब  देखेंगे  तो  पता  लगेगा  कि  16  हजार  करोड़
 रुपए  आदिंवासिमों  के  नाम  परे  छ्च  किए  गए  ।  इसके  विपरीत  यदि  अनुपात  में  लाभ  को  देखते  हैं  तो

 कहीं  उसका  लाभ  नजर  नहीं  आता  है  |  उसमें  खर्च  भी  कुछ  इस  किस्म  के  रखे  गए  हैं  कि  अगर  40
 परमेंट  खर्चा  है  और  ज़ो  प्रेजर  प्लोज़ेक्ट  के  लिए  है  जिसमें  ब्रिजली  नेशनल  हाई-वे  उसको

 बहां  से  डाइवर्ट  कर  दिया  आता  है  |  देखा  यह  जाता  है  कि  दूसरे  गांव  में  बिजली  लग  जाती  लेकिन
 जो  आदियास्िग्रों  क्रे  गांव  हैं  वहां  शिजल्नी  के  इशंन  नहीं  हो  पाते  ५0  परख्रेंट  पंसा  ऐसे  ही  बला  जाता
 है  और  जो  20  परसेंट  पैसा  फैमिली  ओरियंटिड  प्लान  के  अन्तगंत  शेडयूल्ड  ट्राइन्स  के  परिवार  के  लोगों
 को  सहायता  के  नाम  पर  दिया  जाता  है  वह  कुछ  थोड़ा  बहुत  उनके  पास  पहुंच  पाता  जो  बुनियादी
 लोकल  इ्फ्रास्ट्रक्चर  है  या  कोई  माइनर  इरिगेशन  उनके  ऊपर  40  परसेंट  में  से  खर्चा  होता  कल

 हम  इृम्न  सम्बन्ध  में  प्रधानसंत्री  जीसे  भी  सिललने  ढ्राले  हैं  और  हमसे  योजना  आयोग  को  भी  लिखा  है  ।
 माननीय  सदस्य  का  जो  दृष्ट्रिकोण  है  और  जो  उन्होंते  शिकायत  की  उसमें  सत्यता  हम  निश्चित
 छूप  से  इसको  नये  ढंग  से  करेंगे  ।

 पुलाब  चम्द  कटारिया  :  अध्यक्ष  इसकी  मॉनिटरिंग  करने  के  लिए  जो  भी  संस्थाएं

 हवा  रक्की  उनसे  इसका  प्रॉपर  मॉनिटरिंग  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।  इस  कारण  से  वे  संस्थाएं  वास्तबिकता

 की  ज़ातकारी  नहीं  देते  कि  इनकी  ये  समस्याएं  हैं  ।  भ्रेरे  क्षेत्र  में  विशेषकर  राजस्थान  और
 प्रध्य  प्रदेश  के  जो  क्षाद्विवासी  क्षेत्र  हैं  वहां  एक  आग  सुलग  रही  अगर  आपने  उनकी  समस्या  का

 घप्नय  प्र  निद्रान  नहीं  क्रिया  तो  अलग से  प्रान्त  की  मांग  ये  लोग  करने  लगेंगे  और  यह  मांग  करेंगे  कि

 हारे  शाहिद्ाी  क्षेज्ञों  को मिलाकर  एक  अलग  प्रान्त  बनाया  जाए  ज़िससे  वे  अपने  हकों  की  रक्षा  कर  सकें
 और  उम्हें  लाभ  मिल  सकें  ।  इस  प्रकार  का  आम्दोलन  न  इस  कारण  इसकी  मॉनिटरिंग  के  लिए

 कोई  ऐसी  संस्था  का  आप  चयन  करने  वाले  हैं  जो  हमेशा  उनके  दफ्तर  में  उनकी  समस्याओं  को  सुनते  रहें
 और  ठीक  प्रकार  से  सबकी  समस्याओों  का  निदात  कर  सके  ।

 10
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 क्रो  राम  चिसाश  पांसबांच  :  अध्यक्ष  इसमें  दो  तरह  के  मामले  यहूं  सही  है  कि  थी

 उनके  ऊपर  खर्च  किए  जा  रहे  हैं  उनकी  मॉलिटरिस  को  जाए  ।  जो  स्वभ॑सेची  हैँस्‍्थाएं  हैं  वह  भी  इसे  कांथे
 में  लगी  हुई  हैं  ।  राज्य  सरकार  के  द्वारा  ही  यह  सारा  खर्चा  होता  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  हमें  व्यवस्था

 में  परिवर्तन  करना  होगा  ।  राज्य  सरकारें  अपने  बजट॑  में  विभिन्‍न  प्रावधान  करती  अगर  कहीं  10

 परसैंट  या  7  परसेंट  शैडयूल्ड-ट्राइब्स  के  लीग  हैं  तो  ऐसें  में  कहा  जाता  है  कि  इतने  शेडयूल्ड-ट्राइब्स  के
 लोग  हैं  तो  उसको  अलग  किया  लेकिन  उसका  अलंग  ख  का  विधान  नहीं  रांज्य  सरकार  हीं
 उसकी  खर्च  करती  यदि  ट्राइबल  डेंवलपमेंट  मिनिस्ट्री  में  ही  ट्रांइबल  डेबलपमेंट  बोर्ड  हो  तो  उंस

 बोर्ड  को  पंसा  दे  दिया  जाता  है  ।  ऐसें  में  बोर्ड  सुनिश्चित  करे  कि  आदिवासी  इलाकों  में  किस  चौज  की
 जरूरत  कहां  रोड  बननी  हैं  और  कहां  बिंजली  को  पहुंचाना  लेकिन  देखने  में  यह  आया  है  कि

 इसको  जरनलाइज  कर  दिया  जाता  है  जिससे  आदिवासियों  को  लाभ  नहीं  मिलता  पैसा  कंसे  खर्च  हो
 भर  उसको  कैसे  उपयोग  किया  इसको  भी  हम  देख  रहें  हैं  ।

 प्रो०  शाम  गणेश  कापसे  :  अध्यक्ष  महाराष्ट्र  में  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  डी०पी  ०डी०सी०

 में  आदिवासी  उपयोजना  के  लिए  जो  पैसों  खर्च  किया  जाता  वह  अलग  से  किया  जाता  है  ओर

 जनरल  बजट  अलग  रहता  है  ।  इसकी  सब  थ<्यवस्था  इस  तरह  से  रहती  है  कि  केबल  आदिवासी  एम  ०एल०

 ए०  और  एम०पीज०  उसमें  जुड़े  हुए  रहते  हैं  ।  इसकी  व्यवस्था  इसी  तरह  देश  भर  में  हो  और  आदिवासी

 हित  के  कमीशन  को  स्टैचुटरी  पावसं  इस  तरह  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  शासन  सोचता  है

 भ्रो  राम  विलास  पासवान  :  निश्चित  रूप  से  मैं  देखूंगा  ।  महाराष्ट्र  में  जेसा  इन्होंते  कहा  कि

 इस  तरह  से  है  तो  हम  उसको  निश्चित  रूप॑  से  सोचेंगे  ही  नहीं  बल्कि  करेंगे  और  यदि  उससे  भी
 अच्छी  व्यवस्था  हो  सकेगी  तो  उसको  भी  करेगें  ।  जहीं  तेक  शेड्यूल्ड  शेड्यूल्ड  ट्राईब्स  कमीशन
 की  बात  सरकार  ने  इसका  फैसला  कर  लिया  हैं  कि  हम  उसको  स्टैचुटरी  पावसं  देंगे  ।

 ]

 प्रो०  के०  बी०  थाने  :  आदिकासी  लौगीं  को  भलाई  के  लिए  बड़ी  धर्नराशिं  खर्च  की  गयी  है  ।

 परन्तु  वास्तव  में  उन्हें  वह  सहायता  नहीं  मिल  रही  है  जो  उन्हें  मिलनी  चाहिए  |  इसका  मुर्य  कारले

 यह  है  कि  वे  शिक्षित  नहीं  हैं  ।  यदि  वे  शिक्षित  ह्वो  जाएं  तो  वे  अपने  अधिकारों  के  बारे  में  जान  जाएंगे  ।
 क्या  सरकार  उन्हें  शिक्षित  करने  के  कार्य  को  प्राथमिकता  देगी  ताकि  यदि  वे  एक  बार  शिक्षित  हो  जाते

 हैं  तो  वे  अपने  काम  खुद  करने  में  सकम  ही  आएंगे  ?

 ]

 क्री  राम  विलात  पातयान  :  विश्चित  रूप  से  यह  विचार  सराहनीय  है  ।

 श्री  आरिफ  बेग  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माम्यबर  मस्ती  महोदय  से  यह  कडका  चाहता

 हूं  कि  अभी  मन्त्री  जो  ने  खुद  कहा  कि  पिछली  योजनाओं  में  लगभग  16  हुआर  करोड़  रुपए  आदिवासी
 क्षेत्रों  क ेविकास  पर  खब  किए  गए  लेकिन  यह  बात  बिल्कुल  सच  है  कि  उन  इल्लाफ़ों  में  अभी तक  इस
 पैसे  को  लगाया  इस  बात  का  कोई  दर्शन  नहीं  कहीं  नज़र  ही  नहीं  आता  ।  मैं  यह  जातवा

 चाहता  हूं  कि  इस  पैसे  को  कहां  खर्च  किया  क्‍या  इसकी  कृस्वाथरी  कराएंगे  मृत्ती  ।  बद्दौद्य  ?  इस

 il
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 पैसे  को  खर्च  करने  के  लिए  जो  बहुत  बड़ी  सरकारी  अफसरों  की  फौज  खड़ी  इस  सफेद  हाथो  को

 हटाकर  सीधे-सीधे  इस  रुपए  को  खर्च  करने  का  काम  आदिवासी  प्रतिनिधियों  को  देंगे  क्या  ?

 भरी  राम  बिलास  प।|सबान  :  अध्यक्ष  मैंने  कहा  कि  जो  खर्चे  किए  गए  जो  राज्य  सरकार
 मे  खर्चा  किया  टोटल  उसी  में  से निकाला  गया  आदिवासी  क्षेत्र  में  वह  ख्ं  हुआ  राज्य  सरकार

 तो  उसकी  जांच  भी  केन्द्र  सरकार  करवाती  रहती  वेलफेयर  मिनिस्ट्री  के  पास  इतने  साधन

 नहीं  हैं  कि सबकी  जांच  करवा  सके  लेकिन  जंसा  मैंने  कहा  कि  निश्चित  रूप  से  हम  भविष्य  में  यह  देखेंगे
 और  यह  भी  देखेंगे  कि  कोई  प्लान  बने  तो  राज्य  स्तर  पर  नहीं  बनाया  जाए  बल्कि  अभी  जो  भआई०  टी०
 डी०  पी०  चल  रहा  इण्टीग्रेटिड  ट्राइबल  डबलपमेंट  प्रोजेक्ट  के  नाम  से  जाना  जाता  हम  चाहते  हैं
 कि  ओ  भी  खर्चा  वहू  लोकल  स्तर  पर  प्रोजक्ट  बनाया  वहां  किस  चीज  की  जावश्यकता  है  ।
 यदि  स्थानीय  चीज  को  देखकर  प्रोजेक्ट  बनाएंगे  तो  उससे  ज्यादा  लाभ  पहुंचेगा  बजाय  इसके  कि  सेन्‍्ट्रल
 और  स्टेट  लेविल  पर  प्लान  बनाएं  ।

 भी  दाकू  दयाल  जोशी  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता
 हूँ  कि  क्या  यह  सही  है  कि  इतना  सारा  व्यय  कर  देने  के  बावजूद  वर्तमान  में  महिला  शिक्षा  का  प्रतिशत
 दो  क्‍या  यह  भी  सही  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  कोई  सैम्पल  सर्वे  कराया  थां  जिसके  तहत  यह  पता
 लगाना  था  कि  प्रति  व्यक्ति  इतनी  आय  इस  आदिवासी  की  बढ़ी  ?  क्‍या  मन्‍्त्री  महोदय  यह  विचार  करते

 हैं  कि  आदिवासी  जनकल्याण  के  लिए  अलग  से  कोई  मंत्रालय  बनाया  जाए  या  बोर्ड  का  गठन  किया  जाए  ?

 कृपया  तीनों  बातों  का  उत्तर  दें  ।

 करी  रास  पासबान  :  पहले  प्रश्न  के  लिए  नोटिस  नहीं  देंगे  तो  भी  जवाब  भेज  देंगे  लेकिन
 जहां  तक  दूसरा  प्रश्त  अनुसूचित  जनजाति  वेलफंयर  मिनिस्ट्री  आदिवासी  समस्या  को  देख
 रही  है  और  हमारे  पास  जो  कमीशंस  वह  इसकी  मोनेटररिंग  करते

 करी  दाऊ  दयाल  जोशो  :  रिजल्ट  क्‍या  यह  नहीं  बताया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जोशी  बंठ  आप  प्रश्न  पूछ  चुके  मैं  अनुमति  नही  दे  रहा

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दिया  हूं  ।  आप  बंठ  जाएं  ।

 ]

 भी  लोकताय  चोधरो  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  धनराशि  क्षत्रं  की  गयो  विकास

 नहीं  हो  रहा  है  ओर  पृथकतावादी  गतिविधियों  जैसे  अनेक  कार्य  हो  रहे  क्या  सरकार  संविधान  के
 प्रावधानों  को  कार्यान्वित  करने  पर  विचार  करेगी  और  आदिवासी  बाहुल्य  क्षेत्रों  क ेलिए  स्वायत्तशासी
 परिषदों  का  मठन  करेगी  जिससे  कि  धनराशि  परिषदों  के  माध्यम  से  खज्च  की  जा  सके  ओर  इससे
 वासियों  को  लाभ  मिल  सके  ।

 कक्षायंबाही-बुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  सया  ।
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 की  राम  बिलास  पासथान  :  अध्यक्ष  इस  पर  हमने  गौर  नहीं  किया  है  ।  माननीय  सदस्य
 का  जो  सुझाव  उसको  हम  देखेंगे  ।

 ]

 शी  भवानी  शंकर  होटा  :  यह  केवल  आदिवासियों  और  जनजातियों  के  बिकास  के  लिए  अलग  से
 धनराशि  देने  अथवा  इस  राशि  को  किस  प्रकार  खर्च  करना  अथवा  खर्च  की  देखरेख  का  प्रएन  नहीं

 पूरा  प्रश्न  यह  है  कि  पिछले  दस  वर्षों  मे ंजनजातियों  के लिए  जो  योजनाएं  और  कायंक्रम  तंयार  किए

 गए  हैं--मैं  इसे  अपने  अनुभव  से  जानता  हूं“-जो  आदिवासियों  के  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  के  लिए
 क्या  वे  सभी  उच्च  स्तर  पर  तैयार  किए  गए  आदिवासी  और  जनजाति  के  लोगों  का  उनमें  कोई

 हस्तक्षेप  नहीं  है  न  ढरी  उन  योजनाओं  और  कायंक्रमों  में  उनकी  कोई  भागीदारी  उनके  दृष्टिकोण  पर
 कप्ली  विचार  नहीं  किया  गया  मैं  आपकी  अनुमति  से  अभी  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपना  प्रश्न  पूछिए  ।

 श्री  भवामी  शंकर  होटा  :  जंसाकि  आप  इस  बारे  में  एक  विशेष  मामले  में  उड़ीसा  में
 जनजाति  के  लोग  और  आदिवासी  वन  उत्पादों  पर  निर्भर  करते  हैं  ओर  बहां  लगभग  एक  लाख  जनजातीय
 लोग  हैं  जो  बन  उत्पादों  को  खोदते  हैं  और  इन्हें  बाजार  में  भेजते  हैं।मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 सरकार  जनजातियों  की  विशेष  आवश्यकता  के  लिए  कोई  विशेष  प्रस्ताव  लागू  कर  रही  है  जिससे  कि
 भविष्य  में  उन  जनजातियों  की  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  किया  जा  सके  ।  क्‍या  कोई  ऐसी  योजना

 करी  रास  पिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हमने  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  जो  भी  योजनाएं
 लागू  की  जाएंगी  और  बनाई  जिसमें  आदिवासियों  को  हटाने  का  मामला  जो  वन  विभाग
 से  सम्बन्धित  उसमें  जो  आदिवासी  क्षेत्र  के  लोग  उनसे  सलाह-मश्विरा  लेने  के  बाद  ही  उप्त  प्रोजेक्ट
 को  अन्तिम  रूप  दिया  यदि  कहीं  भी  योजना  बनानी  वहां  से  आदिवासी  को  हटाया  जाएगा
 तो  पहले  उसको  बसाने  की  व्यवस्था  कर  दी  जाएगी  ओर  तब  उसको  हटाने  की  बात  सोची  जाएगी  ।

 इसके  लिए  मन्त्रिमण्डल  की  उपसमिति  कल्याण  मन्त्री  के  अधीन  बन  चुकी  है  ओर  हम  उसको  देख  भी

 रहे  हैं  ।

 ]

 हो  मनोरंजन  भक्त  :  अध्यक्ष  कुछ  ऐसे  मूल  आदिवासी  हैं  जो  जनजातियों  के  वर्ग  में
 भी  आते  हैं  लेकिन  हम  जो  कुछ  भी  बिकास  योजनाएं  और  कार्यक्रम  चला  रहे  हैं  उनमें  हम  इस  वर्ग  की
 हमेशा  उपेक्षा  करते  रहे  इसी  कारण  मैं  माननीय  मन्त्री  जोकि  मेरे  एक  अच्छे  मित्र  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  वे  इन  आदिम  जो  शत्रुतापूर्ण  रबंये  वाली  मूल  आदिवासी  जातियां  हैं
 और  अपने-मअपने  क्षेत्रों  में  भयंकर  खाद्य  समस्या  का  सामना  कर  रही  के  लिए  क्‍या  विशेष  उपाय  कर
 रहे  विशेषकर  अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  में  एक  डाबरा  जनजाति  है  ओर  मैं  जानना  चाहता
 हूँ  कि  क्या  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  कोई  उपाय  करेंगे  ताकि  इन  जनजातियों  के  उत्थान  को  भी  सुनिश्चित
 किया  जा  सके  ।



 भौखिक  उत्तर  16  1990

 ]

 भरी  रास  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  माननीय  श्री  मनोरंजन  भक्त  ने  कहा
 है  कि  ट्राइब  में  भी  कुछ  एक  ट्राइब  ऐसी  हैं  जो  बहुत  ही  मूल  निवासी  है  ओर  आज  भी  उसी  तरीके  से

 रहती  जिस  तरीके  से  आदिम  जमाने  में  लोग  रहा  करते  थे  ।  उनके  लिए  जितना  विकास  होना  चाहिए
 उतना  विकास  नहीं  हो  पाया  यदि  कुछ  विकास  कर  पाते  हैं  तो  हम  लोग  ले  जाकर  दिखते  हैं

 कि  यह  ट्राइब  एक  अमुक  आदिवासी  है  |  हमने  इस  सम्बन्ध  में  मन्त्रालय  से  दिखवाया  मैं  भी  आपसे

 इस  सम्बन्ध  में  सदन  को  नहीं  कहूंगा  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  से  बात  करूंगा  और  जो  सम्भव
 प्रयास  हो  जो  इस  तरह  के  मूल  आदिवासी  निवासी  उनके  लिए  विकास  किया  जा  सकता  है
 और  उसके  लिए  हम  विशेष  ध्यान  देंगे  ।

 क्रो  रतिलाल  कालोदास  बर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत  के
 बासियों  के  विकास  के  लिए  धनराशि  निश्चित  की  जाती  लेकिन  जंगल्लों  में  रहने  बाले  तो  आदिवासी

 हैं  उनका  वहां  जीना  मुश्किल  हो  गया  वहां  के  अधिकारियों  के  द्वारा  आदिवासियों  का  शोषण  किया
 जाता  उनकी  मदद  करने  की  बात  तो  उनसे  भेड़-बक  रियों  की  तरह  काम  लिया  जाता  है  और  जो

 ऐसा  नहीं  करते  हैं  उनको  छोटे-मोटे  अपराधों  में  फंसा  कर  दण्डित  किया  जाता  परेशान  किया  जाता
 क्या  ऐसे  अधिकारियों  के  जिलाफ  कोई  कार्यवाही  करने  का  इरादा

 करी  राम  बिलास  पासबान  :  निश्चित  रूप  से  कार्यवाही  का  कया  प्रोसेस  वह  कहना  तो  अभी

 मुश्किल  है  |  लेकिन  जंसाकि  मने  कहा  कि  हम  वन  नीति  तंयार  कर  रहे  उसमें  ये  सारी  चीजें  होंगी
 कि  आदिवासियों  के  शोषण  को  कंसे  रोका  उनके  यहां  जो  प्रोजेक्ट  लगाए  जाएं  उनमें  किस  तरह  से
 उनकी  हिस्सेदारी  हो  ।  नयी  नीति  जो  हम  बना  रहे  हैं  उसमें  ये  सारी  चीजें  शामिल  हैं  ।

 क्रो  हरि  शंकर  महाले  :  अध्यक्ष  आदिवासियों  को  लोग  दामाद  कहते  लेकिन  मेरा

 कहना  यह  है  कि  उनको  दामाद  की  तरह  का  लाभ  ओर  व्यवहार  महीं  दिया  जाता  राज्य  राज्य  में
 पर्वतीय  क्षेत्र  में  जो आदिवासी  रहते  उनके  क्षेत्र  के  प्रतिशत  के  हिसाब  से  जनरल  बजट  में  घनराशि  का

 हिस्सा  होना  चाहिए  ।  क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  ये  गाईडलाइन्ज  भेजेगी  कि  आदिवासियों
 के  लिए  जनरल  बजट  में  से  इतना-इतना  हिस्सा  देना  चाहिए  ?

 करी  राम  बिलास  पासवान  :  मैंने  पहले  ही  कहा  हैं  कि  जो  राज्य  सरकारें  अंभी  खंच  कर  रही
 हैं  वह  अपने  टोटल  बजट  में  दिखलाती  हैं  ।  हम  यह  कोशिश  करने  जा  रहे  हैं  कि  उन  पर  होने  वाले  खर्च
 को  अलग  रखा  जाए  और  उसको  निश्चित  रूप  से  उनके  विकास  के  ऊपर  खच  किया  जाए  ।

 झोजती  सुमित्रा  महाजन  :  अध्यक्ष  आविवासिजणीं  के  कल्वार्ण  की  बांते  हो  रही  है  ।

 उनके  लिए  करोड़ों  रुपए  खर्च  हो  रहे  हैं  लेकिन  यह  रुपया  सही  ढंग  से  आदिवासियों  तक  नहीं  पहुंच  पा

 रह  है  ।  मैं  मध्यप्रदेश  की  बात  कर  रही  वहां  बस्तर  एरिए  में  रहने  वाले  भाविषयासी  गरीबी  और
 अज्ञान  के  शिकार  हैं  ।  उनकी  गरीबी  ओर  अज्ञान  का  लाभ  उठाकर  के  कुछ  ऐसी  एजैण्सियां  हैं  थोकि
 विदेशी  पंसे  की  ताकत  पर  उन  आदिवासी  लोगों  को  बहला  रही  फुसला  रही  क्या  ऐसी  विदेशी
 ताकतों  पर  रोक  लगाने  की  किसी  नीति  पर  भी  सरकार  क्चार  कर  रही

 इसके  साथ-साथ  कुछ  ऐसी  सामाजिक  संस्थाएं  हैं  जोकि  राष्ट्रीय  भावनाओं  से  ओਂ  नश्जोत हैं  और

 ३4
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 जो  आदिवासी  एरिए  में  काम  कर  रही  हैं  ।  उनको  बढ़ावा  देते  की  दृष्टि  से  ताकि  वे  आदिवासी  राष्ट्र
 की  मुख्यधारा  से  जुड़े  रहें  क्या  इस  दृष्टि  से  भी  सरकार  कोई  प्रयत्न  कर  रही  है  ?

 करो  राम  बित्यात़  पासबान  :  जो  स्वयंसेथी  संस्थाएं  अच्छा  काम  कर  रही  हैं  उनको  हम  प्रोत्साहन
 भी  देंगे  ।  लेकिन  कुछ  स्वयंसेवी  संस्थाएं  हैं  जिन्होंने  आदिवासियों  और  अनुसूचित  जातियों  के  नाम  पर
 पैसा  कमाने  का  धंधा  चला  रखा  है  उनको  हम  दण्डित  करने  जा  रहे  रूरल  डबलपमेंट  और  ट्राईबल
 प्राब्लम्स  पर  विज्ञान  भवन  में  एक  सेमिनार  किया  था  जिसमें  सभी  पोलिटिकल  पार्टीज  और  इस  काम  में
 लगी  स्वयंसेवी  संस्थाओं  के  लोगों  ने  भाग  लिया  था  और  प्रधानमन्त्री  जी  ने  उसका  उद्घाटन  किया
 उसमें  बहुत  अच्छे  सुझाव  आए  थे  ।  हम  उन  पर  और  आप  जो  कह  रही  हैं  निश्चित  रूप  से  कायंवाही

 करेंगे  ।

 श्रीमती  सुमित्रा  महात्नत  :  मैंने  विदेशी  ताकतों  के  बारे  में  भी  पूछा  था  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  वह  मेरी  मिनिस्ट्री  में  नहीं  आता  है  ।

 भो  शोपत  सिह  सक्‍कासर  :  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  कहना  चाहूंगा  जितना  पंसा  आपने  उनके
 विकास  के  लिए  दिया  वह  उन  तक  नहीं  पहुंच  पाया  यही  नहीं  है  ।  सूदखोरों  ने उनकी  तमाम  जमीन
 भी  अपने  कब्जे  में  ले  ली  क्या  आप  इस  दृष्टिकोण  से  त्रिपुरा  की  तरह  आदिवासी  बहुल  क्षेत्र  में
 आदिवासी  परिषद  बना  करके  उसको  सारे  अधिकार  क्या  सरकार  इस  बात  पर  भी  विचार
 करेंगी  !

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  जहां  तक  सूद  का  सवाल  जो  फाइनेंशल  डवलपमेंट  एजेन्सी  है
 उसके  बावजूद  78  फीसदी  पैसा-बिजमेन  कहिए  या  जो  भी  कहिए--लोग  उनसे  लेते  हैं  ।  इसमें  कहीं  न
 कहीं  सरकार  की  एजेन्सियां  फंल्योर  साबित  होती  उनके  विकास  के  लिए  फण्ड  बनाए  हुए  हैं  और
 फाइनेंशल  डेवेलपमेंट  एजेन्सियां  बनाई  हुई  उसके  बाद  भी  टोटल  पैसे  का  78  फीसदी  प्राइवेट
 लोगों  से  वे  लेते  इसका  मतलब  है  कि  या  तो  इस  प्रणात्री  में  कहीं  जटिलता  है  या  इसके  कुछ  और
 कारण  भी  हो  स  ?  तो  निश्चित  रूप  से  हम  उप्तके  भी  सरलीकरण  के  बारे  में  विचार  करने  जा
 रहे  )

 भ्री  शोपत  सिह  मक्‍कासर  :  जो  आदिवासी  बहुल  एरिया  है  उसमें  भी  आदिवासियों  को  विकास
 परिषरदें  बनाकर  अधिकार  दिए  जाएं  ?

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  मैंने  बताया  है  कि  आदिवासियों  के  कल्याण  के  लिए  हम  डेडीकेटेड

 हैं  ।  उनके  लिए  जो  बढ़िया  से  बढ़िया  उपाय  हो  सकते  वह  हम  करेंगे  ।

 दिल्‍लो  में  केम्लोय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पूछताछ  कार्यालयों  का  कार्य

 ]
 *84%.  5.  श्री  सरण्‌  प्रसाद  सरोज  :  कया  शहरो  थिकास  भत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  विभिम्न  कालोनियों  में  स्थित  केस्द्रीय  जोक  निर्माण  विभाग  के
 पूछताछ  कार्यालयों  के  कार्यों  के  कितनी  शिकायतें  ब्राप्त  हुई
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 शिकायतें  किस  किस्म  की  और

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  काययंवाही  की  गई  है  और  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 के  पूछताछ  कार्यालयों  के  कार  में  सुधार  करने  के  बारे में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 शहरी  विकास  मंत्री  मुरासोली  विवरण  तथा  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा

 विवरण

 औसतन  एक  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  पूछताछ  कार्यालय  में  प्रतिदिन  40  शिकायतें  प्राप्त

 की  जाती  ये  शिकायतें  सामान्यतया  सीवर  लाइन  बन्द  बिजली  फ्यूज
 वाशर  टपकते  नल  इत्यादि  को  बदलने  से  सम्बन्धित  होती  दिल्‍ली  में  एक  तथा  अतिरिक्त

 पूछताछ  काय  लियों  में  प्राप्त  की  गई  इस  प्रकार  की  शिकायतों  की  संख्या  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान

 हजारों  में  पहुंच  गई  तत्काल  प्रकृति  की  शिकायतों  पर  24  से  48  घधन्टे  के  अन्दर  कार्रवाई  की  जाती

 है  ।  अन्य  शिकायतें  दूर  करने  में  समय  लगता  है  ।

 उपरोक्त  के  कुछ  पूछताछ  कार्यालयों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कुछ
 शिकायतें  प्राप्त  की  गई  ये  शिकायतें  निम्नलिखित  से  सम्बन्धित  थीं  :--

 कमंचारियों  द्वारा

 (४)  फ्लटों  को  रहने  लायक  बनाने  में

 (0)  क्थार्टरों  को  उपयुक्त  अवस्था  में  न

 शिकायतों  पर  ध्यान  न  तथा

 )  सहायक  इंजीनियर  द्वारा  अनाचा र  । बट

 इनमें  से  अधिकतर  की  जांच  की  गई  चूंकि  कुछ  शिकायतों  के  प्रमाण  नहीं  मिले  कुछ
 वास्तविकता  वाली  अन्य  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  दोषी  अधिकारियों  को  या  तो  स्थानान्तरित  कर  दिया
 गया  था  या  चेतावनी  दी  गई  थी  ।  पूछताछ  कार्यालय  की  कायं-प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  सम्बन्धित
 कार्यपालक  इन्जीनियर  एक  पक्ष  में  कम  से  कम  एक  बार  पूछताछ  कार्यालयों  में  रखे  जाने  बाले  शिकायत
 रजिस्टरों  का  पुनलॉकिन  करते  हैं  ।  कुछ  महत्वपूर्ण  पूछताछ  कार्यालतों  में  प्राप्त  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में

 कम्प्यूटरों  के  माध्यम  से  प्रबोधन  भी  किया  जाता  इसके  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग
 के  सम्बन्धित  अधिकारियों  द्वारा  रेजीडेस्ट्स  बंलफेयर  एसोसिएशनों  के  साथ  आवधिक  बंठकें  भी  बुलाई
 जाती  हैं

 ]
 भरी  सरज्‌  प्रसाद  सरोज  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  मूल  प्रश्न  के  बारे  में  जो  जवाब  दिया  है--कि

 जो  छोटी-छोटी  शिकायतें  हैं  उनका  निदान  24  घन्टे  से  48  घण्टे  के  बीच  में  कर  दिया  जाता  है  और  जो
 उससे  भी  बड़ी  समस्याएं  हैं  उनके  लिए  हम  जांच  करने  की  कार्यवाही  कराते  हैं  और  जांच  पाए  जाने

 इन्जीनियर  या  अधिकारियों  को

 वहां से स्थानान्तरित कर देते हैं या उनको चेतावनी दे देते इसके
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 लिए  मैंने  पूछा  है  कि  इस  बारे  में  अभी  तक  जो  भी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  उनमें  अभी  तेक  कोई  भी
 कार्यवाही  की  गई  है  और  जो  छोटी-मोटी  शिकायतें  हैं  जैसे--सीवर॑  बन्दे  बिंजली  फ्यूणे
 दरबाजे-खिड़कियों  की  मरम्मत  आंदि  हनसे  सम्बन्धित  जो  शिकायतें  इनके  निदान  होने  में  था  ठीक
 होने  में  20  से  25  दिन  तक  लग  जीते  हैं  और  जो  बड़ी  शिकायतों  हैं  कर्मचारियों  का  दु्यबहा  ९,
 फ्लैटों  को  रहने  लायक  बनाने  में  क्वार्टरों  को  उप॑युंक्त  अवस्था  में  न  सींपना  और॑  ईन  शिकार्यतीं
 और  इस  शिकायतों  पर  ध्यान  न  देना  तंथा  कंहीं  सहायक  ईन्जीनियंरों  हारा  दुष्येवहार  इंसं  प्रकेर
 की  शिकायतें  आज  भी  वैसे  की  वैसी  ही  इन  पंर  कोई  ध्यान  नहीं  दियं  गेया  ईजीतियरों  को
 स्थानान्तरण  करना  और  उनको  चेतावनी  यह  कोई  बड़ा  दण्ड  नहीं  हंस  प्रकार  को  शिकाकतों
 से  सम्बन्धित  इंजीनिवरों  को  प्रभावी  कार्यवाही  करके  उन्हें  दण्डित  करेंगे  ।

 ]

 भ्री  भुरासोली  भारत  :  मैं  इस  बात  से  हन्कार  नहीं  करंता  किं  वंहां  बिल्कुल  भी  शिकायतें  नहीं
 हैं  क्योंकि  वहां  लगभग  63444  मर्कान  ऐसे  हैं  जिनकी  मरम्मत  की  जानी  वर्तमान  पद़्ति  में  उनके  बर्भ
 बनाए  जाते  हैं  |  कुछ  शिकायतों  पर  तत्काल  ध्यान  दिया  जाता  उदाहरण  के  तौर  पर  सिविल
 निर्यरिंग  में  जल  प्रवाह  का  अवरुद्ध  हो  जाना  आदि  अथवा  इलेक्टिकल  विभाग  में  बिजली  का  गुम  हो  जाना
 अथवा  स्विच  का  काम  न॑  करना  ईने  शिकायेंतों  पर  24  धैण्टे  के  अन्दर  कॉयवाही  की  जाती  कुछ
 दूसरी  शिकायतें  हैं  जो  सामान्य  समझी  जाती  उन  पर  ८  से  7  दिन  के  अन्दर  कार्यवाही  की  जाती
 है  ।  इसके  बाद  कुछ  ऐसी  शिकायतें  हैं  जिनका  मूल्यांकन  करनो  पड़ता  है  और  संमंये  लैंगतां  है  |  उन्हें  कार्य
 सक्षम  बनाने  के  लिए  हुर  सम्भव  प्रयास  किया  जाता  इसके  साथ  ही  साथ  अधिकारियों  को  तीन
 महीने  में  कम  से  कम  एक  बार  वहां  जाना  रेजीडेन्ट  एसोसिएशन  से  मुलाकात  करके  शिकायतों
 का  पता  लगाना  चाहिए  ।

 भ्रो  सरण्‌  प्रसाद  सरोल  :  जो  रेजीडेंस  वलफेयर  एसोसियेशन  के  साथ  बैठक  करने  की  बात  कही
 गई  वह  सत्य  नहीं  बल्कि  एसोसिएशन  बैलफेयर  के  लोग  अभियन्ताओं  से  मिलने  के  लिए  बराबर
 समय  मांगते  इसके  लिए  वह  समय  नहीं  देते  और  न  ही  बहां  उपलब्ध  रहते  हम  जो  शिकायतें  लिख
 करके  उनको  देते  उनका  निदान  भी  वह  नहीं  करते  उदाहरण  के  तौर  पर  आर०  के०  मन्दिर

 बी०  के०  एस०  मार्ग  पर  सी०  पी०  डब्ल्यू०  डी०  के  इन्कंबायरी  आफिस  बैंहां  के  कमंच्रारी
 छोटी-मोटी  शिकायतों  को  भी  दूर  करने  में  नाकामयाब  आध  भी  इन  समस्याओं  का  निदान  नेँहों
 किया  गया  कणा  इन  समस्याओं  के  निदान  का  आप  प्रयास  करेंगे  ?

 ]

 श्रो  म्रासोली  मारन  :  निश्चित  रूप  से  हम  इस  बात  के  इच्छुक  हैं  कि  यदि  ब्यक्तिगत  शिकायर्ते

 हमारी  जानकारी  में  लायी  जाती  हैं  तो  हम  कार्यवाही  करेंगे  ।

 प्रो०  लैफह्वीन  शोज  :  श्री  मुरासोली  मारन  जेसे  शिष्ट  मन्त्री  के  सामने  सबसे  बड़ी  अड़चन  या
 तो  संभ्यंदा  निर्देशालय  अथवा  सी  ०  पी०  डब्स्यू०  डी०  के  हारा  सहयोग  न  करने  के  कारण  आती  मैं
 इस  बात  को  अपने  निजो  अनुभव  के  आधार  पर  कह  रहा  हूं  जबकि  मुझे  उस  अधध॑-शरकारी  पत्र  का  उत्तर

 नहीं  मिला  जो  मैंने  मुझद  अभियन्ता  को  लिखा  मैंने  बड़ी  कठिनाई  से  उनके  नाम  का  पता  किया

 भर  उसे  ठौक॑  प्रकार  स ेलिखा--म ेरे  प्रिये  मुरुंय  अभियम्ता  भादि  |  मुहर  समय-समय  पर  पता  चला  कि

 17
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 मस्त्री  महोदय  व्यस्त  हैं  अथवा  दिल्‍ली  से  बाहर  अतः  मैंने  एक  अधं-सरकारी  पत्र  सीधे  मुख्य  अभियन्ता
 को  लिख  आज  ढाई  महीने  से  अधिक  समय  हो  गया  है  परन्तु  मुझे  कोई  उत्तर  नहीं  मिला है  ।  इसके
 बाद  मैंने  जब  इस  मामले  में  अपने  सहयोगियों  से  परामश  किया  तो  मुझे  मालूम  हुआ  कि  सी०  पी०  डब्ल्यू
 डी०  में  मुख्य  अथवा  सुपरिटेन्डेंट  इन्जीनियर  अथवा  अनेक  दूसरे  अधिकारियों  का  पिछले  8-10
 बर्षों  स ेतबादला  नहीं  किया  गया  मैं  चाहता  हूं  कि  पूरे  सी०  पी०  डब्ल्यू०  डी०  और  सम्पदा  कार्यालय
 में  फेरबदल  किया  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  इस  बात  का  उत्तर  चाहता  क्‍या  वे  प्रशासन  को
 कारगर  उचित  कार्यवाही  करेंगे  और  मुख्य  अभियन्ता  से  यह  स्पष्टीकरण  मांगेंगे  कि  उसने  मेरे
 पत्र  का  जवाब  क्यों  नहीं  दिया  ?

 रो  मुरासोली  मारन  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  भावनाओं  से  सहमत  हूं
 ।  मन्त्री  बनने  से

 पहले  मैं  भी  22  वर्षों  स ेअधिक  समय  तक  दूसरे  सदन  का  सदस्य  रहा  हूं  और  मुझे  इसी  प्रकार  का  अनुभव
 रहा  है|  परन्तु  कोई  भी  एक  दिन  में  कुछ  नहीं  कर  इसमें  समय  लगता  परन्तु
 जहां तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  बतायी  गयी  विशेष  समस्या  का  सम्बन्ध  मैं  इस  बारे  में  तुरन्त  जांच
 कराऊंगा  |

 महाराष्ट्र  मे ंकताई  मिलों  के  लिए  केस्द्रीय  सरकार  री  मंजू  रो

 +847.  श्री  बसन्‍्त  साठ  :  क्‍या  बस््र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  के  विभिन्‍न  जिलों  में  गँर-सरकारी/सहकारी
 क्षेत्र  और  सरकारी  क्षेत्र  के  ते  कताई  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्ताव

 भेज

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  हु

 इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  तथा  कितने  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  और  उन  पर
 कया  कारंगाई  करने  का  विचार  और

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की
 गई  है  ?

 बस्तर  मंत्रो  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  से  एक  विवरण
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है

 विवरण

 महाराष्ट्र  सरफार  ने  1988  के  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  के  वह
 एनं०  सी०  बिश्व  बेक  सहायता  प्राप्त  योजना  के  अन्तर्गत  वित्तीय  सहायता  के  लिए  4  सहकारी
 कताई  मिल्लों  को  शांमिल  कर

 इन  चार  सहकारी  कताई  मिलों  के  नाम  तथा  निप्तियों  के  ब्यौरे  निम्तोक्‍्त  अनुसार
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 नाम/स्थिति  परियोजना  एन०  सी०  डी०  सी०  की

 लागत  सहायता  का  अंशदान

 शेयर  पूंजी  आवधिक  ऋण

 1.  अकोट  तालुका  सहकारी  सूत  गिरनी

 अकोला  19:2  290.78  956.00

 2.  जल्‍्ना  विभाग  सहकारी  सूत  गिरनी

 जल्ना  2104  290.80  1052.00

 3.  दरियापुर  अजनगाव  सहकारी  सूत  गिरनी

 अमरावती  2031  315.50  1015.00

 4.  इन्दिरा  सहकारी  सूत  गिरनी

 वार्धा  1987.  330.25  993.50
 डोसो  ि  बॉस  टन  जा

 8034  1227.33  4016.50
 a पनन--मननंम--म-मननन+-+  >>  जपायायाययययय

 विश्व  बैंक  ने  राज्य  सरकार  को  शेयर  पूंजी  के  लिए  एन०  सी०  डी०  सी०  को  ऋण

 यता  का  50  प्रतिशत  बित  पोषित  करने  पर  तथा  साथ  ही  परियोजना  के  लिए  एन०  सी०  डी०  सी०  से

 आवधिक  ऋण  का  100  प्रतिशत  वित्त  पोषित  करने  पर  भी  सहमति  प्रकट  की  राज्य  सरकार  ने

 महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  बेंक  की  आवधिक  ऋण  के  लिए  आन-लेंडिंग  एजेंसी  के  रूप  में  अभिज्ञात

 किया  है  ।

 एन०  सी०  डी०  विश्व  बंंक  योजना  के  अन्तर्गत  देश  में  11  सहकारी  कताई
 मिलों  के  मामलों  के  लिए  जिनमें  महाराष्ट्र  सरकार  की  4  सहकारी  कताई  पलों  के  प्रस्ताव  भी  शामिल्त

 एन०  सी०  डी०  सी०  ने  आई०  डी०  ए०  की  निधियों  में  से  आवधिक  ऋण  के  लिए  25  करोड़  Fo
 का  प्रावधान  किया  है  ओर  साथ  ही  वर्ष  1990-91  के  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  इक्विटी  सहभागिता  के
 रूप  में  अपनी  निधियों  में  से  15.58  करोड़  रु०  का  भी  प्रस्ताव  किया  है  ।

 हरी  बसंत  साठे  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  वबतव्य  के  संदर्भ  में  कि  विश्व  बेंक  सहायता  दे

 रही  है  और  राष्ट्रीय  विकास  निगम  ने  आई०  डी०  ए०  को  निधि  से  25  करोड़  रुपये  के आवधिक
 ऋण  का  ओर  इक्थिटी  सहभागिता  के  रूप  में  अपनी  निधियों  में  से  15  करोड़  रुपये  का  भी प्रावधान
 किया  क्या  मंत्री  महोदय  उन  11  कताई  मिलों  के  लंबित  मामलों  को  शीघ्रता  से  निपटाएंगे  जो  निर्माण

 को  पूरा  करने  तथा  अन्तिम  रूप  दिए  जा  सकने  के  कारण  कठिताईयों  का  सामना  कर  रहै  में

 सीय  मस्त्री  से  निबेदन  करता  हूं  कि  वे  इस  मामले  की  जांच  करें  ।
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 भरी  शरद  यादव  :  मानतीय  अध्यक्ष  हमारे  विद्वान  साथी  साठे  जी  ने  जिन  मिलों  के  बारे
 में  कहा  ह ैऔर  विशेषतोर  से  वर्धा  में  जो  माननीय  सदस्य  के  क्षेत्र  में  मिलें  उनके  बारे  में  मामला
 1981  से  लम्बित  था  ।  इस  बात  बताते  हुए  मुझे  खुशी  है  कि  एन०  सी०  डी०  सी०  ने  बल्ड  बेंक  का

 लोन  स्टेट  कोआपरेडिव  बेक्स  को  देसे  के लिए  कहा  उसको  रिलीज  नहीं  किया  लेकिन  इसे  आप

 अपनी  मेहरबानी  समझिए  या  हमारे  मंत्रालय  की  मेहरबानी  कल  शाम  को  मेरे  पास  टेलेक्स

 जा  गया  है  कि  उन्होंने  उसको  रिलीज  कर  दिया  है  और  4  मिलों  के  बारे  में  भापका  काम  हो  जाएगा  ।

 इस  वक्‍त  समय  नहीं  नहीं  तो  मैं  आपको  विस्तार  से  वल्ड  बेंक  असिस्‍्टेंस  जिसको  वे  रोके  हुए
 उसको  अब  रिलीज  कर  दिया  गया  है  ।

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  यह  चार  मिलों  के  बारे  में  आपने  बता  दिया  लेकिन  बाकी  जो  मिलें

 जिनके  बारे  में  हन्हरेड  परसेन्ट  एग्री  कर  लिया  गया  है  और  जो  मोस्टली  बंकवर्ड  एरियाज  में  उनको

 भी  जल्दी  क्‍्लीयर  कर  देंगे  या  नहीं  ?

 ही  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  4  जिनके  बारे  में  साठे  जी  असल  में  चितित  जो
 तात्कालिक  सहायता  फहुंचाई  जानी  उप्त  काम  को  हमने  मुस्तंदी  से  कर  दिया  इसके  लिए  साठे
 जी  ने  घन्यवाद  भी  नहीं  दिया  ।  )

 भरी  बसम्त  साठे  :  धन्यवाद  तो  दे  रहा  हूं  ।

 ली  शरद  पाक्ष्य  :  आपकी  सरकार  के  चलते  आप  इतने  दिनों  से  तंग  अब  हमारी  सरकार
 के  आते  ही  यह  काम  हो  गया  अब  4  मिलों  का  मामला  रह  गया  अध्यक्ष  महाराष्ट्र  इस
 मह़ड़ले  में  अहुत  आगे  है  ।  हिन्दुस्तानभर  में  102  स्पिनिग  भिव्स  इनमे  से  31  महाराष्ट्र  में  चल  रही
 4  ये  हो  गईं  भोर  3  सेबरशंड  ओर  इस  तरह  से  तकरीबन  38  बिखें  हो  इस  तरह  से
 काकी  भो  4  पभिलें  ड़तके  कारे  में  सारे  देश  को  ध्याव  में  रखते  हुए  मंत्रालय  द्वारा  बिच्चार  किया
 जाएया  ।

 झो  बसस्‍्त  साठे  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  जिनमें  आलरेडी  इनवेस्टमेंट  हो  गया  सेक्शन  होने
 के  बाद  इस्बेठस्टमेंट  हो  गया  प्राइवेट  लोगों  ने कैपिटल  शेयर  जमा  करके  इनवेस्टमेंट  कर  दिया
 उन  लिशों  को  भी  क्या  आप  जल्दी  क्‍्लोघर  जो  एमन०  सी०  ढी०  सी०  के  अन्तगंत  बची
 हुए  हैं  ।

 करो  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  तीन  आलरेडो  क्‍्लीयर  हो  चुकी  चार  के  बारे  में  कल
 मैसेज  आ  गया  है  कि  वे  क्लीयर  हो  गई  हैं  ।

 श्दी  सन्चन्त  श्ाठ  बाकी  भी  कर  दीजिए  वो  एकमुश्त  धन्यवाद  दे  दूंगा  ।  )

 शरौ  क्षरद  यादव  :  जहां  तक  बाकी  4  मिलों  का  सवाल  उनके  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  बिचार
 कर  रहा
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 12.00  मभष्बाह्॒

 अल  धूथता  प्रश्त

 उपझ्लोक्ता  बस्तुओं  को  बिक्री

 अ०  सु०  प्र०  2.  प्रो०  के०  बो०  भामस  :  सहया  क्ाग्म  और  दायरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पैकेटबन्द  उपभोक्ता  उपभोक्ताओं  को  पैकेटों  पर  अंकित  मूल्य  पर  बेचे

 जाते

 यदि  तो  इनके  क्या  कारण  क्षोर

 क्‍या  सरकार  का  मह  सुमिश्चित  करने  के  लिए  राज्यों  को  कोई  निदेश  जारी  करने  का

 विचार  है  कि  थोक  ओर  खुबरा  विक्रेताओं  द्वारा  मूल्य  तथा  स्टाक  प्रदर्शित  करने  के  आदेशों  का  अक्ष  रशः

 पालन  किया  जाए
 ?

 खास  ओर  मायरिक  पृति  मस्त्री  मज़्य  राम  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रखा  जाता

 विवरण

 और  बाट  तथा  मानक  में  रखी  1977  के  अनुसार
 प्रत्येक  जिसमें  पहले  से  पक  की  गई  वस्तुएं  पर  पैकेज  के  ऊपर  विक्रय  मूल्य  घोषित  करना
 आवश्यक  यदि  पैकेज  पर  घोषित  विक्रय  मूल्य  में  स्थानीय  कर  शामिल  नहीं  हैं  तो  बृदरा
 विक्रेता  को  उपभोक्ता  से  उस  पर  खगने  वाले  स्थानीय  कर  को  वसूल  करने  का  अधिकार  होता  है  ।
 सभी  करें  सहित  खुदरा  मूल्य  ही  अंकित  करने  की  व्यवस्था  करने  के  वास्ते  इन  नियमों  में  संशोधन
 करने  का  निर्णय  किया  जा  चुका  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  तथा  संध  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सलाह  दी  है  कि  वे
 आदश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  तहत  मूल्य  तथा  स्टडाक  प्र  वर्नन  आदेश  को  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  लागू  करें  ।

 राज्य  सरकार/संघ  राज्प  क्षेत्र  प्रशासत्र  को  अवश्यक  बस्तु  1955  के  तहत  प्रदत्त  शक्तियों
 का  प्रग्रोम  करते  हुए  मूल्य  तथा  स्टत्क  प्रदर्शश  आवेश  जारी  करने  की  शक्तियां  प्रा  हैं  ।

 ]

 प्रो०  के०  बो०  बामस  :  नियम  193  के  अन्तर्गत  मूल्यों  पर  एक  सम्बी  चर्चा  हुई
 आवश्यक  बस्तुओं  के  मूल्य  प्रतिदिन  बढ़  रहे  हैं  ।

 मैं  कुछ  ठोस  कदम  उठाने  १९  बल  दे  रहा  बहुत  सारी  वस्तुएं  जंसे
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 कनशनशनिनिविननिनननशिनध  न  ooo  ना -----  re  न  काका  क

 पेयों  इत्यादि  और  अन्य  अनेक  उपभोक्ता  वस्तुएं  पंकेटों  में  मिलते  इन  पेकेटों  को  इन  पर

 खुदरा  मूल्य  अंकित  होता  है  |  वहू  मूल्य  स्थानीय  कर  सहित  होता  एक  साधारण  उपभोक्ता  यह
 नहीं  जानता  कि  स्थानीय  कर  क्या  होता  इस  प्रकार  होता  यह  है  कि  खुदरा  विक्रेता

 अंकित
 मूल्य

 के  साथ  स्थानीय  कर  भी  उपभोक्‍ता  से  वसूल  करता  जो  उपभोक्ता  को  मालूम  नहीं  वह  मनमानी

 मूल्य  वसूल  करता  इसलिए  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  मूल्य  और  स्थानीय  कर  अंकित  करने  के  बदले

 सब  कुछ  मिलाकर  कुल  मूल्य  अंकित  अंकित  करें  ताकि  वस्तु  को  उसी  भूल्य  पर  खरीदे
 जो  अंकित  है  न  कि  मूल्य  तथा  स्थानीः  कर  जोड़  कर  ।  आप  पैकेट  पर  एक  ही  मूल्य  अंकित  करें  ताकि
 साधारण  उपभोक्ता  जाने  कि  वास्तविक  मूल्य  कया  है  ।

 क्री  नाथ  राम  भिर्धघा  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  सुझाव  सरकार  ने  उसी  के

 अनुसार  कार्यवाही  कर  दी  ।  पहले  दो  आप्शनस  थी--मेक्सिमम  रिटेल  प्राईस  एक्सक्लूसिव  आफ  टैक्स  ।
 अब  हमने  सिर्फ  एक  आप्णन  कर  दी  है  ।  मंक्सिमम  रिटेल  प्राईस  हन्क्‍लूडिग  आल  टेक्‍्स  |  अब  कंज्यूमर

 जो  कीमत  लिश्वी  हुई  है  उसी  कीमत  पर  माल  मिलेगा  ।  टंक्सिस  से  उसका  कोई  लेना-देना  नहीं  ।

 कंज्यूम रस  के  हितों  के  लिए  हमने  एक  आप्शन  कर  दी  उसमें  सभी  टेक्स  शामिल  होंगे  ।

 ]
 पंकेटों  पर  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  खुदरा  मूल्य  सभी  करों  सहितਂ  अंकित  होना

 चाहिए  |  वह  ही  एक  मात्र  मूल्य  होगा  जो  दुकानदार  वसूल  कर  सकेगा  ।  इसलिए  अब  सभी  बातें  स्पष्ट

 ]
 आप  लोगों  की  क्षपा  मैं  आपकी  सेवा  जितनी  मुझसे  बन

 )

 प्रो०  के०  बो०  घामस  :  सरकार  के  साध  यह  है  कि  वे  जो  कहते  हैं  उसे  लाग्र
 नहीं  कर  सकते  ।

 )

 वे  कहते  हैं  कि  उन्होंने  निर्माताओं  को  निर्देश  दे  दिया  है  कि  पैकेट पर  केबल  अधिकतम

 मूल्य  ही  अंकित  लेकिन  वह  बाजार  जाकर  कोई  भी  या  सभी  बस्तुओं  के  अंभि  त  मूल्य  को  देखें  ।  मैंने

 कई  बस्तुओं  को  देखा  है  जिस  पर  एवं  स्थानीय  कर  अंकित  मैं  माननीय  मन्त्री  स ेनिवेदन  करता

 हूं  वह  इसकी  जांच  करें  और  देखें  कि  जो  भी  निर्णय  लिया  जाता  है  उसे  लागू  किया

 करो  कमल  वे  यह  नहीं  जानते  कि  वे  क्‍या  कह  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  साठे  जी  कृपया  आपस  में  बातें  मत

 प्रो०  के०  थबो०  बासस  :  आपातकाल  के  बारे  में  अलग-अलग  मत  हो  सकते  हैं  ।  लेकिन
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 एक  बात  जिसकी  लोग  अब  भी  सराहना  करते  हैं  वह  है  खुदरा  दुकानों  के  सामने  वस्तुओं  के  मूल्य  और
 स्टाक  की  सूचना  देना  ।  लेकिन  यद्यपि  माननीय  मन्‍्त्री  ने  कहा  है

 कि  दुकानों  पर  मूल्य  और  स्टाक
 सम्बन्धी सूचना  लगाई  कोई  भी  खुदरा  या  थोक  व्यापारी  ऐसा  नहीं  कर  रहा  केरल  सहित
 सभी  प्रांत  सरकारों  ने  इस  निर्णय  को  लागू  नहीं  किया  मैं  यह  जानना  चाहूंगा कि  क्या  भारत
 सरकार  इसे  लागू  कराने  का  कोई  दृढ़  निर्णय  लेगी  ताकि  सरकार  के  निर्णय  को  लागू  किया  जा  सके  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इम्प्लीमेंटेशन  का  सवाल  है  ।

 क्री  नाथ्‌  राम  भिर्घा  :  मैं  सब  बता  रहा  यह  कोई  नियम्र  नहीं  बदल  गया  यह
 1977  का  बना  हुआ  है  और  इस  नियम  से  एक  ही  दाम  लिखे  जाएंगे  ।  यह  कोई  निर्देश  भी  नहीं

 यह  गजेट  नोटिफिकेशन  में  आ  जाएगा  एक-दो-दिन  लेकिन  यह  तो  मुमकिन  नहीं  कि  आज  मैं  कहूं  तो
 कल  ही  बह  काम  हो  इसीलिए  इसमें  हमने  6  महीने  का  समय  दिया  इसके  साथ  ही  तमाम
 कम्पनीज  को  सब  राज्यों  के  टंब्सेज  की  जानकारी  लेने  के  लिए  कहा  है  कि  वह  जानकारी  करके  नए  तरीके
 से  इसको  लागू  करें  |  हर  दुकानदार  को  अपने  स्टाक  के  बारे  में  दुकान  पर  दर्शाना  होगा  और  कीमतें
 लगानी  होंगी  ।  इसके  बारे  में  कानून  बने  हुए  हैं  आवश्यक  बस्तु  नियम  के  अन्तर्गत  और  राज्य  सरकारें  इसको

 लागू  करती  हम  समय  समय  पर  उनको  हिदायतें  चिट्ठी  लिखेंगे  और  28-29  तारीख  को  मैंने
 सब  राज्यों  के  मुख्यमत्रियों  को  बुलाया  है  ।  इस  पर  हम  विचार  करेंगे  ओर  उनसे  कहेंगे  कि  इसको

 लागू  करो  और  जो  नहीं  करता  है  उरगको  खींचो  ।  इसलिए  भारत  सरकार  इसके  प्रति  बड़ी  चितित  है  कि
 नियमों  की  पालना  होनी  चाहिए  और  अच्छा  काम  होना

 ]

 भरी  पो०  चिबम्बरस  :  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा  हैं
 कि  माननीय  मंत्री  क्या  कहना  चाह

 रहे  हैं  ।  अपने  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  है  कि  नियमों  में  संशोधन  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  कि  जिससे
 कि  वस्तुओं  पर  अधिकतम  मूल्य  सभी  करों  सहित  अंकित  किया  जा  सके  ।  जब  श्री  दिनेश  सि
 प्रश्त  किया  तो  तो  उन्होंने  कहा  इसमें  विक्रप  कर  भी  सम्मिलित  है  |  बिक्रय  कर  प्रत्येक  राज्य  में
 अलग  मानलिया  कि  एक  राज्य  में  विक्रय  कर  एक  रुपया  है  और  दूसरे  शज्य  में  दो  रुपया  यदि
 वितरक  किसी  वस्तु  का  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  2:  रुपया  निर्धारित  करता  तो  एक  राज्य  में  जहां
 विक्रय  कर  दो  रुपया  बहां  तो  ठीक  लेकिन  एक  ऐसे  राज्य  में  जहां  विक्रय-कर  एक  रुपया  है  तो  वहां
 वितरक  का  अथिक  लाभ  होगा  बूंकि  वहां  भी  वह  20  रुपए  ही  लेगा  ।

 हमारी  कठिनाई  को  समझें  और  प्रश्न  का  उत्तर  दें  ।  कया  मंत्री  महोदय  यह  कह  रहे  हैं
 कि  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  अलग-अलग  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  अकित  किया  जाएगा  ?  क्‍या  अलग-अलग
 स्थानीय  कर  को  महँनजर  रखते  हुए  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  अलग-अलग  उेकेट  तैयार  किए  जाएंगे  ?  क्‍या
 मंत्री जी  का  यही  कहना  है  ?

 भ्रो  लायू राम  मसिर्धा  :  मैं  आपके  सबाल  के  इंडीकेशन  को  जानटा  उपभोक्ता  को  हर  राज्य  के

 सेल्स  टैक्स  की  जानकारी  नहीं  होती  यह  ठीकः  बात  मैंने  कम्पनीज  पर  दबाव  डाला  है  कि  आप
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 हर  राज्य  का  सेल्स  टेक्स  मालूम  करके  अपने  पैकेट्स  पर  सब  कुछ  जोड़  कर  लिखें  और  जिन-जिन  राज्यों
 को  पंकेट्स  भेजने  हैं  उन  उन  पर  उस  राज्य  के  सेल्स  टैक्स  बंगरह  को  जोड़  कर  दाम  लिखें  और  वहां
 जज  ।  जैसे  मध्य  प्रदेश  का  अलग  सेल्स  टंक्‍्स  राजस्थान  का  अलग  सेल्स  टेक्‍्स  है  तो  इन  राज्यों  में  इसी
 सेल्स  टैक्स के  हिसाब  के  पेकेट्स  पर  दाम  लिखकर  वहां  भेजें  ।

 थी  कमल  नाथ  :  अलग-अलग  राज्यों  को  अलग-अलग  पेकेंट्स  भेजेंगे  ।

 ]

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  सदस्य  को  प्रश्न  कैरने  से  नहीं  रीक  संकते  ।

 भो  यादबेनद्र  दस्त  :  अध्यक्ष  कया  मम्त्री  यह  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि  इन्होंने  जो
 नया  आड्डर  निकाला  वह  किस  तारीख  ओर  किस  महीने  से  निकाला  है  ?  लेकिन  मेरे  पास  दिल्ली  का
 ही  एक  पेकेट  अभी  मोजूद  है  जिसमें  मेक्‍्सीमम  प्राइज  एक्सक्लूडिंग  सेल्म  टंक्स  लिखा  हुआ  इसके  बारे
 में  क्या  कहना  है  ?  यह  पंकेट  मैंने  आज  ही  खरीदा  है  ।

 झो  नाथ्‌  रास  सिर्धा  :  पुराने  पैकेट  पर  पुरानी  कीमेत  को  देना  उसको  नेहीं  बदला  भा
 सकता  इसलिए  मैंने  छः  महीने  का  टाईम  दिया

 झी  सोमनाथ  चट्लों  :  इनका  इस  तरह  से  एग्जीबिट  ठीक  नहीं  है  ।

 झरो  साथ्‌  राम  भिर्धा  :  आजकल  में  गजट  जिस  दिन  उस  दिन  यह  लाग  हो
 इसलिए  महीने  का  टाईम  दिया  है  ।

 भरो  दिनेश  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  बह  जानना  चाहता  हूं
 कि  जहां  तक  सेल्ज  टेक्‍्स  का  मामला  क्‍या  अब  हर  व्यापारी  को  सेल्स  टंक्‍्स  का  कोई  हिसाब  खुद  नहीं
 रखना  पड़ेगा  या  जो  मैन्यूफंक्चरसं  वे  सेल्स  टैक्स  दिया  करेंगे  या  कंसे  यह  हिसाब  होगा  ?

 भ्री  नाथ्‌  राम  मिर्घा  :  सेलज  टेक्स  के  एमाउन्ट  को  जानना  उन  कम्पनियों  का  दापित्व  बेन  जाता

 है  जो  अलग-अलग  स्टेट्स  में  सेल्ज  टैक्स  को  जान  कर  उन  गुडज  पर  मैक्सौमम  प्राइसेज  लिखकर  भेजते

 इसलिए  जो  कम्पनियां  बनाती  यह  उनके  जिम्मे  है  कि  उसमें  इसको  इन्‍्कलुंड  करना  है  ।

 ]

 झो  निर्मल
 कान्ति  अट्जों

 :  में  श्री  पी०  चिदम्बरम  से  पूरी  तरह  सहमत  यह  प्रस्ताव  खुदरा
 विक्रेताओं  की  संतुध्टि  के  लिए  है  ।  यह  खुदरा  विफतीओं  के  लिए  लाभप्रद  है  न  कि  उपभोक्ताओं  के
 मेरा  प्रश्न  बहुत  ही  साधारण  बिक्रय  कर  ओर  बन्यं  कर  तंथा  अंधिकततम  अकित  भृूल्य  अलग-अलग
 होता  है  और  बे  राज्यों  के  लिए  पंकेट  तैयार  करेंगे  यहे  विचार  जैसे  औसमाने  से  आ  टपका  भेरा
 प्रश्न  यह  है  कि  इस  चर्चा  के  वाद  क्‍या  वे  अपने  भिर्णय  पर  पुनविद्यार  करेंगे  ।

 श्रौ  साथ  राज  आपका  सोचना  गलत  इस  पर  पुमविश्वार  करने  का  कोई  क्ंस्भ

 नहीं  यहां  उपभोक्ता  ही  अनभिज्ञ

 क्री  हंरमोहेने  बचत  :  माननीय  मंस्जी  ने  कहो  हैं  कि  बेस्तुओं  के  पर  लिश्ा  मूल्य  संभी  करों
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 कक  की  नमन

 सहित  होगा  |  वह  इसका  हिसाब  कंसे  लगाएंगे  क्योंकि  श्री  पी०  चिदम्बरम  ने  कहा  है  कि  विक्रय  कर  और

 चुंगी  अलग-अलग  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  है  और  इसका  हिसाब  लगाना  अब्यावहारिक  है|  इसके
 बिक्रय  कर  राज्य  का  मामला  है  |  यह  बहुत  ही  मुश्किल  होगा  और  पूरी  योजना  ही

 हारिक  वे  कंसे  छोटी-छोटी  कंपनियों  द्वारा  जमा  किए  गए  विक्रय  करों  को  एकत्र  करेंगे  और
 विभिन्‍न  राज्यों  को  लाटाएंगे  ?  जो  कुछ  भी  माननीय  मन्त्री  ने  कहा  है  वह  अभ्यावहारिक  है  और  ऐसा

 नहीं  किया  जा  सकता

 शो  साथ  रास  मिर्धा  :  मैं  समझता  हूं  कि  सदस्य  मामले  की  बारीकियों  को  नहीं  समझ  पाए  हैं  ।
 उन्होंने  इसे  ठीक  से  नहीं  समझा  है  ।

 झोसतो  उमा  ग़जपति  राज्‌  :  ठीक  हमारी  ही  तरह  माननीय  मन्त्री  भी  भ्रमित  मे  यह  नहीं
 जानते  कि  चुंगी  और  बिक्रय  कर  प्रत्येक  शहरों  और  गांवों  में  अलग-अलग  है  ।  वे  बस्तुओं  को

 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  जाने  से  कैसे  रोकंगे  ?  यह  पूरी  तरह  अभ्याबहारिक  माननीय  मश्त्री
 यह  सिश्चित  करने  के  लिए  कौन  सा  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ताकि  इन  कठिताईयों  को  दूर  किया
 सके  ?

 ]

 भरी  गाथ्‌  राम  मिर्घा  :  अध्यक्ष  मैं  बड़ी  विनअ्अता  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मैंसे
 पैकेजिंग  करने  वाली  कम्पनियों  से  बातें  की  हैं  तो  मुझे  बदाया  गया  है  कि  वे  एवरेज  सेल्ज  टंक्‍्स
 कुलेट  करके  उस  हिसाब  से  प्राइसेज

 भी  पो०  चिदम्थरभ  :  अब  वह  ओसत  कर  की  बात  करते  ओसत  कर  कैसे
 निर्धारित  किया  जा  सकता  हम  क्‍यों  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  औसत  कर  को  चुकाएं  ?

 )

 | |  की  आज ।

 री  साथ्‌  राम  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मौजूदा
 मेक्सिमम  रिटेल  प्राईस  का  जो  तरीका  एक्सक्लूसिव  आभ  टैक्स  लिखने  बह  कस्जयूमस  को  प्लीज
 करता  है  अब  जहां  तक  सबाल  सेल्स  दूसरे  टेक्सेज  मेक्सिमम  बह  जो
 कम्पनी  पंकेज  करती  उसका  ताल्लुक  है'''**ਂ  )

 ]

 सभी  कर  मूल्यों  में  सम्मिलित  कर  दिए  गए  हैं  ।  इसमें  किसी  भी  तरह  का  राजस्व  की  हानि  नहीं
 हो  रही  वितरक  बिक्रय  कर  लेते  वे  वस्तुओं  को  मनचाहे  मूल्य  पर  बेचते  हैं  ।  और  वे
 उससे  कुछ  अधिक  हो  लेते  हैं  जितना  लिखा  होता  हैताकि  कर  अपवंचन  से  बचा  जा  सके  यदि  मै  इस  तरह
 मूल्य  अंकित  करेंगे  ।  तो  राज्यों  को  बेहतर  लाभ  प्राप्त  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  आप  यह
 क्‍्पों  महीं  समझ  रहे  हैं  ।  /|
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 ] के  औ

 क्री  भदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  जी  महंगाई  को  कम  करने  के  लिए  माननीय  मन्त्री  जी  ने  अभी

 प्राइसज  की  बात  परन्तु  उससे  कुछ  विरोधाभास  झलकता  परस्पर  विरोधी  बातें  सामने  आ  रही
 मैं  उनसे  एक  सीधा-सादा  सवाल  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  कुछ  मल्टी  नेशनल  कम्पनियां या

 बड़े-बड़ेका  मिल  मालिक  जितने  कंजयूमर  आइटम्स  बनाते  वे  ऐसा  कहीं  नहीं  लिखते  कि  उस
 आइटम  वस्तु  की  कास्ट  आफ  प्राइस  क्‍या  के  लिए  कंम्पा  कोला  को  हेमाम
 साबुन  को  किसी  पर  यह  नहीं  लिखा  होता  कि  उसकी  कास्ट  आफ  प्राइस  क्या  बिक्री  मूल्य
 होता  क्या  माननीय  मन्त्री  जी  उन्हें  यह  कहेंगे  )

 जी  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  खुराना  आप  हिन्दी  में  या  हिन्दुस्तानी  में  बोलिये  ।

 को  मदन  लाल  खुराना
 :  मेरा  मतलब  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  से  ही  अध्यक्ष  महोदय  ह्स

 देश  में  कुछ  मल्टी  नेशनल  कम्पनियां  या  बड़े  मिल  मालिक  जितने  कन्जयूमर  आइटम्स  या  कन्जयूमर  गुड्स
 बनाते  जेसे  कंम्पा  कोला  हमाम  साबुन  किसी  पर  कास्ट  आफ
 क्या  मन्त्री  जी  आदेश  देंगे  कि  हर  कन्‍्जयूमर  आईटम  या  कन्जयूमः

 प्रोडक्शन  नहीं  लिखा  होता  ।

 पूमर  गृड्स  पर  उसकी  कास्ट  आफ
 प्रोडक्शन  लिखना  कम्पलसरी  हो  !  आज  स्थिति  यह  है  कि  किसी  वस्तु  की  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  तो  एक
 रुपए  होती  है  परन्तु  उसका  बिक्री  मूल्य  5  रुपए  लिखा  होता  कम्पनियां  निश्चित  करती  हैं  कि  हम  उस
 वस्तु  को  5  रुपए  में  बेचेंगे  । लीगली  देखा  जाए  तो  5  रुपए  कोमत  सही  अण्डर  वहे  बिक्री  मूल्य
 सही  परन्तु  उस  वस्तु  का  लागत  मूल्य  क्या  उसका  पता  नहीं  चलता  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि
 कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  लिखना  भी  कम्पलसरी  कर  दिया  जाए

 अध्यक्ष  महोदय
 :  हो  आप  बंठिए  ।

 श्रो  नाथ्‌  राम  मिर्धा  :  जो  सवाल  माननीय  सदस्य  पूछ  रहे  उसका  मूल  प्रश्न  से  किसी
 का  सम्बन्ध  नहीं  )  तरह

 हम  यहां  सारी  इकॉनोमी  पर  या  सारे  गूड्स  का  प्राइस  कन्ट्रोल  नहीं  करने  जा  रहे  इसलिए
 आप  कहां  का  कहां  जोड़ना  चाहते  हैं  ।  |

 क्री  मदन  लाल  ख्राना
 :  अध्यक्ष  महंगाई  को  कम  कम  करने  के  लिए  ही  मैंने  यह्‌

 सब्ञाल  किया  इसलिए  मन्त्री  जी  को  बताना  चाहिए
 ''

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  कि  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 श्री  सदन  लाल  ख्राना  :  अध्यक्ष  मैं  आपसे  संरक्षण  चाहता  मैं  आपसे  संरक्षण  चाहता
 हूं  कि  महंगाई  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  मैंने  यहां  मन्‍्त्री  महोदय  से  जो  सवाल  वे  सिफ़  इतना
 बता दें  कि  कया वह  लाभदायक  रहेगा  या  नहीं  ।

 अध्यक्ष  लेकिन  मूल  प्रश्न  सें  सम्बन्धित  नहीं

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  खुराना  जी  के  प्रश्न  का  मन्त्री  जी  उत्तर  क्यों  नहीं  देना  चाहते  ।

 26.
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 अध्यक्ष  महोदय  :  सोज  आप  बंठिए  ।

 श्री  धसस्न  साठे  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  एक  किसान  के  बेटे  हैं  ओर  एक  बड़े  अच्छे
 इरादे  कल्पना  पंकेज  स्कीम  बनाना  चाहते  हैं  जिससे  कि  आम  कज्ज्यूमर्स  को  लाभ  उन्हें

 बस्तुएं  एक  ही  कोमत  पर  सारे  टंक्सेज  वर्गरह  उसी  में  शामिल  किसी  तरह  को  दिक्कत  न
 उपभोक्ताओं  का  शोषण  न  होने  उनका  इरादा  नेक  मैं  मानता  हूं  ।  लेकिन  जिस  तरह  से  उनके

 दोनों  जो  सलाह  दे  रही  हैं  उस  तरह  से  यदि  तो  और  गफब्नत  और  मुश्तीबत
 में  का  जाएंगे  ।  अच्छा  है  आप  नहीं  सुन  रहे  इन  बेसाखियों  की  सलाह  मत  लेकिन
 आपने  अभी  यह  सुना  अध्यक्ष  जी  कि  अलग-अलग  राज्यों  में  अलग-अलग  सेल्स-टंक्स  होते
 लोकल  टंक्सेज  भी  होते  हैं  ओर  ऑक्ट्राय  भी  होती  ये  कम्पनियां  आपको  पैकेज  की  बात  कहकर
 शायद  गुमराह  भी  कर  सकती  हैं  अपना  मुनाफा  कमाने  के  लिए  ।  आपने  इन  कम्पानयों  को  इस  कानून
 को  लागू  करने  के  लिए  छः  महीने  दिए  इन  महीनों  में  आप  भी  पुनविचार  कीजिए  ओर  ध्रोबे  में
 मत  आइए  इन  कम्पनियों  के  ।  मैं  बस  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  ।

 क्रो  नाथ्‌  राम  मिर्धा  :  ये  कम्पनियां  मेरे  साथ  क्या  धोखा  करेंगी  ?  यह  कानून  तो  मैंने  कंजूमर
 को  मुसीबतों  से  बचाने  के  लिए  बनाया  अगर  कम्पनियों  को  कोई  दिक्कत  होगी  या  कंजूमर  को  कोई
 दिकक्‍त  तो  वे  छः  महीने  के  अन्दर  उन  प्रेक्टीकल  डिफोकल्टीज  को  हमारे  सामने  उनको
 हम  देख  एक  कानून  बना  इसको  लागू  होने  दीजिए  ।

 भरी  राल  मंगल  पाण्डेय  :
 बहुत  दिनों  से  एक  प्रपोजल  सारे  देश  में  है  कि  सेल्स  टेक्म्न  जो

 कि  स्टेट  ट्‌  स्टेट  वरी  करता  उसका  मिटाकर  एक्साइज-डयूटी  के  नाम  से  उसको  एक  ऐसा  टेक्स  4
 दिया  जिससे  एकरूपता  सारे  देश  में  आ  इसलिए  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  जब  पेकेट  पर  एक  ही  कीमत  लिखी  होगी  जिसमें  ओऑक्‍्ट्राय

 सब  कुछ  मिला  तो  क्या  आपने  उसको  प्रिसीपली  मान  लिया  हैं  कि  सेल्स  टंक्स  को  एवांलिश  कर  के

 एक्साइज-ड  यूटी  के  रूप  में  परिवर्तित  कर  दिया  गया  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण

 श्री  नाथर्‌  राम  मिर्धा  :  अध्यक्ष  सेल्स  टंक्स  और  ऑक्ट्राय  और  मारा  मामला  इस  प्रश्न  से
 जोड़  दिया  ।  अब  मैं  ऐसे  लोगों  को  क्या  जवाब  ह

 प्रइनों  के  लिखित  उसर

 सहकारो  कंत्र  के  डपक्षमों  में  ठका  श्रमिक  पद्धति

 +842,  श्री  सूबदार  :  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  भौर  नादंग  कोल्फ्रील्ड्स  लिमिटेड  लैसे
 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्तमों  और  उत्तर  तथा  मध्य  प्रदेश  में  निर्माण  कार्य  में  लगी  विभिश्न  एलेम्शियों
 में  ठेका  श्रमिक  पड़ति  समाप्त  करने  का  विचार

 है
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 यदि  तो  सरकार  का  ठेका  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  नई  नीति  कब  से  लागू  करने

 का  विचार  है  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अर  एवं  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  सरकारਂ  ठेका  श्रम

 और  1970  के  उपबन्धों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किसी  प्रतिष्ठान

 में  किसी  कार्य/प्रक्रिया/प्रणालन  में  ठेका  श्रमिकों  के  रोजगार  को  प्रतिषिद्ध  कर  सकती  केन्द्रीय

 सरकार  ने  कोयला  खनन  कायंकलापों  में  विभिन्‍न  प्रचालनी  में  ठेका  श्रमिकों  के  रोजगार  को  पहले  ही
 प्रतिषिद्ध  कर  दिया  है  ।  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  विभिन्‍न  प्रतिष्ठानों  ओर  निर्माण  कार्य  में  लगी

 एजेंसियों  के  बारे  सरकारਂ  सम्बन्धित  राज्य  ध्रकार  यह  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रयास

 है  कि  जब  कभी  उपरोक्त  अधिनियम  के  उपबन्धों  द्वारा  जरूरत  पड़े  तो  वह  ठेका  श्रमिकों  के  रोजगार  के

 प्रतिषेध  को  सुनिश्चित

 कपड़ा  यूनिटों  के  कार्य-निष्पादन  को  पुनरोक्षा

 ]

 +843.  झ्रो  थो०  झ्लोनियास  प्रसाद  :  क्‍या  वस्त्र  पंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिनांक  30  1990  को  समाप्त  हुई  तीन  माह  की  अवधि  के  दौरान  उनके
 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियन्त्रणाधीन  विभिन्‍न  कपड़ा  यूनिटों  के  कायं-निष्पादन  की  पुनरीक्षा  कर  ली  गई

 यदि  तो  किस  यूनिट  का  कार्य  सर्वोत्तम  पाया

 क्‍या  सरकार  का  ऐसे  यूनिट  के  प्रबन्ध  को  कोई  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 बस्त्र  संत्रो  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  शरद  :  सरकार  राष्ट्रीय  वस्त्र
 निगम  लि०  और  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  लि०  के  अधीन  बस्त्र  मिलों  के  का्य-निष्पादन  की
 समय  पर  समीक्षा  करती  जबकि  सरकार  ने  31  1990  को  एन०  टी०  सी०  मिलों  के  कार्य
 निष्पादन  की  समीक्षा  की  बी०  आई०  सी  ०  मिलों  के  कार्य-निष्पादन  की  समीक्षा  20  1990
 को  की

 से  अच्छा  कार्य  करने  वाली  मिलों  को  प्रोत्साहन  तथा  मान्यता  देने  के  उद्देश्य  से  एन०
 टी०  सी०  मिलों  के  लिए  पुरस्कार  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  वर्ष  1988-89  के  लिए  निगम  के  जो  सहायक
 निगमों  में  से  प्रत्येक  निगम  में  सवंश्रष्ठ  कार्य  करने  वाली  एक  मिल  को  पुरस्कृत  करने  के  लिए  चना
 गया  ।

 एन०  टी०  सी०  एन०  एण्ड  कोयम्बटूर  के  अधीन  बलराम  बर्मा  टंक्सटाइल
 शेनकोट्टा  और  कोयम्बटूर  मुरूगन  को4म्बटूर  की  समस्त  एन०  टी०  सी०  समूह  में  क्रमशः

 श्रेष्ठ  कताई  और  कम्पोजिट  मिल्स  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  पुरस्कार  के  साथ-साथ  हम  दो  मिलों
 के  कामगारों  और  अधिकारियों  को  अनुग्रह  राशि  के  बतोर  एक  दिन  की  मजदू  री/वेतन  भी  दिया  गया  है  ।

 जे
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 परिधार  नियोजन  को  बढ़ाया  देने  के लिए  पोलना

 $848.  श्रो  के०  मुरसोधरण  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  परिवार  नियोजन  अभियान  में  तेजी  लाने  के  लिए  छोटे  परिवार  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  और  कुछ  सुविधाओं  विशेष  से  वंचित  रखने  की  एक  नई  समन्वित  योजना  पर

 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  भनन्‍्त्रो  तथा  नागर  जिसानम  संत्रो  आरिफ  सोहम्भद  ओर

 परिवार  कल्याण  कार्यनीति  की  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  सन्दर्भ  में  समीक्षा  की  जा  रही  इस
 सन्दर्भ  में  प्रोत्साहनों  ओर  हतोत्साहनों  सहित  विभिन्‍न  प्रस्तावों  तथा  विकल्पों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 इस  मामले  में  अभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 खा  प्रसंस्करण  एकक

 849.  श्री  हरोश  राबत  :

 श्रो  सुधोर  गिरि  :

 क्या  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  एककों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 आठवीं  योजनावधि  के  दोरान  किन-किन  राज्यों  में  नये  खाद्य  प्रसंस्करण  एकक  स्थापित
 करने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  विभिभ्न  राज्यों  में  उपलब्ध  फलों  के  प्रसंस्करण  के  लिए  कोई  ब्यापक
 योजना  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  शरद  :  से  खाद्य

 प्रसंस्क  रण  उद्योग  असंगठित  तथा  सहकारी  क्षेत्रों  में  केन्द्र  द्वारा  भिन्‍न-भिनन  क्षेत्रों  के  सभी
 खाद्य  प्रसंस्क  रण  उद्योगों  के  बारे  में  सूचना  नहीं  रखी  जा  रही  है  ।

 खाख॒  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने  सीधे  ही  किसी  राज्य  में  खाद्य  प्रसंस्करण  एकक  लगाने  को

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  ख्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियस्त्रण  के  अधीन  आने
 बाले  सरकारो  क्षेत्र  के  दो  माडने  फूड  इंडस्ट्रीज  लि०  तथा  नार्थ  इस्ट्न  रीजनल

 एग्रीकल्य रलत  मार्केटिंग  कारपोरेशन  ने  फल  फल  साम्द्रक  एक्सट्र  डिड
 मेंदा  आदि  का  निर्माण  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  खाद्य  प्रसंस्करण  एकक  लगाये

 प्रसंस्कृत  खाद्य  उद्योग  की  वृद्धि  तथा  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  1990-91  के  लिए
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 कई  विकास  योजना  स्कीमें  बनायी  गयी  हैं  । फल  तथा  बनस्पति  क्षेत्र  के  लिए  इन  स्कीमों  उत्पादकों
 तथा  संसाधकों  के  बीच  पिछड़  सम्पर्कों  को  मजबूत  गुणवत्ता  नियन्त्रण  मजबूत  विस्तार  व

 आधारभूत  सुविधाओं  के  विकास  और  राज्य  सरकारी  उपक्रमों  तथा  सहकारी  उपक्रमों

 को  नये  प्रसंस्करण  एककों  की  स्थापना  करने  एवं  विद्यमान  श्रसंस्क  रण  एककों  को  मजबूत  करने  में  वित्तीय

 सहायता  देने की  स्‍्क्रीमें  शामिल

 समम्वित  जनजातीय  विकास  परियोजना  के  अन्तर्गत  जाध्यास्नों  को  सप्लाई

 +850.  क्री  मरसिहराब  सर्यवंशो  :
 क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  सरकारें  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  केरद्वीय  निदेश  का  पालन  कर
 रही  हैं  कि समन्वित  जनजातीय  विकाप्त  प्ररियोजनाओं  के  लिए  खाद्यान्नों  की  निर्धारित  मात्रा  में  सप्लाई
 की

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  द्वारा  इस  निदेश  का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  और
 उन्होंने  इसके  लिए  क्या-क्या  कारण  बताए  और

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  द्वारा  की  गई  अनुवर्तो  कार्यवाही  का  केन्द्रीय  सरकार  ने  अब  तक
 कोई  मल्यांकन  किया  है

 खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  नाथ  राम  भारत  सरकार  द्वारा
 1990  में  जारी  किए  गए  अनुदेशों  के  सभी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों

 बहुल  राज्यों  को  से  अपेक्षा  का  जाती  है  कि  वे  अक्तूब  1980  की  तीन
 मास  की  अवधि  के  दौरान  वितरण  हेतु  जारी  की  गई  भात्राओं  के  मौशक्षत  क  आधार  पर  समन्वित
 बासी  विकास  परियोजना के  क्षेत्रों  में  विशेष  रूप  से  राजस  प्राप्त  मूल्यों  पर  गेहूं  और  चावल  की

 आपूर्ति  करने  के  लिए  इस  योजना  के  अध्गेन  वितरण  हंतु  विशिष्ट  मात्राएं  निश्चिचत  राज्य

 सरकारें/संघ  शासित  प्रदेश  सावंजनिकः  वितरण  प्रणाली  के  कुल  मासिक  आवंटन  के  अन्दर  रहते
 समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  क्षेत्रों  में  औसत  से  अधिक  नियत  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।
 अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  योजना  के  अधीन  वितरण  करनमे  के  लिए  विशिष्ट

 मात्राएं  नियत  कर  दी  गई  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  मे  किसी  भी  राज्य  सरकार  द्वारा  लापरवाही  करने  की  कोई  विशिष्ट  घटना
 अभी  तक  नोटिस  में  नहीं  आई  है  हालांकि  हिमाचल  मध्य

 त्रिपुरा  ओऔर  पश्चिम  बंगाल  की  सरकारों  द्वारा  की  गई  कारंवाई  के  बारे  में  सूचना  अभी  केन्द्रीय  सरकार
 के  पास  प्राप्त  होनी  है

 यह  सुनिश्चित  करने  की  जिम्मेदारी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  भ्रदेशों  की

 द्वोती है  कि  निश्चित की  गई  मात्राएं  लाभभोगियों  को  ही  मिलें  ।

 90



 —
 26  1912  लिखित  उत्तर

 ee  अननन-ीना+-++-न+न-ननन  नमन माननानगानाा न  ला  नम  ५  +जन  न  ४०

 भारतोय  भ्रसिक  सम्मेलन

 "351.  श्रीमतो  बासव  राजेश्वरी  :

 श्री  कुसुम  कृष्ण  मति  :

 क्या  भ्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  हाल  ही  दिल्ली  में  भारतीय  श्रमिक  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  गया

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  किन-किन  मुख्य  मुद्ों  पर  बिचार  किया

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  राज्यों  एवं  अन्य  व्य  का  ब्योरा  कया

 सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  को  कहां  तक  कार्यान्वित  किया  गया  ओर

 पिछला  भारतीय  श्रमिक  सम्मेलन  कब  हुआ  था  और  अगर  सम्मेलन  आयोजित  करने  में
 असाधारण  विलम्ब्र  हुआ  हो  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  एवं  कल्याण  मंत्रों  राम  बिलास  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  का  अधिवेशन  नई  दिल्‍ली  में  21-22  1990  को

 हुआ  था  ।

 इस  सम्मेलन  की  कार्यसूची  मर्दे  निम्नानुसार  थी  :

 1.  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  अधिवेशन  के  मतेक्य  पर  की  जाने  वाली  कार्रवाई  ।

 2.  प्रबन्ध  में  श्रमिक  सहभागिता  ।

 3.  औद्योगिक  सम्बन्ध  विधान  की  समीक्षा  विवाद  अधिनियम  और  व्यवसाय  संघ
 अधिनियम के  प्रस्तावित  संशोधनों  को  शामिल  करते  हुए  ।

 4.  सामान्य  सत्यापन  प्रक्रिया  और  सत्यापन  के  उह्ं  श्य  के  लिए  उद्योगों  का  बर्गीकरण  ।

 5.  असंगठित  श्रमिकों  से  सम्बधित  घटनाओं  की  समीक्ष

 6.  श्रम  कानूनों  के  कार्यान्वयन  की  पुनरीक्षा  ।

 7.  महिला  श्रमिकों  तथा  उत््रवास  श्रमिकों  से  सम्बन्धित  कानून  ओर  नीतियां  ।

 2.  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वालों  को  सूची  अनुबन्ध  में  दी  गई  है  ।

 3.  इस  सम्मेलन  ने  निम्नलिखित  सिफारिशें  की

 1.  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  हर  वर्ष  नियमित  रूप  से आयोजित  किया  जाएगा  ।

 2.  स्थायी  श्रम  समिति  की  बैठक  हर  छह  माह  में  बुलाई  जाएगी  ।
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 3.  प्रबन्ध  में  श्रमिक  भागीदारी  प्रदान  करने  के  लिए  सांविधिक  ढांचे  की  आवश्यकता  को

 स्वीकार  किया  गया  ।  सहभागी  मंतों  पर  कर्मकारों  को  प्रतिनिधित्व  गुप्त  मतदान  के

 आधार  पर  होना  चाहिए  तथा  सभी  स्तरों  पर  सहभागिता  होनी  चाहिए  ।  इक्थिटी  में

 भागोदारी  से  सम्बन्धित  प्रश्न  को  प्रस्तावित  सांविधिक  योजना  से  पृथक  रखा

 जाए  ।

 4.  सम्मेलन  का  यह  सब  सम्मत  विचार  था  कि  व्यवसाय  संघ  तथा  ओद्योगिक  विवाद
 जो  राज्य  सभा  में  1988  में  पेश  किया  गया  वापस  ले  लिया  जाए  ।  साथ  यह  महसूस

 किया  गया  कि  अनेक  अत्यावश्यक  पहलू  जिनमें  उद्योग  की  परिभाषा  शामिल  जिसके  लिए  नये
 विधेयक  को  शुरू  करने  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  विशिष्ट  प्रस्तावों  को  तैयार  करते  यह  सिफारिश
 की  गई  कि  श्री  जी०  रामानुजम  की  अध्यक्षता  में  एक  द्विपक्षीय  समिति  गठित  की  जाए  ।

 5.  इस  सम्मेलन  ने  सत्यापन  प्रक्रिया  का  समर्थन  किया  जैसाकि  केन्द्रीय  ट्रेंड  यूनियन  संगठनों
 द्वारा  31-12-198  6  को  हुई  बंठक  में  स्वीकार  किया  गया  ग्रामीण/कृषि  क्षेत्र  में  सदस्यता  के
 सत्यापन  के  लिए  भ्रक्रिया  के  बारे  इस  मामले  पर  केन्द्रीय  ट्रेंड  यूनियन  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  की
 बंठक  में  और  विचार  किया

 6.  निर्माण  श्रमिकों  तथा  कृषि  श्रमिकों  के  बारे  में  विधान  पेश  करने  के  प्रश्न  पर  आम
 मतेक्‍्य  था  ।

 7.  श्रम  कानूनों  के  कार्यान्वयन  और  बाल  महिला  श्रमिकों  तथा  कानूनों  तथा  उत्प्रवास
 श्रमिकों  से  सम्बन्धित  कानूनों  और  नीतियों  के  पुनरीक्षण  के  बारे  यह  स्वीकार  किया  गया  कि  इन
 मामलों  पर  स्थायी  श्रम  समिति  में  विचार-विमर्श  किया  जाएगा  |

 4.  प्रबन्ध  में  कमंकार  भागीदारी  के  बारे  में  उपयुक्त  विधान  पर  पहले  ही  विचार  किया  जा
 रहा  भूमिहीन  कृषि  श्रमिक  तथा  निर्माण  श्रमिकों  से  सम्बन्धित  विधान  के  प्रस्ताव  पर
 घीन  हैं  ।

 ओद्योगिक  सम्बन्ध  विधेयक  के  विभिन्‍न  पहलूओं  की  जांच  करने  के  लिए  द्विपक्षीय  समिति  गठित
 की  गई

 5.  पिछला  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  25-26  1985  को  हुआ  था  ।  यह  दुर्भाग्य  की
 बात  है  कि  बीच  के  वर्षों  के  दौरान  सम्मेलन  आयोजित  नहीं  किया  गया  ।

 अनुबन्ध

 भाग  लेने  वालों को  सूचो

 क्रमांक  'राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  भाग  लेने  वालों  का  नाम
 का  माम

 1]  2
 ह

 3

 1.  असम
 क्र

 1.  श्री  बी०  पी०
 7“

 श्रम  एवं  रोजगार  मंत्री

 3३3
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 2.  आस्ख्र  प्रदेश

 3.  अण्डमान  और  निकोबार

 4.  अरूणाचल  प्रदेश

 5.  बिहार

 6.  चण्डीगढ़

 7,  दिल्ली  प्रशासन

 8.  दादर  एण्ड  नागर  हवेली

 9.  गोवा

 10.  गुजरात

 3

 आयुक्त  एवं  श्रम

 3.  श्री  एल०  एम०  भ्रम  आयुक्त

 2.  श्री  एस०  के०

 1.  श्री  जे०  एस  ०
 श्रम  आयुक्त  एवं  आरप्  प्रदेश
 सरकार  के  पदेन  सचिव

 1.  श्री  अशोक  सचिव

 1.  श्री  जे०  के०  अम  सचिव

 2.  श्री  मारगो  उप  श्रम  आयुक्त

 1.  श्री  ब्रिसिन  श्रम  मस्त्री

 1.  श्री  अशोक  प्रधान
 प्रशासक  के
 संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़

 1.  श्री  डी०  एम०  सपोलिया

 9  अगली  एञ्च  ०  बाली
 2.  श्रीमती  एम०

 उप  सचिव

 1.  श्री  अशोक  टी०  सालगांवकर

 श्रम  मन्त्री

 1,  श्री  प्रबीन  सिंह  जड़ेगा
 पर्यटन  एबं  पर्यावरण  मस्त्री

 2.  श्री  फकीर  भाई  श्रम  मस्त्री

 3.  श्री  फाकर  भाई  राज्य  श्रम  मंत्री

 4.  श्री  सी०  बी०  अपर  मुख्य
 सचिव

 5.  भी  आर०  एल०
 रोजनार  एवं  प्रशिक्षण

 6.  श्री  जौ०  एल०  भ्रम  आयुक्त

 7.  श्री  डी०  बी०  अपर  सचिष

 33
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 11.  हरियाणा  1.  श्री  बलबीर  सिंह  सेनी
 राज्य  श्रम  मन्त्री

 -  श्री  कमल  श्रम  आयुक्त
 श्री  राम  संयुक्त  श्रम  आयुक्त

 12.  हिमाचल  प्रदेश  श्री रूप  सिंह  श्रम  मन्त्री
 श्री  अतार  श्रम  सचिव

 -  श्री  लाल  जी  श्रम  आयुक्त
 श्री  एम०  श्रम  मन्त्री  क ेनिजी  सचिव

 -  श्री  काजी  एम०
 जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  के

 परिवहन  एवं  श्रम  सचिव

 14.  कर्नाटक  1.  श्री  बी०
 समाज  कल्याण  एवं  श्रम  मन्त्री

 2.  श्री  के०  पी०
 कर्नाटक  सरकार  के  समाज  कल्याण
 सचिव

 3.  श्री  जी०  के०  संगमेश्वर
 राज्य  श्रम  आयुक्त

 15.  केरख  ।.  श्री  के०  पंकजक्षसन  मन्त्री

 2.  श्री  सी०  पी०

 आयुक्त  एवं  सचिव

 -  ची  जोसेफ  एम०
 श्रम  आयुक्त

 ८मी

 ७

 13.  जम्मू  और  कश्मीर

 w

 16.  ल्षक्षद्वीप

 17.  भ्रहाराष्ट्र  श्री  एन०  एम०  मन्‍्त्री

 श्री  के०  एस०  सचिव

 -  श्री  सी०  डी०  आयुक्त
 श्री  लीला  राम
 राज्य  श्रम  मन्त्री

 2.  श्री  एम०  एम०
 प्रधान  सचिव

 पर

 ७

 ऐ

 :-
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 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 2

 मणीपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालेंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 पांडिचेरी

 राजस्थान

 3.  श्री  आर०  सी०
 अपर  श्रम  आयुक्त

 1.  श्री  एल०  एच०  श्रम  आयुक्त
 1.  श्री  राज्य  मन्‍्त्री

 2.  श्री  टी०  सचिव

 -  श्री  श्रम  मंत्री

 .  श्री  एन०  जी०  सचिव एवं  आयुक्त
 :  श्री  नुंगशी  श्रम  आयुक्त

 श्री  राम  नाथ  श्रम  आयुक्त

 »  श्री  आर०  पी०  पंजाब  सरकार

 के  सलाहकार

 -  श्री  जी०  एस०
 श्रम  आयुक्त

 -  श्री सी०  एल०  अपर  श्रम  आयुक्त

 एवं  श्रम  आयुक्त

 3.  श्री  ए०  एन०  संयुक्त  भ्रम  आयुक्त
 4..  श्री  एस

 राम  एन०  संयुक्त  श्रम

 आयुक्त

 .  श्री  राम  किशोर  मंत्री

 -  श्री  अशोक  खाद्य  मंत्री  के  निजी

 सहायक

 35
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 27.  सिक्किम

 28.  तमिलनाडु  1.  श्री  घोर  के०  एम०  सूचना एवं  श्रम
 मंत्री

 2.  श्री  थीर  ए०  संयुक्त  सचिव

 3.  श्री  धीरु  के०  राज्य  आयुक्त

 4.  श्री  जी०  बरत  श्रम  मंत्री  के  विशेष
 निजी  सहायक

 29.  तिपुरा  1.  श्री  ए०  के०  श्रम  मन्त्री

 2.  श्री  एम०  श्रम  भायुकत

 30.  उत्तर  प्रदेश  1.  श्री  मोहम्मद  आजम  श्रम  मंत्री

 2.  श्री  श्रम  सचिव

 3.  श्री  विष्णू  स्वरूप

 4.  श्री  जे  शंकर  अपर  श्रम  आयुक्त

 5.  श्री  एम०  पी०  पी०  एस०/यू०
 एस०  टू  यू०  पी०

 6.  श्री  के०  एल०  अपर  श्रम  आयुक्त
 7.  श्री  एच०  सी०  वरिष्ठ  अन्येषक

 31.  पश्चिम  बंगाल  1.  श्री  दीपक  कुमार  श्रम  सचिव

 2.  श्री  एस०  घाटक  श्रम  मन्त्री

 3.  श्री  सेन  श्रम  मंत्री  के  मुख्य
 कार

 4.  श्री  आर०  एन०  संयुक्त  सचिव

 5.  डा०  टी०  कुमार  श्रम  आयुक्त

 32.  दमन  और  द्वीप  1.  श्री  आर ०  कै०
 श्रम  सविष

 21-22  1990  को  नई  दिल्‍लों  में  भारतोय  भ्रम  सम्मेलन  के  अधिवेशन
 में  भाग  लेने  बालों  को  सूचो

 लियोजक  संघठन

 आारतीय  नियोजर  परियद

 1.  डा०  बंशीघर  आल  इष्डिया

 96
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 आर्गनाइजेशन  आफ
 शैयरमैन  एवं  मेनेजिंग  डी०
 सी०  एम०  नई  दिल्ली  ।

 .  श्री  केशव  ई०  एफ०
 आई०  अंयरमेन  महेन्द्रा  एण्ड  महेन्द्रा
 लि०  बम्बई  ।

 मेजर  जन  रल  एस  ०  सी०  एन०
 बेयरमेत  स्टेडिंग  कान्फत्स  आफ

 पब्लिक  नई  दिल्‍ली  ।

 .  श्री  डी०  डी०  वाइज
 ई०  एफ०  आई०  इण्डियन

 शुगर  एण्ड  जनरल  इन्जीनियरिंग
 नई  दिल्ली  ।

 भ्री  राजेन्द्र  सिह  डायरेक्टर
 नेशनल  थर्मल  पावर
 नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  प्रताप  भाई  बाइज  डेजीडेंट
 ई०  एफ०  आई०  चेयरमंन  बाटलीबाई
 एण्ड  कं०  बम्बई  ।

 की  ए०  एस०  काशलीबाल  एस०
 ह्टरप्राइजेज  प्रा०

 बम्बई  |

 श्री  एस०  सी०  बाइज
 एवं

 कलकत्ता  ।

 श्री  सी०  एम०  कृष्णा  डायरेक्टर
 हिन्दुस्तान

 बंगलौर  ।

 -  श्री  रबि  बाइज
 ई०  एफ०  एस०  आई०  एण्ड  मेनेजिंग

 बी०  एस०  टी०  इंडस्ट्रीज
 नई  दिल्‍ली  ।

 श्री एम०  आर०  आर०
 रेक्टर  स्टील  अथारिटी  आफ
 इण्डिया  नई  दिल्‍ली  ।

 nn
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 12.  श्री  आर०  वी०  ज्वाइंट
 मैने०  डायरेक्टर  कनोरिया  कंमीकल्स

 एण्ड  इन्डस्ट्रीज  लि०  नई  दिल्‍ली  ।

 13.  श्री  आर०  पी०  कारपोरेट
 शिवाधथाने  नई  दिल्‍ली  ।

 14.  श्री  वारिस  आर०  जनरल
 स्टेडिग  कान्‍्फेंस  आफ

 पब्लिक  इंटर  नई  दिल्ली  ।

 15.  डा०  राम  एस०  मंनेजिंग
 डायरेक्टर  डेन्नोट  कोलमन  एण्ड

 बम्बई  ।

 16.  श्री  आताराम

 इंडियन  कैमिकल  मेनुफेक्चरस
 कलकत्ता  ।

 17.  श्री  बी०  एन०  पारलीबाला

 18.  श्री  के०  डी०  गुप्ता  सी०  भो०
 पी०

 1.  श्री  टी०  सी०  चीफ
 ,  धू  स॑  एसोसिएशन श*पल  इस  एसासएशन

 2.  श्री  अनिल  एच०  आर०  डी०

 सब  कोनफेड  रेशन  आफ

 3.  श्री  एन०  लेबर

 बंगाल  चेम्बर  आफ  काम्त॑  एण्ड
 कलकत्ता  ।

 4.  श्री  एच०  सी०

 फंडरेशन  आफ  एम०  पी०  चैम्बसं
 आफ  कामसं  एण्ड  भोपाल  ।

 5.  श्री  एन०  एम्पलाइस
 फेडरेशन  आफ
 मद्रास  ।

 6.  डा०  पारेश  फेडरेशन

 16  1990
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 आफ  गुजरात  एंड  इंडस्ट्रीज
 बड़ौदा  ।

 7.  श्री  बी०  पी०  सलाहकार  पी०

 एच०  डो०  चेम्बर  आफ  कामसं  एंड
 इ्न्डस्ट्री  ।

 8.  श्री  आरण०  सी०  ए०
 आई०  ओ०  ई०  फैडरेशन  नई
 दिल्ली  ।

 9.  श्री  बी०  बी०  ई०
 एफ०  बम्बई  |

 10.  श्री  आर०  एम०  नई  दिल्ली  ।

 11.  श्री  जी  ०  पटना  ।

 12.  आर०  बी०  लेबर  एडवाइजर
 बम्बई  जेम्ब्स  आफ  कामर्स  एन्ड

 बअम्बई  ।

 13.  डा०  आर०  सी०  प्रेजीडेंट
 जे०  के०  जूट  कम्पनी
 कानपुर  ।

 14.  श्री  जे०  पी०  एन०  टी०  सी०

 15.  श्री  पी०  के०  दास  गुप्ता

 16.  श्री  अभय  शंकर
 17.  श्री  पी०  एम०

 कंमिकल  बड़ौदा  ।

 18.  श्री  पी०  सी  इम्पलायरस
 जयपुर  ।

 19.  श्री सी०  एम०  कृष्णा

 आल  इण्डिया  भंम्पुफंक्चस  आगें०

 1,  श्री  एन०  आर०  को०
 चेयरमंन  ए०  आई०  एम०  ओ०
 स्पेशल  कानसिल  फोर  इंडस्ट्रीयल

 बम्बई  ।

 2.  श्री  आई०  पी०  पास्ट  प्रेजीडेंट
 ए०  आई०  एम०  टी०

 39
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 1.  इण्डियन  नेशनल  ट्रेड

 2.  आल  इंडिया  ट्रेड
 यूमियन  कांप्रेस

 3.

 3  ०

 श्री  बी०  एल०  सोसनीबास
 ब्रदर्स  ।

 श्री  जी०
 मद्रास  ।

 -  श्री

 जमशेदपुर  ।

 श्री  वी०  जी०

 जमशंदपुर  ।

 -  श्री  जी०  संजीबा  उपाध्यक्ष
 हैदराबाद  ।

 -  श्री  सुब्रतोी

 -  श्री  मनोहर  संगठन
 बम्बई  ।

 के  बे  न न  gto  उक्लकआ  अध्यक्ष -  श्री  वी०  पी०
 कोचीन  ।

 -  श्री  आर०  पी०

 मिर्जापुर  ।

 श्री  एस०  एल०
 नई  दिल्‍ली  ।

 -  श्री  तारा  सिंह
 ग्वालियर  ।

 »  श्री  आर०  एल०
 नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  आर०  सी०  संगठन
 भिलाई  !

 श्री  एस०  एन०  इंडियन
 नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  इन्द्र  जीत  संसद
 नई  दिललौ  ।

 16  1990
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 3.  हिन्द  मजदूर  सभा

 4.  यूनाईटिड  ट्रेड  यूनियन
 कांग्रेस

 5.  यूनाइटिड  ट्रेड  यूनियन
 कांग्रेस

 6.  भारतीय  मजदूर  संघ

 2.

 3  कः

 4.

 व्

 |]

 »  अनिल  दास  चौधरी

 श्री  होमी  सचिव  ।

 श्री  के०  एल  सचिव  ।

 श्री  एस०  के०  सन्‍्याल

 भ्री  उमरावमल

 श्री  एस०  आर०

 बम्बई  ।

 श्री  बीरेश्वर  हिं०
 म०  स०

 श्री  ए०  डी०  सचिव

 श्री  प्रितिश  यू०  टी०

 यू०  सी०  एस  ०)  कलकत्ता  ।

 .  श्री  एफ०  यू०  टी०  यू०
 सी०  ०  कलकत्ता  ।

 -  श्री  ज्ञान  यू०  टी०  यू०
 सी०  हरियाणा  ।

 जतिन  चक्रवर्ती

 श्री  जी०  महासचिब  भा०
 नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  आर०  के०  रेजी०
 भा०  म०  नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  ओम  प्रकाश  संगठन
 भा०  म०  नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  भर०  भा०
 म०  पालघाट  |

 भरी  राम  लुभाया
 भा०  म०  पंजाब  ।

 का

 गा

 का

 हा
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 6.  श्री  रास्र  बिहारी  )
 भा०  म०  सं ०;  पश्चिम  बंगाल  ।

 7.  श्री  चन्द
 !

 भा०  म०  राजस्थान  ।

 8.  श्री  राम  धौर  भा०  म०

 कानपुर  ।

 9.  श्री  आर०  वी०  सुब्बा
 भा०  म०  आन्ध्र  प्रदेश  ।

 7.  सैध्टर  आफ  इंडियन  1.  कॉम०  एन०  के०  सी  ०

 ट्रेड  यूनियन्स  आई०  टी०  यू०

 2.  कॉम  आर०  उपाध्यक्ष

 3.  कॉम  के०  एम्र०  सचिव

 4.  कॉम  एम०  डी०  रूचिव  )
 5.  कॉम  पी०  के०  सचिव

 6.  कॉम  जिबोन  सचिव  |

 8.  ट्रेड  यूनियन  1.  कॉम  पी०  डी०  अक्ष्यक्ष
 नेशन  सैस्टर

 9.  नेशनल  लेबर  1.  श्री  एन०  एम०  एन०
 ए

 नाइजेशन  एल०  ओ०

 2.  श्री  एन०  पी०  एन०  एल०  ओ०
 ए

 21-22  1990  को  नई  दिल्‍लो  में  हुए  भारतीय  भम  सम्मेलन  के  29  व
 अधिवेशन  में  भाग  लेने  धालों  को  सूचो

 केसतीय  मंत्रालय/विभाग  :

 1.  ऊर्जा  मंत्रालय  1.  श्री  आरिफ  मु०  ऊर्जा  मंत्री

 2,  श्री  के०  अतिरिक्त

 3,  श्री  एस०  पी०  उप

 2.  जल  सुंसाधन  मंत्रौलय  1,  श्री  मनुभाई  राज्य  मंत्री
 जल  संसाधन  मंत्रालय  ।
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 3.  शहरी  बिकास  मंत्रालय

 4.  ग्रामीण  विकास  मंजासय

 5.  संचार  मंत्रालय

 6.  रक्षा  मंत्रालय
 उत्पादन  ओर

 7.  दूरसंचार  मंत्रालय

 8.  शिक्षा  विभाग

 9.  महिला  व  बाल  विकास  विभाग

 10.  कृषि  मंत्रालय

 11.  पैद्रो और  रसायन  मंत्रालय

 12.  आयोजला  मंत्रालय

 13.  भूतल  परिवहन  मंत्रालय

 14.  टेक्सटाइल्स  मंत्रालय

 15.  नागर  विमानन  विभाग

 16.  पर्यटन  विभाग
 ;  17.  खान  बिभाग

 |  18.  इस्पात  विभाग
 19.  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 20.  श्ाद्य  संसाधन  उद्योग  मंत्रालय
 21.  खाद्य  विभाग

 22.  विज्ञान एबं  प्राद्योगिकी  मंत्रालय

 2.  भी  जे०  पी०  अपर  सचिव  ।

 1.  श्री  मुरासोली  शहरी  विकास
 मंत्री  ।

 2.  श्रीमती  जे०  संयुक्त  सचिव  ।

 3.  श्री  यू०  सी०  उप  सलाहकार
 कल्याण )  ।

 1.  श्री  के०  बी०  संयुक्त  सचिव  ।

 1.  श्रो  आर०  के०  सचिव

 2.  थी  के०  उप  भहानिवेक्षक  ।

 1.  श्रीमती  मीनाक्षी  आनम्द  संयुक्त
 सल्यिष  ।

 1.  शी  जी०  आर०  भाधिक  एवं
 सांण्यिकी  शरककहकार  ।

 1.  थी  एस०  आर०  संयुक्त  स्रचिव  ।

 1.  थी  टी०  एस०  सलाहकार
 ई०  एम० )

 श्री  बो०  संशुक्त  शत्विव  ।

 1.  थी  एस०  के०  निदेशक

 एन०  टी०  सी ०
 श्री  ए०  बी०  प्रश्न  ।

 1.  श्रीमती  आशा  दिदेश्क  ।

 1.  श्री  पी०  के०  सक्षिव  ।

 1,  श्री  एस०  बी०  ढंगुक्त  सम्यिय  ।

 1.  श्री  सतीश  धंतुस्क  सश्दिव  ।

 4.  श्री  गुरूदेव  उप  उत्तर  ।

 1.  श्री  सलाहकार  ।
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 23.  रेलखबे  मंत्रालय

 16  1990

 1.  श्री के०  बी०  सदस्य
 रेलवे  बोर्ड  और

 2.  श्री  एस०  गुः
 रेलवे  बोर्ड  ।

 सचिव  ।

 सलाहकार

 3.  श्री  एन०  सी०  कार्यकारी  निदेशक
 सम्बन्ध  )

 4,  श्री  पी०  टी०  कार्यकारी
 निदेशक

 अल  मंत्रालय  के  भाग  लेने  बालों  को  सूचो  अ०  सं०  21-22  90)
 साननोय  प्रधानसंत्रो  भरी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  ने  सम्मेलन  को  अध्यक्षता  को

 17.

 18.

 19.

 20.  श्रीमती  कुसुम  महानिदेशक  रा०  बी०

 श्री  राम  विलास  श्रम  एवं  कल्याण  मंत्री  ।

 श्री  बी०  पी०  श्रम  मंत्रालय  ।

 ,  श्री  एस०  मुख्य  श्रम  आयुक्त  ।

 श्री  पी०  जी०  वित्त  सलाहकार

 श्री  अशोक  संयुक्त  सचिव

 श्री  जी०  एस०  संयुक्त  सचिव

 .  श्री  एच०  संयुक्त  सचिव

 कु०  मीना  संयुक्त  सचिव

 श्री  जगदीश  महानिदेशक  डब्ल्यू  ०)
 श्री  ए०  के०  उप  सचिव

 श्री  आर०  उप  सचिव

 *  श्री  एस०  के०  कल्याण  आ  युक्त  )
 श्री  आर०  पी०  संयुक्त  निदेशक
 श्री  नन्द  अवर  सचिव

 श्री  एस  ०  एच०  एस०  अवर  सचिव

 श्री  शशी  अवर  सचिव

 श्री  एस०  सी०  अबर  सचिव

 श्री  अशोक  उप  निदेशक

 भरी  बी०  एम०  के०  भ०  नि०  आ०
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 किः

 21.  श्री  एस०  के०  मुख्य  सलाहकार

 22.  श्री  एस०  एन०  ओ०  एस०  श्रम  एवं  कल्याण  मंत्री

 23.  श्री  सुनील  आई०  एल०  ओ०  एरिया  ओफीस

 24.  श्री  जी०  अवस्थाना  सचिव  सदस्य

 25.  श्री  आर०  एस०  निदेषक  रोजगार  कार्यालय

 26.  श्री  एस०  के०  निदेशक  प्रशिक्षण

 27.  श्री  बाई०  निदेशक  शिशुता

 28.  श्री  आर०  एन०  एन०  एल०  श्आाई०

 29.  कु०  पी०  अवर  सबिव

 30.  डा०  चेरियन  एसोसिएट  फंलो

 31.  श्री  के०  सी०  अवर  सचिव

 दिल्‍लो  के  गांधों  को  लाल  डोरा  को  सीमा  बढ़ाना

 #852.  52,  श्रो०  बिजय  कुमार  सल्होजा  :  गया  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली  के  गांवों  के  लोगों  द्वारा  लम्बे  समय  से  की  जा  रही  इस  मांग

 ॥  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  उनके  गांवों  के  बिकास  के  लिए  गांवों  की  डोराਂ  की  सीमा  बढ़ाई Pa  हा

 क्या  सरकार  का  वतंमान  स्थिति  की  पुनरीक्षा  करने  का  विचार  यदि  तो  जोन-बार

 ।
 इन  गांबों  का  व्योरा  क्‍या

 इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 च  सम्बन्ध  न  ”  तु  ड  कतार इस  सम्बन्ध  में  की  सीमा  बढ़ाने  के  लिए  आदेश  कब  तक  दे  दिए
 जाएंगे  ?

 ,

 |

 ।

 |
 किया  गया

 शाभास्बित  किया  जाता  है  ।

 शहरी  विकास  संत्रो  म्रासोलो  :  हां  ।

 संलग्न  में  बिनिदिष्ट  77  गांवों  को  लाल  डोरा  के  विस्तार  के  लिए  अधिसूचित

 संलग्न  के  अमुसार  ।

 कोई  समय  सीमा  बताना  सम्भव  नहीं  है  परन्तु  अधिसूजित  गांबों  को  एक-एक  करके
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 16  1990

 उन  भांबों  को  सूचो  जहां  आठथों  पोजना  अवधि  के  दौरान  चकथन्दों  परिचालन

 ्  |

 करत

 करत

 न

 प्छ

 9

 9

 फछ

 कफ

 ओी

 9 ०७

 :-

 कार्यवाही  की  जानो  है

 .  अकबरपुर  माजरा

 अलीपुर

 भारगढ़

 -  बुद्धपुर-बीजापुर

 हरेभली

 हिरांकी
 -  इम्राहिमपुर
 .  झंगोला

 ववालक्रपुर

 »  सुलतानपुर  डबास

 «  ताजपुर  कलां

 *  सूंगेरपुर

 .  बंकनेर

 »  बवाना

 -  बजीतपुर  थकरन

 -  बुद्ध पुर
 -«  चांदपुर
 .  दरयापुर  कलां

 -  धोंघा

 »  हमीदपुर
 :  होलुम्बी

 .  जटखोर

 .  कटेवाड़ा

 -  ब्ेरा  कलां

 .  लामपुर
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 तन  ७

 |

 न्‍  26.  मोहमदपुर  रामानपुर |
 27.  मुखमेलपुर
 28.  मुंगासपुर

 <9.  नांगल  ठकरन

 30.  ओऔचम्दी

 पल्‍ला

 32.  पृथ  खुर्द

 33.  कादिपुर

 34.  कुतुब  गढ़

 35.  ज्ाहपुर  गढ़ी

 36.  सिंधूं
 37.  सुरेश पुर
 38.  तिगीपुर
 39.  टिकड़ी  खुर्द
 40.  बच््तावरपुर

 जिदपुर

 मजफणगढ़  जोन

 42.  बक्करवाला

 43.  चतेसर

 44.  हिरण  कुंडा

 हि
 फल

 अपकस
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 54.

 55.

 दिल्‍ली  जोन

 56.

 पालस  लोग

 57.

 58.

 59.

 60.

 61.

 62.

 63.

 64.

 65.

 66.

 67.

 »  नीलोथी

 »  रनहोला

 जफ्फरपुर  कलां

 सवादा

 झड़ोदा  भाजरा  बुरारी

 बमनोली

 किराड़ी  बुराड़ी
 नानक  हरी

 राधोपुर

 बाबू  सराय

 मदनपुर  डबास

 कमरूद्दीन  नगर

 रसूलपुर

 रानी  छेड़ा

 तिलंगपुर  कोटला

 पिडवाला  खुर्द

 «  आया  नगर
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 उन  गांवों  को  सूचो  जहां  चकबन्दो  के  हारा  आवादो  क्षेत्र  के
 विस्तार  का  कार्य  किया  जाना  है

 5.  औचन्दी

 6.  पृथ  खुद

 7.  हीरंकी

 8.  जटलोर

 9.  दरयापुर  कला

 10.  का्विपुर

 आयुर्वेद  ओर  होम्योप थी  के  लिए  बच्चट  में  आवंटन

 #353,  क्री  गंगा  चरण  कया  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयुर्वेद  और  एलोपंथी  के  लिए  बजट  में  कितनी

 राशि  आयंटित  की

 क्या  उपरोक्त  अवधि  के  दीरान  होम्योपैथी  और  आयुर्वेद  क ेलिए  बजट  में  आरटन  में  कमी
 भाई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 अर्जा  मंत्री  तथा  मागर  विभानन  मंत्री  आरिफक  भोहस्मद  से  (१)  होस्वोर॑थी

 आयुयेद  और  एसलोपैवी  के  लिए  पिछले  तीस  बर्षों  के  योजना  लाजंटर्न  बजट  नीचे

 49



 सिलित  उत्तर  16  1990

 दर्शाए  गए  हैं  :+-

 रुपए

 वर्ष  होम्योपैथी  आयुर्वेद  एलोपैथी

 1987-88  0.97  3.24  182.64

 1988-89  1.35  4.47  217.63

 1989-90  1.55  4.78  225.62

 आंकड़ों  में  शहरी  विकास  मंत्रालय  की  मांग  में  पूंजीगत  निर्माण  का  के  लिए  बजट

 धान  शाभिल  नहीं

 यह  देखा  जा  सकता है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  होम्योपंथी  और  आयुर्वेद  के  लिए
 घित  बजट  अनुमानों  में  कमी  नहीं  आई  है  ।

 कपास  का  निर्यात

 +854.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  ब्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू वर्ष  के  दौशन  कपास  का  कितना  उत्पादन  गदन

 कस  क्या  सरकार
 का  कपास  के  बढ़ें  हुए  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसके  निर्यात  में  बृद्ध

 का  बिचार बार

 कया  इसके  निर्यात  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  और

 णदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  कि  किसानों  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  तथा  उन्हें  अपनी  उपज  का  लाभप्रद  मूल्य
 मिले  ?

 अस्त्र  मंत्रो  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  शरद  :  रुई  सलाहकार  बोर्ड
 ने  ब्  1989-90  के  मौसम  के  दोरान  रुई  की  122  लाख  गांठ  के  उत्पादन  का  अनुमान  लगाया  है  ।

 सरकार  ने  वर्ष  1989-90  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  रुई  की  13.85  लाख  गांठ  का
 कोटा  रिलीज  किया  है  जबकि  पिछले  वर्ष  निर्यात  के  लिए  रुई  की  केवल  2.26  लाख  गांठ  का  कोटा
 रिलीज  किया  गया  ऐसा  बढ़  रही  घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  के  वाद  निर्यात  योग्य  बेशी  को  ध्यान
 में  रख  कर  किया  गया

 और  सरकार  स्थिति  को  कड़ी  मानीटरी  कर  रही  इस  उद्देश्य  के  लिए  आवश्यक

 सुविधाएं  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  अनुरोध  किया  गया  निर्यात  एजेंसियों

 से  कहा  गया  है  कि  वे  निर्यात  कोटाओं  का  पूरा  उपयोग  सुमिश्चित  करें  ।
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 न्नजन्न पपना  5  ना

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनथातियों  के  बेरोजगार  व्यक्ति

 हा
 i

 +855,  श्रो  धर्मेश  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  भ्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ५३
 फव
 कान

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  स्नातक  और मंद्रिकुलेट  स्तर
 तक  शिक्षित  बे  रोजगार  व्यक्तियों  की  राज्यवार  संसच्या  कितनी-कितनी  और

 क्या  सरकार  ने  इनको  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  यदि
 सो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ल्‍  श्रम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  और  1988  के  अन्त
 रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  रोजगार  चाहने
 बाले  स्नातक  तथा  मंट्रिकुलेट  रोजगार  चाहने  वाले  यह  अनिवायं  नहीं  कि  वे
 सभी  बेरोजगार  की  राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 2.  संवंधानिक  प्रावधानी  के  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  के  विभागों  तथा  उनके
 क्रमों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  को  नौकरियों  में  आरक्षण  दिया  गया  आरक्षणों  के

 सरकार  ने  सीघी  भर्ती  के  साथ-साथ  पदोन्नति  में  भी  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  को  विभिन्‍न  रियायतें  तथा  सुविधाएं  दी  इनमें  ये  शामिल  (1)  आयु  में

 (2)  शुल्क  (3)  उपयुक्तता  के  मानदण्डों  में  (4)  सीधी  भर्ती  में  अहंता  में
 (5)  अनुसूचित  जाति/अनुसूधित  जनजाति  उम्मीदवारों  के  लिए  विशेष  (6)  साक्षास्‍्कारों

 में  भाग  लेने  के  लिए  यात्रा  भत्त  की  (7)  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  अधिक  (8)  चयन

 समितियों  पदोन्नति  समितियों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  का
 (9)  भर्तीपूर्व  इत्यादि  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 क्षित  रिक्तियां  भरी  जाती  केन्द्र  सरकार  ने  1989  के  दौरान  एक  विशेष  भर्ती  अभियान  संचालित
 किया  था  ।  सरकार  ने  वर्ग  तथा  में  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  सीधी  भर्ती  के
 सभी  मामलों  में  कनारक्षण  पर  रोक  लगाने  का  भी  निर्णय  लिया

 .
 4.  रोजगार  कार्यालय  नियोजकों  से  प्राप्त  मांगपत्रों  को  ध्यान  में  रखकर  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  को  प्रायोजित  करते  इन  उम्मीदवारों  को  न  केवल  आरक्षित
 रिक्तियों  के  लिए  प्रायोजित  किया  जाता  है  अपितु  उनकी  उपयुक्तता  एबं  वरिष्ठता  से  अनुसार  सामान्य
 रिक्तियों  के  लिए  भी  प्रायोजित  किया  जाता

 51
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 ठेका  श्रमिक  पद्धति  समाप्त  करना

 +856.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  क्‍या  भ्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंधुआ  श्रमिकों  और  ठेका  श्रमिकों  में  क्या  अम्तर

 कया  सरकार  का  बंधुआ  श्रमिकों  की  तरह  ठेका  श्रमिक  पद्धति  समाप्त  करने  का  विचार

 है  जिसे  ठेका  श्रमिकों  को  शोषण  से  बचाया  जा  और

 सभी  ठेका  श्रमिकों  की  सेवाएं  नियमित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यबाही  करने  का
 विचार  है  ?

 धाम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  विलास  :  से  बंधित  श्रम  पद्धति
 1976  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बंधुआ  श्रमिक  को  बन्धित  श्रम  पद्धति  के  जो

 बलात  श्रम  पद्धति  किया  गया  कोई  श्रम  या  की  गई  कोई  सेवा  के  रूप  में  परिभाषा  की  गई

 दूसरी  ठेका  श्रमिक  ऐसे  कमंकार  होते  है  जिन्हें  प्रधान  नियोजक  की  जानकारी  में  या  जानकारी  के
 बिना  किसी  ठेकेदार  द्वारा  या  उसके  माध्यम  से  स्थापन  के  काम  के  लिए  किसी  काम  में  भाड़े  पर  रखा
 जाता  है  ।  जबकि  पहले  वाला  अधिनियम  बलात  श्रम  पद्धति  का  प्रतीक  दूसरा  अधिनियम  ठेकेदार
 हारा  काम  करने  के  लिए  स्थापन  में  कमंकारों  के  अप्रत्क्ष  रोजगार  की  पद्धति  का  उल्लेख  करता

 बंधित  श्रम  पद्धति  1979  की  तरह  जिसके  द्वारा  पूरे  देश  में  ऋण
 दासता  की  पद्धति  को  समाप्त  कर  दिया  गया  ठेका  श्रम  और
 1970  में  ठेका  श्रमिकों  के  रोजगार  के  विनियमन  और  प्रतिषेघध  को  परिकल्पना  की  गई  इस

 नियम  जंसा  यह  इस  समय  किसी  स्थापन  में  ठैका  श्रमिकों  के  रोजगार  के  प्रतियेध  के  बाद  बे
 गार  हुए  ठेका  श्रमिकों  को  मियमित  कार्यों  में  खपाने  की  व्यवस्था  नहीं  हैं  ।

 सपर  बाजार  ओर  केसरीय  भण्हार  द्वारा  अजित  लाभ  का  प्रतिशत

 *857.  को  मदन  लाल  खुराना  :  कया  स्ाद्य  ओर  नागरिक  पूततिस्रंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सुपर  बाजार  ओर  केन्द्रीय  भण्डार  द्वारा  भारत  सरकार  के  मन्त्रासयों  और  विभागों  को
 फोटो  कार्पिग  टाइपिंग  पेपर  आदि  जंसी  लेखन  सामग्री  की  सप्लाई  पर  कितने  प्रतिशत  लाभ  लिया
 जाता

 क्‍या  सुपर  बाजार  और  केस्द्रीय  भण्डार  द्वारा  लिए  जाने  बाले  लाभ  के  प्रतिशत  में  काफी
 अम्तर

 यदि  तो  दोनों  निकायों  द्वारा  लिए  जासे  बाले  लाभ  के  प्रतिशत  में  अभ्तर  के  क्या  कारण
 भौर

 88
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 मनन  ++-

 उपरोक्त  सहकारी  निकायों  को  उनके  द्वारा  सरकारी  मन्‍्त्रालयों  और  विभागों  को  बेचे

 जाने  वाले  सामान  पर  लाभ  का  प्रतिशत  कम  रखने  के  बारे  में  आवश्यक  दिशानिर्देश  जारी  करने  के

 लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाट  ओर  नांगरिक  पूति  मंत्री  नाथ्‌  राम  से  केन्द्रीय  भण्डार  और

 सुपर  बाजार  फोटो-कापी  टाइपिंग  कागज  आदि  जैसी  लेखन  सामग्री  की  मदों  को  क्रमशः  9%
 और  10%  के  सामान्य  माजिन  पर  सप्लाई  करते  इस  अन्तर  को  काफी  अधिक  नहीं  कहा  जा

 सकता  ।

 इन  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  की  अपनी-अपनी  मूल्य-निर्धारण  सम्बन्धी  नीतियां  हैं
 जो  व्यापार  के  स्थापना  प्रभारों  तथा  उन  वस्तुओं  पर  ली  जाने  वाली  अन्य  लागत  के  अनुसार
 होती  है  ।  उपभोक्ता  के  हित  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 पपन  कला  परियोजना  में  संशोधन

 #+8258,  श्री  विद्याघर  गोखले  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पपन  कलां  परियोजना  सम्बन्धी  पहले  से  ही  स्वीकृत  विकास-भोजना  की  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  द्वारा  समीक्षा  करने  और  उसमें  संशोधन  करने  के  वाध्यकारी  कारण  क्या

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  अधिकारी  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  किसी  योजना  में
 संशोधन  हेतु  सलाहकारों  को  नियुक्त  करने  के  लिए  सक्षम  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सलाहकार  एजेंसी/ग्रूप  को  नियुक्ति  को  रह  करने  तथा  सरकारी
 घन  को  बर्बाद  करने  एवं  पपन  कलां  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  के  लिए  दिल्‍ली  विकास
 करण  के  अधिकारियों  पर  उत्तरदायित्व  निर्धारित  करने  का  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  म्रासोली  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  त॑यार  व
 अनुमोदित  की  गई  विकास  योजनाएं  विचारा्थ  व  अनमोदन  के  लिए  दिल्‍ली  नगर  कला  आयोग  को
 इसी  प्रकार  या  यदि  वे  सलाह  देते  हैं  तो  उसे  उनकी  टिप्पणियों/सुझावों  के  अनुसार  संशोधित  करके

 प्रस्तुत  की  जानी  अपेक्षित  हैं  ।  हु
 ह

 दिल्‍ली  विकास  1957  के  अन्तर्गत  निर्धारित  किए  गए  अनुसार  परियोजना

 भूमि  के  भू-उपयोग  में  परिवर्तन  के  लिए  आपत्तियां/सुझाव  मंगाने  हेतु  सावंजनिक  सूचना  जारी  करने  के
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  प्रस्ताव  के  लिए  सरकार  की  सहमति  भू-उपयोग  योजना  में  सुधार
 करने  और  संरचनात्मक  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  को  शामिल  करना  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  के  सामरथ्य  के  भीतर

 कोई  व्यर्थ  ब्यय  या  विलम्ब  नहीं  हुआ  वास्तव  में  दिल्ली  नगर  कला  आयोग  ने  वैचारिक
 दोर  में  संशोधित  योजना  को  अनुमोदित  कर  दिया  कोई  जांच  आवश्यक  नहीं  समझी  जाती  है  ।

 सतलज-पमता  लिक  महर  का  लिर्माण

 *859.  श्रो  कपिल  देव  शास्त्रो  :  क्या  जल  ससाधन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 सतलुज-यमुना  लिक  नहर  के  निर्माण  कायं  में  वर्ष  1988-89  की  तुलना  में  बर्ष  198  9-90
 के  दोरान  कितनी  प्रगति  हुई

 पंजाब  में  इस  परियोजना  पर  पूरे  किए  गए  कार्य  का  व्यौरा  क्‍या  इस  प्र  अब  तक
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ओर  कितनी  धनराशि  खर्च  किए  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  इस  नहर  के  निर्माण  के  लिए  भूमि  अधिग्रहीत  कर  ली  गड़ी  है  और  प्रभावित  किसानों

 को  मुआवजा  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  ऐसा  कब  तक  कर  लिया

 कया  उपरिपुलों  तथा  साइफनों  का  निर्माण  जैसे  अन्य  सम्बन्धित  कार्य  पूरे  कर  किए  गए  हैं
 और  यदि  तो  इनका  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  कर  लिए  जाने  की  सम्भावना  और

 परियोजना  से  सम्बन्धित  पूरे  किए  गए  निर्माण  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर  शेष  कार्य  के

 कब  तक  पूरे  किए  जाने  की  सम्भावना

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सन॒भाई  :  और

 एक  बिवरण  संलग्न

 हां  ।

 1625  हैक्टेयर  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया  और  31.16  करोड़  रुपए  के  मुल्लावजे  का

 भुगताम  किया  गया  ।

 विवरण

 मद  1989  की  गयी  अतिरिक्‍त  प्रगति  अभ्युक्ति
 तक  पूर्ण  की
 गयी  1988-89  1989-90

 के  दोरान  के  दोरान

 1  2  3  4  5  6

 ।.  मिट्टी  440.75  401.62  14.33  10.02  97  %  मिट्टी  कार्य

 कार्य
 और  94%  पसस्‍्तर

 पूरा  कर  लिया  गया

 क्यूसिक  है  ।  शष  मिट्टी  कार्य
 और  पलस्तर
 नाओं  के  आस-पास

 छेदों  में  किया  जाना

 है  ।  और  यह  उनके

 पूर्ण  किए  जाने  से
 सम्बद्ध  है  ।
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 1  2  3  4  5  6

 2.  पलस्तर  53.22  43.96  4.44  1.87  तप

 वर्ग

 3.  बृहृद  10  2  2  6  सभी  पूर्ण
 क्रास
 जल  निकास
 काय॑

 4.  सिरसा  न
 बन

 _  भार  परीक्षण  पूरा
 जल  सेतु  किया  गया  ।  शेष

 कार्य  के
 1990  तक  पूरा  होने
 की  सम्भावना  है  ।

 5.  मध्यम  41  15  7  14  शेष  5  पर  कार्य घल
 क्रास  रहा  है  जिसके
 जल  निकास  1990  तक  पूरा
 कार्य  होने  की  सम्भावना

 6.  गांव  सड़क  58  27  11 11  शेष  9  पर  कार्य  चल

 पुल  रहा  है  जिसके
 1990  तक  पूरा
 होने  की  संभावना
 गांव  के  लोगों  ने  अब

 कुछ  पुलों  पर  डेक

 बढ़ाने  की  मांग  की

 7.  रेल  पुल  3  1  का  का  शेष  दो  पुलों  पर
 चना  पूरी  कर  ली
 गई  है  किन्तु
 मार्ग  को  अभी  जोड़ा
 जाना
 सियों  ने  एक  पुल  के
 सोचे  सुरंगपथ  और
 दूसरे  पर  एक  पुलिया
 की  मांग  की
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 1  2  5  6

 मार्य  को  जोड़ने  सहित
 इन  अतिरिक्त  कार्यों
 के  1991  तक

 पूरा होने  की
 बना  है  ।

 8.  राष्ट्रीब  4  3  शेष  एक  पुल  भी

 राजमार्ग  प्रायः  पूर्ण  हो  गया

 पुल

 9.  राज्य  11  3  शेष  6  पर  काय चल
 सड़क  पूल  रहा  है  और  इसके

 1990
 तक  पूरा  होने  की
 सम्भावना  है  ।

 10.  सतलुज  मिट्‌टी  राज्यों के  मध्य

 यमुना  कारय॑  राज्यीय  मामले  केबल
 सम्पर्क  एवं  प्रारम्भ  1989  में
 नांगल  हाइडल  किया  सुलझाए  जा  सकें  ।
 चनल  का  अन्तः  गया
 सम्पर्क

 11.  67  कि०  मी०  वर्ष  1988  की बाढ़ों
 से  81  कि०  मौ०  से  हुई  क्षति  के  कारण
 क्षतिग्रस्त  पहुंच  नई  मद  की
 की  मरम्मत  कता  हुई  कायं  प्रगति

 पर  है  और  इसके
 म्बर  1990  तक  पूरा
 होने की  संभावना  है  ।

 निधियां  429.77  50.45  पंजाब  सरकार  ने

 केबल  हाल  ही में
 560  करोड़  रु०  का
 संशोधित  अनुमान
 केन्द्रीय  जल  आयोग
 को  प्रस्तुत  किया
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 लिखित  उंत्तरे  16  1990

 दिल्‍ली  में  उच्चित  मूल्य  को  बुकानों/मिट्टी  तेल  के  डिपुओं  का  आवंटन

 8868.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुण्डा  :  बया  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  के  यमुना-पार  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जातियों/अनु-
 सूचित  जभजाततियों  के  विधवाओं  तथा  बेरोजगार  शिक्षित  युवकों  को  कोई  उचित  मूल्य  दुकानों
 तथा  मिट्टी  तेल  के  डिपो  आवंटित  किए  गए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  पै  दुकानें/डिपो  दिल्‍ली  श्र  शासन  के  नियमों  का  उल्लंघन  करके  आगे  पटूटे  पर  दे  दी
 जाती  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यंव  |
 है  ?

 साध  ओर  नॉगरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  पूजन  :  और  1987 से
 1989  तक  पिंछले  तीन  बर्षों

 के
 दोरान  दिल्ली  के  यमुनापार

 के  क्षेत्र  में  23  उचित  दर  की  दुकानें
 और  8  मिर्टूटी  के  तेल  के  डिपो  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को और  2  उचित  दर  की
 दुकानें  और  )  मिट॒टी  के  तेल  का  डिपो  बेरोजगार  स्नातकों  को  आवंटित किए  गए  ।

 और  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  बताया  है  कि  आवंटन  के  हस्तांतरण  की  अनुमति  नहीं  है  और
 प्रशांसेले  की  लानकारी  में  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  आई  है  ।

 शान्ति  निकेतन  कालोनो  में  खेल  के  मंदान  के  लिए  भूमि

 ]

 8869.  भ्रो  सनत  कुमार  मंडल
 थ्री  पोटदुल  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  दिनांक  10  19४9  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8953  के  उत्तर
 के  अनुसरण  में  13  1989  को  सभा  पटल  पर  रखें  गए  आश्वासन-विवरण  के  भाग  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  शान्ति  निकेतन  कालोनी  में  एक  गंर-सरकारी  मिशन  स्कूल  को  खेल  के
 मेदास  के  लिए'किया  गया  3.70  एकड़  भूमि  का  आवंटन  रह  कर  दिया  गया  किन्तु  यह  भूमि  इसे

 पुनः  आवंटित  कर  दी  गई  है  और  इस  बात  की  उपेक्षा  कर  दी  गई  है  कि  रेजिडेन्ट्स  वेलफंयर  एसोसिएशन
 ने  अपने  अभ्यावेदन  में  इस  बारे  में  भारी  रोष  प्रकट  किया  है  और  इस  स्कूल  भवन  को  पहले  से  आवंटित
 2.5  एकड़  भूमि  में  खेल  के  मंदान  के  लिए  पर्याप्त  स्थान  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहूरो  विकास  संत्रो  स्रासोलो  ओर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने

 सूचित  किया  है  कि  इल्‍ली  के  उप-राज्यपाल  द्वारा  इस  मामले  की  पुनरीक्षा  की  गई  थी  ।  उन्होंने  निर्णय
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 लिया  कि  चूंकि  यह  विद्यालय  मूलतः  बालिका  विद्यालय  है  इसलिए  विद्यालय  द्वारा  वास्तव  में  इसका

 उपयोग न  किए  जाने  के  समय  क्षेत्र  के  निवासी  यहां  सेर  आदि  कर सकते  हैं  जिससे  उनको  कोई  असुविधा
 नहीं  होगी  ।  2.5  एकड़  का  भूखंड  प्राथमिक  विद्यालय  के

 लिए  आबंटित  किया  गया  जिसे  बाद  में

 उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय  के  रूप  में  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  गई  जिसके  लिए  2.5  एकड ़से अधिक

 जगह की  जरूरत  है  ।

 बने  हुए  वस्त्रों  का  निर्यात

 8870.  श्री  भोकांत  दत्त  नरसहराज  वाडियर  :  कया  वस्त्र  भत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 में  अधिक  लोकप्रिय अन्य  देशों

 यदि  तो  बुने  हुए  बस्त्रों  का  निर्यात  किस  वर्ष  से  किया  जा  रहा

 कया  भारत  में  बुने  हुए  बस्त्र  अन्य

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  बुने  हुए  बस्त्रों  के  मिर्यात  से  सरकार  को  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  और

 वर्ष  1990-95  के  दोरान  बुने  हुए  वस्त्रों  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात किए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 बस्त्र  मंत्रो  ओर  क्ाद्य  प्रसस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  हां  |  भारत  से  बुने
 हुए  बस्त्रों  के  निर्यात  में  मात्रा  और  मूल्य  की  दृष्टि  से  बुद्धि  होती  |

 उस  सही  वर्षा  का  पता  नहीं  है  जब  से  कि  भारत  बुने  हुए  बस्त्रों  का  निर्यात  कर  रहा
 फिर  भी  बुने  बुनाए  वस्त्रों

 का  निर्यात  पिछले  दो  दशकों  से  भी  अधिक  समय  से  हो  रहा  है  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  बुने  हुए  बस्त्रों  के  निर्यात  से  प्राप्त  आय  निम्नलिश्ित

 रही  है  :--

 वर्ष  मूल्य  करोड़  रु०  में

 119B 5-86  182

 1986-87  6-87  279

 1987-88  8  399

 1988-89  491

 1989-90  9-90  70०2
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 लिखित  उत्तरे  ह॒  16  1990

 वर्ष  1990-95  के  लिए  बुने  बुनाए  बस्त्रों  का  अनुमानित  निर्यात  निम्नलिखित  है  :

 &e)

 1990-91  785

 1991-92  966

 1992-93  2-93  1188

 1993-94  3-94  1462

 1994-95  5  1798

 छोत  :  अपैरल  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ।

 खेलगांव  में  सकानों  का  आवंटन

 8871.  श्री  घान  सिह  जाटब  :  कया  शहरो  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1982”  के  लिए  खेलगांव  में  कुल  कितने  मकान  बनाएं  गए

 क्‍या  एशियाड  के  बाद  इन  मकानों  को  बेच  दिया  गया

 यदि  तो  किसे  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रक्रिया  अपनाई  गई  और

 प्रत्येक  मकान  से  कितना-कितना  मूल्य  प्राप्त  हुआ  है  ?

 शहरी  जिकास  संत्रो  मुरासोलो  :  853।

 हां  ।

 तत्कालीन  सरकार  द्वारा  निर्धारित  नीति  के  अनुसार  फ्लंटਂ  प्रवासी  भारतीयों
 को  विदेशी  मुद्रा  पर  अनुसूचित  दातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  सावंजनिक  क्षेत्र  संस्थाओं  को
 और  खुली  नीलामी  के  माध्यम  से  बेचे  गए

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आयोडोन  को  कम्तो  के  कारण  होने  बालो  अस्थस्थता  से  प्रभावित  राज्यों  को
 आयोडोन  युक्त  समक  को  सप्लाई

 $872.  भ्रो  माधवशाव  सिधिया  :  क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयोडीन  की  कमी  के  कारण  होने  वाली  अस्वस्थता  से  सबसे  अधिक  प्रभावित  राज्यों
 को  आयोडीन  युक्त  नमक  की  सप्लाई  की  आ  रही

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और
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 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  संत्री  तथा  नागर  जिसानन  सघंत्रो  आरिफ  सोहम्भद  :  से  हां  ।
 वे  राज्य/संघ  राज्य  जिन्हें  आयोडीकृत  नमक  सप्लाई  किया  जा  रहा  इस  प्रकार  हैं  :--

 हिमाचल  अरुणाचल  जम्मू  व
 उत्तर  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  दादरा

 व  मागर  हवेली  एवं  चण्डीगढ़  ।

 आयोडीकृत  नमक  निम्नलिखित  राज्यों  के  महामारी  वाले  क्षेत्रों  को  भी  सप्लाई  किया  जा  रहा

 आंध्र  प्रदेश  3  जिसे

 गुजरात
 3  जिले

 मध्य  प्रदेश  26  जिले

 पश्चिम  बंगाल  10  जिले

 महाराष्ट्र
 7  जिले

 देश  में  घेधा  और  आयोडीन  की  कमी  से  होने  वाले  अम्य  बिकारों  की  समस्या  का  प्रभावी

 रूप  से  नियन्त्रण  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  योजना  शुरू  की  है  जिसमें  वर्ष  1992  तक  क्रमिक  रूप  में

 खाद्य  नमक  के  व्यापक  आयोडोकरण  की  बात  सोची  गई  है  ।

 गहरे  समुद्र  में  मछलो  पकड़ने  में  लग  जालपोत

 8873.  भरी  हस्तान  सोल्लाह  :  क्‍या  खाश्न  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्री  यह  बटाने  की  कृपा  करेंगे

 विभिन्‍न  राज्यों  में  मछआरों  को  दी  गई  मशीनीकृत  गाबों  ओर  जलपोतों  की  संख्या
 कितनी  है  ओर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  कितना  धन  आबंटित  किया

 और

 गहरे  समुद्र  में  लगे  चार्टड  जालपोतों  की  शर्तें  क्या  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्री  और  खा  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्री  शरद  :  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारतीय  अनन्य  आधथिक  जोन  में  गहरे  समुद्र  में मछली  पकड़ने  में  लगे  चार्ट  जालपोतों  के
 लिए  मुख्य-मुख्य  शर्तें  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  भारतीय  बार्टरिंग  कम्पनी  को  पूर्णतः  खरीद  अथवा  संयुक्त  उपक्रम  प्रबन्ध  के  माध्यम
 से  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  इतनी  ही  संड्या  में  विशेष  प्रकार  के  जलयानों  को  प्राप्त
 करना  होगा  |

 2  25%  भारतीय  नाबिक  दस  को  भार्टर्ड  विदेशी  मछली  पकड़ने  के  जलयानों  पर  प्रशिक्षित
 करना  होगा  ।
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 3.  विदेशी  और  भारतीय  कम्पनियों  के  बीच  मछली  पकड़ ने  का  अनुपात  80:20  के  आधार
 पर  होगा  ।

 4.  चार्टर्ड  जलयानों  का  संचालन  मेरीटाइम  जोन  आफ़  इण्डिया  1981  और  उसके

 अधीन  बने  1982  की  शर्तों  के  अनुसार

 तेलग  गंगा  परियोज

 8874.  श्री  राजमोहन  रेडडो  :  क्या  जल  संक्षाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  आन्छ  प्रदेश  सरकार  ने  तेलगु  गंगा  परियोजना  के  संशोधित  प्राक्कलन  केन्द्रीय  सरकार

 को  भेज  दिए

 ग्रदि  तो  ये  कब  प्राप्त  हुए  और

 केन्द्रीय  सरकार  का  परियोजना  को  तकनीकी-आध्थिक  स्वीकृति  कब  तक  देने  का  प्रस्ताव

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मनुभाई  :  से  आंध्र  प्रदेश
 सरकार  से  !986  में  प्राप्त  843.27  करोड़  रुपए  के  संशोधित/अद्यतन  प्राक्कलन  का
 आधिक  रूप  से  मूल्यांकन  किया  गया  है  और  परामशंदात्री  समिति  ने  1988  में  आयोजित  अपनी
 बंठक  में  इसके  अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  के  हल  होने  तक  इस  पर  विचार-विमर्श  को  भबरास्थगित  कर  दिया  ।

 आंध्र  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकारें  इस  सम्बन्ध  में  आपसी  विचार-विमशं  कर  रही

 पंजाब  में  बेरोजगारी

 8875.  बाबा  सुख्चा  सिह  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  में  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  अथवा  अन्य  प्रकार  से  प्राप्त  जानकारी  के
 शिध्ि  णाध्  था  अशिद्धि  बेरोज  ब्य

 गं  के
 संख्या

 |
 तनी अनुसार  शिक्षित  शक्षित  तथा  अशिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  संख्या  कितनी  है  तथा  पुरुष  और

 शहरी  और  ग्रामीण  बेरोजगारों  की  संख्या  कितनी  और

 पंजाब  में  बाहर  से  आने  वाले  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  इसके  कारण  पंजाब  में
 बेरोजगारी  की  समस्या  किस  सीमा  तक  बढ़ी  है  ?

 श्रम  और  कल्याण  मंत्री  राम  वबिलास  :  नवीनतम  उपलब्ध  सूचना  के
 1988  के  अन्त  में  पंजाब  के  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  रोजगार  चाहने  वाले

 शिक्षित  तथा  उससे  तथा  अपिक्षित
 स ेकम  तथा  यह  अनिवाय

 नहीं  कि  वे  सभी  बेरोजगार  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 में  )

 शिक्षित  मशिक्षित

 पुरुष  224.9  251.8

 महिला  73.2  26.2
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 प्रबास्ती  श्रमिकों  को  संख्या  हर  मौसम  में  भिन्‍म  होती  है  तपरा  सही  क्वांकड़े  देता  लम्भव  नहीं
 है  ।  1983

 से  श्रम
 पंजाब  द्वारा  किए  गए  हर्वेक्षण  के  उच्ोग़  बोर  pir

 प्रवासी  श्रमिकों  की  संख्या  2.8  लाख  होने  क्रा  अनुमान  ज्ग्राया  गद्ता  श्वा  ।  प्ब्तन  सामाछातः  कराये के
 अवसरों  की  उपलब्धता  के  कारण  होता

 आागास  अ्रसिक

 8876.  भो  फ्लाई  के०  एम०  झेच्यू  :  क्या  भ्रम  प्रंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  बागान  श्रमिकों  की  दयनीय  कार्य  कम  मजदूरी  और  कमणोर
 सेबा  शर्तों  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बागान  श्रमिकों  के  कल्याण  हेतु  कोईं
 का  ओर

 कामून  बनाने

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 अ्रम  ओर  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रोलगार  कार्यालय  में  पंजीकृत  पुरष/महिलाएं

 8877.  प्रो०  रासा  लिह  राबत  :  क्‍या  भ्रम्त  प्ंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रोजगार  कार्यालयों  में  किलने-कितने  बेरोजगार  पुरुष  और  म्रद्चिनाओं
 के  नाम  पंजीकृत

 गत  तीन  वर्षों  के  ढोह्रात  राजस्थान  में  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  कितने  बे रोजगार
 व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  ग़या  और

 सरकार  इन  रोजगार  कार्यालयों  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठा

 रही  है  ?

 क्रम  ओर  कल्पाण  संत्रो  राम  विलास  :  1990  के  अस्त  में  देश  के
 रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  रोजगार  चाहने  वाले  पुरुषों  एवं  महिलाओं  को  राज्यवार  श्रह
 अनियाय॑  नहीं  कि  वे  सभी  बेरोजगार  दशनि  बाला  एक  घिवरण  संलग्न  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  में  रोल्ननार  कार्यालयों  के  माध्यत्न  से  ढी  माई

 नियुक्तियों  की  संखया  निम्न  प्रकार  है  :---

 द
 नियुक्षितयां बच

 1987]  16.6

 1988  13.3

 1989  8.8
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 (7)  राज्यों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  रोजगार  कार्यालयों  को  अधिक  अ्रभावी  बसाते  के  लिए
 खउतका  करम्प्यूटरीक रण  करें  तथा  इस  उद्देश्य  के  लिए  वित्तीय  तह्लायदा  आदत  करते  के  लिए  करेद्र  द्वारा
 प्रायोजित  एक  स्कीम  सातवीं  योजना  के  दौरान  शुरू  की  गई

 विवरण

 28-2-1990  को  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  रोजगार  चाहने  वाले

 पुरषों  को  संख्या

 क्रम  राज्य/संघ  पुरुष  महिलाएं  कुल
 सं०  शासित  प्रदेश

 1  2  3  4  5

 राध्य

 1.  आंध्र  प्रदेश  2406.6  412.7  2819.3

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  3.9  1.2  5.1

 3.  असम  807.6  171.6  979.2

 4.  बिहार  2906.0  174.1  3080.2

 5.  गोओआ  56.6  24.7  81.3

 6.  गुजरात  831.5  121.9  953.4

 7.  हरियाणा  483.1  94.8  577.8

 8.  हिमाचल  प्रदेश  337.6  86.2  423.8

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  111.1  12.2  123.4

 10.  कर्नाटक  1026.4  233.8  1260.2

 11.  केरल  1598.9  1509.9  3108.8

 12.  मध्य  प्रदेश  1766.6  301.4  2068.0

 13.  महाराष्ट्र  2571.4  421.5  2992.9

 14.  मणिपुर  190.4  62.1  252.5

 15.  ग्ेषालय  15.4  8.2  23.6

 16.  मिजोरम  32.2  9.9  42.1

 17.  गागालैंड  20.0  6.7  26.7

 aਂ  ०]



 26  1912
 लिखित  उत्तरे

 1  2  3  बै  5

 18.  उड़ीसा  773.1  92.6  865.7

 19.  पंजाब  482.7  112  595.2

 20.  राजस्थान  850.3  76.6  926.8

 21.  सिक्किम  न्न+  —  —

 22.  तमिलनाडु  2191.8  823.6  3015.3

 23.  त्रिपुरा  101.1  48.1  149.2

 24.  उत्तर  प्रदेश  2956.2  220.5  3176.7

 25.  पश्चिम  बंगाल  3644.9  935.8  4580.6

 संघ  शासित  प्रदेश

 1.  अण्डमान  एवं  निकोबार  11.5  4.1  15.5

 द्वीपसमूह

 2.  दादर  नागर  हवेली  1.7  0.5  22

 3.  चण्डीगढ़  123.8  30.4  154.2

 4.  दिल्‍ली  647.1  162.2  809.3

 5.  दमन  एवं  दीव**  न  ध््  न+

 6.  लक्षद्वीप  4.0  0.9  4.9

 7.  पांडिचेरी  82.2  30.6  112.8

 कुल  :  27035.17  6191.0  33226.7

 *कोई  रोजगार  कार्यालय  कार्य  नहीं  कर  रहा  ।

 2.  ++आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।

 3.  यह
 हो  सकता  है  कि  पूर्णांकों  के  कारण  आंकड़े  मेल  न  खाएं  ।

 पंजाब  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदाम

 ]

 8878.  श्री  कृपाल  सिह  :  क्‍या  क्षाक्ष  ओर  भागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निमम  का  पंजाब  में  गोदाम  बनाने  का  ठेका  उन  व्यक्तियों  को  देसे  का
 विचार  जिन्होंने  बेंकों  स ेलिए  गए  अपने  बकाया  ऋणों  का  भुगतान  कर  दिया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  का  उन  व्यक्तियों  से  खाली  गोदाम  खरीदने  का  विचार  है

 जिन्होंने  बेंक  से  लिए  गए  ऋण  की  अदायगी  कर  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सास  ओर  नागरिक  पृर्ति  मंत्रो  नाथ्‌  राम  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  प्राइवेट  पार्टियों  द्वारा  निर्मित  गोदामों  को  खरीदने  की  फिलहाल  भारतीय  खाद्य

 नियस  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 रंबोज  के  कारण  धृत्यु

 8879.  श्री  लगादंन  पुजारो  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रति  वर्ष  रेबीज  रोग  से  25,000  लोग  मर  जाते

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  18  मिलियन  कुत्ते

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  रोग  से  होने  वाली  मृत्युओं  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  कया
 कदम  उठाए

 क्‍या  सरकार  का  कुत्तों  की  संख्या  नियन्त्रित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का  विचार
 वैंदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  लचिसानन  मंत्री  आरिफ  भोहम्मद  :  यदायपि  जलांतेक  की
 घटनाओं  के  बारे  में  सही  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  यह  अनुमान  है  कि  हर  वर्ष  जलांतक  रोग  के  कारण
 देश  मैं  लमभभग  25000  मोतें  हो  जाती  हैं  ।

 कृषि  मन्त्रालय  द्वारा  1982  में  की  गई  कुत्तों  की  गणना  के  अनुसार  देश  में  एक  करोड़
 80  लाख  कुत्त

 सरकार  ने  मौतों  की  संख्या  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :---

 (1)  सरकारी  अस्पतालीं  में  जलांतक॑  रोधी  टीकें  नि:शुल्क  उपलब्ध  हैं  ।

 (2)  देश  में  12  उत्पादन  केम्द्रों  मे ंलगभम  3.5  से  4.0  क्षरीड़  नवंस  टिशू  बक्सीने  तेयार  की
 जा  रही

 (3)  ठिशू  कल्चर  वंक्सीनों  डिप्लॉयड  सेल  एवं  प्योरिफाइड  चिक  एम्प्रयो  का
 मात  किया  जो  रहा  है  और  मे  बाजार  में  उपसब्ध  हैं  ।

 (4)  रोय  की  रोकणाम  के  बारे  में  ककअचार  कण्यमों  हारा  जनसाक्कारण  को  स्वाल्थ्य  शिक्षा
 प्रदान  की  जा  रही  है  ।
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 और  ($)  कुसों  की  संख्या  को  सिवेत्रित  करता  स्थानीम-संगरीब  निकायों  के  क्षेत्राधिकार
 में  स्पानीय-नगरीय  निकायों  की  गतिविधियों  को  ओर  बल  प्रदान  करने  के  लिए  कृषि  मन्त्रालय  ने
 देश  में  30  जलांतक  नियस्त्रण  यूनिट  स्थापित  की  हैं  ।

 कल्ंचारो  भजिव्य  गिश्चि  संगढन  में  कश्प्यूडरों  का  उपयोग

 8880.  डा०  सहादोपक  सिह  शाक्य  :  क्‍या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्मचारी  भविष्य  निश्मि  संगठन  के  अधिकारियों  ने  इस  संगठन  का  काम-काज  कम्प्यूटरों
 के  माध्यम  से  करने  का  मिर्भय  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  ऐसा  निर्णय  किए  जाने  के  क्‍या  कारण
 ओर

 इस  नई  प्रणाली  से  कमंचारियीं  के  हिंतों  पर  कितना  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेंगा  ?

 अब  ओर  कल्याण  संज्रो  राम  बिलास  :  हां  ।

 क०  भ०  नि०  संगठन  की  अपने  अँशदाताओं  को  सेवा  प्रदान  करने  में  और  विशेषकर
 सदस्वी  को  लेखीं  की  वाधिक  विबरंणियाँ  को  समय  पर  आरी  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सम्पूर्ण
 कार्यक्नता  में  सुधार  कीं  दृष्टि  दो  क्षेत्रीव  कायलियीं  में  कम्प्यूटरीकश्थ  शुरू  किंधा  गया  इसे  अन्य
 क्षेत्रों  में  भी  क्रमिक  ढंग  से  शुरू  किया

 इस  कम्प्यूटरीकृत  ब्रणाली  से  कमेचारियों  के  हितों  कर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं

 लामंदायिक  स्वास्थ्य  गाइड  बोलना

 8881.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सामुदायिक  स्वास्थ्य  गाइड  योजना  को  जारी  रखने  का
 क्‍या  सरकार  का  विच्यार  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  कर्मियों  को  दिए  भा  रहें  माभदेय  में  वृद्धि

 करने  का  और

 यैदि  तो  तंत्सम्ब॑न्धीं  ब्यौरा  क्‍या

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  सागर  विमानन  संज्रो  आरिफ  कोहस्मद  :  सरकार  का  ग्राम
 स्वास्थ्य  गाइड  स्कीम  को  जारी  रखने  का  विचार  है  |

 और  प्राम  स्वास्थ्य  गैंडडंडों  कै  मानदेय  मैं  बुद्धि  करने  के  बारे  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं
 लिया  गया

 शहर  ओर  प्राम  धोलना  संगठन  के  लक्ष्य

 व
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 शहर ओर  ग्राम  योजना  संगठन  सी०  पी०  के  क्‍या  लक्ष्य  और

 शहर  और  ग्राम  योजना  संगठन  को  अब  तक  किस  रूप  में  अंतर्राष्ट्रीय  सहयोग  और  तकनीकी

 सहायता  प्राप्त  हुई  है  ?

 शहरो  बिकास  संत्री  मुरासोलो  :  नगर  तथा  ग्राम  नियोजन  संगठन  का  उद्दे  श्य
 (1)  शहरी  और  क्षेत्रीय  आयोजना  तथा  विकास  (2)  अनुसंधान  और  (3)  प्रशिक्षण  से  सम्बन्धित

 विषयों  पर  शहरी  विकास  मन्त्रालय  के  शी्ष  तकनीकी  सलाहकार  निकाय  के  रूप  में  कार्य  करना  इस
 संगठन  द्वारा  किए  गए  अन्य  कार्य  शहरी  विकास  मन्त्रालय  के  अन्तगंत  केन्द्र  द्वारा  पू्वतित  योजनाओं  का

 प्रबोधन  और  मूल्यांकन  एवं  विभिन्न  राज्यों/संगठनों  को  परामर्शी  सेवाएं  तथा  परियोजना  सहायता  प्रदान

 करना

 नगर  तथा  ग्राम  नियोजन  संगठन  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  नहीं  करता  है
 और  यह  शहरी  विकास  मन्त्रालय  के  माध्यम  से  किया  जाता  शहरी  विकास  और  शहरी  नवीकरण
 के  प्रबन्ध  पर  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का आयोजन  करने  के  लिए  इस  संगठन  ने  ब्रिटिश  काउंसिल  के  माध्यम
 से  सहायता  प्राप्त  की  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  एन०  डी०  की  सहायता  से  इसने
 संगणक  कार्यक्रमों  पर  प्रशिक्षण  काययंशालाएं  भी  आयोजित  की  इसके  शहरी  विकास
 मन्त्रालय  शहरी  मूलभूत  सेवा  कार्यक्रम  चलाने  के  लिए  यूनीसेफ  से  और  नगर  तथा  ग्राम  नियोजन  संगठन
 में  संगणक  कार्यक्रमों  आदि  में  पाठ्यक्रमों  को  चलाने  के  लिए  इन्टरनेशनल  इन्स्टीच्यूट  फार  एरोस्पेर
 एण्ड  अर्थ  नीदरलैण्ड  से  सहयोग  करता  है  ।

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  से  सम्बन्धित  नोतियां

 8883.  श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्‍या  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 fe: पी

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  नीतियों  को  कार्यान्वित  न  करने  के
 क्या  कारण  और

 (=)  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  से  सम्बन्धित  विभिन्न  नीतियां  कब  तक  सरकार  द्वारा
 कार्यान्वित  की  जाएंगी  ?

 बस्त्र  संत्रो  ओर  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री
 शरद  :  ओर  गहरे  समुद्र

 से  मछलियां  पकड़ने  के  कार्य  के  विकास  में  मदद  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  विभिन्‍न

 नीतियां  बनायी  ब  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।

 नई  राष्ट्रोय  स्थास्थ्य  गोति

 8884.  डा०  बेंकटेश  काबडे  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  रल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  नई  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  बनाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसको  घोषणा  कब  की  और
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 1.
 इस  नई  नीति  की  मुद्य-मुख्य बातें  कया  हैं

 ?

 झर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बहु  राष्ट्रिक  कम्पतियों  द्वारा  औषधों  का  आयात

 8885.  श्री  रामदास  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  औषघ  आयात  की  कम्पनियों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  ओर  उनमें  बुराष्ट्रिक  औषध
 आयातक  कम्पनियों  के  नाम  क्या-क्या  ओर

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  आयात  की  गई  भौषधों  अथवा  तत्सम्बन्धी  कक्ष्बे  माल  का  ब्यौरा
 क्‍या  है  और  उन्हें  उपभोज्यताओं  में  किस  प्रकार  वितरित  किया  गया  और  ओषधों  को  सप्लाई  करने  से
 पूब॑  उनके  परीक्षण  की  वर्तमान  पद्धति  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  तथा  नागर  बिमानन  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  और  देश  में
 कच्ची  सामग्री  और  बल्क  ओषपधें  वाणिज्य  मन्त्रालय  की  आयात-निर्यात  नीति  के  अन्तगंत  ओपन  जनरल
 लाइसेंस  के  परिशिष्ट  के  अधीन  आयात  की  जाती  देश  में  आयात  किए  जाने  वाले  अनुमत्य  निर्मित
 योगों  के  नाम  उसी  की  में  दिए  गए  हैं  |  प्रमुख  बल्क  जिनका  आयात  एक

 करोड़  रुपए  से  अधिक  का  है  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  ऐसी  ओऔषध  कम्पतियां  जितकी
 विदेशी  इक्विटी  40  प्रतिशत  से  अधिक  हैं  और  जो  औषधों  का  आयात  कर  रही  हैं  उनके  नाम  नीचे  दिए
 गए  हैं  :--

 1.  में०  बेयर  इण्डिया  बम्बई  |

 2.  में०  इण्डियन  एक्सप्लोसिक  मद्रास  ।

 3.  मं०  पाइजर  बम्बई  ।

 4.

 5.  मं०  बेथ  बम्बई  ।

 6.  रोश  प्रोडक्ट्स

 पिछले  तीन  बर्षो ंके  दौरान  देश  में  आयात  किए  गए  योगों  सहित  कुल  बल्क  ओऔषधें  और  इष्टर
 मीडिएट्स  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 1986-87  287.59  करोड़  रुपए

 1987-88  349.44  करोड़  रुपए

 1988-89 9  446.91  करोड़  दपए
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 आयातकों  द्वारा  औषधों  का  वितरण  स्वास्थ्य  ओर  परिबार  कल्याण  मन्त्रालय  द्वारा  मॉनिटर  नहीं
 कया  जाता  है  ।  नमूने  उठाए  जाते  हैं  और  खेप  जारी  करने  से  पहले  आयात  के  समय  औषधों  की  गुणवत्ता

 पर  नजर  रखने  के  लिए  उनकी  जांच  की  जानी  होती  है  ।

 विवरण

 एक  करोड़  रुपए  से  अधिक  मूल्य  को  आयातित  ओषधों  के  नाम

 औषध  का  नाम
 me  -  +-  --  पिभपपप०9)त  ता

 2

 एल्कालोडिस ऑफ अर्गाट 2. एम्पिसिलिन सोडियम । 3. एप्पिसिलिन ट्राईहाइड ट । 4. बेटामेथासोन और इसके डेरिवेटिब्स । 5. कार्बेमेजेपाइन । 6. सेफोटाक्साइम सोडियम । 7. सेफालेक्सिन । 8. क्‍्लोराम्फे।नकोल पाउडर । 9. क्नोरोक्व्रीन साल्टस कलॉक्सासिल्लिन सोडियम । सिमेटिडाइन । सेफाजोलाइन सोडियम । डेक्मामेथासोन और इसके लवण । डेक्‍्स-कलोरफेनिरेमाइन मेलिएट । डाईपाइरिडेमोल । ड्ुग्स फॉर वेट यूज । एफिडाइन ओर इसके लवण | फ्यूरेजोलिडोन । प्रिसियोफुल्दीन । 20. इबुप्रोफ़ंन । आग्रोडीन । 73
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 22.  एल-बेस  ।

 23.  मिथाइल  डोपा  ।

 24.  नोरजेस्टिरोल  ।

 25.  नेप्रोक्सेन  ।

 26.  नेलिडिक्सिक  एसिड  ।

 27.  अन्य  पोलियो  वंक्सीन  ।

 28.  पेंटोथिनेट  सोडियम  और  कैल्शियम  ।

 29.  पेंसिलीन  जी  पोटाशियम  ।

 30.  पेंटाजोसाइन  बेस/एच  सी  एल  ।

 31.  प्रेडुनिसोलोन  ।

 32.  स्यूडोऐफेडाइन  एच  सी  एल/सल्फेट  ।

 33.  पाइरेजिनामाइड  |

 34.  पायरीधियॉक्साइड  एच  सी  एल  ।

 35.  रेनिटिडाइन  एच  सी  एल  ।

 36.  रिफेम्पिसीन  ।

 37.  स्ट्रेप्टोमाइसीन  सल्फेट  ।

 38.  टेट्रासाइक्लिन  एच  सी  एल  ।

 39.  थियोफिल्लिन  ।

 40.  टोलनेफ्टेट  ।

 41.  ट्राईपोलिडाइन  एच  सी  एल  ।

 42.  वेरपेमिल  एच  सी  एल  ।

 43.  विटामिन  ए  ।

 44.  विटामिन  बी  6।

 टिप्पण--तीन  वर्षों  में  स ेकम  से  कम  किसी  एक  वर्ष  में  एक  करोड़  से  अधिक  मूल्य  की  प्रत्येक
 ओऔषध  का  आयात  किया  गया  था  ।

 बिहार  के  शाहाबाद  जिले  में  हरिलन  बहुल  जनसंख्या  बाते  गांच

 8886.  झो  ले  नारायण  सिह  :  क्‍या  अम  भत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर  16  1990

 कितने  गांव  हरिजन  बहुल  हैं  ?

 अम  और  कल्याण  मंत्री  राम  विलास  :  और  सूचना  बिहार  राज्य

 सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 देश  में  आधुनिक  चिकित्सा  प्रणाली

 8888.  भी  गुमान  मल  लोढ़ा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिधार  कल्याण  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
 :

 क्‍या  सरकार  देश  में  भारतीय  चिकित्सा  होम्योपेथी  तथा  आधुनिक  चिकित्सा

 प्रणाली  के  अस्पताल  खोलने  के  लिए  अनुदान  स्वीकृत  करती  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  चिकित्सा  और  होम्योपैथी  के  अस्पताल
 खोलने  के  लिए  कितना  अनुदान  स्वीकृत  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  मंत्रों  आरिफ  भोहम्मद  :  विशेष
 स्वास्थ्य  योजना  के  अधीन  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सभी  चिकित्सा  पद्धतियों  के  गए  अस्पताल  स्थापित
 करने  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  योजना  के  अघीन  भारतीय  बिकित्सा  पडद्धतियों  और

 होम्योपैथी  के  अस्पताल  खोलने  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  नहीं  की  गई

 संगीत  भारतो  हारा  दिया  गया  स्कूल  भजन  का  नक्शा

 8889.  श्री  लगपाल  सिह  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  आशय  का  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  कि  संगीत  भारती  द्वारा  भेजा
 गया  स्कूल  भवन  का  शहरी  नक्शा  कला  आयोग  ने  नामंजूर  कर  दिया

 यदि  तो  तत्रुम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  नामंजूर  किए  जाने  के  क्‍या  कारण
 झौर

 सरकार  द्वारा  अभ्यावेदन  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 शहरो  थिकास  मंत्रो  सुरासोली  :  से  मेंस  संगीत  भारती  विद्यालय  ने
 23  1989  को  दिल्ली  नगर  कला  आयोग  को  एक  अभ्यावेदन  दिया  जिसमें  उन्होंने  भवन  के

 भूतल  तथा  प्रथम  तल  के  सम्बन्ध  में  अनुमोदन  के  लिए  उनके  मामले  पर  पुनः  बिच्ञार  करने  का  अनुरोध
 किया  है  |  दिल्ली  नगर  कला  आयोग  द्वारा  यह  अभ्यावेदन  24-1-90  को  नई  दिल्ली  नगरपालिका  को
 औजा  गया  ।  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  विश्यालय  के  प्राधिकारियों  से  विल्‍ली  नसर  कला  आयोग  की
 डिप्पणियों  का  अनुपालन  करने  के  लिए  कहा  जोकि  विद्यालय  के  प्राधिकारियों  ने अभी  तक  नहीं  किया

 १4



 26  1912  लिखित  उत्तर
 _  ३३ ऊी

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  के  लिए  प्रतोशा  सूची

 8890.  क्री  यशवस्तराब  पाटिल  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  विभिन्‍न  आवास  य्रोजनाओं  के  अन्तगंत  फ्लेंटों  के  आबंटन

 हेतु  कितने  व्यक्ति  योजना-वार  और  श्रेणी-वार  प्रतीक्षारत  और

 सभी  प्रतीक्षारत  व्यक्तियों  को  कब  तक  आबंटन  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरो  विकास  संत्रो  म्रासोलो  :  निम्नलिखित  विवरण  के  अनुसार  98,508
 पंजीकृत  व्यक्ति  फ्लैटों  के  आबंटन  को  प्रतीक्षा  में  हैं  :

 क्रम  सं०  योजना  का  नाम  श्रंणी  शेष  पंजीकृत  व्यक्ति

 1...  नवीन  पद्धति  29  मध्यम  आय  वर्ग  24,429
 निम्न  आय  वर्ग  32,735

 जनता  16,193

 2...  स्ववित्त  पोषित  योजना  श्र  और  25,151

 जोड़  :  98,408

 इसके  अलावा  अम्बेडकर  आवास  1989  के  अन्तगंत  20,000 ब्यक्तियों को  पंजीकृत
 किया  जाना  इस  योजना के  अन्तगंत  लाटरी  के  ड्रा  पर  माननीय  दिल्ली  उच्च  न्यायालय द्वारा  अस्थायी
 तौर  पर  रोक  लगाई  गयी  है  ।

 भूमि  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  दिल्ली  विकास प्राधिकरण  द्वारा
 समय-समय  पर  फ्लैट  आबटित  किए  जाते  हैं  । आगामी चार  वर्षों  के  लिए  दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण ने
 84,100  फ्लैटों  के  निर्माण के  लिए  निम्नलिब्वित  लक्ष्य  निर्धारित  किए  है

 1990-91  12,600

 1991-92  19,000

 1992-93  2-93  26,000

 1993-94  26,500

 84,100

 नई  दिल्‍ली  को  माकिटों  के  हुकानदारों  को मालिकाना  अधिकार

 8891.  भी  रोत  लाल  प्रसाद  बर्मा  :  कया  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बत।मे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 75



 लिखित  छंत्तर  THe
 कितनी  त्रकम्नकाा  जल  अकाल  कक  बज  आ

 कया  सरकार  ने  पिछले  वर्ष  मेहरचन्द  खन्‍ना  लोधो  कालोनी  और  आई०  एन०  ए्‌०
 नई  दिल्‍ली  के  दुकानों  के  आबंटियों  को  मालिकाना  अधिकार  देने  का  निर्णय  लिया  यदि

 तो  तत्सम्बस्धी  भध्यौरा  क्‍या  और

 कया  सरकार  का  उपरोक्त  निर्णय  पर  पुनविचार  करने  का  प्रस्ताव  है  ओर  यदि  तो
 कब  ?

 शहरी  थिकास  संत्रो  मरासोलो  :  अन्य  मार्किटों  के  साथ-साथ
 भेहरचम्द  खन्ना  लोधी  कालोनी  तथा  आई०  एन०  ए०  मार्किट  के  प्राधिकृत  आबंटितियों  को

 पट्टाधारण  आधार  पर  मालिकाना  अधिकार  देने  का  भूजल के  में  एक  निर्णय  लिया  गया

 इस  निर्णय  के  विभिन्‍न  पहल  कार्यान्वयन  हेतु  जांचाधीन  हैं  ।

 भू-जल  सम्धस्धो  अध्ययन

 8892.  भी  एम०  जो०  रेडडो  :  क्या  खल  संसाधन  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ब्ष  में  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  में  भूजल  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  वर्ष  की  व्यापक  भूजल  संसाधन  विकास  योजना  में  आंध्र  प्रदेश  के  बित्तूर
 जिले  को  शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल  संसाधन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मनुभाई  :  वर्ष  के  के
 दौरान  कुछ  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  भूजल  बोर्ड  द्वारा  भूजल  अध्ययन  किए

 वर्ष  भूवेजश्ञानिक  के  बोर्ड  महाराष्ट्र  के  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  के  भागों  में  क्रमबद्ध
 जल  भू  बेज्ञानिक  अध्ययन  और  गुजरात  और  राजस्थान  के  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  के  भागों  में
 पुनः  मूल्यांकन  जल  भूवेजश्ञानिक  अध्ययन  किए  ।

 भूजल  बिकास  योजनाओं

 को तैयार करने के लिए गहन जल भूवंज्ञानिक अध्ययनों हेतु बोर्ड के वर्ष के कार्यक्रम में चित्तर जिले को सम्मिलित नहीं किया गया है । प्रश्न नहीं उठता । तेंदु पा-रोपण में कार्य रत मजबूर 8893. क्री गोपोगाय गलपति : क्या अ्रम्त मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : उड़ीसा ओर मध्य प्रदेश में तेन्दु पत्ता उगाने के काम में कितने मजदूर लगे हुए कया सरकार ने इन मजदूरों के कल्याण हेतु कोई योजना शुरू को यदि तो तत्सम्वस्घी भ्योरा क्‍या 76
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 न्‍अननननीन  नानी  ल”++वन

 क्‍या  सरकार  का  इन  मजदूरों  के  लिए  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  अस्पताल  खोलने  का

 कोई  प्रस्ताव  भौर

 यदि  तो  उन  अस्पतालों  के  लिए  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  ?

 अस  एथं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  ओर  सूचना  एकत्र  कीजा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ,

 और  बागान  कमंचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के  अन्तगंत  नहीं  आते  इन
 कारों  के  लिए  कमंचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल  स्थापित  किए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  में  भूमि  के  अजंन  पर  बेय  सुआबज  में  बढ

 8894.  श्री  कालका  दास  :  क्‍या  शहरी  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भूमि  के  अर्जन  के  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  प्रशासन  की  नीति  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  में  किसानों  को  प्रति  एकड़  कितना  मुआवजा  दिया  जा  रहा

 हाल  ही  में  मुआवजे  की  राशि  में  कितनी  वृद्धि  की  गई  है  और  पहले  कितनी  धनराशि  दी
 जाती A  ist

 क्‍या  इन  किसानों  को  मुआवजे  को  राशि  के  अलावा  कोई  और  सुविधा  प्रदान  की  जाती  है
 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 (2)  अधिगृहित  भूमि  के  बदले  में  भूखण्हों  के  आबंटन  से  सम्बन्धित  कितने  आवेदन  लम्बित  पड़े
 हैं  और  ये  भूखण्ड  कब  प्रदान  किए  जाएंगे  ?

 शहरी  विकास  संत्री  मुरासोली  :  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दिल्‍ली  के
 सुनियोजित  विकास  के  लिए  भूमि  अधिगृहित  की  जाती

 और  समय-समय  पर  यथासंशोधित  भूमि  अधिप्रहण  1894  के  अन्तगंत
 निर्धारित  सिद्धान्तों  और  पद्धतियों  के  अनुसार  मुआवजे  की  मात्रा  भूमि  अधिग्रहण  समाहर्ता  द्वारा
 दर-मामला  आधार  पर  निर्धारित  की  जाती  मुआवजे  की  वृद्धि  के  लिए  अपील  जिला  जज  के  पास
 की  जाती  दिल्ली  प्रशासन  ने  हाल  ही  में  (27-4-90)  कृषि  भूमि  के  लिए  निम्नलिखित  न्यूनतम
 की  मर्ते  निर्धारित  की  हैं  :--

 (1)  अग्र  बन्धों  के  मध्य  नदी  तट  पर  स्थित  भूमि  के  लिए  1.5  लाख  रुपए  प्रति  एकड़  ।

 (2)  सभी  अन्य  कृषि  भूमि  के  लिए  4.65  लाख  रुपए  प्रति  एकड़  ।

 1990  में  जहां  कहीं  अधिनियम  की  घारा  4  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  जारी  की  गई  उन
 खयमसों  में  मुआवजे  के  भुगतान  के  लिए  न्यूनतम  कीमतों  को  विचारा्थ  लिया  पहले  जारी  की
 गई  अधिसूचताओं  के  लिए  1990  की  कीमतों  पर  प्रति  ब्व  15%  की  कटौती  करते  हुए  न्यूनतम  मूल्य
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 निकाला  ये  उन  मामलों  पर  लागू  नहीं  होंगे  जहां  अवार्ड  की  घोषणा  पहले  हो  कर  दी

 उन  मामलों  में  जहां  नियमों  के  अनुसार  एक  एकड़  से  अधिक  भूमि  अधिग्रहित  की  जाती

 है  ।  भू-स्वामी  उपलब्धता  की  शर्त  पर  पूव-निर्धारित  दरों  पर  विकसित  रिहायशी  प्लाटों  और  निर्मित

 दुकानों/स्टालों
 के  आबंटन  के  लिए  भी  पात्र

 (४)  दिल्ली  प्रशासन  के  पास  लम्बित  आवेदनों  की  संख्या  6906  है  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 के  पास  लम्बित  मामलों  की  संख्या  3512  है  जिनमें  से  1695  मामलों  में  आबंटन  की  पेशकश  जारी

 दी  गई  शेष  मामलों  का  निपटाना  प्लाटों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 सम्पदा  निदेशालय  का  कार्यकरण

 8895.  श्री  राम  सागर  :  क्‍या  शहरो  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सम्पदा  निदेशालय  के  कार्यंकरण  का  मूल्यांकन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 दिनांक  1990  से  अब  तक  कितने  तदर्थ  आबंटन  किए  गए  हैं  और

 इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरो  बिकास  मस्त्री  मुरासोली  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  ज  एगी  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधघालय/अस्पताल

 8896.  क्रो  बासबपुम्तस्‍्या  सिगस  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  अंत्री,यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  आम्भ्र  प्रदेश  में  कितने  केलद्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओषघालय/अस्पताल
 कार्य  कर  रहे

 आन्ध्र  प्रदेश  के  किन-किन  जिलों  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के

 अस्पताल  नहीं

 इन  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  चिकित्सा  ओं  का  ब्यौरा

 क्या

 कया  ब्ष  1990-91  में  आंध्र  प्रदेश  में  और  विशेष  कर  ऐसे  स्थानों  पर  जहां  कोई  केख्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  औषधालय  धिद्यमान  नहीं  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओर

 अधिक  संख्या  में  औषधालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 76



 ६
 26  1912  लिखित  उत्तर

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  मागर  विमानन  संत्री  आरिफ  सोहम्भद  :  आर  प्रदेश  में  कोई
 भी  केस्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  अस्पताल  कार्य  नहीं  कर  रहा  आर  प्रदेश  में  निम्नलिखित  क े०
 स०  स्था०  यो०  औषधालय/बूनिट  काय॑  कर  रहे  हैं  :

 एलोपैथिक  औषधालय  13

 आयुर्वेदिक  औषधघालय/यूनिट  2

 दोम्पोपेयिक  औषधालय/यूनिट  2

 यूनानी  औषधालय  2

 आन्प्र  प्रदेश  में  के०  स०  स्वा०  यो०  केवल  हैदराबाद  में  कार्य  कर  रही

 के०  स०  स्व्रा०  यो०  के  अन्तर्गत  कवर  न  किए  गए  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  सिविल
 सेवा  नियमों  के  अन्तगेंत  कवर  किए  जाते  हैं  ।

 ओर  (&)  हां  ।  ब्यौरा  इस  प्रकार

 1.  आर०  सी०  आई०  विज्ञान  कांचा  में  एक  उप-औषधघालय  खोलना  ।

 2.  अत्यधिक  कार्यभार  वाले  दो  औषधालयों--सिकन्दराबाद  और  हुंमायु  नगर  का
 विभाजन  ।

 3.  कंचन  बाग  में  एक  ऐलोपैथिक  ओषधालय  खोलना  ।

 राशन  कार्ड  के  लिए  झुग्गी-धोपड़ो  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण

 8897.  भ्रो  भोगेख  झा  :  क्‍या  शाद्  ओर  मागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सर्वेक्षण  दल  ने  दिल्ली  में  शुग्गी-झोपड़ी  क्षेत्रों  का  वहां  रहने  बाले  परिवारों  की  सूची
 तेयार  करने  के  उद्देश्य  से  कोई  सर्वेक्षण  किया  जिसके  आधार  पर  उन्हें  राशन  कार्ड  जारी  किए
 जाने

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सर्वेक्षण  करते  समय  अनियमितताएं  बरती
 गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  प्राप्त  ऐसी  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पृ्ति  मंत्री  नाथ  राम  :  हां  ।

 से  दिल्ली  प्रशासन  ने  बताया  है  कि  उन्हें  कुछ  झुग्गी  समूहों/बंयक्सिक  झुग्गियों  के
 शामिल  महीं  किए  जाने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  किए  हुए  सत्यापन  करने  पर  प्राया  गया  कि  कुछ
 झुग्गी  जिन्होंने  शामिल  न  किए  जाने  का  दावा  किया  ने  31-3-90  को  विभेदक  तारीख
 श्रॉफ  के  बाद  नई  झुग्गियां  बनाई  कुछ  मामलों  में  सर्वक्षण  दल  द्वारा  लगाई  गई  नम्बर  की
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 लिखित  उत्तर  व्यक्तियों  शामिल

 प्लेटों  को  उनके  मूल  स्थान  से  बदल  दिया  गया  था  ।  कुछ  अम्य  मामलों  में  कुछ  व्यक्तियों  को शामिल
 नहीं  किया  जा  क्योंकि  वे  व्यक्ति  सर्वेक्षण  के  दौरान  वहां  वास्तविक  रूप  में  उपस्थित  नहीं  थे  ।

 वास्तविक  जिन्हें  सर्वेक्षण  के  दौरान  विभिन्‍न  कारणों  से  शामिल  नहीं  किया  जा  सका
 को  शामिल  करने  के  लिए  प्रशासन  ने  2-4-90  से  दिल्ली  तक  की  अवधि  के  दौरान  ऐसे  ब्यक्तियों

 से  आवेदन  पत्र  मांगे  उन्हें  उचित  सत्यापन  के  बाद  दिल्ली  प्रशासन  के  आपूर्ति  और  उपभोक्ता
 कार्य  विभाग  के  सम्बन्धित  मंडल  कार्यालयों  द्वारा  नये  राशन  का्ड  दे  दिए

 कुछ  शिकायतें  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  भी  मिली  प्रथमदृष्टया  अनियमितताओं  से
 सम्बन्धित  शिकायतों  की  जांच  वरिष्ठ  अधिकारियों/उप  प्रभागीय  मजिस्ट्रेटों  द्वारा  कराई  गई  थी  ।

 इन  आरोपों  की  सामान्यतया  पुष्टि  नहीं  डो  पायी

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किया  गया  इन्जोनियरो  कार

 8898.  श्री  पो०  आर०  कुमारमंगलस  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  सारे  देश  में  इस  समय  कृषि  विभाग  का  कितना
 इन्जीनियरी  कार्य  किया  गया

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  मुख्य  अभियन्‍्ता  का  पद  बनाए  रखने  का  क्‍या
 ओचित्य

 मुख्य  अभियन्ता  अधिशासी  अभियन्ता  और  कार्यपालक
 अभियन्ता  के  पदों  के  ओचित्य  के  लिए  कितना  कार्यभार  अपेक्षित  और

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  एक  यूनिट  खोलने  के  क्‍या  मानदण्ड  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रो  मरासोली  :  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  इस
 समय  कृषि  विभाग  और  इसके  सम्बद्ध  संगठनों  का  अंचल का  लाख  रुपये  के  मूल्य  का  इंजीनियरी  कार्य
 किया  गया  है

 ।

 खाद्य  निर्माण-कार्यों  के  यह  अंचल  उत्तर
 मध्य  बिहार  आदि  में  अन्य  मंत्रालयों/विभागों  के  लिए  कार्य  कर  रहा  है  और  दिल्ली  में  अनुरक्षण
 कार्य  भी  कर  रहा  निर्माण  के  दोरान  इस  अंचल  का  कुल  कार्यभार  लगभग  50  करोड़  रुपये

 और मंडल के लिए मानदण्ड इस प्रकार लालों लिबिल विद्युत केख्ट्रीय निर्माण कार्य (॥) प्रकोर्ण निर्माण कार्य 64 अनुरक्षण और लघु कार्य 80
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 केस्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  मंडल  आधारगत  इकाई  एक  परिमंडल  के  अधीन
 4  मंडल  होते  हैं  जऔौर  एक  अंचल  के  नियन्त्रण  में  विद्युत  और  सिविल  7  <  एरिमष्डल

 होते

 जविस्कोस  स्टेपल  फाइबर  की  सांग

 8899.  भ्री  माम्धाता  सिंह  :  क्‍या  चस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  कम्पनियों  का  स्टेपल  फाइबरਂ  की  आपूर्ति  और  मांग  पर  पूरा
 कार  और

 यदि  तो  इस  उद्योग  में  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्री  और  लाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  (१)  बिस्कोस  स्टेपल

 फाइबर  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंसशुदा  एककों  के  ब्यौरे  निम्नोक्‍्त  अनुसार  हैं  :

 के  जनक  जण०णमम  oo  -  जता

 क्रम  संख्या  एकक  का  नाम
 लाइसेंसभुदा

 टन  प्रति  बर्ष

 रेगुलर  बिस्कोस  स्टेपल  फाइबर

 1.  मेससं  ग्राप्तिम  इंडस्ट्रीज  लि०  22,000

 2.  में  ०  साउथ  इण्डिया  बिस्कोस  लि०  11,000

 हाईबेट  सोड्यूल्स  पोलिनोसिक  फाइबर

 3.  मै०  सैंबरी  रेयन  2,250

 4.  मै०  ग्रासिम  इंडस्ट्रीज  लि०  24,000

 5.  में०  तुंगभद्रा  फाइबस  लि०  10,000

 6.  मं०  भारत  फाइबस  लि०  26,000

 7.  मैं०  मोदी  फाइबर्स  लि०  30,000

 सरकार  ने  विस्क्रोस  स्टेपल  फाइबर  की  नई  क्षमताओं  का  सृजन  करने  के  लिए  समय-समय
 पर  आशय-पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  हैं  ताकि  यह  प्रतियोगी  कीमतों  पर  अधिक  मुक्त  रूप  से
 उपलब्ध  हो  सके  ।

 झुग्गो  निवासियों  से  घनराशि  ऐंठना

 ४8900.  भो  बालेश्बर  पादव  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 _  रपघ््॒  ल्‍ँ-/ऊडल

 क्‍या  सरकार  को  ऐसी  शिकः/यतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  दिल्‍ली  में  विभिनन  क्षेत्रों  में  झुग्गियों  पर

 नम्बर  डालने  के  लिए  नियुक्त  किए  गए  कर्मचारी  झुग्गी-निवासियों  से  अवंध  रूप  से  धन  ऐंठ  रहे

 और

 यदि  तो  इन  कमंच्नारियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का

 विचार  किया

 साह  ओर  मागरिक  पति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राभ  पृणन  :  और

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  बताया  है  कि  प्रशासन  द्वारा  बनाई  गई  योजना  के  अनुसार  झुग्गियों  की  पहचान  करਂ

 और  परिवारों  के  मुखियाओं  को  पहचान-पन्र  जारी  जिसके  आधार  पर  राशन  काड़  दिए  जाते

 का  कार्य  5-2-1990  से  31-3-1५90  तक  किया  गया  सर्वेक्षण  अधिकारियों  के  विरुद्ध
 मितताओं  की  कुछ  शिकायतें  और  उनके  विरुद्ध  कुछ  आरोप  प्राप्त  हुए  जो  शिकायतें  प्रत्यक्षतः

 अनियमितताओं  से  सम्बद्ध  उनकी  जांच  वरिष्ठ  अधिकारियों/उप  प्रभागीय  मेजिस्ट्रेटों  द्वारा  कारंवाई

 की  गई  है  |  झुग्गी-झोंपड़ी  वासियों  से  अवध  रूप  से  पंसा  ऐंठने  की  किसी  शिकायत  की  पुष्टि  नहीं

 हुई  है  ।

 कपड़ा  उद्योग  मजदूर  संघ  महाराष्ट्र  को  मांगें

 8901.  श्री  भाउसाहेब  पं  डलिक  फंडकर  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सावतराम  अकोला  और  मोहातो  अकोला  प्रें  कार्यरत

 मजदूरों  की  मांगों  से  सम्बन्धित  एक  ज्ञापन  कपड़ा  उद्योग  मजदूर  अकोला  से  प्राप्त

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  की  प्रतिक्रिया

 क्‍या  अकोला  स्थित  राष्ट्रीय  कपड़ा  निंगम  की  विभिन्‍न  मिलों  के  लिए  निर्धारित  नियमों
 और  विभमियमों  में  कोई  भेदभाव  और

 यदि  तो  निर्धारित  नियमों  और  बिनियमों  में  विद्यमान  भेदभाव  को  समाप्त  करने  हेतु
 क्या  कार्यबाही  करने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  खाह्म  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  शरद  :  ओर  कपड़ा  उद्योग

 भजदूर  अकोला  से  1990  में  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  था  जोकि  सावतराम  रामप्रसाद  मिल्स
 और  आर०  एस०  आर०  जी०  मोहता  अकोला  में  कार्य  कर  रहे  मजद  रों  की  मांगों  के  बारे  में  था  ।
 इस  मामले  पर

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  परामर्श  से  विचार  किया  जा  रहा  है|

 अकोला  में  एन०  टी०  सी०  मिलों  के  बीच  नियमों  और  विनियमों  में  कोई  भेदभाव  नहीं
 मिलों  के  कर्मचारी  क्षेत्रीय-सह-उद्योग  सम्बन्धी  सिद्धांः  आदि  द्वारा  कवर  होते  हैं  ।

 प्रश्न  उठता  ।
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 8902.  श्री  बाला  साहिब  बिले  पाटिल  :  क्‍या  खाद्य  ओर  सागरिक  पूत्ति  मंत्रों  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 चीनी  का  कारखाना  बाह्य  मूल्य  क्‍या  ओर

 गन्ना  उत्पादकों  को  गन्ना  का  कितना  बढ़ा  हुआ  मूल्य  दिया  जाएगा  तथा  28
 1989  की  स्थिति  के  अनुसार  इस  समय  गन्ने  का  कितना  मूल्य  दिया  जाता  है  और  यह  मूल्य  गत  मौसम
 की  इसी  अवधि  के  मूल्य  से कितना  अधिक  अथबा  कम

 खाद  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूथन  :  न्यूनतम
 सांविधिक  मूल्य  और  औद्योगिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो  द्वारा  दी गई  लागत  सूची  के  आधार  पर  बालू
 मौसम  के  लिए  चीनी  फंक्ट्रियों  को  देय  चीनी  का  कारखाना  बाह्य  विभिन्‍न  अधिसूचित  चीनी  क्षेत्रों
 के  लिए  लगभग  459.69  रुपये  से  643.46  रुपए  है  ।

 1987-88  और  1988-89  मोसमों  के  दौरान  गन्ना  मूल्य  भुगतान  से  संबंधित  तुलनात्मक
 स्थिति  निम्न  प्रकार  है

 मौसम  को  स्थिति  कुल  देय  भुगतान  किया  बकाया  बकाया
 मूल्य  गया  मूल्य  प्रतिशत

 1988-89.  28-2-89.  1471.00  1273.93  197.07  13.4

 1987-88  7-8  8  28-2-8  8  1346.98  1158.05  188.93  14.0

 लाल  ढोरा  क्षेत्र  सम्बन्धो  आदेश  रह  करना

 8903.  श्री  तारीफ  सिंह  :  क्या  शहरी  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  अब  तक  किसानों  की  आवश्यकता के  अनुसार  दिल्ली  के  गांवों  में  छम्स़
 डोरा  क्षेत्र  बढ़ाया  जाता  रहा

 क्‍या  सरकार  ने  एक  प्रशासनिक  आदेग  जारी  करके  साल  ढोरा  क्षेत्र  को  200  मीटर  तक

 सीमित  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  प्रशासन  को  यह  निदेश  जारी  करने  का  है  कि  किसानों
 को  लाल  डोरा  क्षेत्र  के  अन्तगंत  उनकी  आवश्यकता  के  अनुसार  भूमि  उपलब्ध  कराई  जाए  और  उपर्युक्त
 गादेश  रह  किए  जाएं  ?
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 शहरी  बिकास  संत्रो  मुरासोलो  :  हां  ।

 ऊंची  कीमतों  के  कारण  भूमि  की  सट्टंबाजी  को  रोकने  के  लिए  ओर  कृषि  भूमि  का  अन्य
 उपयोगों के  लिए  परिवतंन  के  दबाव  को  करने  के  लिए  ।

 इस  मामले  में  विस्तृत  अध्ययन  की  आवश्यकता  इस  मामले  की  जांच  करने  और
 अकबन्दी  के  दोरान  विस्तार  किए  गए  आबादो  क्षेत्र  लाल  में  मुहैया किए  जाने  वाले  प्लाट
 के  आकार  की  सिफारिश  करने  के  लिए  आवश्यक  सिफारिशें  देने  हेतु  दिल्ली  प्रशासन  ने  पहले  ही  एक
 समिति का  गठन  कर  लिया  है  ।

 बिहार  में  सिचित  भूमि

 8904.  श्री  ईश्वर  चोधरी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  बिहार  में  कुल  कितने  हेक्टेयर  भूमि  में  सिंचाई  की

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रयोजनाथं  निधन  वर्गों  के  किसानों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान
 की  ओर

 यदि  तो  इससे  कितने  किसानों  को  लाभ  प्राप्त  हुआ  है  ?

 जल  संसाधत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मनुभाई  :  अद्यतन  भूमि  प्रयोग
 सांख्यिकी  1986-87  के  अनुसार  बिहार  में  सकल  सिचित  भूमि  3831  हजार  हेक्टयर  है  ।

 और  गत  दो  वर्षों  के  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  तथा  कमान  क्षेत्र  विकास
 क्रमों  के  अन्तगंत  बिहार  को  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  2977.71  लाखब्  रुपये  की  राशि  प्रदान  की
 गई  है  ।  इसके  अलावा  सुवर्ण रेखा  परियोजना  तथा  बिहार  नलकूपों  के  लिए  52.70  मिलियन  अमेरिकी
 हालर  की  विदेशी  सहायता  प्रदान  की  गई  है  इन  परियोजनाओं  द्वारा  सुजित  सिंचाई  परियोजनाओं से
 कमजोर  वर्गों  के  किसानों  को  भी  लाभ  सिंचाई  परियोजनाओं  से  लाभान्वित  होने  वाले  किसानों
 की  संद्या  के  बारे  में  सूचना  केन्द्र  में  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 पासो  को  भारो  कमो

 8905.  भो  रामेश्थर  प्रसाद  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  में  वर्ष  1990  में  पानी  की  भारी  कमी  होने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो सरकार  का  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 अल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सनुभाई  :  इस  अवस्था  में  कोई

 ऐसा  प्रक्षेपण  नहीं  किया  जा  सकता

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  उत्तर

 ः  सथ-लिर्वाजित  सांसदों  के  अस्थायो  आवास  पर  हुआ  खर्च

 8906.  क्री  ए०  के०  शाय  :  क्‍या  शहरो  बिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नव-निर्वाचित  संसद  सदस्यों  के  लिए  विभिन्‍न  होटलों  और  किराए  के  अपार्टमेंटों  में  लिए
 आवासों  पर  3।  1990  तक  खं  की  गई  घनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 भूतपूर्व  सांसदों  से  अनधिक्ृत  कब्जा  बनाए  रखने  के  लिए  दण्डहूप  किराए  के  रूप  में  उक्त
 प्रवधि  के  दौरान  कितनी  घनराशि  वसूल  की

 क्‍या  सरकार  का  आवास  खाली  कराने  सम्बन्धी  नियमों  में  संशोधन  करने  का  विभार
 ऐर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  म्रासोलो  विभिन्‍न  राज्यों  के  अतिथिगृहों
 तथा  होस्टलों  से  अभी  भी  बिल  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 आठवीं  लोक  सभा  के  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  से अनधिकृत  दखल  की  अवधि  के  लिए  नियमों
 $  अन्तगंत  यथा  निर्धारित  दण्डनीय  किराया  अभी  भी  वसूल  किया  जा  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देक्षते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विशाक्षापसन म  में  ०९िक्रमा  रेल  सेवा

 8907.  भ्री  रामकृष्ण  कोंताला  :  क्या  शहरो  विकास  संज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशाखापत्तनम  में  परिक्रमा  रेल  सेवा  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 ः  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  अब  तक  इस  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
 '  और

 इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कया  होगी  ?

 शहरी  विकास  समंत्रो  मुराप्तोलो  :  नहीं  ।

 ओर  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नारियल  छढा  उच्चोग  को  नगर  प्रतिपूर्ति  सहायता

 8908.  प्रो०  के०  थो०  थामस  :

 भी ए०  विजय  राघवन  :

 क्या  बस्तर  भत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  केरल  सरकार  ओर  नारियल  जटा  बोर्ड  ने  नारियल  जटा  उद्योग  की  नगर  प्रतिपूर्त
 सहायता  बढ़ाए  जाने  के  लिए  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 घस्त्र  मंत्रो  ओर  लाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  कयर  उत्पादों  और
 लेटेक्स  के  अस्तर  वाले  कयर  के  निर्यात  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  को  जारी  रखने  के  लिए  कयर  बोड
 से  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  ।

 और  नकद  मुआवजा  सहायता  केवल  31  1990  तक  ही  उपलब्ध थी  |  यह
 निर्णय  लिया  गया  है  कि  लागत  आंकड़ों  के  प्राप्त  होने  तथा  उनके  विश्लेषण  होने  तक  नकद  मुआबजा
 सहायता  को  तदर्थ  आधार  पर  3  1990  तक  जारी  रखा

 बिहार  में  चावल  मिले

 8909.  श्री  राजमंगल  मिश्र  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्योगण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  बिहार  में  एक  चावल  मिल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है  ?

 बस्तर  मंत्री  ओर  लाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग
 मन्त्रालय  का  बिहार  में  चावल  मिल  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 धागा  डिपुओं  को  स्थापना

 ]
 8910.  भरी  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  जि

 उड़ीसा  में  कच्चा  माल  गारंटी  योजना  के  भधीन  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  धागा  डिपुओं  की
 में  तथा  विपणन  कम्प्लंक्स  स्थापित  करने  में  राष्ट्रीय  हुथफ  रघा  विकास  निगम  को  अब  तक  कितनी

 सफलता  मिली  भो

 धागा  डिपुओं  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  भावी  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  राष्ट्रीय  हथकरधा
 बिकास  निगम  एच०  डो०  के  तत्वावधान  में  मिल  मेंट  कीमतों  पर  हथकरधा  क्षेत्र  को  हैंक
 याने  की  सप्लाई  करने  के  लिए  1989  में  यान॑  डिपो  योजना  लागू  की  गई  एन०  एच०
 डी०  सी०  ने  देश के  विभिन्न  भागों  में  स्थापित  20  डिप्रुओं  के  जरिए  इस्र  योजना  के  अन्तर्गत  सितम्बर
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 1990  के  दोरान  याने  की  52083  गांठों  की  पहले  ही  सप्लाई  कर  दी  भुवनेश्वर
 मैं  स्थापित  डिपो  ने  इस  अवधि  के  दौरान  याने  की  2906  गांठों  की  सप्लाई  की  इस  समय ह

 एच०  डी०  सी०  द्वारा  उड़ीसा  में  बिपणन  परिसर  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  के  पास  कोई
 प्रस्ताव  विधाराधीन  नहीं  है  ।

 यान  डिपो  योजना  चलते  रहने  की  सम्भावना

 उड़ोसा  के  कोरापुट  जिले  में  बद्देशोय  बांध  के  मिर्माण  से  पैदा  हुई  समस्याएं

 8911.  भरी  गिरिघर  गोमांगो  :  क्या  लल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  बृहत  उहृहदेशीय  बांधों  के  निमाण  के  कारण  कुल  कितने  गांव
 पानो  से  घिर  गए  हैं  तथा  मुख्य  भूमि  स ेअलग  थलग  हो  गए  हैं

 अभी  तक  कुल  कितने  परिवार  विस्थापित  हुए  हैं  और  उनका  पुनर्वास  कर  दिया  गया

 क्‍या  विस्थापित  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  कोई  नीति  और

 यदि  तो  इन  नीतियों  को  किस  हृद  तक  लागू  किया  गया  है  ?

 ४  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सनभाई  :  जबकि  ऊपरी  कोलाब
 $  परियोजना  की  जलमग्नता  द्वारा  प्रभावित  सभी  52  (28  पूर्णतः  और  24  अंशिक  रूप  गांव को  रापुट

 जिले  में  आते  ऊपरी  इन्द्रावती  परियोजना  की  जलमग्नता  द्वारा  प्रभावित  95  (65  और  30
 b  आंशिक  रूप  गांवों  में  स ेकेबल  44  (31  और  13  आंशिक  रूप  कोरापुट  जिले  में  आते

 ।  शेष  प्रभावित  गांव  कालाहांडी  जिले  में  हैं  ।

 ्
 silat

 ++

 इन  परियोजनाओं  से  प्रभावित  कोरापुट  और  कालाहांडी  जिलों  के  6985  परिवारों  में  से
 3781  परिवारों  को  1990  तक  पुनर्वासित  कर  दिया  गया  है  |

 राज्य  सरकार  द्वारा  पुनर्वास  नीति  तैयार  कर  ली  गई  है  ।

 जिन  परिवारों  ने  भूमि  पर  आधारित  पुनर्वास  का  विकल्प  दिया  उन्हें  तदनुसार
 सित  किया  गया  जिन्होंने  स्वयं  पुनर्वास  व्यवस्था  करने  का  विकल्प  दिया  है  उन्हें  नीति  के  अनुसार
 नकद  मुआवजा  दे  दिया  गया

 जांप्र  प्रदेश  में  सिजाई  परियोजनाएं

 8912.  श्री  पो०  नरसा  रेडडी  :  क्या  श्र  संताधम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  छोटे  कृषकों  तथा  किसानों  की  सहायता  करलने  हेतु  आन्ध्र  प्रदेश  में  सिचाई  परियोजनाओं

 के  लिए  धन  का  कोई  प्रावधान  किया  गया  है

 1  यहि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 ;

 इससे  आंध्र  प्रदेश  के  किन-किस  क्षेत्रों  को  लाभ  प्राप्त  होगा  ?

 सरल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  लगुभाई  :  से  सिंचाई  एवं

 87
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 बहुउद्देशीय  परियोजनाएं  कमान  क्षेत्रों  में  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराती  हैं  और  उनसे  प्राप्त  लाभ
 उस  क्षेत्र  में  बड़े  एवं  छोटे  किसानों  को  उपलब्ध  आंध्र  प्रदेश  में  1990  तक  सृजित  सिंचाई

 सुविधाओं  का  पूर्वानुमान  6273.04  हेक्टेयर  का  लगाया  गया  है  ।

 यूनिवर्तिटो  कालेज  आफ  मेडिकल  साइंसिस  द्वारा  दो  गयो  उपाधियों  को  मान्यता  देना

 ६59  श्री०  के०  एस०  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  यूनिवर्सिटी  कालेज  आफ  मेडिकल

 साइंसिस  के  छात्रों  को  दी  गयी  उपाधियों  को  मान्यता  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उपयुक्त  कालेज  के  ऐसे  छात्रों  को  दी  गयी  उपाधियों  को  भारतीय  चिकित्सा  परिषद
 अथवा  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  मान्यता  दे  दी  गई  जिन्होंने  गुरू  तेग  बहादुर  मेडिकल  कालेज  और
 अस्प/ल  में

 जाबਂ  किया

 यदि  तो  इन  उपाधियों  को  कब  से  मान्यता  दी  गयी

 क्‍या  चिक्त्सा  परिषद/मन्त्रालय  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिबन्ध  लगाया  है  अथवा  सीमा
 निर्धारित  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  से  भारतीय
 चिकित्सा  परिषद  1656  की  पहनी  अनुसूची  में  प्रकाशित  विश्वविद्यालय  आयुविज्ञान  कालेज

 के  छात्रों  को  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रदान  की  गई  एम१०  बी०  बी०  एस०  और  अन्य  स्नातकोत्तर
 खचिकित्सीय  उपाधियां  उक्त  अधिनियम  के  प्रयोजनों  के  लिए  मान्यता  प्राप्त  चिकित्सीय  अहुंताएं  हैं  ।

 गुरू  तेग  बहादुर  अस्पताल  जो  विश्वविद्यालय  आयुविज्ञान  कालेज  का  एक  सम्बद्ध  शिक्षण  अस्पताल

 का  हाउस  जाब  भी  मान्यता  प्राप्त  है  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कमजोर  वर्गों  के  लिए  आषास  पोजनाएं

 8914.  भरी  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवास  योजनाओं  हेतु  विदेशों  से कितनी

 बित्तीय  सहायता  प्राप्त  और

 इस  सम्बन्ध  में  राज्ययार  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  आरम्भ  की  गई  है  ओर  कितनी

 घनराशि  आवंटित की  गयी  है  ?

 शहरों  बिक्षास  मंत्री  म्रासोलो  :  ओर  निम्न  आय  वर्गों  तबा  आथिक
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 ।  को  कि
 लिए  आबास  योजनाओं  द्वेतु  विदेशों  से  प्राप्त/वबनदद्ध  आधिक  सहायता  के

 आधास  जिकास  बिस  निगम  ०  डो०  एफ०

 1.  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  वाशिंगटन  25  लाख  रु०  यह  राशि  शेयर  पूंजी
 2.  आधथिक  विकास  के  लिए  आगा  थां  निधि  25  लाख  र०  के  प्रति  अंशदान  है  ।

 3.  अमेरिकी  सहायता  35  मिलियन  पूछे  रूए  से  प्राम्त
 अमेरिको  डालर

 4,  के०  एफ०  डब्लू  25  मिलियन  डी  ०  एम०  संवितरण  अभी
 रम्भ  हुआ

 अम्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  जुटाए  गए  संसाधनों  से  विशेष  रूप  से  सम्बन्धित  सहायता  के  राज्य-बार
 आंकड़े  निधि  प्राप्त  करने  वाले  संगठन  द्वारा  नहीं  रखे  जाते  हैं  क्योंकि  हन  संसाधनों  को  देश  में  हो  जुटाए
 गए  संसाधनों  के  साथ  मिलाया  जाता  है  ।

 आवास  विकास  वित्त  निगम  के  अनुसार  लाभ  भोगी  मुद्य  रूप  से  निम्न  तथा  मध्यम  आय  बर्ये
 ऋण  की  के०  एफ०  डब्लू०  लाइन  के  अन्तगंत  लाभान्वित  होने  वाले  वे  पशि्यिःर

 होंगे  जिनको  आय  700  रुपए  प्रतिमाह  से  कम  है  ।

 गुजरात  प्रामीण  आवास  बिस्त  निगम  लिसिठेड

 1.  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  वाशिंगटन  10  लाख  रु०  यह  राशि  शेयर  पूंजी
 के  बति  अंक्षदान

 2.  आधिक  बिकासार्थ  आगा  10  लाख  रुपए
 खां  निधि

 आदास  तथा  बगर  दिक्तास  निगम

 के०  एफ०  डब्लू  30  मिलियन  डो०  एम०  करार  पर  हस्ताक्षर

 दो  गए  दंवितरण
 अभी  आरम्भ  बढ़ीं
 हूभा  ।

 भहिला  लेतिहर  भमिक

 कुभारों  डस्मम  भारतो  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 लेतिहर  अ्रभिकों  में  कितने  प्रतिशत  महिलाएं

 महिला  खेतिहर  श्रमिकों  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  कोत  से  कदम  रखने

 का  विभार

 हैक
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 क्‍या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  किए  जाने  वाले  उपायों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 पर्याप्त संख्या  में  महिला  अधिकारियों की  नियुक्ति  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 ऊई  जे

 असम  और  कह्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  वर्ष  1981  की  जनगणना  के
 ग  |_रत  में  असम  को  छोडक र  खेतिहर  महिला  श्रॉमका  को  प्रतिशतता  37.42  7.42  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  कहा  गया  है  कि  वे  कृषि  व्यवसायों  में  यून  तेम  मजदूरी  लागू  करें  तथा
 इसमें  समय-समय  पर  संशोधन  करें  ।  इसके  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  जवाहर
 रोजगार  योजना  जंसे  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अधीन  विभिन्‍न  योजनाएं  लागू  की  जा  रही  हैं  जिनका

 उद्दं श्य समुदाय  के  सबसे  गरीब  वर्गों  की  दशा  सुधारना  है  जिनमें  खेतिहर  महिला  श्रमिकों  सहित
 अधिकतम  कृषि  श्रमिक  हैं  ।

 सरकार  के  समक्ष  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 कत्था  का  निर्माण

 8916.  श्री  सन्‍्तोष  कुमार  गंगवार  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  अपमिश्रित  कत्थे  का  निर्माण  किया जा  रहा  और

 यदि  तो  इसका  स्वास्थ्य  पर  कया  प्रभाव  पड़ता  है  और  इसकी  रोकथाम  के  लिए  क्‍या

 कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  और  कत्ये
 सहित  विभिन्‍न  खाद्य  पदार्थों  के  नमूने  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  के  उपबन्धों  और
 उनके  अन्तगंत  बने  नियमों  के  अथीन  राज्यों/संघ  राज्य  ज़ेत्रों  द्वारा  विभिन्‍न  विनिर्माताओं/वितरकों  और
 विक्रेताओं  से  नियमित  रूप  से  उठाए  जाते  हैं  ।

 विश्लेषण  करने  पर  यदि  कोई  नमूना  किमी  भी  तरह  अपमिश्रित  पाया  जाता  है  तो  अपराधियों
 के  खिलाफ  काननी  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 अपमिश्चित  कत्ये  के  सेवन  से  मानव  शरीर  पर  पड़ने  ताले  हानिकारक  प्रभाव  अपमिश्रण  की
 मात्रा  और  स्वरूप  पर  निर्भर  करते  हैं

 डा०  वाबासाहिब  अम्बेडकर  को  जन्म  शताब्दी  के अवसर  पर
 स्वोकार  की  गई  मांगें

 -

 8917,  भ्रौ  ब्रासनराव  महाड़ोक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क््जज्््ःणआआआआइकनन्‍तैँॉक्‍/एहै॑ेहक्॑फओ्रऑपक्‍ईईेडअइ्इ्  आ््  »धभ  ल्््््ॉहाहहईहट्डहक्ड”ड:सउक्‍अस  >>“  ओड  ॉडऑइआओआ  न  स  अउअक्‍क#ऑखेअाब  कन्या  «का»  राह
 क्‍या  सरकार  ने  स्वर्गीय  डा०  बाबासाहिब  अम्बेडकर  की  जस्म  शताब्दी  के  अवसर  पर

 लोगों  की  कुछ  मांगों  को  स्वीकार  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  स्वीकृत  की  गई  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन्हें  किस  प्रकार  कार्यास्वित
 किया  और

 क्‍या  इन  लाभों  को  मान्यता  प्राप्त  जाति  के  आधार  पर  अथवा  आध्िक  स्तर  के
 आधार  पर  दिया  जाएगा  ?

 श्रम  ओर  कल्याण  मंत्रो  राम  विलास  :  से  सरकार  ने  बाबा  साहेब
 डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  की  जन्म  शताब्दी  रूप दे  जिन्हें  से  रोहों के  तक  उपयुक्त
 ढंग  से  मनाने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 सरकार  विभिन्‍न  कायंक्रमों  को  अन्तिम  रूप  दे  रही  है  जन्हें  शताब्दी  समा  रोहों  के  दौरान
 रूप  से  क्रियान्वित  किया

 उपयुक्त

 समा  रफपत्रों  में  शराब  के  विज्ञापन

 भरी  ए०  विजयराधवन  :  कया  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  समाचारपत्रों  में  शराब  के  विज्ञापन  देने  के  अप्रत्यक्ष  तरीकों  की  जानकारी

 क्या  सोडा  और  के  नाम  पर  अप्रत्यक्ष  रूप  से  शराब  के  विज्ञापन  दिए  जा  रहे

 क्या  ऐसे  विज्ञापनों  के  सम्बन्ध  में  दिशानिर्देशों  का  सख्ती  से  पालन  नहीं  किया  जा  रहा
 और

 यदि  तो  ऐसे  का  को  रोकने  के  लिए  फ्या  कदम  उठाए  गए

 श्रम  और  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सदन  में  रख  दी  जाएगी  |

 नगरों  में  नई  परिबहुन  प्रणालो

 श्री  प्रकाश  कोको  श्रह्माभट्ट  :  कया  शहरो  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  कई  राज्यों  में  भूमि  सतह  पर  तथा  भूमिगत  तौर  पर

 रेल-परिवहन-प्रणाली  लागू  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 गौर

 सरकार  विभिन्‍न  नगरों  राज्य-बार  इन  मई  परिवहन  प्रणालियों  को  किस  सीमा

 तक  लागू  करने  का  विचार  है  ?



 AA
 अलाखित  हत्तरे  16  1990

 >--+-  -  जीज-जनन+

 बाहरी  जिक्र  भंदो  भ्रासोली  :  आज  की  तारीख  में  केबल  दो  प्रणालियां

 नामतः  कलकत्ता  मेट्रो  प्रणाली  और  मद्बास  महामगरीब  परिकहम  प्रणाजी  सिभलिाधीय  कलकत्ता  मैट्ो
 प्रणाली  का  एक  जो  भू-गत  पहले  ही  चालू  हो  चुका  है  मद्रास  तीम्र  जन  परिवहन
 प्रणाली  में  उच्च  तथा  क्रौमक  दोनों  ही  घटक  हैं  ।

 कुछ  राज्य  सरकारों  तथा  स्थानीय  निकायों  ने  अपने  शहरों  में  तीव्र  जन  परिवहन  प्रणालियों
 को  ओऑरम्भ  करने  के  लिए  प्रस्तावित  व्यवहायंता  अध्ययन  रिपोर्ट  तैयार  कराई  हैं  ।  टालीगंज
 से  गारिया  तक  कलकत्ता  मेट्रो  रेलवे  के  विस्तार  और  लुज  से  तारामणी  और  तारामणी  से  विल्लीवक्कम
 सक  मब्ास  समुद्र  तट-लुज  लाइन  के  विस्तार  के  व्यवहार्थता  रिपोर्टों  के

 अहमदाबाद  आदि  जैसे  शहरों  को  ऐसे  अध्ययनों  के  लिए  थुना  गया  है  ।

 चूंकि  तीव्र  जन  परिवहन  प्रणालियां  अत्यधिक  पूंजी  निवेश  वाली  प्रणालियां  इसलिए
 इस  श्रक्रर  को  शअ्रशालियों  के  कार्यान्वयन  के  जिए  भारत  राज्य  सरकारों  तथा  स्थानीय  निकायों
 की  सहभागिता  अपेक्षित  महत्व  तथा  प्राथमिकता  पर  निर्भर  करते  हुए  भारत  सरकार  सहित  विश्िश्न

 अभिक  रणों  के  पास  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन  योजनाओं
 पर  उचित  समय  पर  विद्यार  किया  कार्यान्वयन  भी  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  शहरी
 परिवहन  परियोजनाओं  के  लिए  निश्चियों  के  नियतन  पर  निर्भर  करेगा  ।

 पिछड़े  भोर  रुफेश्ित्  जिलों  को  लिचाई  सुविधाएं

 ]

 8920.  भ्रो  राम  सलोबन  :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  द्वारा  गठित  कायंदल  ने  उत्तर  प्रदेश  के  बुन्देलखण्ड  क्षेत्र  के  पिछड़े
 और  उपेक्षित  जिलों  में  ध्िचाई  सुविधाएं  प्रदान  करने  सम्बन्धी  कोई  अन्तरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की
 और

 यदि  तो  क्या  कार्यदल  को  तुरन्त  ऐसा  करने  के  लिए  कहा  जाएगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सनुभाई  :  बुन्देलखण्ड
 क्षेत्र  की  धालू  एवं  नई  बहद्‌  एवं  मध्यम  परियोजनाओं  के  लिए  परिश्ययों  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कलकंसा  की  राष्ट्रीय  नगर  घोषित  करना

 8922.  भी  सुद्शन  राय  लोधरो  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कलकत्ता  को  राष्ट्रीय  नगर  अथवा  राष्ट्रीय  महत्व  का  नगर  घोषित  करने
 के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 22
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 शहरो  घिकास  मंत्री  भ्ऱ्तोली  :

 रा

 प्रश्न  नहीं  रख्ता  ।

 डाक्टरों  द्वारा  हड़ताल

 8922.  झ्रो  हरि  शंकर  महाले  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  देश  भर  में  चलाए  जा  रहे  अस्पतालों  में
 कार्यरत  डाबटर  राज्यवार  कितनी  बार  आंशिक  अथवा  सम्पूर्ण  हृड़ताल  पर  और

 उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  भविष्य  में  ऐसी  हुड़तालों  को  रोकने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  संत्रो  तथा  सागर  जिसामन  संज्रो  आरिक  सोहम्शद  :  भोर  केमसत्रीय
 सरकार  के  अस्पतालों  में  कार्य  कर  रहे  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  तथा  सयुकत  कार्रवाई  परिषद  के  अन्य  सबिस
 डाक्टरों  ने  बेहतर  वेतनमानों  और  परिलब्धियों  तथा  पदोम्नति  सम्बन्धी  अवसरों  में  सुधार  करने  की  अपनी
 मांगों  के  समर्थन  में  1987  में  व्यापक  हड़ताल  कर  इन  हृड़ताली  डाक्टरों  के  लिए  सरकार
 द्वारा  लाभों  के  एक  पैकेज  की  घोषणा  को  गई  ।  उन  लाभों  से  असन्तुष्ट  होते  सबिस  डाक्टरों  के
 संगठनों  की  संयुक्त  कायंवाई  परिषद  ने  1989  में  एक  नया  मांगपत्र  प्रस्तुत  उनकी  मुद्य
 मांगों  में  उच्चतर  समयबद्ध  प्राइजेट  प्रेक्टिस  की  अनुभति  देने  अथवा  कोई  सीमा
 निर्धारित  किए  बिना  मूल  वेतन  का  50%  प्रेक्टिस  बन्दी  भत्ता  सेवा  निबंतन  की  आयु  को  58  बर्ष
 से  बढ़ाकर  62-65  व  चिकित्सा  अधिकारियों  को  पूर्व  तारीख  से  विभिन्‍न  भत्ते  अर्थात  जोलिम

 वाहन  आकस्मिकता  स्नातकोत्त  र  अध्यापन  प्रशासनिक  भत्ता  और
 दुर्गेम  क्षेत्र  मंजूर  करना/उनमें  बुद्धि  सेवा  मामलों  के  लिए  सभी  राज्यों  की  रेजीडेसी  सेवा
 की  गिनती  सभी  सबिस  डाक्टरों  के  लिए  समान  वेतनमान  और  प्रोन्नति  के  अवसर  प्रदान

 प्रोन्नति/तंनाती  सम्बन्धी  लाभ  1-1-1986  से  लागू  वरिष्ठ  प्रशासनिक  प्रेढ  स्तर  के  पदों  की
 संख्या  में  वृद्धि  करना  हड़ताल  की  अवधि  का  बेतन  सभी  घटकों  आदि  को  बह  लाभ  शामिल

 उनकी  समस्त  मांगों  के  पूर्ण  और  अन्तिम  निपटान  के  रूप  में  सबिस  डाबटरों  के  संगठनों  की
 संयुक्त  कार्रवाई  परिषद  के  साथ  21  1989  के  एक  समझ्नौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए
 गए  हैं  ।

 जूनियर  डाक्टरों  जूनियर  और  सोनियर  रैजीडेंट  शामिल  ने  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा
 के  नियमित  डाक्टरों  को  दी  गई  उच्चतर  परिलब्धियों  को  देखते  अपनी  परिलब्धियों  के  उभ्चतर
 संशोधन  की  अपनी  मांग  के  समर्थन  में  1989  में  हड़ताल  कर  दी  |  हड़ताल  कर  रहे  जनियर
 डाक्टरों  को  ओर  भारत  सरकार  के  बीच  1  1989  को  एक  समझौता  हो  गया  जिसके  अन्तर्गत
 उनकी  परिलब्धधियों  में  बुद्धि  कर  दी  गई  है  ।

 इन  शमझोतों  के  हो  जाने  भौर  इ+के  लागू  हो  जाने  के  सरकार  को  आशा  है  कि
 भ्रथिच्य  में  इस  डागटरों  के  हड़ताल  पर  चले  जाते  का  कोई  क।रण  नहीं

 93
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 बिल्ली  के  उचित  बर  दुकानदारों  की  मांगें

 8924.  भरी  शिव  शरण  वर्भा  :  क्या  श्षाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  दिल्‍ली  के  उचित  दर  दुकानदारों  ने  सरकार  को  अप  गी  मांगें  प्रस्तुत  की  हैं  और  धमकी
 दी  है  कि  यदि  उनकी  मांगें  नहीं  मानी  तो  वे  हड़ताल  कर  देंगे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  शिकायतों  पर  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  की
 है

 ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूजन  :  और  जी
 दिल्‍ली  प्रशासन  को  प्रस्तुत  की  उचित  दर  दुकानों  के  मालिकों  की  मुख्य  मांग  उनके  मुनाफे  के

 माजिन को  बढ़ाने  के  लिए  थी  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  गेहूँ  और  चावल  की  बिक्री  पर  उचित  दर  दुकानों  के  मालिकों  को  देय
 कमीशन  में  संशोधन  करके  उक्त  मामले  को  सुलझा  दिया  है  ।

 मंसस  बड़ स  जूट  एण्ड  एक्सपोर्ट  लिमिटेड  का  नेशनल  जूट
 मंन्‍्यफंक्चरिंग  कारपोरेशन  के  साथ  विलय

 8925.  श्री  बसुदेव  आधार्य  :  वया  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मंससे  बड़  स  जूट  एण्ड  एक्सपोर्ट  लिमिटेड  का  अधिप्रहण  किया  गया  था  और  वर्ष
 1986  में  इसका  नेशनल  जूट  मंन्यूफंक्चारिग  कारपोरेशन  के  साथ  विलय  कर  दिया  गया  था

 यदि  तो  क्या  उस  एकक  में  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  के  सभी  निर्गयों  को  कार्यान्वित  किया
 जा  रहा

 यदि  तो  क्‍या  बड ेस  जूट  एण्ड  एक्सपोर्ट  लिमिटेड  में  भी  अर्न्ता  रम/तदर्थ  राहृत  सम्बन्धी
 सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  के  परिपत्र  को  कार्यान्वित  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रो  ओर  स्ाद्य  प्रसस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  बडस  जूट  एण्ड
 पोर्ट्स  लि०  का  नेशतल  जूट  मंन्यूफंक्चर्स  कारपोरेशन  के  साथ  विलय  नहीं  किया  यह  कम्पनी
 अलग  निदेशक  बोर्ड  के  साथ  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तगंत  बनी  रहेगी  और  बी०  जे०  ई०  एल०»  में
 काफी  संख्या  में  निजी  शेयर  धारक  बी०  जे०  ई०  एल०  में  सरकार  के  शेयरों  को  वर्ष  1986  में
 एन०  जे०  एम०  सी०  में  अन्तरित  किया  गया  यह  कम्पनी  नेशनल  जूट  मंन्यूफ॑बबर्स  कारपोरेशन  की

 एक  सहयोगी  कम्पनी

 (a)  से  सावंजनिक  उद्य
 श्  ०]  |

 ५!  ऊः
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 जैत्र  क ेउन  उपक्रमों  पर  लागू  होता  था  जहां  वेतन  ढांचा  मौद्योगिक  महंगाई  भत्ते  क ेसाथ  सम्बद्ध  था  ।
 स  प्रकार  यह्‌  बी०  जे०  ई०  एल०  में  लाग  नहीं

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नेशनल  होम्पोपंथो  मेडिसिन  आफ
 इण्डिया  को  भूसि  का  आवंटन

 8926.  श्री  जगम्नाथ  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेशनल  होम्पोपेषी  मेडिसिन  आफ  इंडिया  नई
 इल्‍ली  ने  भूमि  के  आवंटन  हेतु  अपना  आवेदन  पत्र  कब  प्रस्तुत  किया

 क्‍या  चिकित्सा  संस्थाओं  को  भूमि  का  आवंटन  करने  के  लिए  सरकार  की  सिफारिश  की

 होती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उक्त  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  का  आवंटन  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 शहरो  विकास  मंत्री  म्रासोली  :  13-4-1985  ।

 और  दिल्‍ली  में  चिकित्सा  संस्थानों  को  भूमि  आबंटित  करने  के  लिए  अग्य  बातों  के

 साथ  आवेदक  समिति  की  ब्यवसायी  क्षमता  और  वित्तीय  सुदृढ़ता  तथा  उस  वित्तीय  के  लिए
 विशिष्ट  मेडि-केयर  सुविधा  की  जिप्तमें  भूमि  के  लिए  आवेदन  किया  गया  का  पता  लगाने
 के  लिए  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय/दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  उनका  नाम  भेजा  जाना
 आवश्यक  है  ।

 आवेदक  से  अपेक्षित  दस्तावेजी  के  अभाव  में  भूमि  के  आबंटन  के  लिए  विज्ञार  नहीं  किया
 जाता

 बाणसागर  बांध  परियोजना

 8927.  श्री  सुलना  सिह  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बाणसागर  बांध  परियोजना  के  लिए  वर्ष  1990-91  के
 लिए  कुल  कितनी  धनराशि

 प्राबंटित  करने  का  विचार  किया  गया

 इस  परियोजना  से  गांवों  के  विस्थापित  ब्यक्तियों  के  पुनर्वास  हेतु  की  जा  रही  कार्यवाही
 का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संगठनों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  कया  अन्य
 शों  के  साथ  ऐसी  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  द्विपक्षीय  वार्ता  चल  रही  और

 -  यदि  तो  क्या  भविष्य  में  ऐसी  वार्ता  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 जल  संताप्तन  संज्रालय  के  राए्प्र  संत्री  लगुभाई  :  52  करोड़  रुपये  ।
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 ही  लेकर

 दिशानिर्देशों  के  विस्थापित  90  x  50  के  आकार  के  निःशुल्क  आवासीय  प्लाट  तथा

 750  रुपए  के  पूनर्स्थापना  अनुदान  के  पात्र  वह  परिवार  जो  आवास  की  व्यवस्था  स्वयं  कर  रहे
 उन्हें  2000  रुपए  का  पुनर्स्थापना  अनुदान  प्रदान  किया  गया  है  ।  इसके  500  रुपये  से  कम  का

 मुआवजा  प्राप्त  करने  वाले  परिवार  को  500  रुपए  को  अनुदान  सहायता  प्राप्त  होनी  है  जो  मुआवजे  को

 राशि  के  बढ़ने  पर  आनुपातिक  रूप  से  कम  हो  जाती  है  |  साथ  बस्तर  में  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान

 में  25%  सीटें  बाणसागर  और  बोधघाट  परियोजनाओं  के  विस्थापितों  के लिए  आरक्षित  की  गई

 पुनर्वास  कालोनियों  को  अन्यों  के  साथ-साथ  प्राथतिक  स्वास्थ्य  पहुंच  खुदाई
 पार्कों  तथा  बिजली  जैसी  नागरिक  सुविधाओं  से  सुसज्जित  किया  जाएगा  ।

 और  नहीं  ।

 लमक  को  आयोडोनयुक्त  अलाने  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  दया

 अनुवाद  ]

 8928.  श्री  राम  नाईक  :
 डा०  वेंकटेश  फाबड़े  :
 डा०  दोलतराब  सोनजो  अहेर  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारे  देश  में  समुच्तिति  भोजन  उपलब्ध  भोजन  में  मश्नगंड  रोम  जन्म  स्थानीय
 भोज्य  पदार्थों  की  अस्बच्छता  और  कठोर  जल  के  कारण  ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्लयंड
 रोग  पाया  जाता  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नमक  को  अनिबाये  रूप  से  आयोडीनयुक्त  बनाने  और  बाजार  में

 इस  आयोडिनयुकत  नमक  को  जरूरत  मन्दों  को  मुफ्त  देने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  तथा  मागर  विमानन  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  गलगण्ड  सहित
 आयोडीन  की  कमी  से  होने  विकार  आयोडीन  की  कमी  वाले  पर्यावरण  में  रहने  वाले  लोगों  को  होते
 हालांकि  आयोडीन  की  कमी  स्थानिकमारी  गलगण्ड  का  मुख्य  कारण  तथापि  गलगण्ड  के  बिकसित

 होने  में  अन्य  पर्यावरणिक  पहुलू  भी  आयोडीन  के  साथ  मिलकर  सक्रिय  हो  जाते  आयोडीन  की  देतिक
 जरूरत  मुख्य  रूप  से  भोजन  (90%)  ओर  प्राकृतिक  जल  द्वारा  पूरी  की  जाती  है  ।  आतोडीन  की  कमी
 वाली  मिट्टी  में  पैदा  होने  वाले  सब्जियों  और  फलों  में  भआायोडीन  की  कमी  होती  है  ।  कुछ
 सब्जियों  और  फलों  में  गलगण्डजनक  घटक  निहित  होते  हैं  लेकिन  इन  गलगण्डजनक  घटकों  को  अलग
 किया  जा  सकता  है|  किए  गए  विभिन्‍न  प्रयोगात्मक  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  गलगण्ड  उत्पन्न  करने
 बाले  अपेक्षित  गलगण्डजनकों  को  मात्रा  प्रतिदिन  ऐसे  भोजन  को  काफी  बड़ी  मात्रा  में  उपयोग  करने  से
 आवश्यक  रूप  से  शरीर  के  अन्दर  चली  जाएगी  ।  वनों  के  समाप्त  होने  के  कारण  मिट्ठी  से  आकोड्शीन
 समाप्त  हो  रही  यह  बात  बार-बार  आने  वाली  बाढ़ों  और  अपना  स्थान  बदलमे  वाली  नदियों  से  भी

 जुड़ी  हुई  है  ।

 अनुमान  है  कि  भारत  में  ग्रामीण  और  पिछड़  क्षेत्रों  में  रह  रहे  लोगों  सहित  15  करोड़  लोगों  को
 आयोडीन  को  कमी  से  होने  वाले  विकारों  के  होने  का  खतरा  है  जिनमें  से  5.4  करोड़  लोगों  को
 आयोडीन  को  कमी  से  होने  वाले  विकार  हैं  ओर  22  छाल  लोग  क्रेंटिन्स
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 स्वास्थ्य  सेवा  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  और  अखिल
 भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  देश  में  किसी  भी  क्षेत्र  को
 गलगण्ड  और  आयोडीन  की  कमी  से  होने  वाले  अन्य  विकारों  से  पूर्णतया  मुक्त  नहीं  समझा  जा  सकता

 /  नमक  और  आयोडीक रण  आयोडीन  की  कमी  से  होने  वाले  विकारों  की  रोकथाम  की  सबसे  सस्ती  और
 प्रामाणिक  विधि  है  ।  यदि  देश  में  आयोडोकृत  नमक  के  उपयोग  के  प्रतिकूल  प्रभावों  से  सम्बन्धित  कोई
 विशिष्ट  वंज्ञानिक  डेटा  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  जाता  तो  यह  मामला  इस  सम्बन्ध  में  तकनीकी

 मुहों  की  समीक्षा  करने  हेतु  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  को  भेजा  जा  सकता

 राजस्थान  में  सिलाई  परियोजनाओं  का  आधनिकीकरण

 8929.  भीमतो  बसुरधरा  राजे  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  में  कुछ  सिंचाई  परियोजनाओं  का  आधुनिकीकरण  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भोर

 इस  प्रयोजनाथं  कितनी  घनराशि  नियत  की  गयी  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 जल  हांसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  मनुभाई  :  और  केला  में
 1979  से  1989  तक  प्राप्त  हुई  10  आधुनिकीकरण  परियोजनाओं  में  8

 मूल  कमियों/केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टीका  टिप्पणियों  का  राज्य  सरकार  द्वारा  अनुपालन  एक
 वर्ष  से अधिक  तक  न  किए  जाने  के  कारण  लौटा  दी  गई  |  29.1  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  की
 दो  परियोजनाएं  अर्थात्‌  जंसामांड  और  गम्भीरी  आधुनिकीकरण  जिनमें  लगभग  24,000
 हेक्टेयर  को  लाभ  पहुंचाने  की  परिकल्पना  की  जांच  की  गई  और  टिप्पणियां  राज्य  सरकार  को

 अनुपालन  के  लिए  भेजी  गई  ।

 राज्य  सरकार  ने  अपनी  1990-91  की  वाधषिक  योजना  में  5.3  करोड़  रुपये  के  प्रावधान
 का  प्रस्ताव  किया  है  |

 बेश  में  होलीडे  होम

 8930.  श्री  बबनराय  ढाक्जण  :  कया  शहरी  बिकास  संत्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  नियन्त्रणाधीन  होलीडे  होर्मो/गेस्ट  हाउसों  की  संरुया  का  राज्यवार
 अ्यौरा  क्‍या

 इन  होलीडे  होमों/गेस्ट  हाउसों  के  आवंटन  का  क्‍या  तरीका

 इन  होलीडे  होमों/गैस्ट  हाउसों  में  लिया  जाने  वाला  औसत  किराया  कितना  भर

 क्या  सरकार  का  कुछ  राज्यों  में  नए  होलीडे  होमों/गंस्ट  हाउसों  के  निर्माण  का  विचार
 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  थिफास  मंत्री  भ्रासोलो  :  दौरे
 पर  जाने  बाले  अधिकारियों  के  होस्टलों

 से  यथा  भिन्‍्न  होलीडे  होम  फिल्नहाल  हिमाचल  प्रदेश  में  उत्तर  प्रदेश  में  मसूरी  और  तमिलनाडु

 ग
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 में  कन्याकुमा  री  में  हैं  ।  संसद  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  साव  जनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  आदि  के
 और  उनके  साथ  आये  अतिथियों  को  आबंटित  करने  के  लिए  इनका  उपयोग  किया  जाता  है  ।

 इस  मंत्रालय  के  नियन्त्रणाधीन  कोई  अतिथिग्‌ हृ  नहीं  है  ।

 होलीडे  होमों  में  वास  का  आवेदन  किए  जाने  पर  पहले  आओ  पहले  पाओ  आधार
 पर  साइसेंस  फीस  की  अग्रिम  वसूली  की  शर्तं  पर  किया  जाता  अन्य  श्रेणियों  की  तुलना  में
 शंसद  सदस्यों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 मसूरी  तथा  कन्याक्‌मारी  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लिए  निर्धारित  प्रभार  क्रमशः
 संलग्न  विवरण  1,  2  तथा  3  में  दिए  गए  हैं  ।

 निम्नलिखित  स्थानों  पर  होलीड़े  होमों  के  निर्माण  इन  स्थानों  पर  भूमि  की  उपलब्धता
 की  शर्ते  सरकार  द्वारा  सैद्धान्तिक  रूप  से  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  ।

 (2)  (3)  (4)  (5)  [6  )  (7)
 (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  वाराणसी
 और  (14)  दिल्‍ली  ।

 विवरण

 प्रांड  होटल  शिमला  में  आबास  के  अप्रिम  आरक्षण  हेतु  आवेदन

 1.  अधिकारी/सांसद/पर्यंटंक  का  नाम  ००००००

 अक्षरों

 2.  पदनाम  व  विभाग/मंत्रालय  जिससे  संबद्ध  #००००००००००००  ७०००७०५० ० ०५  ५००००...

 हैं  सेवा  अधिकारी  द्वारा  पसंनल

 रैक  तथा  पेरेंट  यूनिट  का  उल्लेख
 किया  जाना

 3.  पूरा  डाक  जहां  पत्राआर  किया  +*०००००००*०+०००००००००५०,,.. «०,  ५,
 जाना  है  ।

 3.  स्थायी  पता  ७००५००००००००००००००००००००, .  woe.

 4.  जिसके  लिए  आवास  की  ००००००००००००००००  ॥॒
 आवश्यकता  है

 बिताने  के  लिए  है  अथवा  छूट्‌टी  के
 हेतु  हैं

 5.  अपेक्षित  आवास  के  टाइप  का  ******०*५०००**०५०००००००»०००. ००,  ...
 क्रम  सिंगल/डबल/फोर  बेड  स्यूट
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 6.  क्या  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  छ्द्टी
 +००४०००००५०७५०००००००००००००००००००००

 बिताने  के  प्रयोजन  हेतु  आवास  लिया
 गया  था  ।

 घोषणा

 मैं  प्रमाणित  करता  हूं  कि  ग्रांड  शिमला  में  मांगे  मए  आबास  का  कब्जा  मेरे  हारा
 अथवा  मुझ  पर  आश्रित  मेरे  परिवारजनों  द्वारा  लिया  जाएगा  जिनकी  पहचान  कार्यालण/जिश्राम द्वारा
 विधिवत  सत्यापित  की  जाएगी  ।

 मैं  प्रमाणित  करता  हूं  कि  :---

 ()  मैं  राज्य  सभा/लोक  सभा  सदस्य  हूं  ।

 (1)  मैं  केन्द्रीय  सरकारी  सेवा  में  हूं  ।

 मैं+*  ०००  ४१३  ००००००५५००५०५५*५५+%*५«»५»***  की  सेवा  में  हूं  तथा  मुझेਂ
 निधियों  में  से  वेतत  का  भुगतान  किया  जाता  है  ।

 (५)  अपनी  तेनाती  के  स्थान  पर  मैं  साधारण  पूल  आवास  का  पात्र  हूं/नहीं  हूं  ।

 (५)  प्राधिकारी  का  नाम  जो  तैनाती  के  स्थान  पर  मुझे  रिहायशी  आवास  आबंटित  करते
 हैंਂ  का नाम जो तैनाती के स्थान पर मुझे रिहायशी आवास  न्न्न्न्न

 मैं  वचन  देता  हूं  कि  किसी  भी  हालत  में  सम्पदा  निदेशालय  की  अनुमति  के  बिता  आरक्षण
 की  अवधिਂ  वचन  अधिक  अवधि  तक  नहीं  ठहृरुगा  और  उक्‍त  तारीख  पर  आवास  को  खाली  कर

 दूंगा  ।  ऐसा  न  करने  पर  हजने  के  रूप  में  लाइसेंस  फीस  की  बाजार  दर  का  भुगतान  करने  तथा  अन्य

 कानूनी  कारंवाई  आदि  का  पात्र  हूंगा  ।

 मैं  प्रमाणित  करता  हूं  कि  ऊपर  दी  गयी  सूचना  सही  है  और  कुछ  भी  नहीं  छिपाया गया
 है  ।  आबंटन  को  नियन्त्रित  करने  वाले  नियम  और  आदेशों  का  भी  मैं  पालन  करूंगा

 मैं  भोजन  प्रबंधक  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  सरकार  के  आदेशानुसार  खाना  खाने  या  सेवा  प्रभार
 देने  का  बचन  देता  हूं  ।

 स्थान  :
 तारीख  :  हस्ताक्षर  :

 प्रतिदिन  आवास  का  किराया  इस  प्रकार  है

 कमरों  का  विवरण  केन्द्रीय  सरकार  सावंजनिक  क्षेत्र  गैर-सरकारी

 कर्म  चारियों  से  उपक्रमों  तथा  व्यक्तियों  के  लिए
 सरकारी

 के  कमंच्रा री  चारियों  के  अतिथि
 के  रूप

 सिंगल  बैड  स्यूट  इ०  25.00  ०  20.00  ₹०

 डबल  बंड  स्यूट  10.00  ०  40.00  र०  80.00  to
 फोर  बेड  स्यूट  20.00  रु०  60.00  र०  80.00  २०
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 डबल

 आरक्षण  के  आवेदन  के  साथ  बक  ड्राफ्ट  साथ  होना  चाहिए  जिसमें  सहायक  सम्पदा  प्रबन्धक
 शिमला  के  पक्ष  में  दी  गई  पूर्ण  राशि  दी  गयी  हो  और  इसे  सहायक  सम्पदा  ग्रांड

 शिमला  को  सीधे  भेजा  जाना  चाहिए  ।

 बमाका  न  जी दोरान  पिपययया  प्र  पा

 1  अप्रैल  से  इसके  जुलाई  की  सीजन  अवधि  के  दोरान  हॉलिडे  शिमला  में  आरक्षण  के  लिए
 आवेदन  पहले  मार्च  तथा  इसके  बाद  सहायक  सम्पदा  शिमला  के  कार्यालय  में  प्राप्त  किए  जाते  हैँ
 और  पहले  आओ  पहले  पाओ  के  आधार  पर  आरक्षण  किया  जाता  है  ।

 प्रशासनिक  कार्यालय  द्वारा  भरे  जाने  हेतु  :--

 स०  तारीख  :

 सहायक  सम्पदा  ग्रांड  शिमला  को  प्रेषित/प्रमाणित  किया  जाता  है  कि

 भी|भीमती/कु  ०
 7  तिलक

 पट  कल  व  और  उसका  परिवार  अवकाश/सरकारी  ड्यूटी
 पर  शिमला  का  दोरा  करने  आएंगे  ।

 हल्ताक्षर  :

 कार्यालय  की  मोहर  :

 हॉलोडे  होम  मंस्रो  में  आवास  के  आवंटन  हेतु  आवेदस  पत्र

 अधिकारी  का  नाम  ओर  कार्यालय  का
 पता

 2.  पदनाम  और  रिहायशी  पता
 नं०

 3.  परिवार  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  को
 भिन्‍न-भिन्‍न  निदिष्ट

 4.  अपेक्षित  बिस्तरों  की  संछ्या

 5.  बहु  अवधि  जिसके  लिए  आवास  अपेक्षित

 है  निदिष्ट

 7  दिनों  से  अधिक

 6.  अमा  राशि

 ड्राफ्ट  का  ब्योरा

 7.  धोषणा  :  मैं  घोषणा  करता  हूं  कि  प्राथित  आवास  मरे  ओर  मेरे  परिवार  के  सदस्यों  के

 दखल में मैंਂ आवास खाली करने का वचन देता हूं औौर सम्पदा निदेशालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अधिक समय तक नहीं ठहरूगा । हस्ताक्षर : तारीख :
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 सामाम्य  अनुदेश

 1.  आबास  के  लिए  प्रतिदिन  किराया  निम्नानुसार

 कमरों  का  केल्लीय  सरकारी  सरकारी  क्षंत्र  के  भैर  सरकारी  व्यक्तियों

 ब्यौरा  कर्मचारियों  से  उपक्षमों  सरकारी  से  जब  आबंटन  संसद
 राज्य  सदस्यों/सरकारी

 सरकारों  भादि  के  चारियों  के  मेहमानों
 कर्मचारियों  से  के  तौर  पर  किया  जाता

 है

 (1)  2  बैंड  रूम  हु  9.00  रुपये  20.00  रुपये  30.00  रुपये

 (2)  3  बेड  रूम  13.50  रुपये  30.00  रुपये  45.00  रुपये

 (3)  4  बेड  रूम  18.00  दपये  40.00  रुपये  60.00  रुपये

 (4)  6  बेड  रूम  27.00  रुपये  60.00  रुपये  90.00  रुपये

 2.  होलीडे  होम  में  निम्नलिखित  दरों  पर  पानी  और  बिजली के  प्रभार  हैं  :

 प्रतिधिष  दर

 2  बैड  रूम  3  बेड  रूम  4  बैड  रूम  6  बेड  रूम

 गीजर  1.00  रुपये  2.00  रुपये  3.00  रुपये  4.00  रुपये
 पानी  तथा

 बिजली  2.00  रुपये  3.00  रुपये  4.00  रुपये  5.00  रुपये
 जा  -  ——  नीना++

 इसके  हालीड़े  होम  में  यदि  कोई  कम्बल  लिया  जाता  है  तो  उसके  लिए  अतिरिक्त
 प्रभार  !  रुपया  प्रतिदिन  होगा  ।

 3.  आरक्षण  के  लिए  आवेदन  पत्रों  के साथ  संपदा  सहायक  निदेशक  के  नाम  में  काटा
 गया  बेंक  ड्राफ्ट  होना  चाहिए  जिसमें  पैरा  (1)  में  दी  गई  दरों  पर  आवास  का  किराया  दिया  गया  हो

 इसे  सहायक  सम्पदा  कमरा  संख्या  सम्पदा  निः  रण  मई
 दिल्‍ली  को  भेजा  जाना  चाहिए  ताकि  आबंटसन  की  वास्तविक  तारीख  से  कम  से  कम  15  दिन  पहले

 पहुंच

 15  अप्रैल  से  जुलाई  की  सीजन  अवधि  के  दौरान  हॉलीडे  मंधूरी  में  आरक्षण  के  लिए  आवेदन
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 पत्र  1  मार्च  के  बाद  इस  निदेशालय  में  प्राप्त  किए  जाते  पहले  आओ  पहले  पाओ  के  आधार  पर

 आरक्षण  किया  जाता

 दावश्यक  कार्रवाई  हेतु  इस  निदेशालय  को  अग्रेषित  ।

 हस्ताक्षर  :

 कार्यालय  की  मोहर  :

 कन्‍्याकुमारी  हॉलिडे  होम  में  आबास  के
 आवंटन  के  लिए  आवेदस-पत्र

 1.  अधिकारी  का  पदनाम  तथा
 कार्यालय  का  पता

 अक्षरों

 2.  रिहायशी  पता

 3.  अपेक्षित  आवास

 4.  अवधि  जिसके  लिए  आवास  की

 जरूरत  है

 5.  जमा  की  गयी  घनराशि  :

 ड्राफ्ट  का  ब्योरा  दें  )

 6.  घोषणा  प्रमाणित  करता  हूं  कि  अनुरोध  किया  गया  आवास  मेरे  तथा  मेरे
 परिवार  के  दखल  में  होगा  ।  मैं  बिवेकानन्द  वे  के  अनुशासन  का  अनुपालन  करने
 का  बचन  देता  हूं  ।

 अधिकारी  के  हस्ताक्षर

 तारीख  :

 निम्नलिखित  कार्यालयों  में  स ेकिसी  के  साथ  भी  आरक्षण  किया  जा  सकता  है  :--

 ।.
 सम्पदा  सहायक  निदेशक

 टन

 सशक्त
 सूट

 कमरा  सं०  दो  सवृट
 निर्माण  नई
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 उपलब्ध  स्पूटों  की  सल्या

 2,  सम्पदा  एक  स्यूट
 5  एस्प्लानेड

 3.  सहायक  सम्पदा  एक  स्पूट
 प्रथम  शास्त्री
 26  हैडोज  मद्रास

 4.  कार्यपालक  इ  एक  स्यूट
 त्रिवेन्द्रम  संन्ट्रल
 के०  लो०  नि०

 यदि  आरक्षण  (1)  के  साथ  करना  है  तो  सम्पदा  सहायक  निदेशक  के  पक्ष  में  काटा
 गया  बेंक  ड्राफ्ट  आवेदन  के  साथ  होना  चाहिए  जिसमें  कि  आवास  का  किराया  दिया  गया  यदि
 आरक्षण  (2)  से  (4)  तक  में  उल्लिखित  अधिकारियों  के  में  से  किसी  के  साथ  करना  है  तो  बैंक  ड्राफ्ट
 उनके  पक्ष  में  काटा  जाना  चाहिए  ।

 किराए  की  दर  निम्न  प्रकार  हैं  :---

 प्रतिदिन  किराया

 स्यूट  डीलक्स  स्यूट

 केरद्र  सरकार  के  कमंचारियों  तथा  10  ९०  25  ९०

 पेंशनभोगियों  के  लि

 केन्द्र  सरकार  के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  30  रु०  75  र₹ू०
 के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के लिए

 अतिरिक्त  व्यक्तियों  के  लिए  प्रभार  विवेकानन्द  कन्याकुमारी  के  परिसर  प्र  भारी  को  उनके

 द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारित  दर  पर  सीधा  दिया  जाना  है  ।

 कार्यालय  द्वारा  भरा  जाना

 सं०

 दिनांक  :

 ००००००००००००००००००  *००*०००००००००००००००००***०००****०****»»  को  अप्रेषित/प्रमाणित  किया

 जाता  है  कि  श्री/श्रीमती
 हर

 ९०००००००*९+»
 ०००००  ०००००००००००००००००००००००००००००  कालम सं  ०  !  में

 ग्ग्  विवरण  सद्दी  .
 -  -

 पा  *
 हस्ताक्षर  :

 कार्यालय  की  मोहर  :

 103
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 महाराष्ट्र  की  गोसेखुर्द  परियोजना  के  लिए  विश्व  बेक  को  सहायता

 लिखित  उत्तर

 893].  प्रौ०  महादेव  शिवसकर  :  क्या  जल  संसाधन  अंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  में  भण्डारा  जिले  की  गोसेखुर्द  परियोजना  के  लिए  बिश्व  बेंक  की  सहायता
 के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 गोसेथुद  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  और

 इस  परियोजना  के  लिए  विश्व  बेंक  की  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की

 गयी  है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मनुभाई  :  नहीं  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  कुछ  जैसे--पर्यावरणीय  प्रभाव  के  पूरा  न  करने
 के  कारण  योजना  आयोग  द्वारा  परियोजना  को  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  विफास  प्राधिकरण  हारा  सिजो  भूलण्टों  का  अधिग्रहण  करना

 8932.  श्री  राजेगर  अग्निहोजी  :  क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  किन्हीं  निजी  भूखण्डों  का  अधिग्र  हण  किया

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भूखण्डों  के  मालिकों  को  मुआवजे  का  भुगतान  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  इसे  कब  तक  भुगतान  करने  का
 विचार  किया  गया  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्री  मुरासोलो  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कर्माठक  में  अगर्यवत्ती  अभिकों  का  कल्याण

 8933.  शी  एच०  शी०  भ्रीकान्तब्या  :  क्या  भ्रम  लंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्माटक  और  अम्य  राज्यों  में  अगर्कशों  बनाने  बाले  श्रमिकों  को  कमंचारी  राज्य  बीमा
 और  कर्मचारी  भविष्य  निश्चि  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या
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 अझम  ओर  कल्याण  मंत्रो  रास  विलास  :  और  कर्ंचारी  भविष्य  निधि
 अधिनियम  अगरबत्ती  के  निर्माण  में  लगे  प्रतिष्ठानों  और  20  या  इससे  अधिक  व्यक्तियों  को  नियोजित
 करने  वाले  प्रतिष्ठानों  पर  पहले  से  ही  लागू  इसी  अगरबत्ती  के  निर्माण  में  लगे  जो
 या  तो  बिजली  से  चलाए  जाते  हैं  और  10  या  अधिक  व्यक्तियों  को  नियोजित  करते  हैं  या  जो  बिता
 बिजली  से  चलाए  जाते  हैं  तथा  जो  20  या  इससे  अधिक  व्यक्तियों  को  नियोजित  करते  हैं  और  उन  क्षेत्रों
 में  स्थित  जहां  क०  रा०  बी०  योजना  को  पहले  ही  लागू  किया  गया  क०  रा०  बी०  अधिनियम  के
 अन्तगंत  पहले  से  ही  आते  उपरोक्त  श्रेणियों  के  प्रतिष्ठानों/कारखानों  के  कमंकार  पहले  से  ही
 क०  भ०  नि०  और  क०  रा०  बी०  सुविधाओं  के  हकदार  इस  समय  दोनों  अधिनियमों  के  अधीन
 परिधि  का  और  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गस्ले  से  चोमो  को  प्राप्ति

 8934/0  भी  एस०  बागा  रेड्डी  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूत्ति  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे
 ४

 वर्ष  1५88-89  के  दौरान  आन्ध्र  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  की  सहकारी
 चीनी  मिलों  में  गन्ने  से  औसतन  कितने  प्रतिशत  चीनी  प्राप्त  हुई  और

 कया  यहां  चीनी  प्राप्ति  की  प्रतिशतता  भिन्‍न-भिन्‍न  रही  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 स्ाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूजन  :  1988-89
 चीनी  वर्ष  के  दोरान  सहकारी  क्षेत्र  में  चीनी  मिलों  में  गन्ने  से  चीनी  प्राप्ति  का  प्रतिशत  इस  प्रकार

 न  निज  त+त++---++सकनडसफजससनन्इस्‍रइक्‍-न्‍  ++++
 राज्य  प्राप्ति  प्रतिशत

 महाराष्ट्र
 2.  आमन्प्र  प्रदेश  9.77

 3.  कर्ताटक

 4.  तमिलनादु

 चीनी  एक  क्षि  आधारित  उद्योग  हैं  एवं  इसकी  प्राप्ति  विभिन्न  क्षेत्रों  में अलग-अलग  है
 मौसम  की  गन्ने  की  किस्म  व  कटाई  व  पेराई  का  समय  आदि  कई  कारकों  पर

 निर्भर  करती

 जालो  अनमृसूचित  जाति/अनसचित  जनजाति  प्रमाणपत्र

 8935.  श्री  अरबिन्द  तुलसो  राम  कांबले  :  क्‍या  श्रप्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मेडीकल  कालेजों  अथवा  हन्जीनियरी  कालेजों  आदि  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  जालो  प्रमाणपत्रों  के  आधार  पर  गैर-कानूनी  रूप  से  प्रवेश  लेने  के  अनेक  मामले  महाराष्ट्र
 एच्च  स्यायालय  में  लम्बित
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 |]
 यदि
 न

 मलों
 क a  हर

 यदि  तो  इन  म  का  ब्यौरा क्या

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  ऐसे  कितने  मामले  हुए  और

 (a)  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  जाली  प्रमाणपत्र  के  आधार  पर  प्रवेश  लेने  को

 रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाते  का  विचार  है  ?

 झम  ओर  कल्याण  मंत्रों  राम  घिलास  पाप्तणान  ):  हां  ।

 और  स्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  सभी  राज्य  सरकारों/संध  क्षेत्र  प्रशासनों  को  पहले  ही  विस्तृत  अनुदेश
 जारी  करके  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  उन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  निवारक  कारंवाई  करें  जो  जानबूझकर
 अथवा  लापरवाही  से  उपयुक्त  जांच  किए  बिना  झूठे  प्रमाणपत्र  देते  राज्य  सरकारों/संघ  क्षेत्र  प्रशासनों

 से  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वें  गेर-अनुसूंचित  जातियों  तथा  गेर-अनुसूंचित  जनजातियों  के  ऐसे
 सभी  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  हर  प्रयास  जिनके  पास  अनुसूचित/अनुसूचित  जनजाति  के  झूठे
 प्रमाणपत्र  इन्हें  मिल  रहे  वे  लाभ  रद्द  कर  दिए  जाएं  जिनके  वे  हकदार  नहों  हैं  तथा  उनके  विरुद्ध  और

 उनके  भी  विरुद्ध  जो  ऐसे  प्रमाणपत्र  जारी  करने  के  लिए  जिम्मेबार  हैं/ये  उपयुक्त  कानूनी  कारंवाई
 तथा  उन्हें  सख्त  सजा  दें  ।  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  इस  सम्बन्ध  में  कठोर  तथा  शीघ्र  कारंवाई
 कंरने  और  इस  पर  कड़ी  नज़र  रखने  की  आवश्यकता  का  आग्रह  किया  गया  है  ।

 विधरण

 बम्बई  उच्च  स्थायालय  में  अनिर्णोत  पड़े  सामलों  की  सूचो  जिनमें
 भारत  संघ  एक  प्रतिवादी  के  रुप  में  है

 »  चमार  समुदाय  से  सम्बन्धित  याचिका  दाता  की  जाति-जांच  के  सम्बन्ध  में  मालती  एम०
 याचिकादाता  बनाम  महाराष्ट्र  सरकार  तथा  भारत  संघ  रिटयाचिका  संझ्या

 4810/1987

 2.  याचिकादाता  की  जाति-दर्जे  के  सम्बन्ध  में  गोपाल  अक्षर  बरेट  बनाम  महा  र
 ष्ट्र  सरकार  तथा

 अन्य  रिट  याचिका  संख्या  4967/1988  ।

 3.  महाराष्ट्र  में  धांगर  समुदाय  को  धांगड़  समुदाय  के  रूप  में  मानने  के  सम्बन्ध  में  श्री  प्रकाश
 यात्रिका  दाता  अनाम  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  तथा  अन्य-बम्बई  उच्च  औरंगाबाद
 में  रिट  यात्रिका  संध्या  1071/1987  ।

 4.  धांगड़  के  नाम  पुर्‌  धांगर  सृम्ृदाय  प्रुमाणपत्र  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  श्री  एम०
 ए०  महात्मा  बनाम  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  तथा  अन्य  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  नागपुर
 पीठ  में  रिट  यात्रिका  संख्या  885/1987  ।

 5.  गुजरात  राज्य  से  प्रवासी  याच्रिकादाता  के  जाति  दावे  के  सम्बन्ध  में  श्री  संजय  कुमार  विनोद
 कंठारिया  बनाम  महाराष्ट्र  सरकार  तथा  अंम्य-बम्बई  उच्च  न्योयालय  में  रिट  यात्रिका  संड्या
 37.  9/88  ।
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 शीतल  पेय
 में  ब्रोभिनेटेड  वेजिटेबल  ऑयल  थो०  प्रयोग  करने  बाली

 कम्पनियों  पर  छापे  मारता

 8936.  श्री  ड्ी०  एम०  पुद्ढे  गोडा  :
 भ्री  सरज  प्रसाद  सरोज  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्याण  मंत्रो  पह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  विश्लाग  ने  क्लीतल  पेय  में  ब्रोमिनेटेड  बरेज़िटेबल  ऑयल  के
 तत्वों  का  पता  लगाने  के  लिए  शीतल  पेय  निर्माताओं  के  परिस्तरों  पर  छापे  मारे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  और

 इन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  संत्रो  आरिफ  सोहम्मद  :  से  दिल्‍ली

 प्रशासन  से  प्राप्त  हुई  सूचना  के  अनुसार  खाद्य  अपमिक्षण  निवारण  दिल्‍ली  दिल्‍ली  मे
 ब्रॉमिनेटिड  बनस्पति  तेल  के  इस्तेमाल  का  पता  लगाने  हेतु  कार्बोतेटिड  बाटसं  के  विनिर्माताओं  के  परिश् रों
 पर  17  19  अप्रे़  ब्रौर  30  अप्रैल  को  छ़ाप्ले  मारे  थे  ।  लिए  एफ  9  गमूनों  में  फ्षै  3  दुमूनों  को

 विश्लेषक  द्वारा  ब्रॉमिनेटिड  वनस्पति  तेल  से  युक्त  पाया  गया  ब्योरा  संलग्न  बिबरण  में  दिया
 गया  है  ।

 उन  सभी  तीन  मामलों  जिनमें  ब्रॉमिनेटिड  वनस्पति  तेल  का  पता  चला  जांच  की  जा

 रही

 विवरण

 तारीख  उत्पाद  का  नाम  बिनिर्माता  का  नाम  विश्लेतज  का  निष्कज़

 1  2  3  अ

 17-4-90  गोल्ड  स्पॉट  मैसस  दिल्‍ली  बॉटलिंग  अपमभिश्रित
 शिवाजी  मार्ग  बनस्पति  तेल  के  घटक  पाए

 दिल्ली  ग़ए

 17-4-90  थम्स  अप  असली

 17-4-90  गोल्ड  स्पॉट  मैसर्स  पल  डिक्स  ब्रॉमरिनेटिड
 लिभि०  लॉरेंस  बनस्पति  तेल  के  घटक  पाए

 दिल्ली  गए  5

 लिम्का

 19-4-90 = -  कोला  साइट  मैससे  ध्योर  डिक्‍्स  असली
 शिवाजी  नई
 दिल्ली
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 1  2  3  ह

 194-90  कँम्पा  कोला  —ata—  हाय

 19-4-90  ट्र्प्पि  असली

 19-4-90.  .  सोडा  स्पेशल  असली

 30-4-70  स्वीटंड  कार्बोनेटिड  मैसर्स  अरोड़ा  सॉफ्ट  असली
 टाइप  टैगोर  गान

 भूमि  ओर  विकास  अधिकारों  के  पद  के  लिए  भर्तो  सम्बन्धो  नियम

 8937.  श्री  घमंपाल  सिंह  गुप्त  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  भूमि  ओर  विकास  अधिकारी  पद  के
 लिए  भर्ती  नियम  के  बारे  में  ?  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3869  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भूमि  और  विकास  अधिकारी  पद  के  लिए  भर्ती  नियमों  में  संशोधन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  भौर

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  '

 शहूरो  विकास  मंत्री  मुरासोलो  :

 पुनरीक्षण  पर  यह  अनुभव  किया  गया  कि  विद्यमान  नियमों  में  किसी  प्रकार  के  संशोधन

 अपेक्षित  नहीं  हैं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  के  अस्पतालों  में  कार्यरत  अनसचित  जातियों/अनुसचित  जनजातियों  के  डाक्टर

 8938.  क्री  कल्पनाथ  सोमकर  :  वया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  अस्पतालों  में  का्यं रत  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों

 से  सम्बद्ध  डाक्टरों  की  पदोन्‍नति  सरकारी  आदेशों  के  अनुसार  न  कर  इनमें  विलम्ब  किए  जाने  के  कुछ
 मामले  घटित  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन  डाक्टरों  को  कब  तक  पदोन्नति  दे  दी  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  तथा  नागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 डफससससफस फ्  “5  लत  न  जजਂ

 तेलुगु  गंगा  परियोजना  को  पूरा  करना

 .

 8939.  श्री  आर०  जोवरत्मम  :  क्या  जल  संसाधन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेलुगु  गंगा  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 क्या  इस  परियोजना  की  फीडर  नहर  का  पलामनार-बनियाम  बड़ी  और  फिर

 [  मद्रास  तक  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  विज्ञार  किया  ओर

 यदि  तो  कया  सरकार  हस  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ?

 जल  संसाधघत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  सनुभाई  :  से  आन्भ्र  प्रदेश
 द्वारा  तैयार  की  गई  तेलुगू  गंगा  परियोजना  में  मद्रास  को  जल  आपूर्ति  के  लिए  कृष्णा  जल  के  15  टी०

 एम०  सी०  के  स्थानांतरण  की  परिकल्पना  की  गई  इसके  रायलसीमा  और  नेल्लोर  जिलों
 के  मार्गों  मे ंपड़ने  वाले  1.99  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  सिंचाई  सुविधा  प्रदान  करने  का  भी  प्रस्ताव  किया

 गया  यद्यपि  परियोजना  का  तकनीकी-आध्िक  रूप  से  मूल्यांकन  किया  गया  फिर  भी  1988
 में  परियोजना  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  परामश  समिति  ने  इसकी  स्वीकृति  को  आस्थगित  कर  दिया
 क्योंकि  अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  का  समाधान  नहीं  किया  गया  राज्य  सरकार  को  अन्य  सह-बेसिन
 राज्यों  की  सहमति  प्राप्त  करनी  है  ।

 अन्धता  निवारण  के  लिए  कदम

 8940.  श्री  धो  ०  कृष्ण  राव  :
 भ्रो  एडआर्डो  फंलोरो  :

 क्या  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  नेत्रहीन  लोगों  में  से  80  प्रतिशत  के  मामले  में  या  तो  इस  रोग  का  निबारण
 उपचार  किया  जा  सकता  है  या  उपचार  किया  जा  सकता

 सरकार  द्वारा  लोगों  में  और  विशेष  रूप  से  बच्चों  में  अन्धता  निवारण  के  लिए  कया  विभिम्त
 कदम  उठाए  गए  ओर

 केन्द्रीय  सरकार  का  ऐसे  बच्चों  के  माता-पिताओं  के  लिए  क्या-क्या  निदेश  जारी  करने  का हि  .
 विभार

 उर्जा  मंत्रों  तथा  सागर  विभानन  संत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  हां  ।

 सरकार  ने  लोगों  जिनमें  बच्चे  भी  शामिल  दृष्टिहीनता  के  निवारण  और  नियस्त्रण
 के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  जैसे  नेत्र  परिचर्या  और  बिटामिन  से  भरपूर  आहारों  के  उपयोग  पर
 स्वास्थ्य  6  वर्ष  से  कम  आ  यु  के  बच्चों  में  विटामिन  की  कमी  के  कारण  होने  वाली
 हीनता  से  बचाव  के  लिए  विटामिन  की  गहन  खुराकों  का  रोहे  के  नियन्त्रण  के  लिए
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 बायोटिक  आई  ऑयंटमेंट  की  जग्गेद्नि  अद्वाल  करने  के  हिए  उ्पेज्धियाबिन्द  नेत्र  बेकिंग
 और  कानियल  प्रत्यारोपण  करना  ।

 स्वास्थ्य  शिक्षा  के  अन्तगंत  शामिल  किए  गए  संदेशों  सामान्य  नेत्र  हरे  पत्ती
 वाली  सब्जियों  और  विटामिन  से  भरपूर  अन्य  आहारों  का  विटामिन  कीं  कमी  से
 होने  वाली  दृष्टिहीनता  से  बचाढ़  के  कार्यक्रम  के  अत्तगंत  सुविधाओं  के  उपयोग  को  ज़्यावद्य१र
 सकल  के  अध्यापकों  और  चिकित्सीय  तथा  परा-चिकित्सीय  स्टाफ  के  लिए  निदेशित  किया  जाता

 बार  मूंगफली  लेल

 8941.  श्रीमती  सुभाषिनी  अज्ली  :  कय्या  ख्रान्न  ओर  तागरिक  पूर्ति  मंत्रों  म्रह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  ज़ानकारी  है  कि  ढेंद्री  व्िल्लास  ब्रोड़ं  द्वारा  धारा
 मूंगफली  के  ठेल़  का  एक  लीटर के  टेट्राप्लैकों  में  किया  जा  रफ्ढा

 क्‍या  ऐसा  करके  वह  तोल  और  माप  अधिनियम  का  उल्लंघन  कर  रहा  और

 यदि  तो  क्या  इस  उल्लंघन  के  लिए  किसी  राज्य/सृंघ  राज्य  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  डेरी  विकास
 बोर्ड  का  चालान

 क्या  गय्मा  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ओर  मागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रास  पूजत  :  हां  ।

 ओर  बाट  तथा  माप  थ्लुत्तक  में  र॒ज़ी  1977  के  अनुसार  खाद्य
 तेलों  को  केवल  वजन  के  हिसाब  से  पंक  करना  होता  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोड  से  प्राप्त
 एक  अनुरोध  पर  कि  उनके  लिए  तकनीकी  कारणों  से  खाद्य  तेलों  को  उक्त  नियमों  के  अन्तर्गत  विनिदिष्ट
 मानक  मात्राओं  में  टेट्रापकों  में  पहले  पेक  करना  सम्भव  नहीं  उन्हें  कुछ  विनिदिष्ट्र  मात्राओं  में  आयतन

 के  अनुसार  टेट्रापेक  में
 खाद्य  तेलों  को  पेक  करते  की  अनूमतिदेे  दी  गई  है|  इस  मामले  पर

 पुनविचार  किया  जा  रहा  है|

 थोल्टास  तथा  पंजाब  एप्रो  उच्योग  निगम  के  साध  प्रसृसकरज़  पृंयज़  का  भ्रश्चिप्रृक्त

 8942.  ही  छ्लेमजखाड़भाई  सोमजख़ोसाई  चावड़ा  :
 शी  सालजिक  सम्याल  :
 श्री  एम०  एस०  पाल  :
 करी  के०  प्रधानो  :

 क्या  खाहय  प्रसंस्करण  उश्योग  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अबोहर  में  बोल्टास  का  फल  संसाधन  संयंत्र  ओर  पंजाब  एप्रो  उच्चोग  निगम  को  रूग्ण
 चोथित  किया  गया

 क्या  इसे  परेप्ती  फूडूस  ब्रालों  ने  मश्ितरड्डीत॒  कए  लिया  मोह

 (a)  म्रढ़ि  हां  तो  उसका  विवरण  क्या  है  ?
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 बस्त्र  संत्रो  ओर  खाद्  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अभिकों  को  सणदूरो

 8943.  श्रो  आर०  एस०  राकेश  :

 श्री  सालिकराव  होडल्या  गाणित  :

 क्या  भ्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  राजधानी  में  कार्य  कर  श्रमिकों  की  न्यूनतम  मजदूरी  बढ़ाने  पर  विचार
 कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उपयुक्त  प्रस्ता  त्र  कब  तक  कार्यान्वित  किया  और

 यदि
 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  ओर  कल्याण  संत्री  राम  विलास  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते

 दिल्ली  प्रशासन  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  को  निर्धारित/संशोधित  करते  जो  पहली
 1989  से  लागू  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  में  प्वाइन्ट  85  पैसे  की  दर  से  परिवर्ती  महंगाई

 भत्ता  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया  है  तथा  उसकी  घोषणा  हर  वर्ष  फरवरी  तथा  अगस्त  माह  में  की
 जाएगी  ।  यह  महंगाई  भत्ता  जीवन  निर्वाह  लागत  में  वृद्धि

 को  निष्प्रभावी  करेगा  तथा  न्यूनतम  मजदूरी
 दरों  में  हर  तीन  वर्ष  में  संशोधन  किया  जाएगा  ।

 चिकित्सा  को  प्रणाली

 8944.  श्री  एन०  डेनिश्न  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  चिकित्सा  पद्धति  प्रणालीਂ  के  विकास  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए
 गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  घंत्री  तथा  सागर  बिप्तानन  मंत्री  आरि  के
 मोहम्मद  :  और  सरकार

 ने  सिद्ध  चिकित्सा  पद्धति  के  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  प्रमुख  उपाय  किए  हैं  :

 (i)  केसटीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुसंधान  परिषद  सिद्ध  चिकित्सा  पद्ञति  में  अनुसंधान
 क्रम  चला  रही  है  |  परिषद  के  अधीन  14  संस्थाएं/यूनिटे  इस  चिकित्सा  पद्धति  के
 संघाम  काय  में  सगी  हुई  हैं  ।

 हु
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 (ii)  राजकीय  सिद्ध  चिक्रित्सा  पद्धति  पलायाम्रकोर्ट  के  दो  विभागों  को  मरूथुवम  और

 गुणपदम  में  स्नातकोत्तर  प्रशिक्षण  के  लिए  समुम्नत  किया  गया

 (iii)  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तर्गत  लाभाधियों  को  सिद्ध  चिकित्सा  पद्धति  के

 अनुसार  उपचार  प्रदान  करने  के  लिए  मद्रास  और  नई  दिल्‍ली  में  एक-एक  यूनिट  खोले
 गए  हैं  ।

 (iv)  इस  चिकित्सा  पद्धति  की  औषधियों  की  मानक  फार्मूलरी  और  फार्माकोपिया  तैयार  करने
 के  लिए  एक  सिद्ध  फार्माकोपिया  समिति  गठित  की  गयी  है  ।  सिद्ध  फार्मूलरी  का  पहला

 खंड  पहले  ही  प्रकाशित  हो  चुका  है  ।

 फाइलेशिया  नियन्त्रण  हेतु  कदम

 8945.  भो  ए०  चाहसं  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियन्त्रण  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  फाइलेरिया  नियन्त्रण  तथा  इसके  उन्मूलन  हेतु  कौन-कौन  से  कदम  उठाए  जा

 रहे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रयोजन  हेतु  केरल  वषंबार  कितनी  घनराशि  का
 आवंटन  किया  गया

 केरल  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  फाइलेरिया  फे  कितने  मामले  सामने

 आए

 (&)  क्‍या  जिन  मामलों  की  जानकारो  प्राप्त  हुई  है  उनका  संख्या  में  कोई  कम  हुई
 झौर

 यदि  तो  इसके  कारण  कया  हैं  और  इन  कार्यत्रमों  के  कार्यान्वयन में  तेजी  लाने  हेतु
 सरका र  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  तथा  मागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  ओर  हां  ।

 इस  समय  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियन्त्रण  कार्यक्रम  13  राज्यों  और  4  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क े204  कस्खों  में
 चल  रहा  है  ।  देश  जिसमें  केरल  शामिल  है  जहां  दो  सर्वेक्षण  यूनिट  और  9  क्लिनिक  कार्य  कर  रहे

 फाइलेरिया  स्थिति  की  मानिट्टारेंग  करने  और  फाइलेरिया  रोगियों  का  उपचार  करने  के  लिए  क्रमशः

 27  सर्वेक्षण  यूनिटें  ओर  192  क्लिनिक  भी  कार्य  कर  रहे  हैं

 केरल  राज्य  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नकद और  सामग्रो  रूप  में  दी  गई  केम्द्रीय
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 सहायता  हस  प्रकार  है  :--

 रुपए

 वर्ष  नकद  सामग्री  रूप  में  योग

 1987-88  8  5.00  11.53  16.53

 1988-89  1.00  7.74  8.74

 1989-90  9-90  1.00  8.77  9.77

 पिछले  शौन  वर्षों
 के  दौरान  जांची  गई  रक्त  स्‍लाइडों  और  पाए  गए  एम०  एफ

 काइलेरिसा  रोगियों  और  इस  रोग  के  रोगियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 वर्ष  जांच्रे गए  रोषियों  की  एम०  एफ० के  लिए  रोग  के  लिए  एम०
 संख्या  एन०  ओो० +-  ओ०-+बी०  ई०

 बी०  ई०

 1987  109323  2160  1552

 1988  82607  1334  1019

 1989  57609  885  631
 जे  के  बन  मे  के  बन  जा-कन  बबनक  नाना  >  लता  न  भतत-तहतम  वे  कक  +  तन  ०-6

 (&)  हां  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  माइक्रोफाइले रिमा  बाहुकों  ओर  इस  रोग  के
 दोनों  की  संख्या  में  निरन्तर  कमी  हुई

 है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोटा  के  वितरण  के  लिए  सापदण्श

 8946.  क्री  इरा  अन्थाशासु  :  वया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उपमुक्त  निर्यातकों  को  गारमेंट  एक्सपोर्ट  इन्टाइटलमेंटर्स  के  बितरण  के  लिए  निर्धारिति
 दिशानिदेशों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्दक्ष  में  परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिषद  की  क्‍या  भूमिका  है  ?

 बस्तर  भंत्रो  और  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  यादण  :  वर्ष  1988  से  1990

 शक  के  लिए  परिधान  कोटाओं  के  विवरण  के  लिए  निर्धारित  मानदण्ड  ओर  मार्गदर्शी  सिद्धास्तों  के  ब्यौरे

 दिनांक  15  1987  की  सावंजनिक  सूचना  संख्या  28-६०  सी०  टी०  में  दिए

 गए  हैं  जिसकी  प्रतियां  संमद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 (wm)  अपेरल  निर्यात  सुक्रधंम  परिषद  एक  ऐसी  एजेंसी  है  जो  कि  सरकार  द्वारा  वोषित  परिधान

 निर्यात  हुकदारी  बिबरण  नीति  का  संचालन  करती  है  ।
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 लिखित  उत्तर  16  1990

 सिक्किस  के  लिए  पास  आयल  कोटा  को  संज्री

 8947.  श्री  सस्दू  थापा  :  क्या  और  नागरिक  पू्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सिक्किम  के  लिए  पाम  आयल  ओर  रेपसीढ  आयल  का  मासिक
 कोटा  मंजर  किया  और

 यदि  तो  मासिक  कोटे  की  मात्रा  और  इसे  निर्धारित  करने  की  तिथि  कया  है  ?

 लाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूजन  ओर
 राज्यों  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  किया  जाने  वाला  खाद्य  तेलों  का  राज्यों
 राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  की  गयी  सरकार  के  पास  उपलब्ध  आयातित  खाद्य  तेलों  के  बाजार  में
 देशीय  तेलों  की  उपलब्धता  और  उनके  मूल्यों  तथा  राज्यों  को  पहले  आवंटित  किए  गए  तेलों  को  उठाने
 की  गति  पर  निर्भर  करते  हुए  माह-दर-माह्‌  आधार  पर  किया  जाता  उपर्युक्त  बातों  के आधार पर
 सिक्किम  को  पामोलीन  तेल  का  आवंटन  के  के  लिए  के  मी०  टन  के  स्तर  पर  नियत
 गया  है  ।  इस  समय  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  वितरण  के  लिए  रेपसीड  तेल  का  आयात  नहीं
 किया  जा  रहा  है  ।

 केसप्रोय  भण्डारों  को  अनुदेश

 8948,  भरी  सूर्य  नारायण  प्रादव  :
 श्री  राजबोर  सिह  :

 क्या  खास  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली  में  वसन्‍्त  विहार  स्थित  केन्द्रीय  भण्डार  को  एक  महीने  में  केवल
 दो  बार  राशन  लेने  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लाद्य  ओर  नागरिक  पूत्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  पूजन  :  दिल्ली  प्रशासन
 द्वारा  अपनाई  गई  प्रक्रिया  के  अनुसार  केन्द्रीय  भण्डारों  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  दुकानों  सहित  सभी
 उचित  दर  की  दुकानों  को  गेहूं  ओोर  चावल  की  आपूर्ति  पाक्षिक  आधार  पर  तथा  लेवी  चीनी  की  आपूर्ति
 मासिक  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 भण्डारण  सम्बन्ध  अवरोधों  तथा  समय  पर  उनकी  दुलाई  की  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 पाक्षिक  रूप  से  आपूर्ति  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  |

 मातृत्व  के  दोरान  मृत्यु  दर  को  अधिक  प्रतिशतता

 ]
 8949.

 डा० बौलतराय सोमूजी अहेर : क्‍या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : ह
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 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  ot  जानकारी  है  कि  प्लाण्ड  पैरेम्टहुड  फैडरेशनਂ

 ने  बताया  है  कि  भारत  में  मातुत्व  के  दोरान  मृत्यु  दर  बहुत  अधिक

 यदि  तो  मातृत्व  के  दोरान  ऊंची  मुत्यु  दर  के  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  मातृत्व  के  दौरान  मृत्यु  दर  कम  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विसानन  संत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  (१)  जी  हूं  ।  देश  में  जक्ष्या

 मृत्युदर  प्रति  हजार  जीवित  जन्मे  बच्चों  के  पीछे  4  से  5  तक  होने  का  अनुमान

 जज्चा  मृत्यु  दर  की  ऊंची  प्रतिशतता  के  कारण  गर्भावस्‍था  और  प्रासबिकता  के
 कारण  रक्‍त  गर्भावस्‍था  की  प्रासविक  गर्भापात  इत्यादि

 जच्चा  मृत्यु  दर  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  स्वास्थ्य  नेटवर्क  का  विस्तार

 स्वास्थ्य  दाइयों  के  प्र  प्रसूति  कीटों  इत्यादि  की  सप्लाई  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  योजना
 के  अंग  और  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  रूप  में  कार्यों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कदम  उठाए
 हैं  ।  प्रदान  को  गयी  सेवाओं  में  प्रसव  काल  के  दोरान  ओर  प्रसबोत्तर  अवधि  में  महिलाओं  की
 परिघर्या  हैं  ।  परीवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रसबोत्तर  योजना  का  विस्तार  और  रोग  प्रतिरक्षण
 के  लिए  योजनाओं  के  कार्य  में  तेजी  आई०  सी०  डी०  एस०  के  अन्तगंत  पौषणिकता  रकक्‍्ताल्पता  के
 विरुद्ध  रोग  निरोधक  और  पूरक  पोषण  जच्चा  मृत्युदरों  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए

 कुछेक  अन्य  कदम  हैं  ।

 खाड़ी  के  देशों  में  भारतोय  श्रमिकों  को  समस्याओं  का  अध्ययन  करने

 गए  बल  की  रिपोर्ट

 8950.  श्रो  टी०  बशीर  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार
 को  खाड़ी  के  देशों  में  भारतीय  श्रमिकों  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  हेतु

 वहां  गए  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  तस्सन्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 अम  ओर  कल्याण  भंत्रो  राम  बिलास  :  हां  ।

 शिष्टमण्डल  ने  प्रक्रियाओं  के  सरलीक  कृषि  श्रमिकों  को  मजदूरी  निर्धारण  आदि
 के  बारे  में  बिभिन्‍न  सिफारिशें  की  ।

 ये  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 पालिएस्टर  स्टेपल  फाइबर/पान  को  कोमतें

 8951.  श्री  शाम्तिलाल  पुक्वोसम  दाल  पटेल  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 किननननननननननननन  जननभ;भ3;।ा  नदिया

 16

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  पालिएस्टर  मिश्रित  धागों  की  कीमतें  क्या  रहीं

 इनकी  कीमतें  बढ़ने  का  क्या  ओजित्य

 क्‍या  हाल  ही  में  पालिएस्टर  स्टेपल  फाइबर  एस०  की  कीमतों  में  कभी  हुई  है
 जबकि  मिश्रित  धागों  की  कीमतों  में  बुद्धि  हुई  और

 यदि  तो  मिश्रित  धागों  की  कीमतों  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 बस्ज  प्ंत्रो  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  पिछले  एक  वर्ष  के  लिए
 पालिएस्टर  ब्लैंडिड  यान॑  की  तिमाही  कीमत  निम्तोकत  प्रकार  हैं हैं  :

 (६०  कि»

 भ्दधि  पालिएस्टर/विस्कोस  पालिएल्टर/तुत्ती
 ब्लेंडिड  यान  ब्लेडिक  यान

 ब्लेंड्स  क ेलिए  65%
 और  काटन  35%)

 1989  76.29  103.00

 1989  ५0.94  108.56

 1989  100.77  123.67

 1989  99.67  117.56

 1990  110.05  125.44

 1990  109.28  120.56

 (5.590  के
 वि

 मांग  ओर  पूर्ति  केवल  कीम  तो  का  निर्धारण  करते

 1989  से  1990  तक  पोलिएस्टर  स्टैपल  फाइबर  की  कौमतों  में  17.41
 प्रक्िय्त  की  गिराबट  आई  जबकि  इसी  अवधि  के  दोरान  पालिएस्टर  बिस्‍्कोस  ब्लेडिड  अन्‍य  के  भामले  में

 पालिएस्टर  ब्लैडिड  याने  की  कीमतों  में  10.4  प्रतिशत  की  बुद्धि  हुई  ओर  पाजिएश्ट  र/काटन  ब्लेड्ड
 यातें के  मामले  में  €.7  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  1990  से  5  1990  तक  पालिएस्टर
 ब्लैंडिड  यान॑  की  कीमतों  में  थोड़ी  सी  गिरावट  आई  ।  इस  समय  पालिएस्टर  ब्लैंडिड  कारटंन  यान  की
 कीमत  1989  की  कीमत  से  क+  है  ।

 सरकार

 ने
 यान

 की  कीमतों  पर  कोई  प्रशासनिक  नियल्त्रण  नहीं  लगाया
 है

 लेकिन  स्थिति

 पर  निभरानी  रखी  जा  रही  है  ।
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 डसस्‍ीातादतजफडफकफउफ5उ5७95सअसक  8952. डा० बंगाली किह : ea WA AW) यह बताने को कृपा करेंगे

 रोलमररोभ्यूख  बचा  का  कार्याप्थयम

 ]
 8952.  डा०  बंगाली  किह  :  क्या  श्रम  प्रंड्ो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जिक्य  देक  थे  भारत  में  रोअभा  रोस्मुख  बोलना  के  कांयॉभ्ययन  में  सहायता  देने  के  लिए
 कोई  योजना  तैयार  की

 (a)  यदि  तो  तंश्सम्बन्धी  ब्योरां  क्‍यों  और

 यह  योजना  कब  कार्यान्बित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 अस  और  कल्याण  संजो  राम  बिलास  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कुष्ठ  रोगियों  की  समस्याएं

 8953.  भ्री  एन०  जे०  रायया
 :

 क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  क्त।ने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कुष्ठ  रोगियों  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  इस  समिति  के  सक्खों  के  काज  क्‍या  हैं

 इस  समिति  के  सुरुप  उद्देस्य  कसर  ओर  बह  समिति  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक
 और  खखुत  कर

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सस्कारों  से  भी  इस  प्रकार  की  समितियां  गठित  करने  को
 कहा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तश्ना  बायर  विभागम  खत्रो  जारिफ  भोहंभ्मद  :  (+)  नहीं  ।
 से  प्रश्न  ही  नही  उठते  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्थास्थ्य  योजना  के  अम्तगंत  यूनानो  अस्पताल

 8954.  थौथो०  एम०  बनातबाला  :  क्या  स्वास्थ्य
 भरो

 वन
 कस  करेंगे  क्‍या  ओर  परिवार  कश्यस्थ  बंत्रो  कह  क्‍्ताने

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत  यूनानी  ओषध्ासय  ओर  अस्पताल
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 यदि  तो  कितने  राज्यों  में  ऐसे  औषधालय  हैं  तथा  शेष  राज्यों  में  ऐसे  औषधालय
 स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  संत्रो  तथा  सागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  ओर  केन्द्रीय
 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत  कोई  यूनानी  अस्पताल  कार्य  नहीं  कर  रहा  केन्द्रीय
 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  यूनानी  ओषधालय/यूनिट  का  कर  रहे  हैं  :---

 कवर  किए  गए  ओऔषधालयों  की  यूनिटों  की  कुल
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  संख्या

 है

 आन्ध्र  प्रदेश  1 1  2

 उत्तर  प्रदेश  णा  1

 संघ  राज्य  दिल्‍ली  1  3  ५

 कुल  :  2  5  7

 शेष  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  क्रमिक  रूप  से  कवर
 किया  जाएगा  ।

 असम  के  चाय  आगान  अभिक

 8955.  भरी  जे०  चोका  राज  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  चाय  बागानों  में  कितने  श्रमिक  कार्यरत

 और

 श्रमिकों  की  मजूरी  दरें  क्या  हैं  और
 उनके  कल्याण  के  लिए  ओर  कया  उपाय  किए  गए

 र

 इस  क्षेत्र  में  असम  संयुक्त  मुक्ति  मोर्च  की  गतिविधियों  के  फलस्वरूप  की  गई
 तालाबन्दी  के  कारण  कितने  श्रमिक  बेरोजगार  हुए  हैं  ?

 असम  ओर  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पटपड़गंल  में  भूमिगत  पेदल  पार  पथ

 8956.  श्री  एम०  एस०  पाल  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  में  पटपड़गंज  रोड  के  रेल-फाटक  पर  एक  भूमिगत  पंदल  पार  पथ  का
 निर्माण  करने  के  लिए  जनता  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथबा  करने  का  विचार
 किया  गया
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 शहरी  विकास  संत्री  भ्रासोलो  :  हां  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  पुल  के  नीचे  सड़क  का  प्रस्ताव  सैद्धान्तिक  रूप
 से  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है|

 आपुर्धे दिक  कालेजों/संस्थाओं  को  सहायता  अनुदान

 8957.  भो  रेशम  लाल  झांगड़े  :  क्‍या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कस्याणन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  आयुर्वेदिक  कालेज/संस्थानों  को  संस्थान-वार  कितना
 सहायता  अनुदान  दिया  गया

 ऊर्जा  मम्त्रो  तथा  तागर  थिसासन  संत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  पिछले  3  वर्षों  के
 दौरान  आयुर्वेदिक  कालेजों/संस्थानों  को  दिया  गया  सहायता  अनुदान  का  वर्षवार  और  संस्था-बार  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 पिछल  3  थर्षों  के  दौरान  आयुर्वेदिक  कालेजों/संस्थानों  को  दिया  गया
 बप-बार  ओर  संस्थान-धार  अनुदान

 अशिधिक  कल  कक  जज ऊ  थिपपपपपपपपप---+

 वर्ष  संस्थान  का  नाम
 अमुदान  की  धनराशि

 रा
 2  3

 न न  न  न  सतत  तोता  “+->न+  +----
 1987-88  दयानन्द  आयुववंद  मेडिकल  1.60  ज्ाक्ष  स्पये

 सिवान

 हुबली  आयुर्वेद  सेवा  1.60
 कर्नाटक

 श्री  बी०  एम०  कन्कनबाड़ी  आयुर्वेद  1.60
 कनाटक

 नितीश्वर  भारतीय  आयुष्िज्ञान  1.60
 आयुवंदिक  बिहार

 1988-89  श्री  भंवरलाल  आयुर्वेद  बिश्व  सरदार  1.60
 चुरू

 आय  बेद्यान  रामा  बेरियर  शैक्षणिक  1.60
 कोयम्बेतूर
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 1989-90

 1987-88

 1988-89  9

 जय  एप

 ]

 2

 एस०  एस०  एन०  आयुर्वेचिक  कालेज  व  अंनुर्ेशागि
 पाइकमल

 गोड़  ब्राह्मण  वंद्य  परिचारणी  रोहतक

 केरल  आयुर्वेदिक  एवं  अनुसंधान  सोसाइटी

 कोट्टाक्कल

 स्वामी  कल्याणदेव  राजकीय  असम्ुर्ंदिक
 मुजफ्फर  उत्तर  प्रक्षेस

 यूनानी  मेडिकल  प्णे

 अध्दे  लैस्यॉ्ड

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर
 केन्द्रीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुसंधान
 नई  दिल्‍ली

 स्नातकोत्तर  प्िक्षण  एब्रं  अतुस्ंधात
 गुजरात  आयुर्वेद  जामक्पर

 र  ष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर

 केन्द्रीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुसंघान
 नई  दिल्‍ली

 स्नातकोत्तर  शिक्षण  एवं  अनुसंधान
 गुजरात  आयुर्वेद  जामनगर

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर

 केन्द्रीय  आयुर्वेद  ओर  सिद्ध  अनुसंधान
 नई  दिल्‍ली

 स्नातकोत्तर  शिक्षण  एवं  अनुसंघ
 गुजरात  आयुववेद  जार्मनगरं

 8958.  थी  सो०  पो०  मुदाल  लिरिव्श  :
 श्री  थो०  कृष्ण  राब  :

 क्‍अनय भअ्तन  55

 528.69  3

 528.69

 202.00

 553.47

 eo के जज ९ सलक ओकर वीक उसकी आम

 कलश

 मी  कि बन  लक  किक  के  जज  ९  सलक  ओकर  वीक  उसकी  आम  नरक  कलश

 क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कह्याण मंत्री यह बैशाने की कृपा करेंगे
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 क्या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद

 ने  यह
 बताया  है  कि  रागी  एक  बहुत  ही  पोषक

 आहार
 री

 क्‍या  यह  विशेषरूप  से  मधुमेह  के  रोगियों  के लिए  उत्तम  आहार

 कया  रागी  का  निर्यात  करने  के  प्रपास  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हर््शा  मंत्रो  तथा  सागर  विमानन  संत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  भारतीय  आयुविज्ञान
 अनुसंधान  परिषद  ने  कहा  है  कि  रागी  एक  पोषक  आहार  है  ।  हा

 भारतीय  आयुधिज्ञान  अनुसंधान  परिषद  से  मिली  सूचना  के  अनुसार  ऐसे  कुछ  प्रमाण  हैं
 जिनसे  पता  चलता  है  कि  रागी  मधुमेह  रोगियों  के  लिए  अच्छा  आहार  है  ।

 हां  ।

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  15,000  मीट्रिक  टन  कोटे  के  निर्यात  की  धोषणा  की  गई  थी
 जिसमें  से  कृषि  और  संसाधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  मे  कुल  217.500  भौट्रिक  टस
 तक  की  सीमा  की  पर्ची  जारी  की  जिसकी  कौमत  7.57  लाख  रुपए  बष  1990-91  के  लिए
 15,000  मीट्रिक  टन  के  कोटे  की  घोषणा  की  गई  चालू  वर्ष  के  दौरान  अभी  तक  कोई
 कोटा  जारी  नहीं  किया  गया  है  ।

 डो०  डो०  ए०  कांलोनियों  को  दिल्‍लो  सगर  निगम  को  सोंपना

 8959.  क्री  प्रताषराण  थो०  भौंसले  :  क्‍या  शहरो  विकास  अंत्ी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  डी०  डी०  ए०  कालोनियों  में  समय-समय  पर  नागरिक

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  उन्हें  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  स्रौंपा

 यदि  तो  30  1990  तक  सौंपी  गई  ऐसी  कालोनियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  दिल्‍लो  बिकास  प्राधिकरण  का  कुछ  और  कालोनियां  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  सौंपने  का
 विचार  और

 यड़ि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  धिक्ास  भंघो  भुशाक्तोलो  :  ओर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की
 कालोनियों  में  उच्चान  सेवाओं  को  छोड़कर  सेवाओं  का  अनु  रक्षण  कार्य  समय-समय  पर  दिल्ली  नगर  निगम
 को  सौंपा  जाता  दिल्ली  मगर  निगम  को  1976  से  सौंपी  गई  ऐसी  कालोनियों  के  विवरण  इश
 ब्रकार  हैं  :--
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 क्रम  वर्ष  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  सौंपी  गई  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 सं०  की  कालोनियों/पाकेटों  की  संख्या

 1.  1976  है  ।

 2.  1980  75

 3.  1983  32

 4.  1989  108
 की  सफड्  -  तनਂ  तर

 और  भावी  अनुरक्षण  के  लिए  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  सौंपने-सौंपने  हेतु  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  की  311  और  कालोनियां  निर्धारित  की  गई  हैं  ।

 पंजाध  में  चिक्त्सा  अनुसंधान  केग्त्र

 8960.  श्री  कमल  चोधरो  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कप्याण  सझंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पंजाब  में  चिकित्सा  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंज्ो  तथा  मागर  थिमानन  संत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  में  एक  और  जिकित्सा  अनुसंधान  केन्द्र  खोलने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  भारत  सरकार
 विचार  नहीं  कर  रही  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  का  पंजाब  कृषि

 लुधियाना  के  प्राणि  विज्ञान  विभाग  में  मौलिक  प्रजनन  जीव  विज्ञान  का  एक  समुन्नत  केन्द्र

 सबजात  शिशुभों  को  खोरी

 4

 8961.  झ्री  राजबीर र  तिह  :  क्‍या  स्थास्थ्य  ओर र  परिषा [  रार  कल्याण  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 $9«

 दिल्‍ली  के  बिभिस्म  अस्पतालों  में  नवजाद  शिशुओं  की  चोरी  तथा  इनकी  अदला-बदली  के

 बारे  में  कितनी  शिकायतें  वर्ष  1989  के  दौरान  तथा  1990  तक  दर्ज  की  गई

 इस  सम्बन्ध  में  तत्काल  कानूनी  कार्यवाही  आरम्भ  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  तथा

 इसमें  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और  ५

 दोषी  पाए  गए  ब्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 122



 पट
 तक
 ८

 26  1912  सिखित  उत्तर

 -+--  जवनसियययपप  पया

 अर्झा  मंत्री  तथा  मागर  थिसानत  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  1989  भरी

 पी०  शर्मा  ने  एक  शिकायत  की  थी  कि  उनकी  पत्नी  ने  एक  जीवित  बच्चे  को  जन्म  दिया  जिसे  एक

 जात  बच्चे  से  बदल  दिया  जांच-रिपोर्ट  के  श्री  शर्मा  की  पत्नी  को  एक  मृत  बच्चा

 हुआ  था  और  बच्चे  के
 अदल-बदल  किए  जाने  जैसी  कोई  बात  नहीं  थी  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भूल  सेवाएंਂ  योजता

 ]
 8962.  भी  बी०  एन०  रेड्डी  :  कया  शहरी  जिकास  लंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  के  कुछ  चुनिंदा  जिलों  में  सिम्स  आय  वाले  परिबारों  की  महिलाओं  तथा  बच्चों  के
 जीवन-स्तर  में  सुधार  करने  तथा  उनका  विकास  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  के  दौरान  कोई

 मूल  सेवाएंਂ  योजना  कार्यान्वित  की  गई

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाथं  किन-किन  जिलों  का  चयन  किया  गया  था  तथा  इनमें  से  प्रत्येक
 पर  कितनी  घन-राशि  खच्  की  गई  और

 इसके  क्‍या  परिणाम  निकले

 शहरो  विकास  मंत्री  मुरासोलो  :  हां  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  केस्द्र  सरकार  द्वारा  दी  गई  निधियों  तथा
 उनमें  चुने  गए  जिले  संलग्न  विवरण  में  दर्शाएं  गए

 योजना  की  प्रमुक्ष  उपलब्धियां  नीचे  दी  गई  हैं  :---

 महिलाएं  तथा  शिशु

 1  वर्ष  से  कम  आयु  के  1.67  लाख  शिशुओं  को  ओ०  पी०  बी०  सी०  डी०  पी०  टी०
 तथा  खसरा  निरोधी  टीके  लगबाए  गए  ।

 लगभग  38,000  गर्भवती  महिलाओं  को  टिटनेस  निरोधी  टीके  लगवाए  गए  ।

 लगभग  600  दाईयों  को  प्रशिक्षित  करवाया  गया  ।

 लगभग  1.03  लाख  बच्चों  को  आंगनवाड़ी/बासवाड़ी/शिशुरक्षण  गृहों  तथा  प्राथमिक  स्कूलों
 में  स्वास्थ्य  परीक्षा  की  गई  ।

 स्वास्थ्य  रक्षा

 1.32  लाख  अ्यस्कों  को  घर  पर  अतिसार  के  घरेलू  उपचार  में  शिक्षित  किया  गया  ।

 लगभग  :0,000  अ्यस्कों  को  प्राथमिक  उपचार  प्रदान  करने  के  कायं  में  प्रशिक्षित किया
 लगभग  लाख  स्लम  निवासियों  ने  स्वास्थ्य  शिक्षा  सभ्र  में  भाग
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 खल  आपूर्ति  तथा  सामुदायिक  स्वच्छता

 लगंभग  9.00  हैण्ड  पम्प  लगाए  गए  हैं  ।

 9000  शोचालयों  सीटों  का  निर्माण  किया  गया  है  ।

 लगभग  6680  रोशनदान/हवाकश  लगाए  गए  हैं  ।

 लगभग  24,000  घुआंरहित  चूल्हे  स्थापित  किए  गए  ।

 स्कूल  पू्  तथा  गर  ओपचारिक  शिक्षा

 3  लाख  से  अधिक  बालवाड़ी  बच्चे  सम्पूरक  खाद्य  प्राप्त  कर  रहे  थे  ।

 9000  से  अधिक  स्कूल
 पूर्व

 बच्चों
 को  सहायता  दी  गई  है  ।

 ,......  लगभग  2800  साक्षरता  केन्द्रों  को  सहायता  दी  गई  जिसमें  38,000  महिलाओं  ने  भाग
 लिया  ।

 जाप  उत्पादक  क्रियाकलाप

 लगभग  27,000  महिलाओं  को  आय  उत्पादक  क्रियाओं  में  प्रशिक्षित  किया  गया  है  ।

 सामुदायिक  स्ट्रोक्चसं का  विकास

 51,000  से  अधिक  निवासी  सामुदायिक  स्वयंसेवक  सी०  3300  अंधिंक  पड़ोसी
 समितियों  में  शामिल  हुए  हैं  ।

 विवरण

 शहरी  मूलभूत  सेवा  योजना  के  अन्तर्गत  लाभान्वयन  के  लिए  शिनाख्त  किए  गए
 जिलों  के  नाम  दो  गई  केन्द्रीय  सहापता

 रुपए

 राज्य/संघ  जिला

 ्ति  ह

 जारी  की  गई  राशि

 ह

 राज्य  क्षेत्र  रण
 एछएछएएछछआ

 86-87  87-88  88-89  89-90  जोड़

 1  2  3  4  5  6  7

 आनप्र  प्रदेश  महबुब  5.60.  13.60  11.90  11.80  42.80

 अनछोपुर
 कुडप्पा
 नलगोंड़ा
 भी  काकुलम
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 1  2  3  4  5  6  7

 असम  कामस्य  0.90  _  3.40  3.40  7.70

 बिद्वार  पटना
 न  6.80  _  7.60  14.40

 गजरात  बड़ोरा  न  शा  बन  10.90  10.90
 राजकोट

 हरियाणा  फरीदाबाद  3.55  -  बम  3.00  6.55

 हिमाचल  अदेश  मा  -  न+  2.00  2.00  4.00

 जम्मू  2.50  2.00  2.10  2.40  8.80

 केरल  2:76  —  1.8.  930 .  22.02
 अल्लपा

 कर्नाटक  तमकुर  3.70  ता  5.70  7.80  17.20

 महाराष्ट्र  रत्नागिरि  3.70  न
 का  _  3.70

 सिस्धुदु्ग  ह

 मणीपुर  ईैन्फाल  0.७  -
 |]...  197  2.57

 मध्य  प्रदेश  इन्दौरि  2.76  3.20...  3.20.  9.16
 मैधाल  पूर्वीकासी  हिल  --  5.20  —  5.20

 नागालैंड  कोहिम  न-+  न+  गा  --

 उड़ीसा  सम्भलपुर  7.00  20.18  23.81  17.20  69.19

 कालसाहांडी

 बालांगिर

 सुनारगढ़े

 पंजाब  सुधियाना  3.40.  3.00  9.40  9.10  24.90

 राजस्थान  भिलबाड़ा  5.60  न  5.60  6.30...  17.70
 बांस-याड़

 तमिलनाडु  तम्जाउर  2.77  —  न  3.00  5.77

 तज़िपुरा  उत्तरी  --
 --  3.20  1.60  4.80

 उत्तर  प्रदेश  सखनऊ  न
 +-  2.85  4.00  6.85

 पश्चिम  बंगाल  दार्जीलिंग  2.76  2.00  न-+  2.30  7.06

 पांडिचेरी  पांडिचेरी  1.60  न
 _  1.00  2.60

 कराईकाल

 दिल्ली  _  '  दिल्ली  ~  3.00  6.70  6.70  16.40



 लिखित  उत्तर  16  1990
 +कनयययथय  पन्ना  +््  ———

 तमिलनाड़  में  आवियासी  विकास  योलता

 8963.  श्री  एम०  सेल्थारासू  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 समेकित  आदिवासी  विकास  कायंक्रम  के  आरम्भ  के  समय  से  तमिलनाडु  में  आदिवासी
 बिकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  नीतियों  एबं  दुृष्टिकोणों  का  ब्यौरा  क्या

 इस  कार्यक्रम  के  आरम्भ  के  समय  से  इसके  वास्तविक  लक्ष्यों  एबं  उपलब्धियों
 वार  तथा  जिला-बार  ध्यौरा  क्‍या  और

 वर्तमान  मूल्य  स्तर  पर  तथा  इस  कार्यक्रम  के  आरम्भ  के  समय  से  सम्बन्धित  ब्षों  के
 स्तरों  पर  भी  आबंटित  धनराशि  तथा  उपलब्धियों  वर्ष-बार  तथा  जिला-वार  ब्योरा  क्‍या

 झस  ओर  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  से  तमिलनाडु  राज्य  सरकार
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केस्लीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  फर्तोचर  सप्लाई  करने  के  आडर

 ]

 8964.  भी  जनादंग  तिथारो  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  छह  महीनों  के  दोरान  संसद  सदस्यों  के  फ्लैटों  के रख-रखाव  के  लिए  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  के  संसद  निर्माण  कार्य  प्रभाग  सं०  1  द्वारा  फर्नीचरों  और  विभिन्‍न  मदों  की  सप्लाई  के
 लिए  कितने  क्रयादेश  दिए  गए  और  सिविल  काय॑  निष्पादन  हेतु  कितने  ठेके  प्रदात  किए

 इनमें  से  कितने  क्रयादेशों  के मामले  में  नियमित  निविदाएं  आमन्त्रित  की  गई  ओर  कितने
 मामलों  में  सीधे  क्रषादेश  दिए

 कया  बाद  में  इन  क्रयादेशों  की  मूल  शर्तों  में  कोई  संशोधन  किया  गया  था  और  यदि  तो
 इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इसके  फलस्वरूप  वस्तुओं  की  गुणवत्ता  में  कमी  आई  ओर

 (2)  यदि  तो  प्रत्येक  क्रयादेश  में  कितनी  घनराशि  अंतग्रंस्त  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  भुरासोलो  :  1-1  1-89  से  30-4-90  तक  महीने  की
 अवधि  के  लिए  239

 ब्यौरे  इस  प्रकार  है  :---

 कुल  संख्या

 टेंडरों  को  आमन्त्रित  करने  के  पश्चात्‌  करार  57

 दरें  आमस्त्रित  करने  के  पश्चात्‌  कार्य  आदेश  71

 दरें  आमन्त्रित  करने  के  पश्चात्‌  सप्लाई  बाडंर  110

 प्रत्यक्ष  आर्डर  प्रापण  नहीं  किया  गया  और  आडंर  रह
 किया  —__—

 जोड़  :  239
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 नहीं  ।

 और  (3)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 धारोबाल  घूलन  मिल  के  स्थासित्व  धालो  भूमि

 8965.  श्रीमती  सुखबंस  कौर  :  क्‍या  बसत्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 न्यू  इसटंन  बूलन  धारीबाल  के  स्वामित्व  में  कितनी  धरूमि

 इस  भूमि  का  किस  उद्देश्य  हेतु  उपयोग  किया  जा  रहा

 क्‍या  भूमि  का  कुछ  भाग  किसी  धाभिक  स्थल  के  लिर्माण  हेतु  दिया  गया  और

 मिल  की  भूमि  को  किराए  पर  अथबा  पटूटे  पर  देने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  निर्धारित  की
 गई  है  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  स्यू  हगर्टन  बूलत  मिल्स
 धारीवाल  के  स्वामित्व  में  लगभग  180.61  एकड़  भूमि  है  ।

 भूमि  का  उपयोग  ओद्योगिक  आवासीय  भवनों  और  साथ  ही  कर्मचारियों  के
 कल्याण  के  लिए  इन्फस्ट्रक्चर  के  रूप  में  किया  जाता

 11-6-1981  |  से  इस  कम्पनी  के  सरकारी  कम्पनी  बन  जाने  के  बाद  से  किसी  भी  नई  भूमि
 को  धाभिक  स्थलों  के  निर्माण  के  लिए  आबंटित  नहीं  किया  गया  है  ।

 मिल के  प्रवन्धकों  की  सिफारिश  के  आधार  पर  निदेशक  थोड्ड  हारा  गुणाबगुण  आधार  पर
 अलग-अलग  मामलों  पर  विचार  किया  गया  है  ।

 अभियासी  भारतीयों  को  फ्लेटों/भलण्डों  का  आवंटन

 8966.  थी  प्रेम  प्रदोष  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  सर्वप्रिय  हाउसिंग  बिल्डिंग  सोसाइटी  द्वारा
 अभिवासी  भारतीयों  को  फ्लैट/भूखण्डों  के  आबंटन  के  बारे  में  2  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 7080  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सम्बन्धित  अधिकारियों  द्वारा  सोसाइटी  में  फ्लेटों/भूश्षण्डों  के  निरसन  किस  तारीख  को
 सहकारी  समिति  को  अधिसूचित  किए  गए  थे  तथा  प्रत्येक  ऐसे  मामले  में  सहकारी

 समिति  द्वारा  अब  तक  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  तथा  प्रत्येक  मामले  की  वर्तमान  श्थिति  क्या

 भूलण्डों/फ्लेटों  को  खाली  करवा  कर  वापस  सोसाइटी  को  दिलवाने  में  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  की  तुलना  में  सहकारी  समिति  की  अब  तक  क्या  भूमिका  रही

 कया  सोसाइटी  को  दो  भागों  में  बांटने  का  मामला  सहकारी  समिति  के  पास  लंबित

 पड़ा  यदि  तो  कब
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 इस  सम्बन्ध  में  मंजूरी  कब  तक  दी  जाएगी  ?

 शहरो  विकास  मंत्रों  म्रासोलो  :  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 सहकारी  समिति  केवल  दिल्ली  सहकारी  समिति  1972,  उसके
 अन्तगंत  बनाए  गए  नियमों  और  समितियों  के  उप-नियमों  और  समितियों  के  उल्लंघन  से  अन्तग्रंस्त  मामलों
 में  कारंवाई  करता  है  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  भखण्ड  का  आबंटन  रह  किए  जाने  के  पश्चात्‌  लोक
 परिसर  दखलकारों  की  1972  के  तहत  ढेदखली  के  लिए  कारंवाई
 करने  की  भूमिका  निभाता  फ्लेंटों  के  मामले  में  कारंबाई  केवल  समिति  द्वारा  की  जा  सकती  है  ।

 1987  से  ।

 समिति  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्ताव  की  जांच  की  गई  थी  ओर  इसे  अपूर्ण  पाया  गया

 संशोधित  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  गया  है  ।

 निर्णय  के  लिए  कोई  समय-सीमा  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 क्रम  फ्लंट/प्लाट  संख्या  और  सहकारी  पंजीपक  सहकारी  विद्यमान
 सं०  आबंटिती  का  नाम  समिति  को  निससन  समितियां  द्वारा  की  टिप्पणी

 की  गई  कारंवाई
 सूचना  देने  की

 तारीख

 व  2  3  4  5

 1.  फ्लैट  मं  40  4  14-4-1988  8  चूंकि  मामला  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  है
 श्री  सी०  एल०  मल्होत्रा  कोई  कारंबाई  करना  सम्भव  नहीं

 है  ।

 2.  फ्लैट  न॑ं०  703  5-4-1989  9  कोई  कार॑बाई  दिल्ली  विकास
 श्रोमती  शारदा  मेहता  सम्बित  करण  द्वारा  अनधिकृत

 है  ।  निर्माण  हटाया  गया  ।
 आगे  की  कार्रवाई
 समिति  द्वारा  की

 जानी  है  ।

 3.  फ्लैट  न॑ं०  708  22-2-1988  वही  आगे  की  कारंबाई
 श्री  राजिन्द्र  कुमार  गुप्सा  समिति  द्वारा  की  जानी
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 1  2  3  4  5

 4.  फ्लैट  नं०  607  3-12-1988 8  शून्य  श्रीमती  कोहसी  को
 प्लाट  नं०  45  ख्थू
 फ्रैडस  कोलोनी  और
 सबंध्रिय  बिहार  में
 उनकी  सदस्यता-धारण
 फ्लैट  आवंटन  के  लिए
 भी  अनुमति  दी  भा

 चुकी  है|

 5.  फ्लैट  नं०  उनका  अन्तिम  निर्णय  के  लिए  सहकारी  समिति
 श्रीमती  अनुराधा  सोई  के  सम्मुख  सम्बित

 6.  फ्लैट  नं०  108  उनका  अन्तिम  निर्णय  के  लिए  सहकारी  समिति
 श्री  दीपक  मल्होत्रा  के  सम्मुख  लम्बित  है  ।

 7.  प्लाट  नं०  10/11,  14-4-198  98  8  मामला  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में
 श्रीमती  धनदेवी  कपूर  लम्बित  है  कोई  कारंबाई  करता

 सम्भव  नहीं  है  ।

 8.  प्लाट  नं०  10/7  मामला  दिल्ली  उक्््च  म्यायालय  में
 श्रीमती  रश्मि  नागरथ  लम्बित  है  कोई  कार्रवाई  करना

 सम्भव  नहीं  है  ।

 9.  प्लाट  नं०  10/10  समिति  से  कतिपय  स्पष्टीकरणों  कौ
 श्री  राम  कुमार  कपूर  प्रतीक्षा  सदस्यता  समाप्त  करने

 की  कार्रवाई  नहीं  की  जा  सकी  ।
 जद

 केस्मोय  लोक  निर्माण  विभाग  में  सहायक  अभियम्ताओं  के  पद्षों  को  भरना

 8967.  झोमतो  गोता  मुख्जों  :  क्या  शहरों  विकास  स्ंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केर्द्रीय  लोक  निर्माण  बिभाग  में  सहायक  अभियमन्ताओं
 के  पद  विभागीय  प्रोन्नति  द्वारा  भरे  गए  यदि  तो  उनकी  बर्षबार  संख्या  क्‍या

 क्‍या  सहायक  अभियन्ता  के  पद  के  भर्ती  नियमों  में  एक  फीडर  संग  से  प्रोत्नति  की
 भिन्‍्म  पद्धतियों  का  प्रावधान  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  प्रोग्नति  की  प्रत्येक  पद्धति  द्वारा  कितने  सहायक  अभियम्ताओं  की

 नियुक्ति  की  गई  है  तथा  सामास्य  श्रेणी  और  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनबाति  का  बर्ब-बार  ध्यौरा
 क्या
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 सिखिते  उत्तर  16  1990
 अ-कनन  -_  ८-4  दिपि  या

 क्या  प्रत्येक  कलेंडर  वर्ष  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  अभियंन्ताओं  के  लिए

 सहायक
 अधिक

 वां  के  आरक्षित  पंदों  का  पता  लगाते  समय  आगे  ले  जाने  सम्बन्धी  नियम  लाप्ू  किए  जा

 रहे

 (8)  यदि  तो  इस  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  कलेंडर  वर्ष  में  उपलब्ध  ऐसे  आरक्षित  पदों  की
 संख्या  कितनी  है  ?

 शहरी  बिक्ास  मंत्रो  सुरासोलो  :  हां  ।  वर्ष-वार  जिनके  प्रति
 पंदौरलीति  की  गई  इस  प्रकार  है  :--

 1987  1988  1989

 478  37  1 बरी

 हि
 इन  नियमों  के  प्रावधानों  के  अनुसार  सहायक  इंजीनियरों  के  पद  निम्नलिखित कसौ

 भी  पद्धति  द्वारा  भरे  जाने  हैं  :--

 (1)  भारत  में  अतियोगी  परीक्षा  द्वारा  (14-72  से  ।

 (?)  पदोन्नति  द्वारा  ।

 (1)  50%  के्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  सिविल  इंजीनियरी  शाश्वा  में  नियोजित  स्थायी
 कति८्ठ  इंजीनियरों  में  से  शुंणाबगुण  आधार  पर  चयन  और

 (2)  50%  केन्द्रीय  लीक  निर्माण  विभाग  की  सिविल  इंजीनियरी  शाखा  में  नियोजित  कनिष्ठ
 इंजीनियरों  में  से  च्रयन  द्वारा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  परामर्श  के  पश्चात्‌  सीमित  विभागीय
 प्रतियोगी  परीक्षा  के  आधार  जो  संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  परामर्श  करने  के  पश्चात्‌
 केल्थीय  सरकार  हारा  बनाए  गए  नियमों  के  अनुसार  आयोजित  की  जाएगी  ।

 सहायक  इंजीनियर  के  बारे  में  स्थिति  इस  प्रकार  है  :--

 बर्ष  नियुक्त  किए  गए  सहायक  इंजीनियरों  की  कुल  संख्या

 साभाग्य  अनुसूचित  जांति  अनुश्ूचित  जन-जाति  योग

 1987  341  92  4  437*

 1988  33  3  न  36

 1989  1  ला  न

 कसम  गपे  की  संबंगे  पुमरोक्षा  के  परिणामस्वरूप  भृजित  किए  गए  पद  शमिर्स  जो
 भर्ती  नियमों  को  शिधिल  करते  हुए  चयन  ह्वारा  भरे  गए  थे  ।
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 समिति  विभागोय  ब्रतिपोगी  परौक्षा  हारा  :--

 वर्ष  सामान्य  अनुसूचित  जाति  मचनुसूचित  योग

 1987  7  29  5  41

 1988  1  1

 1989  _
 ज+

 विद्यमान  अब॒वेशों  के  अनुसार  सहायक  इंजीनियर  के  प्रेश  में  क्पन  हारा  पदोस्नति
 के  मामले  में  किसी  वर्ष-विशेष  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन-जाति  के  अध्यर्षी  वर्याच्त  संख्या  में
 लब्ध  न  होने  की  दशा  में  आरक्षण  को  वषं  प्रति  वर्ष  आगे  नहीं  ले  जाया  सीमित  विभागीय
 प्रतियोगी  परीक्षा  के आधार  पर  पदोन्नति  के  मामले  में  आरक्षणों  को  अनुवर्ती  तीन  वर्षों  के  लिए  आगे
 ले  जाया  जाता

 (5)  आगे  ले  जाने  का  नियम  केवल  सीमित  विभागीय  परीक्षा  के  जरिए  भरे  गए  पद  के
 बारे  में  लागू  आगे  ल  जाए  गए  पदों  की  उपलब्ध  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 अनुसूचित

 अनुसूचित

 राष्ट्रीय  बी०"सो०जो  ०  टोका  कार्यक्रम

 ]
 8968.  भ्री  रामाश्रम  प्रसाद  सिह  :  क्या  स्वस्थ्य  ओर  पश्थार  कल्याण  मंत्रो  वह  कताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  क्षयरोग  निवारण  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  चलाए  जा  रहे  राष्ट्रीय  बौ०  सी०
 जी०  टीका  कार्यक्रम  को  बहु  शीय  टीका  कार्यक्रम  में  मिल्ला  दिया  गया  है

 क्‍या  इस  योजना  के  अन्तगंत  बिहार  के  स्वास्थ्य  विभाग  के  सभी  कर्मचारियों  को  बी०  सी०
 जी०  टीका  कायंतक्रम  के  लिए  प्रशिक्षित  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  इस  योजना  को  बिहार  में  भी  कार्याभ्वित  करते  का  और

 यदि  तो  कब  और  यदि
 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  मंत्रों  आरिफ  मोहम्मद  (१)  में  आरम्भ
 किए  गए  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कायंक्रम  में  बी०  सी०  डी०  टोकाकरण  भी  एक  एल्लोक़त  के  कप  में
 शामिल  है  ।

 बिहार  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही

 में



 लिखित  उत्तर  16;  1990

 व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  सारे  देश  में  चलाया  गया  है  जिसमें  बिहार  राज्य  भी

 शामिल है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिनेसा  कामगरों  के  लिए  कल्याज  कोब

 ]
 8969.  भ्रो  कुसुम  कृष्ण  भूर्ति  :  क्या  भ्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फिल्‍म  फंडरेशन  ऑफ  इण्डिया  ने  सभी  श्रेणियों  क ेसिनेमा  कामगरों  की  मदद  के  लिए
 कल्याण  कोष  गठित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  कोष  में  इस  समय  प्रत्येक  फिल्म  निर्माता  द्वारा  कितना  अंशदान  किया  जा  रहा
 और

 इस  कल्याण  कोष  के  गठन  और  इसे  विनियमित  करने  में  सरकार  की  भूमिका  क्‍या

 असम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  उपलब्ध  सूचना  के  फिल्म
 फेडरेशन  आफ  इण्डिया  ने  सिनेमा  कमंकारों  की  सहायता  के  लिए  कोई  कल्याण  निधि  गठित  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  राजधातो  क्षेत्र  को  उपलब्धियां

 हे 9  क्री  सनत  कसार  संडल  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  क्रियान्वयन  कितनी

 पूंजी  परिथ्यय  का  अनुमान

 यह  राशि  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  द्वारा  मांगी  गई  पूंजी  से  कितनी  कम
 और

 स्वतः  पूर्ण  प्राथमिक  कस्बों  और  दिल्ली  महानगर  क्षेत्र  के  करबों  तथा  दिल्ली  में  आने  वाले
 लोगों  की  सम्भावित  संख्या  को  अपनी  ओर  आकर्षित  करने  वाले  इस  क्षेत्र  से  बाहर  के  क्षेत्रों  के  एकीकृत
 विकास  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  का  विशेषरुप  से  उल्लेख  करते  हुए  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  को
 प्रबन्ध  योग्य  रखने  और  उसके  सन्तुलित  विकास  के  दोहरे  उहूं  श्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अब  तक  क्‍या
 कारगर  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शहरी  थिकास  संत्रो  भुरासोली  :  ओर  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना
 बोर्ड  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  2900  करोड़  रुपए  (1750  करोड़  रुपए  केन्द्रीय  क्षेत्र
 अं  और  1150  करोड़  रुपए  राज्य  क्षेत्र  की  निवेश  योजना  तेयार  की  आठवीं  योजना  के  केवल

 पं
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 प्रथम  बर्ष  1990-91)  के  लिए  नियतन  किए  गए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र
 योजनाओं  के  लिए  10  करोड़  रुपए  मुहैया  किए  गए

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षत्र  में  पड़ने  वाले  नगरों  में

 चारिक  क्षत्र  के  विकास  और  आधारभूत  सुविधा  विकास  के  लिए  कई  परियोजनाओं  को  117  करोड़  रपए
 की  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ।

 सरकारो  कर्मचारियों  के  लिए  क्‍्याटरों  का  मिर्माण

 8971.  भ्रो  रामज्ोलाल  सुमन  :  क्‍या  शहरी  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली/गई  दिल्ली  क्ष  त्रवार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  आवासीय  क्यार्टरों
 की  संख्या  कितनी

 दिल्ली/नई  दिल्ली  में  प्रत्येक  टाईप  के  लिए  पात्र  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  संख्या
 के  अनुपात  में  क्वार्टरों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दिल्ली/नई  दिल्ली  में  और  अधिक
 संस्या  में  क्वाटरों  का  निर्माण  करने  का  विचार  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  श्रेणी-बार  तथा  स्थान-वार  ब्योरा  क्‍या

 शहरो  जिफास  मंत्रो  मुरासोलो
 :

 दिल्ली/नई  दिल्ली  में  टाइप-बार  सामाम्य

 पूल  रिहाइश  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ऐसे  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 हां  ।

 मांग  पर  निर्भर  रहते  हुए  इन  ब्योरों  में  समय-समय  पर  परिवतंग  होता  रहता  इसलिए

 हें  इस  समय  प्रस्तु  ते  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 बविधरण

 दिल्‍लो नई  दिल्‍लो  में  सामान्य  पूल  रिहाइशो  थास  की
 संख्या  दशने  बाला

 क्रम  सं  ०  टाइप

 रा

 मकानों को  संख्या

 2  3

 1.  ||  13,768

 2.  ।  20,512

 3.  ॥॥  |  21,402
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 ।  2  3

 4  1९  5,114

 5.  फ  1,932

 6.  ५-स्पेशल  128

 7  शा  503

 8  है  116

 9  शा  97

 कुल  योग  :  63,572

 पूर्वी  दिल्‍ली  के  झुग्गी  निवासियों  के  लिए  बकल्पिक  जद

 ]

 8972.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुण्डा  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  दिल्ली  में  शाहदरा  दिल्ली  के  निकट  कड़कड़डूमा  में  झुग्गियां  ढाई
 गई

 क्‍या  सरकार  का  उन्हें  वैकल्पिक  भूमि  आबंटित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उन्हें  वंकल्पिक  भूमि  कब  तक  आबंटित  की  जाएगी  ओर  यदि  तो  इसके
 कया  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  संत्री  मुरासोली  :  विश्वासनगर  सांस्थानिक  क्षेत्र  के  समीप

 कड़क  हडूमा  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  भूमि  पर  झुग्गियों  तथा  अध॑-पक्के  कमरों  के  रूप  में  नए
 अतिक्रमणों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  11-4-1990  को  हटाया  गया  था  ।

 और  साबंजर्तिक  भूक्ि  पर  नए  अवधिक्वत  निर्माण  तश्ना  अतिकमण  न  होने  देना  सरकार

 की  नीति  है  और  ऐसे  मामलों  में  वैकल्पिक  भूष्रि  भ्राबंटित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 हरे  काजू  का  खराब  चले  जाना

 8973.  भ्रो  मुझ्लापल्‍्लो  रासबमखन  :  कया  ज़ाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  मन्त्रालय  ने  प्रति  वर्ष  खराब  चले  जाने  वाले  हर  काजू  की  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  कोई
 भध्ययत्र  किया
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 क्‍या  सरकार  का  हेरे  काज्‌  के  उपयोग  के  लिए  कोई  कार्यक्रम/योजना  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  लोगों  को  वितीय  एवं  तकनीकी  सहायता  देने  का  है  जो  हरे
 काज  पर  आधारित  उद्योंग  शुरू  करना  चाहते  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रो  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  नहीं  ।

 और  भारत  सरकार  ने  हरे  काजू  के  सम्बन्ध  में  एंक  योज॑ना  कार्योन्वित  की  है  जिसमें

 हरे  काजू  के  उपयोग  के  विभिन्‍न  तरीकों  का  प्रदर्शन  करके  हरा  काजू  पंदा  करने  बालों  में  हरे  काजू  के
 उपयोग  की  लोकप्रिय  बमाना  शामिल  है  ।

 जबकि  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रालय  के  पास  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  में  हरे  काजू  के  प्रसंस्करण
 के  लिए  कोई  एकक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  फल  और  सब्जी  प्रसंस्करण  क्षेत्र  के  लिए  1990-
 9  हेतु  योजना  स्कीमें  तंयार  की  गई  जिनमें  नए  एककों  को  स्थापित  करने  एवं  प्रसंस्करण
 एककों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों/सहकारी  उपक्रप्तों  को  वित्तीय/तकनीकी
 सहायता  देना  शामिल  है  ।

 केस्लोय  होमियोपंथो  परिषद  में  हिन्दो  का  प्रयोग

 ]
 8974.  भरी  गंगाचरण  लोधो  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  भंत्री  यहू  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  हिन्दी  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने  की  नीति  के  अनुरूप  केन्द्रीय

 पैथी  नई  दिल्‍ली  ने  अपने  दंनिक  कामकाज  में  हिन्दी  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सन्त्रो  सथा  नागर  बिसानन  सन्‍्त्रो  आरिफ  मोहम्मद  और ह्‌  ]  +

 हां  ।  केन्द्रीय  होम्पोपथी  जो  होम्योप॑थी  केन्द्रीय  परिषद  1973  के  अन्तगंत  गठित

 एक  सांविधिक  निकाय  सरकारी  कामकाज  में  हिन्दी  के  प्रयोग  के  लिए  राजभाषा  नौति  का  पालन

 कर  रही

 आंध्र  प्रदेश  में  लाश  प्रसंस्करण  उद्योग  और  उनका  निर्यात

 ]
 8975.  भी  एम०  एस०  पह्लभ  राज  :  क्या  लाश  श्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  उन  खाद्य  प्रसंस्करण  एककों  का  विस्तृत  ब्योरा  क्‍या  जो  सांधित  खाद्य
 निर्यात  करते

 किस  मुख्य  मुद्दों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  इस  प्रकार  प्रतिवर्ष  कितने  मूल्य  का  निर्यात
 किया  जा  रहे  है  तथा  किन-किन  देशों  की  निर्यात  किया  जा  रहा  और
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 और ्र््दचदरऋरदच  ध  धतचचदघधघथआआऋ

 (7)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  की  ठुलता  में  आंध्र  अदेश  से  संसाधित  बाद्यों  के  नियांत

 के  आंकड़े  कया  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :
 से  वाणिज्य  मंत्रालय

 निर्यात  के  राज्यवार  आंकड़े  नहीं  रखता  ।

 सेबानिवत्त  सरकारो  कर्मचारियों  की  पृत्रवधुओं  को  सरकारी  आवास  के
 नियमन  से  सम्बन्धित  नीति

 8976.  श्री  गंगा  चरण  लोधी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  सरकारी  आवास  को  नियमित  करने  के  उन  मामलों  में  कौन-सी  नीति
 अपनाती  जहां  कोई  सरकारी  कमंचारी  एक  बिधवा  के  रूप  करुणामूलक  आधार  पर  अपने
 नियोक्‍ता  से  रोजगार  प्राप्त  करती  है और  मकान  किराया  भत्ता  नहीं  ले  रही  होती  है  तथा जो  ,

 निवृत्त  सरक रकारी  कमंचारी  पर  पुश्रबधु  के  रूप  में  प्री  तरह  आश्रित

 निदेशालय  द्वारा  विशेषरूप  से  वित्त  मन्त्रालय  उत्पाद  शुल्क  समाहर्ता  कार्यालय  अस्वीकृत
 किए  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  इन  सभी  मामलों  पर  पूर्वोदाहरण  के  अनुसार  बिचार  करने  का  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  इन  क्वार्टरों  को  कब  तक  नियमित  किया  जाएगा  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रो  म्रासोलो  :  सेवानिवृत्ति  के  समय  श्वसुर  द्वारा  धारित  7
 वास  के  नियमितिकरण  के  लिए  पुत्र-वधू  पात्र  नहीं  है  ।

 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सेबानिबत्त  होने  बाले  सरकारो  कर्मचारियों  के  आशितों  को  सरकारी
 आ्राबास  मिवर्सित  करना

 8977.  भ्री  गंगा  चरण  लोधो  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सेवानिवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  के  आश्वितों-विधवाओं  के  अनुकम्पा  के

 आधार  पर  सेवा  में  आने  के  मामले  में  आवास  नियभित  करने  के  लिए  कया  नीति  निर्धारित  की

 कया  सम्पदा  निदेशालय  में  ऐसे  अनेक  आवेदन-पत्र  ब्ष  1987  से  लम्बित  पड़े

 :136



 26  1912  )  लिथश्वित  उत्तर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मन्त्रालय/विभाग-वार  ब्यौरा  कया

 क्‍या  यह  सन  है  कि  सम्पदा  निदेशालय  ने  हाल  ही  में  उक्त  आवेदकों  को  क्वार्टर  खाद्य
 करने  के  नोटिस  जारी  कर  दिए

 क्‍या  सरकार  का  विधवाओं  के  मामले  में  क्वार्टर  नियमित  करने  के  लिए  मौजूदा  नीति  की
 समीक्षा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहूरो  बिकास  मंत्री  म्‌रासोलो  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तपा
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 भारतोध  चिकित्सा  पद्धति  के  केस्त्रोय  सरकार  स्वास्थ्य  योजगर३
 आओवषधालयधों  में  परा-मेडिकल  स्ठाफ

 8978.  श्री  रामजी  लाल  सुमन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  एलोपैथी  औषधालयों  तथा  भारतीय  चिकित्सा
 पद्धति  और  होम्योपैथी  चिकित्मा  पद्धति  के  औषधालयों/एककों  में  मेडिकल  ओर  पेरा-मेडिकन्न  स्टाफ
 उपलब्ध  कराने  के  मामले  में  अलग-अलग  मानदण्ड  अपनाए  जाते  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  विषमता  को  समाप्त  करने  तथा  सभी  चिकित्सा
 पद्धतियों  के  औषधालयों  में  समान  आधार  पर  स्टाफ  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कया  कदम  उठाने  पर

 ऊर्ला  मंझो  तथा  नरघर  विमानम  संत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  के  एलोपैथिक  और  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  के  औपधालयों  में  चिकित्सा  और
 चिकित्सा  के  कमंचारियों  की  तैनाती  कमंचारी  निरीक्षण  एकक  प्रतिमानों  के  अनुसार  को  जाती है
 कि  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  और  होम्योपैथी  की  यूनिटें  एलोपंथिक  औषधालयों  के  अंग  के  रूप  में  कार्य
 करती  हैं  और  ऐसी  यूनिटों  के  लिए  कमंचारी  निरीक्षण  एकक  के  पुथक  मानदष्ड  नहीं

 (a)
 यह  प्रश्न  नहीं

 उठता

 8979.  श्री  कुसुम  कृष्ण  सूति  :  क्‍या  ह्लाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 भाश्तोीय  खाद्य  निगम  को  कितनी  स्वायत्तता  प्राप्त  है  और  किस  प्रकार  कीं  स्वायत्तता
 प्राप्त
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्यों  में  नागरिक  पूर्ति  निगम  के  प्रभावी  रूप  से  कार्यकरण  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  भारतीय  खाद्य  निगम  के  काय्यंकरण  की  समीक्षा  करने  का  विचार  है  ताकि  इसके
 द्वारा  अपने  संचालन  कार्यों  पर  ब्यय  की  जाने  वाली  भारी  धनराशि  का  मूल्यांकन  किया  जा

 यदि  तो  इसकी  समीक्षा  कब  तक  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  कार्यवाही  न  किए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 साज्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूजन  जंसाकि  खाद्य
 निगम  1964  में  व्यवस्था  भारतीय  खाद्य  निगम  का  सामान्य  निदेशन  और  उनके
 कार्यों  तथा  कारोबार  का  प्रबन्ध  निदेशक  मण्डल  में  निहित  यह  बोर्ड  नीति  विषयक  मामलों  के  बारे
 में  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्देशों  के  अनुसार  कार्य  करता

 से  भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्यों  के  नागरिक  आपूर्ति  निगमों  के  कार्य  समान
 नहीं  भारतीय  खाद्य  निगम  की  परिचालन  लागत  की  समीक्षा  करना  एक  निरन्तर  प्रक्रिया

 औद्योगिक  लागत  ओर  मूल्य  ब्यूरो  से  निगम  के  परिचालनों  की  लागत  लेखापरीक्षा  करने  के
 लिए  कहा  गया

 विदेशों  में  तोकरी  के  लिए  जाने  वाले  लोगों  को  संख्या

 8980.  क्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  क्रम  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रतिवर्ष  कितने  लोग  नौकरी  के  लिए  विदेश  जाते  और

 इनमें  से  स्नातकों  की  संद्या  कितनी

 असम  एवं  कल्याण  मंत्रो  राम  बिलास  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  नीचे
 दिए  गए  व्यक्तियों  ने  उत्प्रवासी  संरक्षियों  के  विभिन्‍न  कार्यालयों  से  विदेशों  में  रोजगार  प्राप्त  करने  के
 लिए  उत्प्रवास  अनुमति  प्राप्त  की  :--

 1987  1,25,356

 1988  —  1,69,888
 1989  न

 1,25,786

 स्नातकों  को  उत्प्रबास  अनुमति  लेने
 की  आवश्यकता  नहीं  होती  ओर  इसलिए  यह  सूचना

 नहीं  रखो  जाती

 केसत्रीय  लोक  मिर्माण  विभाग  द्वारा  कारों/लोपों  को  लरोद

 8981.  भी  हरोश  राबत  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  कारें  और  जीप  खरीदने  की  ऐसी  प्रक्रिया  है  कि  इनकी
 लागत  परियोजनाओं  पर  हो  रहे  निर्माण  कार्यों  के  खाते  में शामिल  कर  ली  जाती
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 कया  इन  वाहनों  का  प्रयोग  उक्त  निर्माण  कार्यों  में
 लगे

 निरीक्क  कर्ंचारी  अथवा  अभ्य
 कमंचारी  ही  करते  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ;

 क्‍या  ऐसी  परियोजनाओं  के  इन  निर्माण  कार्यों  के  लिए  मोटर  पिक-अप-बैन  और

 ट्रक  अधिक  उपयोगी  रहते  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  प्राधिकरणों  ने  बर्ष  1985  से  1988  की*
 अवधि  के  दोरान  परियोजना  से  सम्बन्धित  निर्माण  कार्यों  तथा  अन्य  कार्यों  के  लिए  कुल  कितनी  कारें

 मोटर  पिक-अप-बन  और  ट्रक  खरीदे  हैं  ?

 शहरो  थिकास  मंत्री  म्रासोलो  :  नहीं  ।  निर्माण  कार्य  के  अनुमान  में
 इस  प्रकार  के  वाहनों  के  लिए  विशिष्ट  प्रावधान  होने  की  स्थिति  के  सिवाय  केम्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 में  कारों  ओर  जीपों  की  खरीद  के  लिए  इनकी  लागत  को  निर्माण  कार्य  के  अनुमान  में  शामिल  करने  की
 कोई  प्रक्रिया  नहीं  है

 हां  ।

 नहीं  ।

 कार  22

 जीप  106

 पिक-अप  वंन/मारुति  बेन  15

 मो2र  साइकिल  --

 ट्रक  9

 योग  :  152

 सरकारी  आबासों  को  नियमित  करता

 8982.  भ्लो  सदन  लाल  खुराता  :  क्या  शहरो  बिकास  अंज्री  सरकारी  आवासों  को  नियमित

 करने  के  बारे  में  9  1989  के  अतारांकित  प्रएन  संद्या  3156  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सम्पदा  सेबानिवुत्त  सरकारी  कर्मचारी  के  आश्रितों  के  लिए  सरकारी

 आवास  नियमित  करने  के  मामले  में  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मीति  का  सभी  मामलों  में  पालन  नहीं
 करता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ऐसे  मामलों  में  आवंटन  नियमित  न  करने  के  क्‍या  क

 क्रमंचारी  का  आश्रित  उसको  सेवा  निबत्त  के  तीन  बर्षों  की  अवधि  के  सरकारी  सेवा  में  नियुक्त
 किया  जाता  है  अथवा  प्रतिनियुक्ति  पर  नियुक्त  होता



 बिकिते  16  $9990'

 —_——  कफ

 शत  कीन  क्यों  के  दीरान  ऐसे  जामझों की  संख्या  कितनी  है  श्षिस  बर  कोई
 बाही  नहीं  की  गई  है  ओर  वे  लम्बित  पड़े  हैं  ओर  इसके  क्या  कारण  और

 ६)  क्या  सरकार  का  इस  शम्बन्ध  में  तीति  की  पुनरीक्षा  करने  का  विचार है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्री  मुरासोली  :  से  सूचना  एकश्र  की  जा  रही  है  तथा
 खंधा  पर  रख  ती

 नीति  का  कोई  पुमरीक्षण  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 आवास-परिथतंन

 भी  मध्य  स्तल  खुराना  :  क्‍या  शहरी  विक्षास  भंत्री  यह  कक्‍ताने  की'कृपा  करेंगे  कि  :

 बंया  तकनौकी  कारणों  से  आवास  परिवतंन  को  मंजूरी  देने  के  बारे  में  निर्धारित  नौंति के
 उल्लंघन  के  कई  मामले  उनके  मन्त्रालय  के  ध्यान  में  लाए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 शहरो  क्किसस  मंत्रों  मुरासोलो  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा

 सभा  पटल  पर  रखश्च  दी  जाएगी  ।

 खानायदोश  जनजातियों  का  पुन॑थास

 8984.  भी  बस्बसह  जाटथ  :

 शी  गोपाल  पच्चेरवाल  :
 डा०  बंगालो  सिह  :
 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 क्या  अ्रस  अंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  खानाबदोश  जनजातियों  को  स्थायी  रूप  से  बसाने
 कैतिंचिएं  उंठोए  गंए|उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 अम्त  और  कल्याण  मंत्रों  राम  बिलास  :  खानाबदोश  जनअ्यतिसों  के  रूपर्रई
 बम्दोबस्त  के  लिए  कोई  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  नहीं  है  और  यह  एक  राज्य  विषय

 अंक्लादेश  के  साथ  गंगा-अल  का  अंदधारा

 ]

 8985.  क्री  माधघयराय  सिधियां  !

 करी  कौ०  भरत  रेहडो  :

 अल  संसाधन मंत्री  यहू  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :



 26  1912  लिखित  एत्तरे
 जज  लीन  ल्‍अपापनयान  अीपानज जाती  न  भ+  ५+++++

 संश्कार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  फि  फरक्का  बांध  में  बंगलादेश  के  साथ  गंगा

 जल  के  बंटबारे  के  मामले  पर  कोई  निर्णय  न  लिए  जाने  के  कारण  कलकता  पक्तत  के  लिए  शब्भौर  संकट

 होने की  सम्भावना  बढ़ती  जा  रही  और

 |  यदि  तो  इस  मामले  को  सुलझाने  के  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उऊको का  क्चिर

 है  अथवा  उठाए  गए  हैं
 !

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मनुभाई  :  नहीं  ।

 इन  दो  देशों  से  सचिवों  की  संयुक्त  समिति  को  भ्रस्ताव  तैयार  करने  का  कार्य  सौंपा  गया

 जिन्होंने  अपनी  पहली  बंठक  18-4-1990  को  आयोजित  की  ।

 वस्त्र  उद्योग  द्वारा  अजित  विदेशों  मृत्रा

 8986.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मृति  :

 क्रो  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभट्ट  :

 कया  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कपास  उत्पादों  के  लिए  सहकारी  विपणन  ओर  प्रोसेतिग  सुविधाएं  जेसी  सहकारी
 व्यवस्था का  विकास  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 गत  तीन  वर्षों  ओर  चालू  मौसम  के  दोरान  बस्त्र  उद्योग  ने  वर्ष-वार  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 अजित  की  है  तथा  इस  शम्बध्ध  में  कौनसा  राज्य  प्र  थम  स्थान  पर

 बस्त्र  मंत्रो  ओर  खरा  अ्रसंल्करण  उदच्योश  भंत्रो  शरद  :  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बल्त्र  उत्पादों  पटसन  और  हस्तशिल्प  शामिल

 €०

 1987-88  3785

 1988-89  4365

 1989-90  64686

 स्रोत  :  वस्त्र  निर्यात  संवधंन  परिषद/केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  राज्यवार  आंकड़  नहीं  रखे  जाते  ।

 राजस्थान  सें  खाद्याम्त  का  सड़ना

 8987.  श्रो०  रासा  सिंह  राबत  :  क्‍या  ल्ाद्य  ओर  नागरिक  पृति  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 16  1990

 रा  कखपस  “  न्‍  अमन भ"ह मम  नमन  न  नमक  मनमममनननन  सननननभभगभगरगग-न+नमऊमननन

 राजस्थान  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कितने  भांडागार  3  और  वहां  प्रत्येक  शाला  में

 कितने  अधिकारी  ओर  कर्मचारी  कार्यरत

 कया  सरकार  को  राजस्थान  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  खाद्चान्न  के  सड़ ने  के

 बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कायंवाही  की

 साश  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  नाथ्‌  राम  :  से  सूचना  एकत्रित  की  जा

 रही  है  ओर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 साड़ो  के  देशों  से बापस  आने  बाले  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  राष्ट्रीय  निधि

 8988.  भ्री  थालेश्बर  यादव  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खाड़ी  के  देशों  से  वापस  आने  वाले  लो  गोंके  पुनर्वास  के  लिए  कोई

 राष्ट्रीय  निधि  स्थापित  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 अ्म  एथं  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  नहीं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  नीतियां  बनाने  का  कार्य  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  का  है  ।

 ऊपरी  कृष्णा  परियोजना  को  विश्व  बेक  से  सहायता
 चु

 8989.  श्रौमती  बासबराजेश्यरो  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बेंक  ऊपरी  कृष्णा  परियोजना  के  दूसरे  चरण  के  अन्तगंत  पांच  परियोजनाओं  के

 लिए  घन  देने  को  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  विश्व  बैंक  कुल  कितनी  सहायता-राशि  प्रदान

 जिन-जिन  परियोजनाओं  के  लिए  इस  घन-राशि  का  उपयोग  किया  उनका  ब्योरा
 कया  और

 इस  सहायता-राशि  के  कब  तक  मिलने  की  संभावना  है  ?

 छल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  मनुभाई  :  विश्व  बेंक  सहायता  हेतु
 राज्य  सरकार  से  कृष्णा  परियोजना  के  दूसरे  शीर्षक  के  अन्तगंत  कोई  परियोजना  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 ता  तनतिया न  +.  |  _.

 सकान  निर्माण  ऋण  की

 8990.  भी  रीत  लाल  प्रसाद  धर्मा  :  क्‍या  शहरो  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकारी  कमंचारियों  की  सेवानिवृत्ति/स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति  क ेसमय  इनकी  ओर
 बकाया  मकान  निर्माण  ऋण  की  राशि  एकमुश्त  बसूल  कर  ली  जाती

 यदि  तो  क्या  इससे  इन  कर्मचारियों  पर  भारी  वित्तीय  बोझ  पड़ता

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कल्याण  उपाय  के  रूप  में  सेबानिबत्त  सरकारी  कर्मचारियों  की
 पेंशन  से  मकान  निर्माण  ऋण  की  बकाया  राशि  की  बसूली  आसान  किश्तों  में  करने  के  लिए  कोई  सुविधा
 प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  थिकास  संत्री  भ्रासोली  :  हां  ।  केवल  20  बर्ष  से  कम  सेवा  वाले
 सरकारी  कर्मचारियों  के  मामले  सेबा-निवुत्ति  के  समय  बकाया  गृह  निर्माण  अग्रिम  तथा  उस  पर
 ब्याज  को  मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति  उपदान  की  राशि  में  समायोजित  किया  जाता

 यह  एक  कल्याणकारी  उपाय  है  जिसके  द्वारा  एक  सरकारी  कर्मचारी  अपनी  सेवा  के

 दौरान  वसूली  की  निम्नतम  मासिक  किश्तों  के  साथ  गृह  निर्माण  अग्रिम  की  एक  उच्चतर  मात्रा  प्राप्त

 कर  सकता  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (2)  सेवानिवृत्ति  के  पश्चात  मासिक  पेंशन  से  बसूली  सम्भव  नहीं  कर  न्‍्रोंकि  इस  पेंशन

 1871  की  धारा  12  का  उल्लंघन  है  ।

 गहरे  सभह  में  मछली  पकड़ने  में  व्यापारिक  गहों  रुचि  दर्शाता

 8991.  भी  के०  एस०  राज  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  लंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  कुछ  बड़े  ध्यापारिक  गृहों  ने
 समेकित  मात्स्यिकी  बिकास  परियोजनाओं  की  स्थापना

 करके  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़  ने  में  रुचि  दर्शाई  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्ञ  संत्रो  और  खास  प्रसंस्करण  दचचोग  लंत्री  शरद  :  और  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 पर  रख

 दी
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 अंगंलोरे  मे  सर्भुलर  रेंले

 8992.  भरी  जगादंन  पुजारी
 :  वया  शहरी  विकास  मंत्री यह  बताने कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  कलकत्ता  की  तरह  बंगलौर  नगर  में  सर्कूलर  रेल  चलाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहर  दिकाझ  क्री  भ्रासोसो  :  ओर  ऐसा  कोई  फ्रस्ताक  विक्ष  साध्षीम
 नहीं  है  ।

 रेलवे  योजना  के  अन्तर्गत  सभी  महानगरीय  परिबहृुत  योजत्ताभ्ो ंके  लिए  सतह  पंचवर्षीय
 योजना  में  केवल  400  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  थी  और  इसलिए  कोई  नई  योजना  आरम्भ
 करना  सम्भव  नहीं  था  ।  >

 राजस्थान  में  रण  चींतीं  मिले

 8993.  श्रौंगुलाब  चस्द  कष्टारिणा  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्रों  यहे  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :  ॥॒

 राजस्थान  में  चीनी  मिलों  का  ब्यौरा  क्या

 राज्य  में  रुण्ण  चीनी  मिलों  का  ब्यौरा  क्या

 इन  रुग्ण  मिलों  को  अ्थंक्षम  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  कै  औरਂ

 रुग्ण  मिलों  के  कामगारों  की  क्षतिपूर्ति  किस  प्रकार  से  करने  का  विज्दर  हि
 खाद्य  ओर  मागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  राम  पूलन  :  से

 15-4-90  को  राज़्स्काब  राज्य  में  3.  कीनी  फंकिदरयां  संस्ाापित  थी  ।  इन  फंकिटुयों  को  स्थिति  और  उनकी
 संस्थापित  क्षमता  निम्न  प्रकार  है  :

 स्थिति  संस्थापित  क्षमढढ

 सं०

 1.  भुपालसागर  संयुक्त  क्षेत्र  1500

 2.  श्री  गंगानगर  सबंजनिक  ध्वज  1016

 3,  केसोसब्रपाठस  ख्रहकारी  क्षेत्र  1250
 अ+न-++-ज५७०-अन्‍्यककन

 चीनो  फंक्ट्री  की  रुण्णता  विभिन्‍न  कारकों  पर  आधारित  जिसमें  गन्ने  की  तकनीकी
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 व  प्रबन्धकीय  संयंत्र
 का  आकार  ब  स्थिति  कुछ  अन्य  कास्क  भी  शामिल  चीनी

 फैक्ट्रियों  की  रुणता  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  गन्ना  विकास  और  आप्ुनिर्क कोक रण/पुनर्वास  कार्यों  के लिए  आसान  शर्तों  पर  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करा  रही  है  ।  का

 कोचोन  में  भडिका  रेल

 हक  अषऔन

 8994.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंधी  कतसने  की  कमा  करेंगे  कि  :
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कोचीन  में  मुद्रिका  रेलब्रे  के  लिर्माण  के  लिए  केरल  सरकार  से

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या-क्या  कार्यवाही  की

 शहरी  बिकास  भुराप्नोली  :

 प्रश्त्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  अस्पतालों  में  केख्रीप  सरकाश  स्थास्ण्य,पोलता
 लाभाषियों  का  उपचार

 8995.  श्री  रामशोलाल  सुमन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिख्यर  मंत्सी  में
 पैथी  और  यूनानी  अस्पताल  के  बारे  में  28  1990  के  बतांग्राकित  ५्र  संख्या  2502 के  सम्बस्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  उत्तर  के  अनुबन्ध  में  उह्लिलित  अस्पताल्नों  की  सेड़ाएं  केज़्द्री़  स्वास्थ्य  योजना
 के  लाभावषिग्नों  हारा  प्राप्त  क्रिए  जात़े  की  प्रक्रिया  क्‍या

 कमा  के०  स०  स्व्रा०  यो०  ओऔषध्रालयों  की  बिकित्सा  अधिकारी  इन  अस्पतालों  के  लिए
 मामले  भेज  सक़ले  जंसकि  दा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  और  सफदरजंग  अस्पताल  मामलै  में
 किया  जाता  और

 यदि  तो  के०  स०  स्‍्वा०  यो०  का  कोई  लाभार्थी  डा०  राम  मनोहर  भोहिया
 अस्पताल  ओह  सफद  रजत  अस्पताल  के  अलावा  अन्य  सरकारी  अस्पतालों  की  सेबाएं  किस  प्रकार  प्राप्त
 कर  सकता  है  ?

 ऊर्शा  मंत्री  मथा  मागर  बिसानन  संत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :
 से  केसीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभार्थी  औषधालयों  के  चिकित्सा  अधिकारियों  द्वारा  भेजने  पर  केसीय
 सरकार  सरकार  और  नगर  निगम  के  अस्पतालों  से  चिकित्सीय  सुविधाओं  का  लाभ  उठा  सकते

 हैं  ।  निजी  और  रेफरल  अस्पतालों  से  चिकित्सीय  सुविधाओं  का  साभ  उलने  के  लिए  सक्षम

 कारी  की  पूर्वानुमति  लेना  आवश्यक  होता  है  ।
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 ड्िक्स  स्टिल  आन  सेलਂ  शीर्षक  से  समाचार

 8996.  श्री  थो०  श्रीनिबास  प्रसाद  :
 क्री  शिव  शरण  धर्मा  :

 थी  आर०  एन०  राकेश  :

 क्री  साणिक  राव  होडल्या  गाबीत  :

 भ्री  एम०  थो०  चस्शेलर  भूति  :

 भरी  पी०  भरसा  रेडडो  :
 श्री  डो०  एम०  पुट्टे  गोड़ा  :
 भरी  प्रताप  राव  बो०  भोसले  :

 को  वासनराव  सहाडोक  :

 प्रोण  सावित्री  लक्षमणन  :

 क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  18  1990  के  टाइम्सਂ  में
 डििक्‍्स  स्टिल  आन  सेलਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  उन  निर्माताओं  का  उनके  शीतल-पेय  के  ब्रांड  नाम  सहित  ब्यौरा  क्या

 जिन्होंने  सरकार  द्वारा  प्रतिबन्ध  लगाए  जाने  के  बावजूद
 '  ब्रोमिनेटेड  वेजिटेबल  के  प्रयोग  से

 शीतल  पेय  बनाने  का  उत्पादन  बन्द  नहीं  किया

 यदि  तो  सरकार  इस  बारे  में  भविष्य  में  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही

 कया  इण्डिया  साफ्ट  ड्िकक्‍्स  मंन्पुरफक्चरंस  एसोसिएशनਂ  ने  सरकार  से
 वेजिटेबल  आइलਂ  के  प्रयोग  में  कुछ  महीने  और  छूट  दिए  जाने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  संत्री  आरिफ  मोहम्मद
 :

 हां  ।

 और  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी
 कर  दिए  गए  हैं  कि  देश  में  विनिभित  तथा  बेचे  जाने  वाले  शीतल  पेय  तथा  अन्य  खाद्य  उत्पाद  15-4-90
 के  बाद  से  श्रोमिनेटेड  वेजिटेबल  आइल  के  प्रयोग  से  मुक्त  हों  ।

 हां  ।

 (४)  सरकार  ।5  1990  के  पश्चात  समय  बढ़ाने  के  लिए  सहमत  नहीं  हुई  ।

 लाह-अपसिभ्रण  लिवारण  नई  दिल्‍लो  द्वारा  मारे  गए  छापे

 8997.  श्री  घोी०  झीमियास  प्रसाद  :

 को  एम०  थो०  चमाशेखर  सति  :

 कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संद्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कननन--नमम-म-ननननाा  हल  दा  लत  जनजकिजन जिन  6०2०  अननािनगभगभगजन  नी  तन  आन  tn  जल

 क्‍या  खाद्य  अपमिश्रण  दिल्लो  दिल्ली  थोक  बविक्रेताओं/निर्माताओं  के
 परिसरों  पर  छापे  मार  रहा

 यदि
 तो

 1990  से  अब  तक  थोक  बिक्रेताओं/निर्माताओं  तथा  फुटकर  विक्रेताओं
 से  क्रमशः  कितने-कितने  नमूने  उठाए  गए  और

 सरकार  ने  थोक  बिक्रेताओं/मिर्माताओं  पर  छापे  मारने  के  लिए  आगे  ओर  क्या  कार्यवाही
 करने  का  विचार  किया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  तथा  नागर  बिसानन  संत्रो  आरिफ  सोहम्भद  :  से  दिल्‍ली
 प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  इस  प्रकार  है  :--

 दिल्ली  प्रशासन  का  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  बिभाग  दिल्ली  में  थोक  विनिर्माताओं
 प्रौर

 खुदरा  विक्रेताओं  पर  पहले  से  ही  छापे  मार  रहा  इस  विभाग  के  प्रवर्तन  स्टाफ  द्वारा
 1990  से  उठाएं  गए  विभिन्‍न  खाद्य  पदार्थों  के  नमूनों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  ।

 नी  न  नचा+ि++ਂ

 महीना  थोक  विक्रेता  विनिर्माता  खुदरा  बिक्रता  कुल

 जनवरी  10  19  68  97

 फरवरी  02  08  43  53

 मा  08  05  26  39

 अप्रेल  06  14  22  42

 दिल्‍लो  में  राशन  कार्ड

 8998.  भी  गुलाब  चन्द  कटारिया  :  क्‍या  ख्ाद्ध  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  ब्ं  1981  की  जनसंख्या  की  अपेक्षा  दिल्ली  में  राशम
 की  सुविधा  प्राप्त  करने  वाले  ब्यक्तियों  के  राशन  का्डों  में  लिखी  हुई  यूनिटों  की  संख्या  अत्यधिक

 यदि  तो  वर्ष  1981  में  दिल्ली  में  राशन  काड्ड  यूनिटों  की  संद्या  और  दिल्ली  की
 संख्या  कितनी  थ॑

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  एक  व्यक्ति  विभिन्‍न  स्थानों  पर  राशन  काड़ों  में  अपना  नाम  दर्ज
 करवा  लेता  ओर

 यदि  तो  इस  प्रक्रिया  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्ताज्य  ओर  नागरिक  पृति  भंत्रो  नायू  राम  :  और  1981  की  जनगणना
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 के  अनुसार  दिल्ली  की  आबादी  62,28,406  जबकि  3  को  राशन  का्डों  के  अन्तर्गत
 1३3,३35,४09'  ध्यक्ति  दर्ज  थे  ।

 यद्यपि  एक  ही  व्यक्षित  द्वारा  ह्रूठी  घोषणाएं  प्रस्तुत  करके  एक  से  अधिक  स्थान  पर  राशन

 कार्ड  में  अपना  नाम  शामिल  करवाए  जाने  की  सम्भावना  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  तथापि

 दिल्ली  प्रशासन  ने  कहा  है  कि  लाभानुभोगियों  की  संब्या  अधिक  इस  कारण  से  है  क्योंकि  काडड  धारकों

 हरा  कंत्ी  जॉंद  में  अपने  निबास  बिता  अपने  राशन  कार्ट  वापिस  किए शव  कल  किए  अए  हैं  ।

 झूठी  सूचना  देकर  घोषणा  करके  थाद्य  कार्ड  प्राप्त  करना  या  उसमें  नाम  शांमिल  करवाना
 क्ल्ली  प्रशासन  द्वारा  बढ़ी  हुई  यूनिटों  की  छंटाई  करने  लिए  पर

 घर  जाकर  खाद्य  कार्डो  की  जांच  की  जाती  गत  तीन  वर्षों  के  दौराभ  क्लाए'गरਂ  ऐसे  अभिवात्रों

 7479  बाद  कार  जिनमें  61,114  अनाज  की  तथा  36,230  चीनी  की  यूनिटें  के  काडों
 को  रह  कर  दिया  गया  क्‍योंकि  ये  का्डंधारक  बताए  गए  पतों  पर  निवास  करते  नहीं  पाए  गए  ।

 चिकित्सकी  के  विदेश  पलायन  से  अल्पतालों  में  लिफित्सकों  की कमी

 8999.  श्री  शुसाव'चम्द  कटारिया  :  क्‍या  स्क्तस्थ्य  ओर  पक्चिर  कश्श्ाण  मंत्रो  यह  बताने-को
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  काफी  संख्या  में  चिकित्सकों  के  विदेश  पलायन  से  देश  के  अस्पतालों  में  चिक्रित्सकों
 की-कमी  हो  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  चिकित्सकों  पर  जो  विदेश  पल्लायन  करना  चाहते  क्विश
 जीने  हेत  पारपत्र  जारी  करते  समय  उनकी  शिक्षा  पर  व्यय  हुई  सम्पूर्ण  छनतराशि  जमा  करने  की
 शर्त  खगाने  का  ओर

 यदि  तो  इसे  कब  तक  लभू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  तथा  नागर  विमानन  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 थीग-संस्थानों  को  सहायता

 9000.  भो  असस्त  साठे  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याभ  मंत्री  यह  बताने  करेंगे
 किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  संस्थान-वार  और  वर्ष-वार  प्रत्येक  श्वीग  केसतर/संस्थान
 को  अनुदान  सहायता  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया

 क्‍या  सरकार  की  जानकारी  में  इस  सम्बन्ध  में  अनियमितता  की  जाने  के  बारे  में  कोई
 शिकायत  आई
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 फससइ--+ ......  जज  ््

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कर्मतरद्धी  को  यई  है/करने  का  विचार  किया  गया

 ओर

 वर्ष  1990-91  में  कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किया  गया  है  ?

 डर्जझा  भंजो  सत्रा  सागर  जिमानन  मंत्री  अआरिफ  भीहल्मत  :  योग  और  प्राकृतिक
 चिकित्सा  में  अनुसंधान  करने  के  लिए  स्वयंसे  वी/निजी  संस्थानों  को  प्रत्येक  भाग॑ले  के  गुणावगुण  के
 आधार  पर  केन्द्रीय  योग  और  प्राकृतिक  जबिकित्सा  परिप्रद  के  जरिए  सक्कय्ता  अचुदान  दिया

 जाता है  ।  पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  महाराष्ट्र  राज्य  के  क्रिसी  भी  योग  केस्द्/इंस्थान को

 अनुदान  नहीं  दिया  गया  था  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 इन  केन्द्रों  को  सहायता  अनुदान  देने  के  प्रयोजनाथं  कोई  विशेष  बजट  आबंटन  नहीं  किए
 जाते

 आबिद  हुसेन  सपम्रिल्लि  को  सिफारिश

 9002.  भ्री-असम्त  घधाठे  :

 श्री  प्रकाश  फोको  ब्रह्मभट्ट  :
 ही  केलाश  सेघथाल  :

 ०  जे०  राजया  :

 क्या  ऋण  अंधो  हफक  रथा-क्षेत्र  फे-सम्कध  भें  आलिद  हसेन  समिति  की शिफॉरिश'के  बारे  में
 14  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  350  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  अह  बतामे की  क्षमा  करेंगे ॥

 क्‍या  1985  की  वस्त्र  नीति  के  कार्यान्वयन  की  पुनरीक्षा  के  लिए  आबिद  हुसेन की
 अध्यक्षता  में  गठित  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  और

 रा

 रिपोर्ट  पर  किस  चरण  में  विचार  हो  रहा  है/कायंवाही  हो  रही  स्का  रकछ्वारा  इस
 पर  कब  तक  कार्यबाहीਂ  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 बस्त्र  मंत्री  भोर  खात्त  प्रसंस्करण  उल्लोम  मंडो  शरद  :  हां  |

 कस्त्र  मन्‍्णालय  रिपोर्ट  पर  विचार-विमर्श  हुआ  पहले  कदम  के  बतौर  झड़  निर्षय
 खिका  क्या  कि  इस  लिपोर्ट  को  अंग्रेजी  और  हिन्दी  में  मुद्रित  करवाया  जाए  तथा  इसकी  पर्थाप्त  अकियां
 संत्द  बबनए के  यਂ  में  रखो  जाए  तथा  साथ  ही  इसे  आम  जनता  में  बिक्री  के  लिए  रिलीज  किया

 जाए  ताकि  आबिद  हुसेन  समिति  द्वारा  किए  गए  प्रस्तावों  पर  धभ्यापक  विचार  किया  जा  सके  ।  इस  प्रकार
 सरकार  को  इसके  क्ियान्यमन-अथवा  अन्यथा  कार्रवाई  करने  से  पहले  इसश्वम्बता'में  कर्काप्सि  '  प्रतिक्रिया
 मिल  जाएगी  । जे सकने

 गाल
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 ससंदा  घाटी का  पर्यावरणीय  विकास

 9003.  भी  प्रकाश  कोकों  श्रह्ममटू
 :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  विश्व  बैंक  पूरी  नमंदा  घाटी  के  पर्यावरणीय  विकास  के  लिए  भारत  को  ऋण  देने  को

 प्रक्रिया  आरम्भ  कर
 दी

 कया  इस  सम्बन्ध  में  विश्व  बेंक  के  उच्च  अधिकारियों  से  बातचीत  करने  के  पश्चात्‌  हाल
 में  बाशिगटन  से  कोई  शिष्टमण्डल  भारत  आया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  लिया  गया  अन्तिम  निर्णय  क्या  और

 नमंदा  धाटी  के  पर्यावरणीय  विकास  के  लिए  भारत  को  कुल  क्तिनती  धनराशि  प्रदान  की

 जाएगी  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मनुभाई  :  और  हां  ।

 और  परियोजना  प्रस्ताव  प्रारम्भिक  स्तर  पर  है  और  इसलिए  इस  समय  सम्भावित
 विश्व  बैंक  सहायता  का  मूल्यांकन  करना  संभव  नहीं

 केखोय  जल  आयोग  के  कर्मचारियों  के  स्थानास्तरण  सम्बन्धी  नोति

 9004.  भ्रो  हरीश  राबत  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  कर्मचारियों  के  स्थानान्तरण  सम्बन्धी  कोई  नीति

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  स्थानान्तरण  सम्बन्धी  नीति  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 द्््

 यदि  तो  इन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 जल  संसाधन  संज्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सनुभाई  :  हां  ।

 केन्द्रीय  जल  आयोग  की  स्थानांतरण  नीति  इस  संगठन  की  अनिवाय  आवश्यकताओं  में
 सामंजस्य  स्थापित  करने  तथा  कर्मचारियों  के  हित  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बनायी  गयी
 बारी  संघों  पदाधिकारियों  के  साथ  परामर्श  करके  इस  आयोग  ने  नीति  की  समीक्षा  की  थी  तथा  केन्द्रीय
 जल  आयोग  ने  समूह  ग  और  घ  कमंचारियों  के  लिए  1989  में  तथा  समूह  क  और  ख
 बारियों  के  लिए  1989  में  संशोधित  स्थानान्तरण  नीति  जारी  की  स्थामांतरण  नीति  की

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  मुख्य  विशेषताएं  निम्नवत्‌  हैं  :--

 ($)  एक  केन्द्र  से  दूसरे  केन्द्र  को  स्थानान्तरण  सब  मिलाकर  जहां  तक  सम्भव  हो  कम  से  कम
 किए  जाने
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 (7)  समूह  तथा  कामिकों  का  स्थानान्तरण  सामान्यतया  भारत  में  कहीं  भी  किया
 जा  सकता  समूह  और  कमंचारियों  का  प्रशासनिक  आकस्मिकता  पूरी
 करने  के  सिवाय  स्थानाम्तरण  सामास्यतया  नहीं  किया  जाना

 (ii)  जब  किसी  कर्मचारी  का  एक  स्टेशन  से  दूसरे  स्टेशन  को  स्थानास्तरण  करना  अपरिहाय॑े
 हो  तो  इसे  एक  स्थान  पर  लज्बी  अवधि  तक  लगातार  कार्य  करने  बाले  कर्मचारी  जैसे
 तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उचित  और  स्यायोचित  ढंग  से  किया  जाना

 (iv)  समूह  और  के  मामले  में  दो  वर्ष  तथा  समूह  ओर  के  मामले  में
 5  वर्ष  की  अवधि  में  अधिवर्षिता  की  आयु  प्राप्त  करने  पर  सेवानिबृत  होने  बाले
 चारियों  को  सामास्यतया  स्थानास्तरित  नहीं  किया  जाना

 (५)  जहां  तक  सम्भव  हो  स्थानांतरण  मार्र/अप्रैल  में  ही  किए  जाएं  ताकि  ऐसे  कमबारियों  के
 बच्चों  के  शैक्षिक  कार्यक्रम  में  कोई  व्यवधान  न

 (५)  किसी  ऐसे  स्टेशन  के  लिए  जहां  करंचारी  के  पति/पत्नी  जो  सरकारी  सेवा  में  हैं  तैगात
 कर  दिए  जाते  तो  उस  केन्द्र  पर  तैनाती  के  लिए  अनुरोधों  जहां  तक  सम्भव
 मान  लिया

 रा

 (५)  महिला  कर्मचारियों  को  सामान्यतया  गेर-पारियारिक  स्टेशन  पर  तैनात  नहीं  किया
 और

 कर्मचारियों  की  तेनाती/स्थानान्तरण  के  अनुरोध  के  आवेदनों  को  एक  रजिस्टर  में  नोट
 किया  जाएगा  तथा  उन  पर  उचित  तथा  न्यायोत्रित  तरीके  से  बिचार  किया
 जाएगा  ।

 और  स्थानाम्तरण  नीति  की  समीक्षा  करते  समय  कुछ  कर्मचारी  संधों  से  कुछ  आपत्तियां
 प्राप्त  हुई  थीं  जिन्हें  आयोग  ने  संशोधित  स्थानांतरण  नीति  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  ध्यान  में  रश्था

 केम्त्रीय  लोक  मिर्माण  विभाग  के  जलियर  इस्जोलियरों  की

 हड़ताल  को  अथधि

 9005.  भ्री  हरीश  रायत  :  कया  शहरी  विकास  घंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कामिक  लोक-शिकायत  और  प्रशिक्षण  मन्त्रालय  के  इस  सुझाव  के
 बावजूद  कि  हड़ताल

 अवधि  के  मामले  में  संवर्ग  नियन्त्रण  मन्त्रालय  द्वारा  इस  अवधि  को  बकाया  पड़े  अवकाशों  में  समायोजित
 किया  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  जूनियर  इन्जीनियरों  की  हड़ताल  की  अवधि  को  इसके
 बकाया  पड़े  अवकाशों  में  समायोजित  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 कया  दूर-संचार  मन्त्रालय  जैसे  कुछ  मस्त्रालयों  ने  हड़ताल  अवधि  को  बकाया  पड़े  अवकाशों
 में  समायोजित  कर  लिया  और
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 (२३,  गहि  केक  विश्यग  के  इन्‍्कीतियरों  फरे-क्ति  धेदआव  करने
 के  क्या  /

 शहरी  विकास  संत्री  मरासोसी  :  केम्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ

 इन्जीनियरों  की  को  कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण  ब्रिभाव्र  श्रिशिष्ट  . सलाह  पर  वेब  छूट्टी  के

 रुप  सम्से  नहीं  कि  ममन्नालयों/विज्ागों  कारक  नहीं  तो  वेतन

 नहींਂ  की  का  किस्म  जाएओसर  यह  कि  इस  अब्श्ति-को  मंजूही  देने  सहित  किसी

 प्रकार  से  शापम्रिल  नह्गीं  किया  जाए  ।

 मन्त्रालय  ने  कर्मचारियों  को  की  अवधि  को  देय

 छुट्टी  के  रूप  में  मानने  काः  तथा  से  किए  बिक्‍्त  अथवा  सरकार

 का  अनुमोदन  प्राप्त  किए  बिना  एक  विशेष  मामले  के  रूप  में  तत्कालीन  संचार  मन्त्री  के  अनुमोदन  से

 लिया  परन्तु-इस  निर्णब  को  इसी  प्रकार  की  नीति  अपनाने  के  लिए  मिसाल  नहों  बनाया  जाना  है  ।

 दिल्‍ली  में  ज़तरनाक  घोषित  फ्रिए  गए
 मकानों  का  आबंट्त

 9006.  क्री  ह ुरोश  राबत  :  क्या  शहरो  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ह्‌  हृ

 तिमास्थुर  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  दिल्ली  सेन्ट्रल  सकिल  ५!  द्वारा
 घोषित  किए  गए  कुछ  मकान  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  अपने  कमंचारियों  को  आबंटित

 कर  दिए
 यदि  तो  गत  तीन  वर्षਂ  के  दौरान  क्रमशः  कितने  मकान  घोषित  किए

 गए  और  ऐसे  कितने  मकान  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मच  को  आबंटित  किए

 7):  इन  मकानों  का  आबंटन  सम्पदा  निदेशालय  के  माध्यम  की  बजाय  स्वयं  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  द्वारा  ही  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  म्रालोलीਂ  :  नहीं  ।

 न  हो
 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शह्य  चिकित्सा  हारा  लिग  परिवतंत

 9007.  भी  नरसिह  राज  सूर्यंशो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कश्याणर  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  :

 क्‍या  सरकार  ने  शल्य  ज्िकित्सा  द्वारा  लिंग  परिदर्तत  के  कायीपतः  म्प्रमम्रों  कोई  अध्सएत
 किया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  प्राप्त  को

 इसका  बालकों  ओर  बालिकाओं  की  जनसंस्या  अनुपात  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?
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 ऊर्जा  संत्रो  तथा  नागर  बिसानन  संत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  नहीं  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 खनिज  तेल  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध

 9008.  भी  नरसिह  राज  सूर्यबंशी  :  कया  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  नियमों  के  अम्तगंत  निर्धारित  मानकों  के
 अनुसार  जिन  पदार्थों  में  खनिज  तेल  मिलाने  की  विशेष  अनुमति  दी  गई  उनके  अतिरिक्त  खाद्य  पदार्थ
 में  इस  तेल  के  किसी  भी  रूप  में  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  हेतु  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  नियमों  में  भी  संशोघन  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  मागर  बिसानम  संत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  जी  हां  ।

 और  प्रार्प  नियम  2  1990  के  सरकारी  राजपत्र  संख्या  में  जारी
 किए  गए  थे  जिनमें  खाख  अपमिश्रण  निवारण  1955  में  एक  अलग  उप-भियम  44  क  क  के

 जोड़ने  के  लिए  जनता  के  विचार  मांगे  गए  थे  जिसके  अन्तगंत  उन  खाद्य  जिनमें  परिशिष्ट
 में  निर्धारित  मानकों  के अनुसार  खनिज  तेल  मिलाने  की  अनुमति  को  छोड़कर  खनिज  तेल  मिले  खाश
 पदार्थों  की  बिक्रों  के  लिए  देना  या  किसी  भी  रूप  में  बिक्री  के  प्रयोजन  के  लिए  अपने
 परिसर  में  रखना  बजित  है  ।

 डिब्जा  अन्य  उपभोक्ता  उत्पादों  को  भांग

 9009.  श्ीसमती  बासथराजेश्वरी  :

 भी  जी०  एस०  बातधरालज  :

 क्या  खाह्  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डिब्बा  बन्द  उपभोक्ता  उत्पादों  की  मांग  में  काफी  बुद्धि  हुई

 यदि  तो  किस  प्रकार  के  उपभोक्ता  उत्पादों  की  मांग  में  बृद्धि  हुई  है  और  कितनी  बृड़ि

 हुई  और

 ऐसे  उत्पादों  की  मांग  में  विशेषरूप  से  कर्नाटक  में  और  बृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्री  और  साध  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्री  शरद  :  से  जितनी  सूचना
 उपशब्ध  एकत्र  को  जाएगी  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 लिशित  उसर  16  1990

 विपेले  सोशन  सम्बन्धी  सामले

 9010.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरो  :

 कभी  मआार०  एन०  राकेश  :

 भरी  अनबारो  लालें  पुरोहित  :

 थी  श्ो०  एस०  बातबराज  :

 क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  अंग्रेल  महीने  में  देश  के  विभिन्‍्म  भासों  में  बिबले  भोजन  सम्बन्धी  अनेक  मामलों  के
 स्कक्‍बार  अऋप्त  हुएं  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्‍या  और

 ऐसे  मामलों  की  पुनराबृत्ति  को  रोकमे  के  लिए  कमा  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  लथा  कर  विभातन  बँश्री  आरिफ  मोहस्मद  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 परिवार  कल्याण  विषय  पर  धविच्वार  गोध्ठो

 991 '.  शीलतो  बशसथ  रफ्जेश्बरो  :
 भी  बनधारी  लाल  पुरोहित  :

 थी  प्रताप  राज  जो  भोसले  :

 ही  जो  ०  एस०  वासचराज  :

 क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  14  1990  को  नई  दिल्‍ली  में  परिवार  कल्याण  विषय  हर  एक  विचार  गोष्ठी
 आयोजित  की  गई

 यदि  तो  इस  विचार  गोष्ठी  में  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा

 विचार  गोष्ठी  में  क्या-क्या  प्रमुख  सिफारिशें  की  और

 उन  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गयी  ?

 ऊर्जा  संत्रो  तथा  तागरें  विभानन  संत्रो  आरिफ  भोहंम्भेश  :  से  14  से  !
 1990  तक  गई  दिल्‍ली  में  भारतीब  चिकित्सा  संघ  द्वारा  परिवार  कल्याण

 के
 बारे  में  एक  राष्ट्रीय

 संगोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया  कुछ  मुख्य  सिफारिश  इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  परिबार  कल्याण  कार्यक्रम  समेकित  रूप  से  लोगों  से  सम्पर्क  स्थापित  कर  एक  बहुमुखी  सेवा
 प्रदान  करने  बाला  कार्यक्रम  हौना  इस  कार्यक्रम  में  महिलाओं  के  स्तर  में

 यरीबी  साक्षरता  में  सुधार  करने  सम्बन्धी  बातें  सम्मिलित  होनी  था  हि्‌

 (2)  वॉरबार  कल्याण  सेवाओं  में  पूरी  स्वास्थ्यं  परिर्चर्या  प्रक्ं+  ॥रणांसी  सम्मिलित  होगी  चाहिए
 जिसमें  मात्‌  पोषण  और  परिबार  कल्याण  पर  विशेष  जीर  दियां
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 (3)  वकच्चों  के  जस्म  में  अस्तर  रखने  संबन्धी  तरोकी  कौ  अपनेनि  के  लिए  न॑ब-दग्पैतियों  पर  और
 अधिक  जोर  दिया  आना  चाहिए  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  मुख-्सेब्य  गौलौ  सम्बन्धी  कौर्यंक्रेम  पर  भाचगिंकेता
 के  भाधार  पर  जोर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 (4)  परिवार  कल्पाण  कार्यक्रम  विशेषतौर  से  सुरुय-सेश्य  बोलियों  के  डपयोब  के  सिए  थोगों
 को  प्रेरित  करने  के  लिए  प्रचार  साधनों  का  ब्याफक  उपयोग  किया  जाना  चरपफपरहिए  ।

 (5)  इस  कार्यक्रम  के  का्यस्वियन  में  भारतीय  चिकित्सा  संध  के  संदस्यों  कों  और  अधिक  शौभिल
 किया  जाना  चाहिए  ।

 (6)  भारतीय  किकित्सा  श्रेंच  को  संगोर्कियों  दत्पारि  के  माज्ैण  से  अ्रसने  संबस्यों  को  शिक्षित
 करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  ओर  छुणिधाएं  दी  फनी  चाहिए  ।

 इस  संगोष्ठी  की  मुख्य  सिफारिशें  पहले  ही  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  की  कार्यनीति  का  एक  अंग
 बन  गयी  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  में  एक  बहु-आयामी  तथा  समेकित  रूप  से  लोगों  से  सम्पर्क
 स्थापित  करने  की  बात  सोची  गई  है  और  महिला  महिलाओं  का  रोजगार  इत्यादि
 लिवोजन  से  परे  जसे  कारकों  की  महत्ता  को  मास्यता  देती  है  क्योंकि  एनका  परश्चलंतता  शब्बस्शी  आचरण
 ब्र  भ्रमुख  प्रभाव  होता  इसी  प्रकार  परिवार  कल्याण  सेया  में  एक  पैकेज  को  बात  खोची  गनी  है
 जिसमें  पूरी  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदाय  सम्बन्धी  प्रणाली  शामिल  है  जिसमें  मातृ  और  शिशु  स्थास्थ्य
 चर्या  सम्बन्धी  कार्यक्रम  पर  विशेष  जोर  दिया  बच्चों  के  जन्म  में  अन्तर  रखने  बाली  विभिम्न
 विधियों  को  अपनाने  के  लिए  नव  दम्पतियों  को  इसके  अन्तर्गत  लाने  के  लिए  और  ज्यॉदा  और  भी  दिया
 जा  रहा  है  ।  मुरू  गोलियों  के और  अधिक  उपयोग  करने  के  प्रचार  के  लिए  सभी  म्रम्भव  प्रयास
 भी  किए  जा  रहे  हैं  ।  छोटे  परिवार  के  आदर्श  और  बच्चों  में  अन्तर  रखने  की  विभिन्न  विधियों  समेत

 मुख्य-सेब्य  गोलियों  की  स्वीकायंताओं  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  बहुं-प्रचार  संचार  कार्यतीति  शुरू  की
 गई  है  |  भारतीय  चिकित्सा  संघ  से  सम्बन्धित  डाक्टरों  को  इस  का्यक्रम  में  ओर  अधिक  शामिल  किया

 जाएगा  ।  भारतीय  चिकित्सा  संघ  को  अपने  सदस्यों  को  शिक्षित  और  प्रेरित  करने  के  लिए
 विशीय  सहायता  ओर  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  रही  सरकार  की  प्रयास  है  कि  राष्ट्रीय  परिवार
 कल्याण  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयम  में  स्वयंसेषी  संगंठगीं  और  संमाज  की  अहूत  बंड़े  पैंमाने  पर  शॉमिल
 करने  की  नीति  का  अनुसरण  करते  हुए  भारतीय  चिकित्सा  संभ  भोर  इसके  अ्षदंश्यों  को  शामिल
 किया  आए  !

 दिल्‍लो  में  उच्चित  दर  दुकानों  को  राशन  सामग्री  की  सणहपाई

 9012.  प्रो०  बिजय  कुमार  मल्होत्रा  :  क्‍या  खाद्य  ओर  न्तमरिक  गूँति  मंत्री  यहै  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 (+)  क्‍या  दिल्‍ली  में  विशेषरूप  से  टूरस्थ  क्षंत्रों  में  उच्चित  दर  दुकानों  के  मालिक  काफी  समय  से
 राशन  की  वस्तुओं  की  अपर्याप्त  सप्लाई  के  बारे  में  शिकायत  कर  रहे

 यदि  तो  गत  तोन  महीनों  के  वौराण  इस  सम्यस्ध  में  कितनी  शिकायत  प्रांप्त  हुई  हैं  कौर
 उन  पर  क्‍या  का्यबाही  को  गई  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 i$



 बाह  मोर  तागीरिर  हरि  तंगी  ताब  राम  /  ()  हे  /7/  में  क्री  उचित

 47  #  ककातों  को  गिनिहिप्ट  बाद  कसुनों  का  भावटत  उके  प्रात्त  प्रगीकृत  के  आधार  पर

 क्रिया  जाता  है  ।  दिल्‍ली  अशासन  यह  टुनिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाता  है  कि

 क्षेत्रों  तहित  सभी  उचित  दर  की  टुकानों  को  भापूरति  उक्तित  समय  पर  की  जाए  /  जब  कभी  भारतीय  बाद

 निगम  के  किसी  गोदाम  में  मजदूर  भन्‍्डारों  की  कमी  आदि  के  कारण  कोई  देरी  होती  टो  अन्य

 गोदामों  से  आपूर्ति  प्राप्त  करने  के  वास्ते  तत्काल  कदम  उठाए  जाते  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  कहा

 है  कि  मार्च  और  1990  के  महीनों  के  दोरान  भारतीय  ब्ाद्य  निगम  में  मजदूर  समस्या  के

 कारण  आपूर्ति  में  कुछ  देरी  हुई  थी  ।

 पोस्ट  प्रेजुएट  इस्टोट्यूट  आफ  मंडोकल  एण्ड  एज्यूकेशन  रिसर्च  के  जठरांत्
 शोध  बिजशञान  विभाग  का  कार्यकरण

 9013.  प्रो०  बिजय  कुमार  मल्होत्रा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  किः

 क्या  प्रतिष्ठित  डाक्टरों  की
 उच्चाधिकार

 प्राप्त  समिति  ने  पोस्ट  ग्रेजुएट  इन्स्टीट्यूट  आफ

 मैडीकल  एण्ड  एज्यूकेशन  रिसर्च  के  जठरांत्र  शोध  विज्ञान  विभाग  के  कार्यकरण  के  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्या  |

 क्‍या  दोषी  पाए  गए  व्यक्षितयों  के  विरुद  कोई  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  मनागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  हां  ।

 समिति  की  रिपोर्ट  में  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसंधान  चण्ड्रीगढ़  के
 जठरांत्र  रोग  विज्ञान  विभाग  के  कार्यकरण  के  निम्नलिखित  पहलू  भी  शामिल  हैं  :--

 1.  प्रशिक्षण  ओर  शिक्षण  कार्यक्रम

 2.  अनुसंधान

 3.  रोगोपरिचर्या

 4.  एम्डोस्कोपी  सेवाएं

 5.  जठरांत्ररोग  विज्ञान  की  सुपर  स्पेशलिटी  का  संस्थान  के  अन्य  विभागों  के  साथ  सम्बन्ध  ।

 6.  अस्तर  विभागीय  सम्बन्ध  ।

 ह  और  समिति  की  रिपोर्ट  पर  संस्थान  की  शासीनिकाय  की  !  7-6-89  को

 सह

 किया  गया  है  और  इस  निकाय  द्वारा  दिए  गए  निर्देशों  के  अनुसार  अनुबर्ती  कोरबा  को

 जा ॥
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 सई  दिल्‍्लो  सगर  पालिका  के  होम्योपजिक  डाक्दरों  को  बाहत  भत्ता

 9014.  भी  गंगाअरण  लोधो  :  क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  लंत्रो  यह  बतामे  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  होम्योपैथी  डाक्टरों  को  रोगियों  के  घर  जाकर  देख  ने

 की  अनुमति
 यदि  तो  क्‍या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  होम्योप॑थी  डाक्टरो  को  घर  जाकर  रोगी

 देखने  के  लिए  बाहन  भत्ता  मिलता  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ऊर्जा  मंत्रो  तथा  सागर  विमानन  संत्री  आरिफ  सोहम्म  द  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चूंकि  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  औषधालयों  के  लिए  9  होम्योपैथिक  डाक्टर  स्वीकृति

 किए  गए  इसलिए  डाक्टरों  के  लिए  रोगियों  के  घरों  का  दौरा  करना  सम्भव  नहीं

 गस्दी  बस्ती  हटाने  सम्बन्धी  योलता  के  अग्तर्गंत  मकानों
 का  लिर्माण

 9015.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  क्या  शहूरो  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 गन्दी  बस्ती  हटाने  सम्बन्धी  योजना  के  अन्तगंत  दिल्‍ली  में  अब  तक  कितने  मकानों
 का  निम/ण  किया  गया

 कया  सरकार  ने  मकानों  के  दखलकारों  को  पट्टाघुति  अधिकार  देने  का  निर्णय
 किया

 क्‍या  परिनिर्धारण  मूल्य  के  रूप  में  वाधिक  रियायती  किराए  की  बीस  गुना  राशि  निर्धारित
 की  गई

 यदि  तो  दिल्ली  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  स्थित  इस  मकानों  के  बाधिक
 रियायती  किराए  का  ब्योरा  क्या

 दिल्ली  में  बिभिस्न  क्षेत्रों  में  स्थित  इन  मकानों  के  दखलकारों  द्वारा  कितनी
 धनराशि  जमा  कराए  जाने  की  सम्भावना

 /  क्या  इन  दख्ालकार  है  उक्त  घमराश  जमा  करने  के  लिए  कोई  नोटिस  भेजे  बए

 और |  र्‌
 यदि  तो  इन  नोटिसों  में  उल्लिखित  प्रमराशि  का  अ्यौरा  क्‍या  है  ओर  यह  राशि  किस

 आधार  पर  निश्चित  की  गई  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्री  भुशांतौली  :  20489  ।

 हां  !  अतिक  मणका  रियों  को  छोड़कर  ।

 से  1980-81  |  से  पूर्व  निर्मित  टेनामेंट्स  के  सम्बन्ध  में  परिशोधन  लागत  ईकेलि।मिक
 लाइसेन्स  फीस  के  20  गुणा  पर  निकाली  जाती  है  तथा  उसके  बाद  निर्माण  किए  गए  टेनामेंट्स  के  लिए
 भूमि  की  अधिग्रहण  तथा  विकास  लागत  तथा  टेनामैंट  की  निर्माण  लागत  और  सामान्य  ऊपरी  ब्यय
 प्रभारों  के  संदर्भ  में  निर्धारित  की  जाती  परिशोधन  लागत  के  कालोनीवॉर  ब्योरै  संलग्न

 में  दिए  गत  इकेलासिक  लाइसैंस  फीस  के  कॉलोलीयार  ब्यौरे  में  दिए
 गए  हैं  ।

 (a)  पात्र  दखलकारों  को  भुगतान  के  नोटिस  बारी  किए  जाते

 भोटिल  में  उस्लिखित  राहत  में  सर्दरशोशन॑  भाभत  31-3-1985  तक  लक्लेश्स  फीस  का
 पिछला  बकाया  व्यक्तिगत  प्लस्बिंग  प्रभार  तथा  भूमि  की  कीमत  का  प्रतिशत  की  दर  से  वाधिक  भूमि
 किराया  शामिल  होता

 |

 परिशोधन  लागत  का  कालोकोीवार  ब्योरा

 क्रम  कालोनी  का  नाम  परिशोधन  लागत
 ०

 1  2  3

 1.  1980-81  से  पूर्थ  निभित  टेनासेंट

 1.  पन्‍त  नगर  825७0

 2.  ब्रह्मपुरी  7650

 3.  रेगरपुरा  7030

 4.  अमृत्कोर
 पुरी

 6900

 5.  रतन  नगर  7350

 6.
 क्षिसमिल  कालेगी

 5700

 7.  न्यू  मोतीनगर  टी०  सी०  7950

 8.  न्‍्यू  मोतीक्बर  825०

 9.  न्यू  मोतीनगर  9300

 10.  व्यू  भोतीनगर  11550

 11.  रंजीत गगर  12300
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 12.  रंजीत  नगर  चरणना

 13.  रंजीत  नगर

 14.  अंधा  मुगल

 13.  नेहरू नगर

 16.  नेहरू  नगर

 17.  इन्द्र  लोक

 19.  बानअम्बा

 20.  कालकाजी

 21.  एम०  एस ०  रोड

 22.  जी०  टी०  रोड  शाहदरा

 23.  संगम  पाक

 24.  एन०  जी०  रोड

 25,  लिलेक  नगर  वीपर

 26.  अहाता  केदा  र

 27.  चर्शशेखर  आजाद  कालोनी

 28.  अंन्द्रशेशर  आजाद  कोलोनी  बाग  कड़े  खां

 29.  बाग  कड़  स्वागी  दया  नतन्‍्द  कालोनी

 30.  पद  नगर

 31.  टी०  सी०  बागअम्बा

 32.  डी०  ए०  जी०

 33.  कठरा शीश  महल

 34.  गुडौर  बस्ती

 35,  गो

 36.  नेहरूँ गगर  पाकिट  फ्लेट
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 2

 37.  तुकंमान  गेट

 भू-तल

 टाइप-ए

 टाइप  बी

 टाइप  सी

 प्रथम  तल

 टाइप-ए

 टाइप  डी

 द्वितीय  तल

 टाईप  ई

 टाइप  एफ

 तृतीय  तल

 टाइप  ई

 टाइप  एफ

 1980-81  के  बाद  मिमित  टेनसामेंट

 160

 1.  संगम  पार्क
 2.  रघुबीर  नगर
 3.  एम०  एस०  रोड

 4.  सरांथ  रोयला

 5.  एन०  जी०  रोड  शिवाजी  कालोनी

 के  समीप

 6.  अलमेरी  गेट
 7.  जहांगोर  पुरी
 8.  कटरा  नवी  करीम  पहाड़गंज

 9.  गड़ौ  ब्लाक  सी
 10.  परांय  बस्ती
 11.  तिलक  बिहार

 16  1990
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 1  2

 12.  रंजीत  ए  ब्लाक

 13.  रघुबीर  नगर  सेक्टर  बी  तथा

 नेजैफै  गढ़  रोड

 14.  मादीपुर

 विधरण-2|

 1.  इकोनासिक  लाइसेंस  फोस  कें  कालोनौवार  ब्पौरै

 ऋण  कालोनी  को  नाम
 सण०

 1  2

 1.  पन्‍त  नगर

 :  ब्रह्मपुरी
 .  रेगरपुरा
 .  अमृतकौर  पुरी

 .  झिलेमिल  कॉलोनी

 .  सथू  मीतीनगर  टी०  सी०

 .  न्‍्यूँ  मोतीनगर

 9.  न्यू  मोतीनगर

 10.  न्यू  मोतीनगर

 11.  रंजीत  नगर

 12.  रंजीत  नगर

 13.  रंजीत  मगर

 14.  अंधा  मुगल
 15.  नेहरू  नगर

 16.  नेहरू  मगर  चस्ल-]|

 17.  इस  लोक

 2

 3

 4

 5.  रतन  नगर

 6

 7

 8

 360.00

 1440.00
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 18.  स्वामी  दयानन्द  कालोनी  682.50

 19.  बागअम्बा  652.50

 20.  कालकाजी  1237.50

 21.  एम०  एस०  रोड  1755.00

 22.  जी०  टी०  रोड  शाहदरा  810.00

 23.  संगम  पाक  885.00

 24.  एम०  जी०  रोड  697.50

 25.  तिलक  नगर  टे  1012.50

 26.  अहाता  केदार  487.50

 27.  चन्द्र  शेखर  आजाद  कालोनी  1050.00

 28.  चन्द्र  शेखर  आजाद  कालोनी  बाधकड़े  खां  697.50

 29.  बाघकड़े  स्वामी  दयानन्द  कालोनी  705.00

 30.  पदम  नगर  450.00

 31,  टी०  सी०  450.00

 32.  डी०  ए०  जी०  1417.50

 33.  कटरा शीश  महल  1365.00

 34.  गुडार  बस्ती  660.00

 35.  1175.00

 36.  नेहरू  नगर  मार्किट  फ्लैट  392.40

 37.  सुकंभान  गेट

 भूतल

 टाइप  ए  2899.20

 टाइप  बी  2763.45

 टाइप  सी  2776.87

 प्रथम  तल

 टाइप  ए  2880.67

 ट्राइप  ड़ी  "3382.95  3382.95
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 द्वितीय  तल

 टाइप  ई  2736.00

 टाइप  एफ  3383.00

 तुतोष  तल

 टाइप  ई  2736.03

 टाइप  एफ  3201.90

 बंधुमा  भजहूर

 9016.  श्री  धर्मश  प्रसाद  थर्मा  :  कया  क्रम  धंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बंधुआ  मजदूरों  को  बिदेशों  को  भेजा  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  मजदूरों  को  विदेश  भेजे  जाने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  करने  कः
 बिचार  है  ?

 अ्रम  और  कल्याण  संजी  राम  बिलास  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 शहरो  क्षेत्रों  में  निर्माण  लागत  में  बड़ि

 9017.  भरी  धर्मेश  प्रसाद  वर्मा  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शहरो  विशेष  रूप  से  महानगरों  में  मकानों  की  निर्माण  लागत  में  पिछले  पांच  बर्षों
 के  दौरान  कितने  प्रतिशत  बृद्धि  हुई

 पिछले  दो  वर्षों  में  इसमें  कितनी  बृद्धि  हुई

 इनमें  बृद्धि  होने  के  क्या-क्या  कारण

 सरकार  ने  लागत  घटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ताकि
 समाज  के  कम  आय  वर्ग  ओर  कमजोर  बर्ग  के  लोगों  की  सहायता  की  जा  सके  ?

 शहरी  विकास  मंत्ो  मुरासोली  :  महानगरों  सहित  शहरी  क्षेत्रों  में  मकानों
 के  निर्माण  लागत  सूचकांक  में  प्रतिशत  बृद्धि  20.65  से  67.65  रही  ।

 गत  दो  बर्षों  अर्थात्‌  1987-89  के  दौरान  प्रतिशत  बृद्धि  अन्तर  5.2  से  30.0  रहा  ।

 निर्माण  लागत  में  भवन  निर्माण  सामग्री  जंसे  लकड़ी  की  कीमतों  में
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 बिश्चितं  उत्तर  mae  #>-
 नननन  ने  नमन  नन-»नम  गगन  2०  जजनानन न  जन  रे  पजननननन  वृद्धि  *-  +  ।  “  बीना न  जनन-नकिननक-ीी  मन  पनाननानाणन  उस्‍वी-+-न->-नानीतएीणणणखजंडीज  चाशिण  वाला  कारण

 मजदूरी  तथा  परिवहन  लागत  में  वृद्धि  और  भवन  निर्माण  क्रियाकलाप  में  स्रामात्य  वृद्धि  के  कारण

 हुई  ।

 निर्माण  लागत  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  केन्द्रीय  सरकार  नवीन  प्रौद्योगिकी  तथा  कम

 न्लागत  वाल्नी  प्रब्गनत  निर्माण  सामग्री  और  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  कच्चे  मक्‍ल  क्वम्रि  जन्य  तथा  औद्योगिक

 अपशिष्टों  द्वारा  विनिमित  घटकों  को  अपनाने  की  सिफारिश  करती  रही  वंज्ञानिक  ओर

 औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  के  अधीन  केन्द्रीय  भवन  अनुसंधान  अद्यध्रचनात्मक  इन्जीनिर्यारिंग

 अनुसंधान  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  अनुसधान  शालाएं  तथा  अबेकों  भत्य  संस्थान  कम

 लागत  के  क्षावास॒  प्र  अनुसंधान  करने  में  सक्रिय  रूप  से  कायं रत  अनुसंधान  तथा  विकास  प्रयासों  में

 जैसे  कम  लागत/वंकल्पिक  भबन  सामप्रियों  तथा  द्रामीण  क्षेत्रों  में  निम्न  आय  बस्तियों  के  लिए
 आवास  का  प्रौद्योगिकी  विकल्प  कम  खर्चीली  अग्नि  सुरक्षा  तथा  विपदा  प्रवृत्त  क्षेत्रों  में  ऊष्मा  रहित
 भवनों  आदि  जेंसे  पहलू  सम्मिलित  हैं  ।  कम  लागत  के  आवास  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान
 अध्ययनों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता  भी  ब्रद्दात्र  की  जाती  है

 कम  लागत  को  भ्वत्र  निर्माण  ४/म्रप्ठी  के  इत्पपडत़  के  लिए  हुड़को  भन्न  लिर्माश्न  सामझ्जी  विनिर्माण

 इकाइयों  को  उनकी  साम्य  पूंजी  में  अंशदान  करके  भी  प्रोत्साहन  देता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  ओषधालयों  में  द्रवाडुयां  उपलब्ध  न  होना

 भश्लो  पर्मेध्च  प्रसाद  ब्र्म्ता  :  क्या  स्वाल्म्य  ओर  फश्धार  कल्याण  मंजर  यह  बताने  की  कृपा

 कया  सरकाइ  क्रो  इस  बात  की  जावका  है  कि  के  त्द्वीप  प्रकार  स्वस्थ्य  सेझ॒  के  चिकित्सकों

 तथा  विशेषज्ञों  द्वारा  लिखी  गई  दवाइयां  सामान्य  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  औषधालयों  में  उपलब्ध
 की

 यदि  तो  तत्सम्ब्न्छ्ली  ब्यौरा  क्या  है  भीर  इसके  क्या  कारण  और

 (a)  स्तरकार  का  खेबियों  को  उनकी  अस्वक्मक्रतानुसार  बद्भाइग्रों  की  सम्लाई  सुत्रिश्नित  करने

 के  सिए  ऋदम  उठाते  करा  जिक्र  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  से
 फार्मूलरी  में

 शामिल  सभी  ओषधियां  कुल  मिलाकर  केन्द्रीय  साकार  ह्वााज्य  योज्ब्रा  औषब्नात़यों  श्रें  उपपब्क्मा  हैं  ओर

 लाभार्थियों  को  दी  जा  रही  हैं  ।  किसी  ओषध  के  उपलब्ध  न  होने  पर  उसे  स्थ्रातीय  केमिस्ट  से  हुन्डेंट  करके

 लाभार्थियों  को  दिया  जाता  आपाती  मामलों  में  लाभाधियों  को  सुपर  बाजार  से  बिना  किसी  भुगतान

 के  ओषध  खरीदने  हेड  प्राधिक्मा  र-पत्र
 भी  हिया  ऋ़्त्ता  है  ।

 खेतिहर  मजबूरों  के  लिए  न्यूनतम  मज्रो  ओर  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक

 9019.  भो  घम्रश  प्रस्मव  क्र्मा  :  क्या  श्लक्ष  म्रंक्तो  यह  बतात्रे  को  कृपा  ऋरेगे  कि  :

 क्या  देख्ष  में  क्ेत्िहर  कजडूदों  के  लिए  न्यूनतम  सजूरी  उप्रश्लेक्तर  सूल्म  सूककांक  के  अनुरूप
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 -  +-+++  ae  न-न-म-ंम--मम  नमक  नमन  फनी  ले  पी  नी  ने  जनननमर  नम  बन  जन  न  ०2  अनिल  न  न

 यदि  लो  वत्सम्कग्धी  क्मोरा  क्ष्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  आरे  में  क्या  कदम  उठ्मने  का  ब्रिचार  है  ?

 अ्रम  ओर  का्यान्र  पंत्रो  राम  खिलाल  :  ओर  राज्य  सरकार
 श्ोड़ता  ट्वूल्य  सूज्नकांक  में  वृद्धि  के  फलस्व्र  रूप्र  मबदूरी  दरों  ग्लें  समय-क्रम्नय  पर  संशोधन  करती
 रही  हैं  ।  अनेक  राज्यों  ने  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  से  सम्बद्ध  परिवर्ती  महंगाई  भत्ते  की  व्यवस्था
 की

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिल्‍लो  में  लक्षकों  को  सरम्सल

 9020.  क्षी  मबन  लाल  खुशाना
 भो  राप्त  छागर

 क्या  शहरो  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजधानी  में  पंदल  पथों  ज्लादि  को  मरम्मत  में  बहुत  घटिया  किस्म
 करे  सासग्री  का  उप्रयोम  किया  जाता

 यदि  तो  बार-बार  किए  जाने  ब्राले  मरम्मत  के  कार्यों  में  फिजुल  खर्ची  रोकने  और
 दिल्‍ली  में  सड़कों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  दिल्‍ली  में  कितनी  सड़कों  और  कितने  क्‌  डंदानों  की  बार-बार
 मरम्मत  का  गया  !

 शहरो  विकास  मन्त्रो  मुरासोलो  :  से  दिल्‍ली  नगर  नई  दिल्‍ली
 नगर  छाबनी  कड़े  और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  सड़कों  की  मरम्मत
 के  लिए  वे  केन्द्रीय  लोक  मिर्माण  विभाग  द्वारा  अनुमोदित  विशिष्टियों  के  अनुरूप  मानक  सामग्री  का
 इस्तेमाल  करते  सडकों/पटरियों  की  भिन्‍्न-भिन्‍न  श्रेणियों  के  लिए  अनुमोदित  मानदण्डों  के  आधार  पर
 वंयार  की  गई  अनु  रक्षण  योजनाओं  के  अनुसार  मरम्मत  कार्य  किए  जाते  है  और  गत  तीन  बच्चों  क  दौरान
 सढ़कों  तथा  कढेदाबोों  की  बार-बार  मरम्मत  नहीं  की  मई  है  |

 नशे  के  आदो  ब्यक्ष्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  स्वयंसेवी
 संगठनों  को  सहायता

 9021.  धभ्रो  हरिशकर  घहाले  :  कया  धरम  घत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  नशे  के  आदी  व्यक्तियों  के उपचार  और  पुनर्वास  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों
 को  अनुदान  ढ्रेती

 यदि  तो  ऐसे  संगठनों  का  राज्य-बार  ब्योरा  क्‍या



 बिब्वित  उत्तरे  16  19%

 इल  संगठनों  को  दी  गई  धतराशि  भर  उसके  अनुपात  का  ब्योरा  क्या

 (१)  क्या  सरकार  को  इन  हंग्रठतों  में  स्याप्त  कदाबार  की  षानकारी

 (=)  यदि  ता  ऐसे  कितने  धंगठनों  के  विरुद्ध  शिकायतें  आ्राप्त  हुई  भौर

 क्‍या  सरकार  ने  इत  शिकायतों  की  जांच  की  यदि  तो  इस  करे  में  क्ष्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 भ्रम  ओर  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  हूं  ।

 ओर  मद्यतिषेध  और  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  के  निवारण  के  लिए  स्वयंसेवी

 संगठनों  को  सहायता  योजना  के  अन्तमंत  भारत  सरकार  नशीली  दबाओं  के  व्यसनियों  को

 निब्यंसन  ओर  देखभाल  की  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  कुल  ध्यय  का  90%

 सहायक  अनुदान  देती  शिक्षा  और  प्रसार  तथा  बाहुन  खरीदने  आदि  के  लिए
 भी  अनुदान  दिए  जाते  निर्माण  के  मामले  लागत  का  50%  तक  या  5  लाख  जो  भी  कम

 स्वयंसेवी  संगठनों  को  ग्राह्म  है  ।

 संगठनों  को  दी  गई  धनराशि  का  राज्यवार  विवरण  संलग्न  है  ।

 से  संगठनों  का  निष्पादन  नियमित  रूप  से  मॉनीटर  किया  जाता  तथापि  शिकायत
 प्राप्त  होने  पर  या  केन्द्र  मे ंअनियमितता  सम्बन्धी  जानकारी  प्राप्त  होने  उचित  जांच  के  राज्य

 सरकार  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  के  परामर्श  से  कारंबाई  की  जाती  अब  नशीली  दवाओं  के
 ब्यसनियों  के  परामर्श  और  उपचार  के  लिए  स्वयंसेबी  संगठनों  के  चार  प्रामशं  केन्द्र  बन्द  किए  जा

 चुके  हैं  ।

 विवरण

 1989-90  के  दोरास  मशोलो  दबाओं  के  निवारण  कार्यक्रमों  क ेलिए  शासिल  किए  गए
 स्थयंसेथो  संगठनों  को  दिए  गए  सहायक  अनुदान

 (31-3-1990  को  स्थिति  के

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  सहायता  दिए  गए  दिए  गए  अनुदान  की
 सं०  क्षेत्र  का  नाम  स्वयंसेवी  संगठनों  /  राधि

 संस्थानों  आदि  की
 संख्या

 1  2  3  4

 राज्य

 1.  आरस््र  प्रदेश  2  3.60

 2.  असम  0.87
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 2  3  4

 3.  बिहार  4  15.71

 4.  गोषा  2  2.96

 5.  गुजरात  7  36.73

 6.  हरियाणा  6  38.09

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  1.33

 8.  कर्नाटक  3  9.57

 9.  केरल  4  7.43

 10.  मध्य  प्रदेश  6  13.65

 11.  महाराष्ट्र  9  32.73

 12.  मणिपुर  2  10.62

 13.  मिजोरम  3  17.14

 14.  नागालैंड  2  4.07

 15.  उड़ीसा  4  8.53

 16.  पंजाब  2  3.31

 17.  राजस्थान  3  34.37

 18.  सिक्किम  1.40

 19.  तमिलनाडु  10  23.74

 20.  त़िपुरा  0.85

 21.  उत्तर  प्रदेश  6  29.42

 22.  पश्चिम  बंगाल  14  24.78

 योग  के  93*  320.90

 अंध  राज्य  केज

 ae  आल्कीनड  2  495
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 )।  2  3  4
 eee

 2.  क्ल्ली  15  104.43

 $.  वांडिचेरी  4.43

 योग  ख  18  113.81

 कुल  योग  :  111*  434.71

 नोट  :  कुछ  संगठनों  को  एक  से  अधिक  बार  शामिल  किया  गया  सहायता  दिए  गए
 स्वयंसेवी  संगठनों  आदि  की  वास्तविक  संख्या  108  है

 केन्द्रीय  सरकार  स्थास्थ्य  योजना  के  ओषधालयों  का  समय

 9022.  भी  हरिशंकर  महाले  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्पाण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  की  एक  पाली  होने  से

 इसके  लाभाधियों  को  भारी  असुविधा  हो  रही

 यंदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  को  प्रातः  और  सायंकाल
 खोलने  की  पुराभी  व्यवस्था  शुरू  करने  का  बिचार  किया  गया

 क्यो  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधासथों  को  सावंजनिक
 अवकाश  के  दिनों  में  भी  खोलने  का  और

 (w)  बदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  भंजी  तथा  नागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  सोहम्भद  :  केन्द्रीम  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  में  बतंमान  प्रणाली  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  परामर्शी  समिति  की  सिफारिशों
 पर  शुरू  की  गई  दिल्ली  के  81  ओषधालयों  में  से  11  औषधालय  सांयकाल  को  भो  पूरी  चिकित्सीय
 सेवाएं  प्रदांभ  कर  रहे  थोड़े  से  स्टाफ  को  लगा  करके  सभी  ओषधालबों  मै  सौमित  चिंकित्सीय

 सुबिधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 (a)  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 और  केम्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  को  छुट्टी  बाले  दिनों  को
 खोलमे  के  किसी  प्रस्ताव  पर  बिचार  नहीं  किया  जा  रहा  तथापि  केस्द्रीय  सरकार  ह्वास्थ्य  योज॑भा कै
 लाभार्थी  छुट्टी  वाले  दिनों  में  का्यं  कर  रहे  औषधालवयों  से  आपातिक  व्िकित्सीव  सेबाओं  का  लाभ  उठा
 सकते  '  हे

 168



 26  1912  सिलित  उत्तर

 महाराष्ट्र  में  क्षेत्रीय  कैम्सर  उपचार  केस

 9023.  श्री  हरिशंकर  महाले  :  क्‍या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  जिले-वार  कितने  क्षेत्रीय  कैन्सर  उपचार  केद्द्र

 इन  केन्द्रों  में  उपलब्ध  कराए  गए  नैदानिक  और  उपचार  उपकरणों  का  ब्यौरा  क्या
 और

 गत  दो  वर्षों  के  द्वोरान  प्रत्येक  केन्द्र  में  किए  गए  आपरेशनों  का  ध्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री
 तथा  माथर  विजतमन  आंधी  आरिफ  कोहम्कथ  (१)  एक-टाटा  स्मारक

 अस्पताल  एवं  कंसर  अनुसंधान  बम्बई  ।

 इन  संस्थान  को  सभी  प्रकार  के  आधुनिक  रोग  नंदानिक  ओर  उपचार  उपकरण  प्रदान
 किए  गए  हैं  जिसमें  कोबाल्ट  थिरेपी  यूनिट  लीनियर  सीटी  ब्रेचि  एक्स-रे

 एनेस्थेसिया  उपक  प्रयोग  शालाएं  सेवाएं  और  अन्य  चिकित्सीय  और  शख्व  चिकिस्सोीय  उपकरण
 भी  शाघिस

 वर्ष  1986-89  के  दोरान  8847  बड़े  और  13697  छोटे  आपरेशन  तथा  वर्ष  1989-90

 के  दोराम  7877  बड़  ओर  14063  छोटे  आपरेशन  किए  गए  |

 स्वामित्व  के  अधिकारों  का  हस्तांतरण

 ]
 9024.  श्री  माधथराव  सिंधिया  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  में  मुद्तियारनामा  धारकों  को  स्वामित्व  का  अश्विकार  देने  के  प्रश्न  पर  विचार

 किया  जा  रहा  और

 यदि  सो  चूमि  के  ऐसे  मामलों  में  जह्वा  मुद्तियारनामा  एस  व्यक्ति  हारा  दिया

 गया  हो  जो  स्थयं  स्कामित्थ  का  पूरा  अधिकार  रखता  जहां  मुद्तियारनामा  ऐसे  व्यक्ति  द्वारा  दिया
 गया  हो  जो  केवल  भमि  के  पट्टेदार  अथवा  उप-पट्टेदार  का  अधिकार  रखता  यदि  क  ई  निर्णय  लिया

 गया  तो  वह  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  भत्री  भ्रातोली  (९)  ओर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने

 कुछ  समय  पूं  ऐसे  सौदों  के  नियमितिकरण  की  योजना  घोषित  का  थी  |  यह  योजमा  1989  से

 1990  सक  चालू  शो  |  यह  केवल  रिहायशी  सम्पर्तियों  पर  लागू  थी  ओर  उन  जहां

 मालिकाना  अधिकार  अन्तरिम  वरने  के  लिए  मुखतियार-तामें  का  तरीका  श्रयोग  मैं  भावा  गया  को

 शामिल  करने  के  लिए  थी  ।
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 किसानों  को  मुआवजा  देने  के  लिए  मानदण्ड

 9025.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  शहरो  बिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  में  अधिग्रहीत  कृषि  भूमि  के  लिए  भुगतान  किए  जाने  वाले
 बजे  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  की  पुनरीक्षा  को  और

 यदि  तो  इसके  लिए  वतंमान  मानदण्ड  क्‍या  हैं  और  उनमें  क्या  संशोधन  किए

 शहरो  विकास  मंत्री  म्रासोली  :  ओर  मुआवजे  का  भुगतान  समय-समय
 पर  यथा  संशोधित  भूमि  अधिग्रहण  1894  के  उपबन्धों  के  अनूसार  किया  जाता
 दिल्ली  प्रशासन  ने  कृषि  भूमि  के  लिए  हाल  ही  में  निम्नलिखित  न्यूनतम  कीमतें  निर्धारित  की  है  :--

 (i)  अग्र  बांधों  के  मध्य  नदी  तल  में  स्थित  भूमि  के  लिए  प्रति  एकड़  1.5  लाख  रुपए  ।

 (ii)  अन्य  सभी  कृषि  भूमि  के  लिए  प्रति  एकड़  4.65  लाख  रुपए  ।

 ये  न्यूनतम  मूल्य  27-4-90  से  प्रभावी  हैं  ओर  मुआवजे  के  भुगतान  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण
 समाहूर्ता  द्वारा  इनको  ध्यान  में  रखा  जाएगा  और  ये  उन  सभी  मामलों  में  लागू  होगी  जिनमें  भूमि ग्रहण  अर्धिी  धारा  4  के  अन्तगंत  भूमि  अधिसूचित  की  गई  गत  वर्षो  में  धारा  4  के  अन्तगंत

 अधिसूचित  की  गई  भमि  के  लिए  न्यूनतम  मूल्य  का  हिसाब  1900  के  मूल्यों  में  प्रतिवर्ष  15%  तक
 कटोती  करके  लगाया  यह  न्यूनतम  मूल्य  उन  मामलों  पर  लागू  नहीं  होगा  जिनमें  पहले  ही  अवार्ड
 चोषित  किए  जा  चुके  हैं  ।  इस  न्यूनतम  मूल्य  के  अलावा  भू-स्वामी  30%,  सान्त्वना  उपहार  तथा
 नियम  में  मुहैया  किए  गए  अन्य  लाभों  के  पात्र  भी  होंगे  ।

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  योजना  के  कार्यान्वयन  में  प्रगति

 9026.  भ्री  माधबराव  सिधिया  :

 क्री  उत्तम  राठोड़  :
 क्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षंत्र  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  सातवीं  योजना  में  केन्द्रीय  तथा
 राज्य  क्षेत्र  में  धनराशि  का  आबंटन  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  बोर्ड  के  प्रस्तावों  के  अनुसार  किया  गया

 .

 यदि  तो  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  प्रस्तावानुसार  कितनी  घनराशि  आबंटित  की

 बस्तुतः  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई  तथा  केन्द्र  एवं  सम्बन्धित्न  राज्यों  कितनी  घनराशि
 खर्च  की

 राष्ट्रीय  बोड  के  प्रस्तावानुसार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के

 प्रथम  वर्ष

 लिए  केन्द्र  एवं  राज्यों  क ेलिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 ल्‍
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 लता  5-5  ave  «  ्््ि  न  नने  जा  वन  +

 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  में  अब  तक  हुई  प्रगति  निर्धारित  लक्ष्यों  के  अनुसार
 हुई  और

 (३)  यदि  तो  कमी  का  ब्यौरा  क्‍या  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  निर्धारित  शक्ष्यानुसार
 प्रगति  की  गति  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोन  से  सुधारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 शहरी  विकास  संत्रो  भ्रासोलो  :  से  (३)  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षत्र  योजना
 बोर्ड  ने  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  867  करोड़  रुपये  (467  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  और
 400  करोड़  रुपये  राज्य  क्षेत्र  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  सातवीं  योजना  में  केवल
 65  करोड़  रुपये  (35  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  क्षत्र  में  तथा  30  करोड़  रुपये  राज्य  क्षेत्र  वास्तविक  रूप
 से  मुहैया  किए  गए  इसको  तुलना  में  ब्यय  79  करोड़  रुपये  द्वारा  दिए  गए  34.62  करोड़
 रुपये  तक  बढ़  राज्य  सरकारों  तथा  उनक॑  कार्यान्वयन  अभिकरणों  द्वारा  किया  गया
 व्यय  3  1989,  जिस  तारीख  तक  फिलहाल  आंकड़े  उपलब्ध  तक  44.75  करोड़
 रुपये  है  ।

 आठवीं  योजना  अवधि  के  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षत्र  योजना  बो्ड  ने  2900  करोड़  रुपये
 (1750  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  क्ष  त्र  में  और  1150  करोड़  रुपये  राज्य  क्षेत्र  की  निवेश  योजना  तेयार
 की  आठवों  योजना  के  केवल  प्रथम  वर्ष  (1990-91)  के  लिए  नियतनों  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया

 और  आठवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  लिए  10  करोड़  रुपये  मुहैया  किए  गए  राज्य  क्षेत्र  के  आंकड़े
 प्राप्त

 सायोपंथो  के  इलाज  के  लिए  एक्पूपंक्थर

 9027.  श्री  शिवशरण  बर्मा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  मायोपंथी  के  इलाज  के  लिए  एक्यूपंचर  पद्धति  अपनाने का  विचार

 यदि  तो  यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उर्जा  मंत्री  तथा  सागर  जिसानन  संतों  आरिफ  सोहम्मद  :  से  चुंकि
 पेशी-दुबंलता  और  तंत्रिका-पेशी  संचरण  के  अन्य  विकारों  में  लाभदायक  नहीं  एायी  गयी  है

 इसलिए  पेशी  विक्ृति  में  उपचार  को  एक  विधि  के  रूप  में  एक्यूपंक्थर  को  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 डाक्टरों  छो  भर्तो  हेतु  सलेशिया  से  अनुरोध

 ]
 9028.  श्री  शिवशरण  वर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कश््याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 ($)  कया  सरकार  को  मलेशिया  की  सरकार  से  डाइटरों  तथा  चिकित्सा  विशेषज्ञों  की  भर्ती  के

 सम्बन्ध  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है

 ग्रदि  ठो  क्रिठते  डाक्टर  ब्रोह  चिकित्मा  ब्िक्रेषश  मस्षेक्षाया  बेड़ने  का  प्रस्ताव
 ओर

 उनकी  नियुक्ति  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 कर्जा  मंझे  तष्चा  नाग्रर  विमात॒न  प्लंको  क्राहिफ  सोड़स़्द  :  हां  ।

 और  ममेशियय  सरकार  ने  99  डाक्टरों  अपेर  चिकित्सा  विशेषज्ञों  के  लिए  अनुरोध
 किया  था  ।  उतके  अनुरोध  पर  विचार  किया  जा  रहा  हे  ओर  सम्बन्धित  विषय  की  विशेषज्ञता  में  उतकी

 स्रक्ंशा  ब्मेर  अनुभव  के  आधार  पर  तथा  मेरिट  के  अनुसार  उनका  चयन  किया  जाएगा  ।  चग्रन  करते

 सृसय  विदेशी  बोकरी  के  सम्बन्ध  में  सरकार  नीतियों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 रिक्‍त  पदों  का  भरा  जाना

 9029.  श्री  कगसनाथ  अझिह  :
 ओर  सुब्बेसा  सिह

 :

 क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  में  कितने  वरिष्ठ  पद  रिक्‍त  पढ़े
 वे  कब  से  रिक्त  पड़े  ओर

 अब  तक  इन  पदों  को  न  भरने  के  क्या  कारण  हैं  और  इन  रिक्त  पदों  को  कब  तक  भरा

 ज्राएया  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  मागर  बिसानन  संत्रो  आरिफ  सोहम्भव  :  स्वास्थ्य  और
 ब्रार  कल्याण  पन्त्रालय  में  निम्नजिछित  चार  वरिष्ठ  पद  रिक्त  हैं  :---

 1.  उपसलाहकार  )  )
 2.  निदेशक  (4500-5700  to)  )

 3.  संयुक्त  निदेशक  (3700-5000  २०)

 4.  कार्यक्रम  अधिकारी  (3700-5000  ¥o)
 -  “  जप9त9त  5  पपपप  ाभथ::थआप:भ:भ  णफ।।्ंे्िभ।आभहपभ:ण पे

 वह  जब  से  रिक्त  ड्ै
 नाना  -  ==  rs  -  _-  .--  -  ७-  -  5  a  -  ५...  जज

 उप  सलाहकार  22-2-198 5

 2.  निदेशक  27-1-198 8

 3.  संयुक्त  निदेशक  1-4-1990
 4.  कार्यक्रम  अधिकारी

 172

 31-1-1990



 26  1912  खिधछ्ित  उत्तर

 पद  का  नाम  बतंमान  स्प्रिति

 1.  उप  सलाहकार  )  यह  पद  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित

 कामिक  भौर  प्रशिक्षण  विभाग  के  आदेशों
 के  यदि  अनुसूचित  जनजाति  का

 उम्मीदवार  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  यह  पद
 तीन  ब्रषं  तक  नहीं  भरा  जाता  है  तो  इसे  अनु

 सूचित  जाति  के  उम्मीदवार  से  बदला  जाना

 है
 |  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  यह  पद  अप्रैल

 1990  में  विज्ञापित  किया  गया  है  और  यदि

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  उपयक्तत
 वार  चुन  जिया  जाता  है  तो  इसके  शीघ्र  ही
 भरे  जाने  की  संभावना  है

 2.  निदेशक  और  ये  आई०  एस०  एस०  के  पद  सांख्यिकी
 विभाग  से  योग्य  अधिकारियों  का  नामांकन
 करते  हेतु

 ।

 3.  संयुक्त  निदेशक  पहले  ही  अनुरोघ  किया  गया  इन  रिक्तियों
 के  शीघ्र  ही  भरे  जाने  की  आशा  है  ।

 4.  कार्यक्रम  अधिकारी  =  प्लंप्र  लोक  सख्लेव्रा  क्रायोग्र  श्वोर  काम्रिक  ओर
 प्रशिक्षण  विभाग  से  परामशं  करके  रिक्त  पदों
 को  भरने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा
 है  ।  रिक्त पद  के  श्लीत्र  ही  भरे  ज़ाने  को

 इलक्ट्रोपेयो  संस्थाओं  को  जांच

 9030.  क्रो  जगस्ताथ  सिंह
 :  क्‍या  स्वास्ष्य  और  परिवार  कह्याण  प्रंज्ी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलेक्ट्रोपंथी  समिति  ने  25  1990  को  मथुरा  और  आग्रय  स्थित  इढेक्ट्रोपंयी
 संस्थाओं  की  जांच  की

 इस  समिति  ने  इससे  पहले  किद्धनी  प्लल्‍््थाओं  को  जांच  की

 इन  संस्याक्षों  की  जांच  में  किन-किन  सदस्यों  न ेभाग  और

 समिति  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  तथा  गाप्रर  क्िश्लाहत  मं्रो  अरिफ  मरेहस्मद  :  (१)  हा  ।

 173



 लिखित  उत्तर  16  1990

 समिति  द्वारा  पहले  दो  संस्थाओं  का  निरीक्षण  किया  गया  ।

 आगरा  और  मथुरा  के  संस्थानों  का  निरीक्षण  निम्नलिखित  सदस्यों  द्वारा  किया  गया  :--

 1.  डा०  एस०  डी०  उप  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  ।

 2.  डा०  वी०  के  औषध  नियन्त्रक  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  ।

 3.  डा०  डी०  पी०  केन्द्रीय  होम्योपंथी  अनुसंघान  परिषद  ।

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  के  कारण  ये  हैं  कि  समिति  को  विभिन्‍न  स्थानों  का  दोरा

 करना  था  ओर  इलेक्ट्रोपंथी  के  चिकित्सकों  का  भी  विवार  जानना  था  |  यह  कार्य  अब  कर  लिया  गया

 है  और  रिपोर्ट  शीघ्र  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 सफदरणजंग  अस्पाताल  में  नसिग  होम  सुविधा

 9031.  भ्री  सुखेल  सिह  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मं  श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 सफदरजंग  अस्पताल  में  कितने  नसिग  होम

 क्‍या  सरकार  का  सफदरजंग  अस्पताल  में  एक  मेडिकल  कालेज  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  इसे  कब  तक  मंजूरी  दी  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  सफदरजंग  अस्पताल

 में  कोई  उपचर्या  गृह  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारत-बंगलादेश  संयुक्त  नदो  आयोग  को  बेठक

 9032.  श्री  पी०  सरसा  रेडडो  :
 श्री  प्रकाश  फोको  भ्रह्म  भट्ट

 क्या  जल  संसाधन  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिनांक  18  1990  को  दिल्ली  में  भारत-बंगलादेश  संयुक्त  नदी  आयोग  की
 बेठक  हुई  जोर

 यदि  तो  इस  बंठक  में  किन-किन  विथयों  पर  चत्रों  की  गयी  ?
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 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  मनुभाई  :  हां  ।

 बाढ़  प्रबन्ध  और  जल  प्रवाहों  पर  1988  में  गठित  कार्य  बल  की  रिपोर्ट  को
 अन्तिम  रूप  देने  तथा  गंगा  और  तीस्ता  पर  आवश्यकताओं  के  विशेष  सन्दर्भ  में  साझा  नदियों  की
 दारी  पर  विचार-विमर्श  किए  गए  थे  ।

 रुग्ण  कपड़ा  भिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 9033,  क्रो  बालासाहिब  विश्ले  पाटिल  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  रूग्ण  हुई  8  कपड़ा  मिलों  राष्ट्रीयक  रण  के
 लिए  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  बारे  में  निणंय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना  और

 क्‍या  सरकार  को  हस  तथ्य  को  जानकारी  है  कि  इस  मामले  में  विलम्ब  करने  से  लाखों
 कपड़ा  मजदूरों  को  अनावश्यक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  सकता  है  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  शरद  :  (१)  हां

 और  राष्ट्रीण्करण  रुग्णता  की  समस्‍या  का  समाधान  नहीं  है  ।  अधंक्षम
 मिलों  के  मामले  जहां  आवश्यक  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता  इसलिए  राज्य  सरकार
 को  हस  उहं  श्य  के  लिए  स्थापित  नोडीय  अभिकरण/बी०  आई०  एफ०  आर०  द्वारा  इन  मिलों  की

 क्षमता  की  जांच  के  लिए  सलाह  दी  गई  है  ओर  सभी  सम्बन्धित  पार्टियों  की  सहमति  लेने  के  लिए  कहा
 गया  है  ताकि  अथंक्ष  मता  पाई  जाने  वाली  मिलों  के  पुनर्स्थापना  पंकेजों  में  उनसे  अपेक्षित  राहृत  और
 रियायतें  प्राप्त  हो  सके  ।

 एलोपं  थिक  डाक्टरों  के  सम्बन्ध  में  सर्वक्षण

 9034.  भ्री  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  देश  में  बेरोजगार  एलोपैथिक  डाबटरों  की  संझया  का  पता  लगाने  के  लिए
 कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  दिनांक  28  1990  को  स्थिति  के  अनुसार  तत्सम्बन्धी
 ब्योरा  क्‍या

 दिनांक  28  फरवरी  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  चिकित्सा  केसों

 पु  और  ग्रामीण  क्षंत्रों  मे ंउनके  कितने  पद  खाली  पड़े

 के  डाक्टरों  को  रोजगार  उपसब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 करजा
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 रोजगार  ओर  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुलशार  31-12-88  को
 रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों  में  चिकित्सा  स्नातकों  की  कुल  जिसमें  स्नातकोत्तर
 चिकित्सक  भी  शामिल  27,290  यह  भी  उल्लेख  किया  जाता  है  कि  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज
 सभी  रोजगार  चाहने  वाले  व्यक्ति  बेरोजगार  नहीं  होते  ।

 31-12-89  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  डाक्टरों  के  मंजूर  पदों  की  कुल  संख्या  23
 619  बी०  और  4132  पद  रिक्त  थे  ।

 केखीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  कें  स्वास्थ्य  क्षत्री  में  शीभान्य  विस्तार  के
 कलापों  के  अलावा  सरकारी  क्षेत्र  में  बेरोजगार  डाक्टरों  को  रोजगार  देने  की  कोई  ग्रोजना  नहीं  है  ।

 लाह  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  लाइसेंस

 9035.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  खाद  प्रसंन्‍क्रण  उच्योग  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटों  को  लाइसेन्स  जारी  करने  के  लिए  कोई  मार्ग
 निर्देश  बनाए

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  मार्ग-निर्देश  कब  तक  बना  दिए

 बस्तर  मंत्री  ओर  खाट  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  से  अधिकतर  लाध

 प्रसंस्करण  उद्योग  लाइसेंस  मुक्त  किन्तु  जहां  कहीं  औद्योगिक  लाइसेंस  आवश्यक  होता  सरकार
 द्वारा  समय-समय  पर  माग्गंदर्शी  सिद्धान्त  अधिसूचित  किए  जाते  हैं  ।

 भाही  अल  जियाद

 9036.  श्रीक्षतों  बलुग्तरा  राजे  :  कया  अस  संसाधन  मंजो  यह  बताते  को  करेंगे  कि  :

 क्‍या  माही  जल  विवाद  काफी  लम्बे  समय  से  अनिर्णीत  पड़ा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  राजस्थान  तथा  गुजरात  सरकार  द्वारा  विवाद  को  शीघ्र  निपटाने  का  अनुरोध  किया

 जा  रहां  और

 यदि  तो  इस  विवाद  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सनुधाई  :  माही  जल  के  बंटवारे
 के  सम्बन्ध  में  गुजरात  और  राजस्थान  की  सरकारों  के  बीच  )966  के  द्विपक्षीय  समझोते  से  उत्पल
 मामले  वर्ण  1980  से  निपटाम  हेतु  लम्बित  हैं  ।

 और  राजस्थान  सरकार  इन  मामलों  को  शी्ं  हल  करने  के  लिए  दबाव  डाल  रही  है  |

 केन्द्र  द्वारा  24-1  2-80  और  6-4-83  को  मुक्ष्य  मस्जी  स्तर  पर  हो  अम्तराज्यीय  कैठकें  श्रायोजित  की
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 बबी  थी  और  इत  दोनों  राज्यों  के  सिंचाई  मग्त्रियों  ने  11-6-84  को  द्विपक्षीय  विचार-विमर्श  भी  किया
 था  लेकिन  इस  पर  कोई  आम  सहमति  नहीं  हो  सकी  इसके  मुद्य  मस्त्री  स्तर  पर
 रॉज्यीय  बेठक  आयोजित  करने  के  प्रयास  सफल  नहीं  हुए  हैं  ।  नई  पहल  करते  हुए  इन  मामलों  को  दोनों

 मुछ्य  मन्त्रियों  क ेसाथ  अलग  से  उठाया  गया

 अस्थाई  भाधास

 9037.  श्री  अनादि  चरण  बास  :
 भी  भंगाराज  भलिक  :

 क्या  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  एक  ऐसी  योजना  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  जिसके  अस्तर्गत  अन्तरंग
 उपचार  के  लिए  आने  बाले  व्यक्तियों  के  परिचारकों  को  नि:शुल्क  आबास  उपलब्ध  कराने  हेतु  अस्थायी
 आवास  का  निर्माण  करने  के  लिए  रेडक्रास  की  जिला  शाखाओं  के  माध्यम  से  जिला

 मुख्यालय  अस्पतालों  और  उप-मंडल  मुख्यालय  अस्पतालों  को  सहायता  दी

 यदि  तो  कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उप-मण्डल  अस्पतालों  में
 रूप  से  अनुशूचित  जाति  बाहुल्‍्य  बाले  उप-मण्डलों  में  ऐसे  अस्थायी  आवास  की
 अधिक  जरूरत  है  क्योंकि  कमजोर  बर्ग  के  इन  लोगों  को  मुश्किल  से  ही  कोई  आवास  भिल  पाता

 ओर

 इस  सम्बस्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  और  उड़ीसा  में  जिले-बार  तत्सम्बन्धी  उपलब्धियां
 कया  हैं/इनके  लिए  कितना  लक्ष्य  रखा  गया  था  ?

 उर्जा  मंत्री  तथा  मागर  बिमानतन  संत्रो  आरिफक  भोहस्मद  :  से  स्वास्थ्य  भौर
 परिबार  कल्याण  मन्त्रालय  की  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  जिसके  अन्तगंत  अम्तरंग  रोगी  विभाग  में
 चार  के  लिए  आने  वाले  रोगियों  के  अटेंडेंटों  को  नि:शुल्क  आवास  उपलब्ध  कराने  हेतु  अस्थायी  आवास

 का  निर्माण  करने  के  लिए  जिला  रेडक्रास  शाखाओं  के  माध्यम  से  जिला  मुख्यालय
 अस्पतालों  और  उपमंडलीय  मुख्यालय  अस्पतालों  को  सहायता  प्रदान  की  जाती  हो  ।

 भारतोय  रेडक्ास  नई  दिल्‍ली  से  प्राप्त  सूचना  के  उनके  पास  भी  अस्पतालों
 में  भर्ती  रोगियों  के  अटेंडेंटों  क ेलिए  आवास  की  व्यवस्था  करने  की  कोई  राष्ट्रीय  योजना  नहीं  लेकिन
 पंजाब  और  हरियाणा  में  रेडफ्रास  सोसाइटी  की  शाल्ाओं  ने  इन  राज्यों  में  स्थित  कुछ  जिला  अस्पतालों  में
 अन्तरंग  रोगियों  के  अटेन्डेस्टों  क ेलिए  आवास  सुविधाएं  स्थापित  की

 प्रधान  भंजी  आजास  का  भजीकरण

 ]
 9038.  ब्रो०  भोौ०  जानस  :  क्‍या  शहरी  जिकास  अंजौ  वह  बताने  कौ  कृपा  फर्रेंन
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 क्या  प्रधान  मम्जी  रेसकोर्स  रोड  स्थित  आवास  में  चले  गए

 कया  इस  आवास  का  नबीकरण  किया  गया

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  ओर

 क्‍या  इस  आवास  का  देप्न  के  भावी  प्रधान  मन्त्रियों  क ेलिए  स्थाई  आवास  के  रूप  में  उपयोग
 किया  जाएगा  ?

 शहरी  विकास  संत्रो  म्रासोलो  :  हां  |

 हां  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  आएगी  ।

 भारत  के  प्रधान  मन्त्री  का  सरकारी  निवास  नियत  करने  का  प्रस्ताव  बिचाराधीन  है  ।

 विदेशों  माता-पिताओं  द्वारा  गोब  लिए  गए  भारतीय  बच्चे

 9039.  प्रो०  के०  थो०  थामस  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  माता-पिताओं  ने  कितने  भारतीय  बच्चे  गोद  लिए

 क्या  विदेशों  में  इन  गोद  लिए  बच्षषों  के  कल्याण  के  बारे  में  पता  लगाने  के  लिए  कोई

 सरकारी  एजेंसी

 क्‍या  खरकार  को  कोई  सूचना  मिली  है  कि  इन  गोद  लिए  बच्चों  को  विदेशों  में  दास  के  रूप

 में  बेच  दिया  जाता  और

 कया  यह  भी  सर  है  कि  भारत  में  अच्छे  गोद  लेने  बाली  कुछ  एजेंसियों  विदेशी  म्राता-पिता
 पारा  भारतीय  बच्छे  गोंद  लेने  के  लिए  विदेशों  से  अत्यधिक  धनराशि  प्राप्त  करती  है  ?

 असम  ओर  कह्याण  मंजो  राभ  बिलास  :  भारत  की  विभिन्‍न  अदालतों  से

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  में  दत्तक  ग्रहण  के  लिए  न्यायालय के
 कार  के  अन्तगंत  विदेश  ले  जाए  गए  बच्चों  की  संदया  इस  प्रकार  है

 —  कक  >>  -  जे  +---  _  ०

 ॥  वर्ष  वत्तक  ग्रहण  की  संख्या _

 1987  814.

 1988  698

 1989  813

 उच्क्कम  स्यस्यालय  निदशों के  अमुसार  भारत  सरकार  समय-समय  पर  प्रद़्याशित  दश्तक

 प्राही  माता-पिता  के  देश  में  भारतीय  दूतावासों  अथवा  उभ्चायोगों  मे  विदेशों  में  ले  गए  ऐसे  बच्चों  के  नाम
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 फ्ले  लथा  अन्य  इस  अमुरोध  के  साथ  भेजती  है  कि  बह  दूतावात  अथया  जैसो  भी
 स्थिति  ऐसे  बच्चों  के  कल्याण  तथा  प्रगति  की  सत्ततापूर्ण  निगरानी  करेगा  |

 सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 श्री  लक्ष्मी  काम्त  पाण्डेय  द्वारा  दयर  रिट  यात्रिका  आर०  संक्या  1171/
 1982  में  अपने  निर्णयों  की  श्यू  खलाओं  में  उच्चतम  न्याग्रालय  ने  निदेश  दिया  है  कि  न्यायालयों  को
 दत्तक  ग्रहण  करने  बाले  बिदेशी  माता-पिता  द्वारा  समाज  अथबा  बाल  कल्याण  एजेम्सी  को  भुगतान  की
 जाने  वाली  धनराशि  का  विर्धारण  करवा  ब्राहिए  ।  मह  अबुरक्षण  ब्यम  की  इश्चिज्ूति  के  रूप  में  केवल

 ऐसी  धनराशि  जो  कि  अनुरक्षण  व्यय  के  रुप  में  न्यास्राल्लय  हाहा  निर्धारित  की  समाज  अथवा  बाल
 कल्याण  एजेन्सी  द्वारा  बच्चे  क ेअभिभावक  के  रूप  में  नियुक्त  विदेशी  माता-पिता  से  बसूल  ,
 समाज  अथवा  बाल  कल्याण  एजेन्सी  द्वारा  बिल  अथवा  वाउचर  प्रस्तुत  करने  ब्रक्चे  पर  किए  गए
 शल्य  तथा  चिकित्सा  व्यय  को  भी  बसूल  किया  जा  सकता  सर्वोक्ष्ब  न्यायालय  ने  यह  ध्री  निर्धारित
 किया  है  कि  समाज  अथबा  बाल  कल्याण  जो  किसी  विदेशी  के  आवेदन  की  जांच  करती
 विदेशियों  से  न्यायालय  द्वारा  निर्धारित  खर्च  वसूल  करने  की  हकदार  यह  क्सूली  6000  रुपए  की
 राशि  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 महाराष्ट्र  को  लेंडी  परियोजना

 9040.  डा०  बेंकटेश  काबड़े  :  कया  लल  संसाधन  भंत्री  यह  बताने  क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  लेंडी  परिय्रोजना  की  बर्तमाद  स्थिति  क्‍या  और

 इस  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  में  बिलम्य  होते  के  कड़ा  कारण

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राश््य  संत्रो  खलुभाई  :  ओर  महाराष्ट्र
 और  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  जल  के  उपयोग  और  लागत  के  बंटबारे  के  सम्मस्ध  में  किसी
 अम्त॒र्राज्यीय  समझौते  पर  पहुंचने  के  पश्चात  संशोधित  परियोजना  प्रस्ताव  तैयार  करने  की  सलाह  दी
 गयी  है  ।

 केल्नीय  सरकार  स्थास्थ्य  योजना  के  डाक्टरों  को  क्यार्टरों  का  आवंटन

 9041.  भी  श्रीकांत  दस  नरसिहृराण  बाडियर  :  क्‍या  शहरी  बिक्रास  अंजो  ग्रह  बताते  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  डाक्टरों  को  दिलली/नई  दिल्‍ली  में  कितने  क्या्टर
 किस  स्थानों  पर  आवंटित  किए  गए

 स्वास्थ्य  योजना  के  भवन  और  स्टाफ  क्वार्टर
 श्लीज  हलत  में  हैं  ओर  उनकी  लिवशत  देख-रेख  नहीं  की  जा  रही

 यद्दि  तो  इसके  कमा  कारण  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 धक्तजोली
 शहरी  थिकास  संत्री  मुरासोली  दिल्ली/नई  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकारी

 स्वास्थ्य  सेवा  के  डाक्टरों  को  संलम्न  विवरणनुसार  278  कयाट्टर  आबंटित  किए  गए  हैं  ।

 ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 और  उपर्युक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ?

 विवरण

 केसीय  सरकारो  स्थास्थ्य  सेवा  के  डाक्टरो ं|  के  कब्ज  में
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 सरकारी  बास  के  ब्योरे

 क्रम  आबंटिती  का  नाम  निवास  स्थान  वास  का  टाईप
 सं०

 1  2  3  4

 1.  डा०  ए०  सी०  हजारिका  नेताजी  नगर  डी

 2.  डा०  सत्य  शर्मा  चाणक्यपुरी  ई

 3.  डा०  ए०»  सेन  गुप्ता  डी-11/ए-2736,  नेताजी  नगर  ई

 4.  डा०  जे०  खण्डपुर  /।  1,  किदवई  नगर  ई

 5.  डा०  बी०  के०  अग्निहोत्री  किदवई  नगर  ई

 6.  डा०  बलजिन्दर  कौर  एफ०  ),  तानसेन  मार्ग  डी

 7.  डा०  ए०  के०  दास  1,  लक्ष्मीबाई  नगर  डी

 8.  डा०  जी०  सी०  नायक  डी-/ए-।,  लोधी  रोड  डी

 9.  डा०  जे०  एस०  अहूजा  151,  लक्ष्मीबाई  नगर  ही

 10.  डा०  कमलेश  सूद  सेक्टर  13/357,  आर०  के०  पुरम  डी

 11.  डा०  एम०  के०  चक्रवर्ती  |,  नेताजी  नगर  डी

 12.  डा०  एन०  बनर्जी  सेक्टर  3/157,  आर०  के०  पुरम  डो

 13,  डा०  टी०  के०  सेदरिया  नेताजी  नगर  डी

 14.  डा०  पी०  गंडोत्रा  सेक्टर  12/1345,  आर०  के०  पुरम  डी

 15.  डा०  एन०  सी०  दत्ता  चाणक्यपुरी  ई

 16.  डा०  आर०  नरूला  सेक्टर  आर०  के  ० पुर  डी

 17.  डा०  रमेश  तिवारी  1/1  32,  किदबई  नगर  (१०)  ई



 26  1912  लिखित  उत्तर

 2  3  4

 18.  डा०  रेखा  अग्रवाल  740,  लक्ष्मीबाई  नगर

 19,  डा०  आर०  एम०  बालिया  785,  लक्ष्मीबाई  नगर

 20.  डा०  एस०  के०  गुप्ता  62),  नानकपुरा

 21.  डा०  सरोज  शर्मा

 22.  डा०  एस०  के०  अधिकारी

 23,  डा०  एस०  भट्टाचाय॑

 24.  डा०  एस०  अग्रवाल

 25.  डा०  सन्‍्तोष  चड़ढा

 26.  डा०  एस०  सी०  महापात्रा

 27.  डा०  एस०  बी०  दास

 28.  डा०  शीला  मोहन

 29.  डा०  मीरा  श्रीवास्त

 30.  डा०  एस०  मजुमदार

 31.  डा०  डी०  कटोच

 32.  डा०  एल०  डी०  सनवाल

 33.  डा०  सी०  पो०  बितित्रा

 34.  डा०  बी०  एस०  शर्मा

 35.  डा०  हरिक्ृष्ण

 36.  डा०  के०  एन०  अप्रवाल

 37.  डा०  आर०  थिता

 38.  डा०  रामलाल

 39.  डा०  राजेश  जरक

 40.  डा०  आर०  पी०  सिंह

 41.  ढा०  एस०  मजुमदार

 42.  डा०  बी०  एस०  रावत

 43.  डा०  अस्थिका  दास

 44.  डा०  डी०  आभार०  डे

 45.  डा०  इन्दिरा  बिसोई

 पंडारा  रोड

 897,  लक्ष्मीबाई  नगर

 सैक्टर  4/369,  आर०  के०  पुरम

 तानकपुरा

 एक्स  सरोजनी  गगर

 नौरोजी  नगर

 सेक्टर  9/397,  आर०  के०  पुरम
 सैक्टर  8/882,  आर०  के०  पुरम

 लोधी  कालोनी

 काका  तगर

 4,  लक्ष्मीबाई  गगर

 सेक्टर  12/795,  आर०  के०  पुरम

 सेक्टर  3/332,  आर०  के०  पुरम

 17,  शक्ष्मीबाई  तगर

 सैक्टर  !  /20  2  आर०  के०  पुरम
 सक्टर  3/546,  भार०  कै  पुरम

 सैक्टर  4/803,  आर०  के०  पुरम

 नेताजी  नगर

 सेक्टर  भ्रार०  के०  पुरम

 सैक्टर  1/117,  सादिक  नगर

 नेताजी  नगर

 सरोजनी  नगर

 368,  लक्ष्मीबाई  सगर

 सरोजनी  नगर

 सैक्टर  1/99,  आर०  के०  पुरम  89%
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 डा०  मीरा  हजेला  बी०  सरोजनी  नगर  सी

 46.  डा०  एस०  ब्रिन्दा  लोधी  रोड  सी

 47.  डा०  आर०  सी०  अहुपात्रा  585,  लक्ष्मीबाई  नगर  डी

 48.  डा०  के  ०  आर०  रथ  सैक्टर  4/292,  आर०  के०  पुरम  डी

 49.  डा०  ए०  राय  नेताजी  सगर  डी

 50.  डा०  जी०  एन०  बहेरा  लक्ष्मीबाई  नशर  डी

 51.  डा०  कमल  कुमार  नानकपुरा  सी

 52.  डा०  नरेन्द्र  सिह  13,  एन०  डब्ल्यू०  मोती  बाग  सी

 53.  डा०  आर०  के०  गुप्ता  097,  लोधी  रोड  सी

 54.  डा०  पुष्पालसा  सरोजनी  नगर  सी

 55.  डा०  निर्मलेन्यु  धर  सैक्टर  आर०»  के०  पुरम  डी

 56.  डा०  ऊषा  बाली  755,  लक्ष्मीबाई  नगर  डो

 57.  डा०  हिमांशु  भूषण  सेक्टर  3/212,  आर०  के०  पुरम  सी

 58.  डा०  बृज  भूषण  पेशवा  रोड  डी

 59.  डा०  ए०  के०  कोहली  चाणक्यपुरी  ई

 60.  डा०  एम०  के  ०  नंधियोलियार  वसन्‍्त  बिहार  सी

 61.  डा०  सिप्राराम  3,  लोधी  रोड  सी

 62.  डा०  सन्वोष्ठ  क्रट्रारिया  प्रैक्टर  12/72,  आर»  के०  पुरम  सी

 63.  डा०  शिग्रोश्ञ  हुसेन  306,  लक्ष्मीबाई  नगर  डी

 64.  डा०  दिशेश  श्रीवास्तव  105,  आराम  बाग  सी

 65.  डा०  किरण  कपूर  तिमारपुर  बी

 66.  ढा०  टी०  गगं  3,  मंदिर  मार्ग  बी

 67.  डा०  रीता  श्रीवास्तव  पेशबा  रोड  डी

 68.  डा०  ए०  के०  मायुर  तानसेन  मार्ग  डी

 69.  डा०  ए०  सी०  तिग्गा  30:  3-डी/सैक्‍्टर  डी०  माई०  सी
 जेड०  एरिया

 70.  डा०  भरतसिह  400-€,  करोल  बाग  श्ली

 71.  डा०  पदमिनी  दास  2-209,  तिमारपुर  बी
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 72.  डा०  टी०  फी०  सोनकर

 73.  डा०  एस०  आर०  हलचर
 74.  डा०  एम०  एम०  भद्काचाय
 75.  डा०  आर०  मनचन्दा

 76.  डा०  एस०  गुलाटी

 77.  डा०  वी०  के०  भाटिया

 78.  डा०  पी०  एस०  दास  गुप्ता

 79.  डा०  ए०  के०  भागंव

 80.  डा०  एच०  एस०  भट्टाचाय॑

 81.  डा०  एस०  एन०  मिश्र

 82.  डा०  एस०  आर०  सरोज

 83.  डा०  बी०  आरਂ  ध्रप्नाव

 84.  डा०  एम०  एस०»  लेठी

 85.  डा०  नाथ  लाल

 86.  डा०  एस०  के०  श्रीवास्तव

 87.  डा०  श्रीमती  कृष्णा  सिंह

 88.  डा०  भो०  एन०  कृष्णा

 89.  डा०  एस०  एन»  माथर

 90.  डा०  ए०  के०  शर्मा

 91.  डा०  श्रीमती  पुष्पा  सिंह

 92.  डा०  एस०  ए०  पाशा

 93.  डा०  एस»  के०  सूद

 94.  डा०  श्रीमती  अलत्या  अमन

 95.  डा०  श्रीमती  बी०  जन

 96.  डा०  बो०  पी०  चैतियार

 97,  डा०  श्रीमतो  बी०  बी०  लक्ष्मी

 98.  डा०  श्ौमती  एम०  एस ०  रौता

 99.  डा०  आर०  एन»  सिंह

 प्रेस  रोड

 एल्ड्यूज  गंग॑
 आई०  मायापुरी

 सरोजनी  गगर

 213,  राउज  एबेस्यू

 75-11,  तिमारपुर

 मायापुरी
 करोल  बाग

 106,  प्रेस  रोड

 डढी-/डी,  मायापुरो

 सेस्टर  4/209,  आर०  के०  पूरम

 प्ेक्‍्टर  8/842,  भार०  क े०  पुरम

 पंडारा  रोड

 119,  लक्ष्मीबाई  तबर

 देश  नगर

 ,  किदकई  क्‍्यर

 पाक  स्ट्रीड

 किदवई  मगर

 किदवई  नगर

 पंडारा  रोड

 सैषटर  एन०  थौ०  रोड

 एफ०  )  बाबर  ध्लेस

 19/967,  लोधी  रौड

 एफ०  )  तानसेन  भार्न

 लक्ष्मीबाई  नगर

 925,  बाबा  जड़क  सिंह  मार्ने

 सैक्टर  11/2,  डील  आाई०
 जद ०  एर्टवा

 है

 5,  कालौबाड़ी  मार्न

 4
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 100.  डा०  ए०  आर०  दास  कालोबाड़ी  मार्ग  डी

 101.  डा०  श्रीमती  एम०  पांडे  जे०  जी०  30,  मंदिर  मार्ग  बी

 102.  डा०  ए०  के०  गुप्ता  लोधी  रोड  डी

 103.  डा०  जगदीश  सरन  पंडारा  रोड  डी

 104.  डा०  एस०  सी०  मेहरा  के  ०  एस०  मार्ग  सी

 105.  डा०  बी०  रामचन्द्रन  आर०  के०  पुरम  सी

 106.  डा०  सी०  पी०  गुप्ता  संक्टर-2/42-3बी,  डी  आई  जेड  सी

 107.  डा०  पी०  रविन्द्रन  बी-एल  61  एस  डी  सी
 आई  जेड

 108.  डा०  एस०  वी०  रामकृष्णन  108  |-बी ०  के०  एस»  मार्ग  सी

 109.  डा०  एम०  वी०  गनेश  किदवई  नगर  बी

 110.  डा०  सत्य  प्रकाश  लोधी  रोड  सी

 111.  डा०  ए०  के०  कांगू  बी

 112.  डा०  सुरेन्द्र पंबर  2,  पंडारा  रोड  बी

 113.  डा०  एम०  त्यागी  3,  —agt—  डी

 4.  डा०  बिनोद  सहगल  सिमल  बाग  डी

 115.  5.  डा०  बी०  डी०  शर्मा  रा०  कु०  पुरम  डी

 116.  डा०  एस०  नानकपुरा  डी
 श्रीवास्तव

 117.  डा०  जे०  एम०  राब  72,  मन्दिर  मार्ग  बी

 118.  डा०  एम०  के०  तोमर  बी०  के०  एस०  मार्ग  बी

 119.  डा०  सुरेश  कुमार  नगर  सी

 120.  ढा०  सुधीर  सिन्हा  बी०  नगर  डो

 121.  डा०  मानसह  सेक्‍्टर-2/2डी/44,  डी  आई  जेंड  सी
 एरिया

 122.  डा०  बी०  एम०  दास  सादिक  नगर  डी

 123.  डा०  डो०  एस०  अरोड़ा  ए-23/18२,  सोधी  रोड  _  डी

 124.  डा०  जी०  डो०  गुप्ता  किदबई  नगर  ई

 125.  ढा०  श्रीमती  के०  के०  कालरा  पेशवा  रोड़  डी
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 126.  डा०  एम०  के०  गे  --
 127.  डा०  आर०  एम०  डे  प्रेस  रोड

 128.  डा०  एस०  रबीम्द्र  नगर

 129.  डा०  पी०  के०  राय

 130.  डा०  के०  के०  कंचत

 131.  डा०  रक्षा  धई

 132.  डा०  सुरेस्न  कौर

 133.  डा०  स्नेह  लता
 शर्मा

 134.  डा०  एच०  के०  मल्होत्रा

 135.  डा०  श्रीमती  पी०  संगल

 136.  डा०  वी०  के०  प्िन्हा

 137.  डा०  जीवन  प्रकाश

 138.  डा०  कृष्ण  कुमार

 139.  डा०  एम०  एस०
 जयलक्ष्मी

 140.  डा०  मुकुख  सरकार

 141.  डा०  ऊधा  भटनायर

 142.  डा०  जे०  के०  नायक

 143.  डा०  कसक  बिसवाल

 144.  डा०  आर०  शओोपेव

 145.  डा०  बी०  सी०  तम्भात्री

 146.  डा०  बजरंग  लाल

 147.  डा०  वो०  के०  स्थाना

 148.  डा०  एन०  सी  ०  मांझी

 149.  डा०  सौ०  यौ०  प्रसाद

 150.  ढा०  जयप्रकाश

 बाबर  प्लेस

 लोधी  रोड

 पंडारा  रोड

 एस०  एस०  पार्क

 पंडारा  रोड

 डी-2/ए-24,  मोती  बाश

 |/नेताजी  नग्रर

 पंडारा  रोड

 ठोडरमल  होड

 ए-21/1 17,  लोधी  शेड
 रा०  Foe  प्रुरम

 लोधी  रोड़

 5-€,  मिटो  रोड

 एन्ड्यूज  गंज

 साविक  मबर

 आर०  के०  पुरम

 ०  टोडरमल  स्तवाबर

 डी०  भाई०  जेड०

 एरिया

 रा०  कू०  पुरम

 सैक्टर-2/2बी-73  डी०  आई०  जेड  ०

 सैक्टर-9/एम-54,  आर»  के०  पुरम
 डी०  आंई०  बैड ०

 एरिया
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 151.  डा०  आर०  जे०  अग्निहोत्री  252,  लक्ष्मीबाई  नगर  डी

 152.  डा०  पी०  सी०  राय  किदबई  नगर  ई

 153.  डा०  ए०  के०  बनर्जी  73,  सरकुलर  रोड  है

 डा०  बी०  चक्रवर्ती  586,  लक्ष्मीबाई  नगर  डी

 155.  डा०  एस०  चोपी  रा०  कु०  पुरम  ्ई
 देवी

 156.  डा०  एम०  आर०  दास  रा०  छु०  पुरम  ई

 157.  डा०  के०  सी०  सिल  देवनगर  ई

 158.  डा०  सुरेन्द्र  चुग  किदवई  नगर  ई

 159.  डा०  यु०  सी०  गगं  539,  आर०  के०  पुरम  डी

 160.  डा०  दीपक  सेन  गुप्ता  नानकपुरा  डो

 161.  डा०  सुनील  कुमार  एक्स  सरोजिती  नगर  डी

 162.  डा०  के०  पी०  मलिक  24/15  एम०  वी०
 रोड

 ई

 163.  डा०  आर०  के०  नेगी  किदवई  नगर  ई

 164.  डा०  एम०  बी०  बाथुर  पेशवा  रोड  डी

 165.  डा०  गुरचरन  सिंह  आर०  के०  पुरम  ई

 166.  डा०  के०  एन०  हंस  पंडारा  रोड  डी

 167.  डा०  श्रीमती  बी०  एल  ०  5,  किदवई  नगर  वेस्ट  ई
 नैग्पर

 :
 168.  डा०  श्रीमती  भारती  मिनोचा  आर०  के०  पुरम  डी

 169.  डा०  यू०  सेठिया  आर०  के०  पुरम  डी

 170.  डा०  पी०  के०  सरीन  शाहजहां  रोड  ई

 171.  डा०  एस०  के०  कश्यप  किदवई  नगर  ई

 172.  डा०  बीरबल  टण्डल  नौरोजी  नगर  डी

 173.  डा०  सरदार  सिंह  आर०  के०  पुरम  डी

 174.  डा०  चंचल  सलूजा  तिलक  मार्ग  भा

 175.  डा०  अमर  जोवस  काका  सगर  ई

 176.  डा०  अझन  सहाय  शाहणहां  रोड  ई

 186  .
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 177.  शा०  के०  के०  लोदो  रोड  डी

 178.  डा०  एस०  सी  ०  शर्मा  देव  नमर  ई

 179.  डा०  एम०  पी०  अग्रवाल  15  फायर  ब्रिज  लेन  ई

 180.  डा०  एम०  एन०  साहिब  718  एल०  बी०  गंगर  डी

 181.  डा०  केशव  गोस्वामी  998  बी०  के०  एस०  मार्य॑  है  ।

 डढा०  बी०  रमेश  2/1082  आर०  के०  पुरम  डी

 183.  डा०  श्रीमती  ज्योति  पुरी  पेशवा  रोड  +  डी

 184.  डा०  डब्ल्यू०  डी०  भाटिया  एम  553-एस-9/आर०  के०  पुरम  डी

 डा०  बी०  आर०  साहनी  एस-2/डी०  भाई०  जैड०  सी

 एरिया

 186.  डा०  यशबम्त  सिंह  डी  सरोजती  तगर  सी

 187.  डा०  मधु  गुप्ता  बाबा  प्लेस  डी

 188.  डा०  अरुम  कुमार  76/2सी/एस-2/डी०  गाई०  जैड»  सी
 एरिया

 189.  डा०  श्रीमती  कुमुद  डी०  आई०  जैड०  सी

 एरिया

 190.  डा०  के०  आर०  पाल  सरोजनी  मगर  डी

 191.  डा०  एस०  बमंत  आर०  के०  पुरम  स्री

 192.  डा०  बी०  सी०  राय  11-8  देव  नगर  ई

 193.  डढा०  सी०  पी०  ग्रुप्ता  आर०  क े०  पुरम  Iv

 194.  डा०  एम०  पी०  दुबे  रबिस्द्र  नगर  v

 195.  डा०  पी०  एस०  प्हारिया  किदबई  नगर  ई

 196.  डा०  स्वरणंजीत देव  पेशवा  रोड  डी

 197.  डा०  बी०  आर»  शर्मा  लोधी  कोलोनी  डी

 {87
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 दिल्‍्लो/गनई  बिल्‍लो  में  सो०  जो०  एच०  एस०  डाक्टरों  को  सासास्य  पूल

 16  1990

 आवास  के  आशंटन  दशते  बाला  विधरण

 क्रम  सं०  आबंटी  का  नाम  उनके  दखल  में  जो  कमरों  का

 1  2  3

 244.  श्रीमती  अजीत  कौर  श्रधिकारी )

 245.  श्रीमती  स्थास्थ्य  अधिकारी

 246.  श्रीमती  सेमुअल

 247.  राजेन्द्र  स्वास्थ्य  अधिकारी

 248.  भौमिक

 249.  स्वास्थ्य  अधिका री

 250.  अजीत  कुमार  दास

 अग्रवाल

 252.  श्रीमती  पुष्पावती  सिह

 253.  श्रीमती  गोस्वामी

 254.  सच्चिदानन्द  त्रिपाठी

 258.  शर्मा

 259.  श्रीमती  अल्का  मित्तल

 260.  श्रीमती  आशा  गंडापें
 नरगिस  सोलीता

 264.  लालवानी

 265.  भीमती  रचील  जसे

 266.  दास

 267.  वर्मा

 104

 507  एशिया  हाउस

 716  एशिया  हाउस

 15,
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 268.  श्री  कासता  बसिक

 269.  भट्टाचायं  जी

 270.  विश्वाप

 271.  सरदाना

 272.  कुमारी  विजय  लक्ष्मी

 273.  स्तेन

 274.  धर

 275.  सिन्हा

 क्रम  सं०  क्वार्टर  नं०  तथा  इलाका  टाइप  आवंटी  का  नाम

 276.  सेक्टर  4/667,  रामक्ृष्णपुरम  1५  गोयल

 277.  सेक्टर  4/1042,  दे

 278.  नानकपूरा  ए  मलहोत्रा

 दिल्‍ली  के  दूसरे  मास्टर  प्लान  को  अस्तिभ  रूप  देता

 9042.  श्री  श्रीकांत  वश  नरसहराल  बाड़ियर  :
 श्री  पशथम्तराब  पाटिल  :

 कया  शहरों  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के  लिए  दूसरे  मास्टर  प्लान  के  अन्तिम  रूप  देने  में  देरी  के  क्या  कारण

 दूसरा  मास्टर  प्लान  कब  तक  तैयार  हो  जाने  की  सम्भावना  और

 इस  प्रक्षिया  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 शहरो  विकास  मंत्री  मरासोलो  :  से  वर्ष  1962  में  लागू
 की  गई  दिल्‍ली

 अह॒द  योजना  में  विस्तृत  संशोघन  किए  जाने  अपेक्षित  थे  ।  इस  प्रक्रिया  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बर्ष
 2001  तक  के  सम्बन्ध  में  दिस्‍्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  तैयार  किया  गया  प्राहृप  संशोधनों  पर

 आपत्तियां/सुझाव  आमंत्रित  करने  के  लिए  सावंजनिक  नोटिस  जारी  प्राप्त  आपत्तियों/सुझावों  पर
 विचार  विशेषज्ञों  तथा  दिल्ली  नगर  कला  आयोग  आदि  जैसे  विभिस्त  अभिदावी  बासे  दलों  के

 श्लाथ  पारस्परिक  क्रिया  शामिल  है  ।  उपर्युक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  तैयार  किए  गए  संशोधन  प्रस्ताव

 ऑपचारिक  अनुमोदनार्  फिलहाल  सरकार  के  सक्रिय  विचाराधीन  है  ।
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 नगर  भूमि  सोमा  ओर  अधिनियम  को  समाप्त  करता

 9043.  भी  एच०  सो०  भ्रीकान्तस्या  :  क्या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 नगर  भूमि  सीमा  और  1976 के  प्रवृत्त  होने  के  बाद
 कर्नाटक  में  कितने  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  किया

 क्‍या  उक्त  अधिनियम  स्थानीय  आवश्यकताओं  के  लिए  प्रभावी  नहीं  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  उपर्यक्त  अधिनियम  को  समाप्त  करने  का  अनुरोध
 किया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  मुरासोली  :  कर्नाटक  सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 1989  तक  अधिनियम  के  अन्तगगंत  1942.8  एकड़  भूमि  अधिगृहित  की  गई  है  ।

 इस  आशय  की  कोई  जानकारी  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाई  गई  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोबाम

 9045.  भ्री  कृपाल  सिह  :  क्या  ख्लाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  तरणतारण  में  20,000  मीटरी  टन  की  क्षमता
 वाले  गोदामों  का  निर्माण  करने  के  लिए  कतिपय  ठेक्रेदारों  के साथ  वर्ष  1980  में  कोई  अनुबन्ध  किया

 यदि  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  की  गई  सिफारिश  की  तुलना  में  पंजाब  सरकार
 द्वारा  इन  ठेकेदारों  को  कितनी  मात्रा  में  सीमेंट  की  आपूर्ति  की

 कया  कम  मात्रा  में  सीमेंट  की  आपूर्ति  किए  जाने  के  कारण  गोदामों  के  निर्माण  में  बिलम

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इन  ठेकेदारों  द्वारा  लाखों  रुपए  व्यय  किए  जाने  के  बावजूर
 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  इन  गोदामों  को  इन  व्यक्तियों  से  किराए  के  आधार  पर  नहीं  लिया  हैँ

 ओर  1

 (2)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  भाथ्‌  राम  :  हां  ।  भारतीय  खाद्य  तिर्
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 ने  तरनतारन  में  20,000  मीटरी  टन  के  गोदामों  का  निर्माण  करने  के  लिए  म े०  गुरदयाल
 सिंह  एण्ड  के  के  साथ  1980  में  एक  करार  किया

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  ते  उपर्युक्त  निर्माण  कार्य  के  लिए  !200  मीटरी  टन
 सीमेंट  के  लिए  सिफारिश  की  थी  ।  पंजाब  सरकार  द्वारा  इन  गोदामों  के  लिए  उक्त  पार्टी  को  वास्तव  में
 सप्लाई  को  गई  मात्रा  के  बारे  में  सूचना  निगम  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 और  (2)  निगम  द्वारा  1980  में  किए  गए  करार  के  इस  पार्टी  को
 सात  महीने  के  अन्दर  गोदामों  का  निर्माण  काये  पूरा  कर  लेगा  चाहिए  या  ।  वे  समय-समय  पर  31

 तक  बढ़ा  दी  गई  अवधि  के  दोरान  भी  गोदामों  को  पूरा  नहीं  कर  सके  थे  ।  भारतीय  जाद्य
 निग्रम  ने  गोदामों  को  नहीं  लिया

 अनगायों  का  कल्याण

 9046.  प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  अनायों  के  कल्याण  में  लगे  संगठनों  का  जिला-बार  ब्यौरा  कया  है  तथा  ये
 सोसाइटियां  और  संगठन  पूर्ण  रूप  से  निर्वाचित  और  पंजीक्षत

 इनमें  से  प्रत्येक  संगठन  में  कितने-कितने  बालक  और  बालिकाओं  की  देखभाल  होती

 अनाथ  तथा  असहाय  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  इन  संगठनों  द्वारा  क्या-क्या  सुविधाएं  प्रदान
 की  जाती

 सरकार  इन  संगठनों  को  प्रतिब्ष  कितने  प्रतिशत  बित्तीय  सहायता  प्रदान  करती

 (2)  क्‍या  कुछ  संगठनों  द्वारा  घन  के  दुरुपयोग  किए  जाने  तथा  इन  बच्चों  से  बलपूर्वक  काम  कराने
 के  कुछ  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  आए  ओर

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 अम  ओर  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  से  सूचना  एकत्र  कीजा

 श्ही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 भारतीय  श्रमिक  सम्मेलन

 9047.  भ्रो  बाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डो  :  क्‍या  भ्रम  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  के  बारे  में  21  1990  को  आयोजित  भारतीय
 अ्षमिक  सम्मेलन  में  चर्चा  के  दोरान  नए  श्रम  कानून  के  मम्बस्ध  में  कोई  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  गई

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और
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 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ?

 असम  ओर  कल्याण  संत्रो  रास  बिलास  :  ओर  कमंकारों  के  प्रतिनिधियों
 ने  महसूस  किया  कि  बोड़ें  स्तर  करममंकार  प्रतिनिधि  बोर्ड  की  कुल  सदस्यता  का  50%  होने  चाहिए
 नियोजकों  के  प्रतिनिधियों  ने सिफारिश  की  कि  प्रारम्भ  में  बोर्ड  में  और  श्रमिकों  का

 एक  प्रतिनिधि  होना  चाहिए  ।  राज्य  मन्त्रियों  की  राय  यह  थी  कि  इसे  25%  तक  सीमित  रखा

 इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  विधान  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 सेडिकल  के  आधार  पर  सरकारो  क्यारंरों  का  आशंटन

 9048.  श्री  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  प्रत्येक  कालोनी  में  के  कितने  सरकारी  क्वार्टर  खाली

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  सरकारी  कमंचारियों  को  मेडिकल  तथा  अन्य  आधार

 बिना  पारी  के  सरकारी  क्वार्टर  आबंटित  किए  और

 के  क्‍्याटंर  किस  तिथि  तक  आवंटित  किए  जा  चुके  हैं  ?

 शहरी  थिकास  संत्रो  भ्रासोलो  :  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्ली  कक्‍लाथ  दिल्‍ली  के  कर्मंजारियों  को  परिवार  पेंशन

 9049.  श्री  ईश्वर  चोधघरो  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  दिल्‍ली  कलाथ  मिल्स  के  ।  1989  को  बन्द  हो  जाने  से  इसके  कितने

 कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  योजना  के  अन्तग्ंत  परिवार  पेंशन  का  भुगतान  किया  जाना

 31  1990  तक  इसके  कितने  कम  चारियों  को  इस  राशि  का  भुगतान  किया  जा

 |

 इस  मिल  के  बन्द  होने  के  एक  वर्ष  के  बाद  भी  इसके  शेष  कर्मचारियों  को  परिवार  पेंशन  के

 भुगतान  में  विलम्ब  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  ओर

 उन्हें  यह  भुगतान  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 क्रम  ओर  कल्याण  संत्रो  राम  विलास  :  कमंचारी  परिवार  पेंशन  योजना  के

 अन्तर्गत  परिवार  पेंशन  सदस्य  की  नौकरी  में  रहते  हुए  मृत्यु  होने  पर  ही  दी  जाती  है  |  वर्तमान  मामले

 मिल  के  कमेकार  सेवानिबुत्ति-व-निकासी  लाभ  के  हकदार  हैं  ।  कमंकारों  की
 कुल  संख्या  2669

 और  उपलब्ध  सूचना  के  3  1990  तक  1740  दावों  का  निपटारा

 किया  गया  था  और  31  1990  के  पश्चात्‌  615  दावों  का  निपटारा  किया  गया  दावों में
 करमियों  को  दूर  करने  के  लिए  52  दावों  को  वापस  लौटाया  गया  शेष  262  करमंकारों  ने  अपने  दावे

 प्रस्तुत  नहीं  किए  हैं  ।
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 जैसे  ही  हर  प्रकार
 से

 पूण ॑दाबे  प्रॉप्त  हो  सभी  शेष  दावों  का  निपटास  झीझ़  कर
 दिया

 मौलाना  अजय  रोड  आफिसर्स  मई  विल्‍लो  के  दुकाभदारों  को
 ककल्पिक  उपलब्ध  कशाना

 9050.  भ्रो  ईश्यवर  चोधरी  :  क्‍या  शहरी  घिकाल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मौलानों  आजाद  रोड  आफिसस्स  नई  दिल्‍ली  के  दुकानदारों  को  इष्डिया  गेट
 बिकास  योजना  के  अन्तगंत  उनकी  दुकानें  गिराये  जाते  के  बदले  बेकल्पिक  स्थान  अथवा  प्लाट  आबंटित
 किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  बेकल्पिक  स्थानों/मकानों  का  बाणिज्यिक  मूल्य  इन  दुकानदारों  की

 मौजूदा  दुकानों  के  मूल्य  के  बराबर

 इन  दुकानों  को  ये  स्थान/प्लांट  कब  तक  आबंटित  कर  दिए  और

 क्‍या  सरकार  का  इन  दुकानदारीं  को  कोई  विशीय  सहायता  भी  प्रदांन  करने  का  विचार

 शहरो  बिकास  मंत्रों  सुरासोली  :  मौलाना  आजाद  रोड  आफिसर्स

 मई  दिल्‍ली  के  उन  दुकानदारों  को  बेकल्पिक॑  स्थलों/प्लाटों
 »  आवंटन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया

 है  जिन्हें  रक्षा  मन्त्रालय  द्वारा  लाइसेंस  के  आधार  पर  दुकानें  आवंटित  की  गई  जो  1987
 में  समाप्त  हो  गया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 गेहूं  की  खरीद

 [wqere]

 9051.  थ्रो  के०  एस  ०  राध
 भरी  पो०  भरसा  रेइंडो

 क्या  ल्ाज्  ओर  नागरिक  पृ्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया वर्ष  1989-90  में  गेहूं  की खशीद'का  जो  लक्ष्य  रखा  गयाਂ  वह  पूरा  नहीं  हो  पाया

 यदि  तो  गेहूं  की  खरीद  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  वास्तव  में  कितता

 शैहूं  खरीदा  गया

 इसमें  गिरावट  आने  के  क्या  कारब
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 वर्ष  अवधि  के  लिए  गेहूं  की  खरीद  का  क्‍या  लक्ष्य  रखा  गया  और

 (3)  उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  वास्तव  में  कितना  गेहूं  खरीदे  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 खाद्य  ओर  तांगरिक  पति  मंत्री  नाथ्‌  राम  :  नहीं  ।

 9  मिलियन  मीटरी  टन  के  लक्ष्य  के  प्रति  9.004  मिलियन  मोटरी  टन  की  बसूली  हुई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  किसानों  द्वारा  वसूली  मूल्य  पर  गेहूं  का  जो  भी
 स्‍्टाक  पेश  किया  उस  सभी  को  खरीद  लिया  जाएगा  ।

 (2४)  लगभग  10  मिलियन  मीटरी  टन  ।

 विभिन्‍न  अस्पतालों  में  पूल  अधिकारियों  का  कार्यकरण

 9052.  ञ्लो  कल्पनाथ  सोनकर  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  अस्पतालों  में  कार्य  कर  रहे  पूल  अधिकारियों  का  चयन  वैज्ञानिक  तथा

 ओऔद्योगिक  अनुसंधान  प  रिषद  एवं  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  पूल  अधिकारी  स्थायी  रूप  से  नियुक्त  होने  तक  उसी  पद  पर  कार्य  करते

 रहते

 क्‍या  इस  समय  पूल  अधिकारी  केवल  दो  वर्ष  के  लिए  नियुक्त  किए  जाते

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 (४)  पूल  अधिकारियों  के  रूप  में  काय्यं  कर  रहे  डाक्टरों  को  सेवाओं  को  नियमित  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  !

 ऊर्जा  सत्रो  तथा  नागर  जिमानन  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  हां  ।

 चिकित्सा  पूल  अधिकारियों  को  भारत  में  अस्पतालों  और  अन्य  चिकित्सा  संस्थाओं  में

 नियुक्त  किया  जाता  है  और  वे  अपने  सम्पूर्ण  कायंकाल  के  दौरान  अथबा  जब  तक  उन्हें  भारत  में  अस्थायी

 अथवा  स्थायी  रोजगार  नहीं  मिल  जो  भी  पहले  पूल  अधिकारियों  के  रूप  में  कार्य

 पूल  स्कीम  की  1989  में  एक  समिति  द्वारा  समीक्षा  की  गई  जिसकी
 रिशों  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  और  वंज्ञानिक  एवं  आशद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  स्वीकार  कर
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 लिया  गया  है  |  स्वीकार  की  गई  सिफारिशों  के  चिकित्सा  पूल  अधिकारियों  को  इस  समय  केवल
 दो  वर्ष  को  निर्धारित अवधि

 के  लिए  नियुक्त किया  जाता  है  ।

 (2)  बेज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  पूल  अधिकारी  स्कीम  के  अन्तगंत  पूल
 अधिकारियों  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  डाक्टरों  की  सेवाओं  को  नियमित  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।

 कर्माठक  में  '  रोग  से  मौतें

 9053.  श्री  थी०  कृष्ण  राब  :
 भ्रो  सो  ०पो  ०  सुदालगिरियप्पा  :

 क्या  स्थास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  पअंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  रुच  है  कि  कर्नाटक  में  उत्तर  दक्षिण  कस्नंड  और  शिमोगा  जिलों  में  गत
 तीन  वर्षों  के  दौरान  रोग  से  300  से  अधिक  मोतें  हुई

 कया  उपयुक्त  जिलों  में  यह  प्राणघातक  रोग  1970  से  फैला  हुआ

 यदि  तो  इस  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए

 कया  चिकित्सा  वंज्ञानिकों  और  डाक्टरों  ने  रोग-निरोधी  कोई  बनाने  में
 सफलता  प्राप्त  की  और

 (2)  केन्द्रीय  ओर  राज्य  सरकारों  ने  उपर्युक्त  जिलों  में  इस  रोग  के  शिकार  व्यक्तियों  की
 चिकित्सा  और  पुनर्वास  के  लिए  अन्य  क्‍या  उपाय  किये  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  बिमानम  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  और  हां  ।

 (i)  राज्य  सरकार  ने  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सेबा  निदेशक  की  अध्यक्षता  में  एक
 राज्य  स्तरीय  के  एफ०  डी०  समन्वय  समिति  गठित  की  है  जिसके  पशुपालन  ओर  स्वास्थ्य  विभागों

 के  अधिकारी  शामिल  हैं  ।  राष्ट्रीय  विषाणु  विज्ञान  पु्ण  तथा  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  के

 विशेषज्ञ  महामारी  स्थिति  की  समीक्षा  करने  तथा  निरोधक  उपायों  के  लिए  उपयुक्त  सुझाव  देने  हेतु
 प्रमय  पर  बंठक  करते

 (४)  एक  उपनिदेशक  के  अधीन  एक  विधाणु  नेंदानिक  प्रयोगशाला  तथा  तीन  क०  एफ०  डी०

 फील्ड  स्टेशन  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  ये  स्टेशन  निगरानी  कार्य  करते  जांच  कार्य  करते  हैं  और  रोगियों  का

 पता  लगाने  और  उपचार  करने  तथा  नियन्त्रण  उपायों  के  बारे  में  जिला  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 अधिकारियों  के  अन्तगंत  आने  वाले  करमंचारियों  तथा  स्थानीय  स्वास्थ्य  संस्थानों  की  सहायता  करते

 (iii)  जहां  से  मंकी  रोग  को  सूचना  मिलती  है  वहां  पर  कोटसाशकों  का  छिड़काव  तथा  गहन
 स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्य  अन्य  स्थानीय  निकायों  और  जअननेताओं  की  सहायता  से  जारी  रखे

 जाते  हैं  ।
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 (=)  हां
 ।

 (2)  राज्य  सरकार  पीड़ित  लोगों  के  उपचार  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठा  रही  है  ।

 लक्ष्योबाई  मई  दिल्‍लो  में  केम्द्रोग़्  लोक  तिर्साण  विभाग  के  पुछताछ
 कार्यालय  का  कार्यकरण

 9054.  भ्रो  धो०  कृष्ण  राज  :  क्‍या  शहूरो  दिकाप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  लक्ष्मीबाई  नई  दिल्ली  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  के  पूछताछ  कार्यालय  में  कितनी  शिकायतें  दर्ज  कराई  गईं  तथा  कितनी  शिकायतों  के  अनुसार
 मरम्मत  आदि  का  काम  नहीं  किया

 शिकायत  दूर  करने  में  सामान्यतः  कितना  समय  लिया  जाता

 क्‍या  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अचानक  मोक्ते  पर  जाकर  जांच  को  गई  है  कि  शिकायत

 दूर  करने  में  सामान्यतः  कितना  समय  लिया  जाता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  ह  सके  क्या  कारण  हैं  ओर

 शहरी  जिकास  संत्रो  मुरासोलो  :  संलग्न  विवरण  के  अनुसार  |

 देनिक  प्रकृति  की  शिकायतों  को  उसी  दिन  या  अगले  दिन  दूर  कर  दिया  जाता  है
 ।  तथापि

 ऊपरी  डब्लू०  सी०  फ्लशिंग  फर्शों  आदि  जैसं

 प्रमुख  मदों  को  बदलने  की  शिकायतों  को  निपटाने  में  अवश्य  ही  कुछ  समय  लगता  और  इन्हें  संहिता
 सम्बन्धी  ओपचारिकताओं  का  अनुपालन  करने  तथा  निध॑िियों  की  उपलब्धता  की  शर्ते  पर  दूर  किया
 जाता  है  ।

 और  हां  ।  पूछताछ  कार्यालयों  के  नियमित  दौरे  किए  जाते  हैं  और  शिकायतों  पर
 '

 तत्काल  ध्यान  दिए  जाने  को  सुनिश्चित  करते  हेतु  शिकायत  रजिस्टरों  का  समय-समय  पर
 किया  जाता  चूंकि  इस  मामले  में  किसी  अधिकारी  को  दोषी  नहीं  पाया  गया  है  इसलिए  किसी  के
 विरुद्ध  कारंवाई  करने  का  प्रश्न  भहीं  उठता  ।

 विवरण

 ग्््  शिकायतों  की

 गत  वर्ष की  वर्ष  के  दोरान  बर्ष  के  दोरान  ब्ष के  अन्त  में

 कोष  शिकाखतें  प्राप्त  डूर  की  गई  दूरन  की  गई
 शेष  शिकायतें  ।

 1988-89  9  ता  43,781  43,685  96
 1989-90  9-90  96  53,585  53,643  38
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 हि  नल्ह्न

 देश  में  रूर्ण  सलाद  प्रसंस्करण  उच्चोग

 9055.  श्रो  थो०  कृष्ण  राय
 श्री  सो०  पोी०  मुदालगिरियप्पा

 :

 क्या  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 देश  में  कितनी  रुग्ण  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटें  और

 तत्सम्बन्धी  कारण  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  ओर  स्ाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  ओर  ला
 प्रसंस्‍्क रण  उद्योग  गैर  संगठित  और  सहकारी  क्षेत्रों  में  केन्द्र  द्वारा  भिस्त-भिम्न  क्षेत्रों  में  सभी
 रमन  खाद्य  प्रसंस्करण  एककों  के  बारे  में  सूचघना  नहीं  रखी  जाती  ।

 डिड्माजस्थ  बस्तुओं  पर  उनके  सुल्य  अंकित  करना

 9056.  श्री  राम  सागर  :  कया  ल्ाद्य  ओर  नागरिक  पति  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  डिब्बाबन्द  वस्तुओं  पर  उनके  बहुत  भ्रधिक  मूल्य  अंकित  किए  जाते  हैं  भ्रोर  डिब्तादल्त

 बस्तु  ओर  उनके  अंकित  मूल्य  में  कोई  समानता  नहीं  होती  और

 यदि  तो  इस  मामले  की  समीक्षा  करने  और  मूल्यों  में  बद्धि  रोकने  के  लिए
 थोक  खुदरा  बिक्र  ताओं  आदि  का  लाभ  निश्चित  करने  हेतु  उठाए  गए  कदमों  का

 ब्यौरा  कया  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  प॒ति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रास  पूृथन  और
 पैकेज  में  रखी  वस्तुओं  की  बिक्रो  ओर  उनका  बाट  और  माप  मामक  में  रखी

 1977  जो  कि  पैकेजों  में  बेची  जाने  वाली  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  उपभोक्ताओं  के  लिए  उचित
 ध्यापार  और  मूल्य  अनुशासन  स्थापित  करने  के  वास्ते  बनाए  गए  हारा  शासित  होता  है  |  इन  नियमों
 में  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  पंकेज  पर  विक्रय  मूल्य  अनिवाय  रूप  से  घोषित  किया  ताहि

 खुदरा  ब्यापारियों  को  छपी  हुई  कीमत  से  अधिक  कीमत  वसूल  करने  से  रोजा  जा  सके  ओर  उपभोक्ता
 व्यापारियों  द्वारा  मनमानी  तौर  पर  की  जाने  वाली  मूल्य  वृद्धि  जिसका  वि  निर्माण  लागत  स्रे  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  बचाया  जा  सके  ।

 हुई  वस्तुओं  के  मूल्यों  या  थोक  खुदरा  व्यापारियों  इत्यादि
 के  लाभ  के  माजिन  का  निर्धारण  करना  इन  नियमो  के  कार्यक्षेत्र  से  बाहर  है  ।

 गुरू  लेग  बहादुर  अस्पताल  के  मेडिकल  छात्रों  की  हड़ताल

 ॒  9057.  भरी  क्रार०  एन०  राकेश  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  प्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  18  1990  को  गुरू  तेग  बहादुर  अस्पताल  के  कमंचारियों और  मेडोकल  छात्रों
 की  हड़ताल  के  कारण  रोगियों  को  भारी  कठिनाई  हु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 छात्रों  की  मुख्य  शिकायतें  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  से  गुरू  तेग
 बहादुर  अस्पताल  के  साथ  सम्बद्ध  यूनिवर्सिटी  कालेज  आफ  मेडिकल  साइ  सिज  के  मेडिकल  छात्र  18-4-
 1990  को  हड़ताल  पर  थे  ।  उन्होंने  बहिरंग  रोगी  कैज्युल्टी  और  वारडों  के  सभी  दरबाजों  को
 रोक  दिया  उन्होंने  गुरु  तेग  बहादुर  अस्पताल  के  कमंचारियों  और  रोगियों  को  बहिरंग  रोगी

 कंज्युल्टी  और  वार्डों  में  घुसने  नहीं  दिया  जिसके  कंज्युल्टी  और  बहिरंग  रोगी  विभाग
 सेवाओं  में  बाधा  पड़ी  ।  काफी  अनुनय  विनय  करने  पर  कंज्युल्टी  ओर  आपातकालीन  विभाग  में  उसी
 दिन  एक  बजे  अपराह्न  के  पश्चात  काय॑  शुरू  गुरू  तेज  बहादुर  अस्पताल  के  कमंचारी  18
 1990  को  हड़ताल  पर  नहीं  थे  ।

 और  छात्रों  की  मुख्य  मांग  यह  थी  यूनिवर्सिटी  कालेज  आफ  मेडिकल  साइ  सिज  के
 छात्रों  को  प्रदत्त  मेडिकल  डिग्रियों  को  मान्यता  प्रदान  की  यू०  सी०  एम०  एस०  के  छात्रों  क
 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रदत्त  मेडिकल  डिग्रियों  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  1956  के

 प्रयोजनों  के  लिए  मान्यता  प्राप्त  चिकित्सा  अहंताएं  ऐसी  डिग्रियों  की  मान्यता  को  वापस  लेने  के
 लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  सम्मुख  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  सी०  एम०  एस०  के  छात्रों की  स्थिति

 की  गई  ओर  इस  बात  की  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  पुष्टि  भी  को  गई  ।  तत्पश्चात  छात्रों

 हड़  ताल  वापस  ले  ली  गई  ।

 आवास  योजनाओं  के  लक्ष्य

 9059.  श्री  ए०  चाहस  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1959-90  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बिभिन्‍्न  आवास
 योजनाओं  के  अन्तगंत  आवास  निर्माता  फे  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षंत्र  द्वारा  आवास  निर्माण  का  कितना  लक्ष्य  पूरा  किया  गया
 और

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  की  दृष्टि  से  राज्य  सरकारों  और
 संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  का  कार्य-निष्पादन  संतोषजनक  रहा  है  ?

 शहरो  जिकास  मंत्रो  मरासोलो  :  और  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 निर्धारित  लक्ष्य  तथा  वर्ष  1989-90  (1-4-89  से  28-2-90  के  दौरान  विभिन्‍न  आवास
 नाओं  के  अन्तगंत  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  प्राप्त  उपलब्धियों  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 हां  ।  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लक्ष्य  आंशिक  रूप  से  प्राप्त  कर  लिए  गए  हैं  तथा
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 जे  हा  पेਂ  क०न>नननन+3. के  अजनीीनना  ततिगातलन  संतोषजनक  अभभभन्‍फदतगनााओ  5  755

 निष्पादन  संतोषजनक  सातबों  पंच्रवर्थीय  योजना  के  दोरान  विभिन्न  आबास  योजनाओं  के  अन्तगंत  लक्ष्यों

 तथा  उपलब्धियों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 लाखों  में

 (28-2-90  की  स्थिति  के

 सातथों  पंचवयर्थोष  योजना

 लक्ष्य  उपलब्धि

 आवास  स्थल  का  प्रावधान  22.88  21.33

 निर्माण  सहायता  22.88  21.  1

 इन्दिरा  आवास  योजना  7.60  6.26

 आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  आवास  7.75  6.85

 इका  हया  )

 (&)  निम्न आय  वर्ग  आवास  1.38  1.46

 विवरण

 सत्र  संक््या  :  प्रामोण  भूमिहोन  कासगारों  के  लिए  आवास  स्थल  का  प्रावधान

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षंत्र  लक्ष्य  उपलब्धि  वाधिक  लक्ष्य  1989-90
 सं०  1989-90  1-4-89/28-2-90  की  उपलब्धि  की

 शतता

 2  3  4  5

 1.  आन्प्र  प्रदेश  30,000  57,656  192

 2.  असम  10,000  4,110  41

 3.  बिहार  25,000  15,498  62

 4.  गोबा  200  121  61

 5.  गुजरात  35,000  49,230  141

 6.  हरियाणा  1,000  367  37

 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  1,200  155  13
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 1  2  3  4  5

 8.  कर्नाटक  40,000  30,712  77

 9.  केरल  5,000  3,351  67

 10.  मध्य  प्रंदेश  40,000  92,581  234

 11.  महाराष्ट्र  20,000  11,936  60

 12.  ठड़ीसा  15,000  19,989 9  133

 13.  राजस्थान  30,000  35,115  117

 14.  तमिलनाडु  2,20,000  3,32,992  151

 15.  त्रिपुरा  6,500  2,310  36

 16.  उत्तर  प्रदेश  50,000  1,17,777  236

 17.  पश्चिमी  बंगाल  3,889  4,572  118

 संघ  राज्य  कंत्र

 1.  अंण्डमान और  300  153  51

 बार  द्वीप  समूह

 2.  चण्डीगढ़  1,000  0

 3.  दिल्ली  250  0

 4.  पांडिचेरी  850  661  78

 योग  :  ष़ु  5,35,189  7,80,286  146
 =  ता  7  कतता 5  व  कली कि  नतीीी  टॉँँ-ब6गल.ो3ंञॉ&इ ---  न  —

 दिप्पणो  :  यह  योजना  (1)  अरुणाचल  (2)  हिमाचल  (3)  (4)

 (5)  (6)  (7)  (5)  मिजोरम  तथा  संघ  राज्य  क्षंत्र  ()

 दमन  तथा  (2)  दादरा  तथा  नागर  हवेली  (3)  लक्षद्वीप  में  प्रचालन  में  नहीं  है  ।

 सूत्र  संख्या  14(@)
 :  आब्ंटित  आवास  स्थलों  पर  निर्माण  सहायता

 ____  em  >>  eee mmm ee ४” —  ह

 क्रम  राज्य/संघ
 लक्षेय  वाधिक  लक्ष्य  19६9-90

 सं०  1989-90  1-4-89/28-2-90  9/  28-2-90  की  उपलब्धि  की
 ॥

 ees
 ध  2  3  4  5

 का

 आंध्र  प्रदेश  1,25,000  70,416  56

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  600  140  23
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 1  32  3  4  $

 3,  असम  10,000  410  al

 4.  योबा  200  189  95

 5.  बृअरात  20,000  15,298  76

 6.  हरियाणा  1,600  0  0

 7.  जम्मू तथा  कश्मीर  1,200  120  10

 8.  कर्नाटक  40,000  27,992  40

 9.  केरल  21,500  8,376  39

 10.  मध्य  प्रदेश  16,100  10,172  63

 11.  महाराष्ट्र  18,000  11,833  66

 12.  भेधालय  840  22  3

 13.  मिंजोरम  260  260  100

 14,  उड़ीसा  3,333  3,१00  96

 15.  राजस्थान  30,000  32,417  108

 16.  सिक्किम  200  185  93

 17.  तमिलनाडु  22,000  23,420  106

 18,  त्रिपुरा  6,500  2,409  37

 19.  उत्तर  प्रदेश  30,000  54,426  181

 20.  पश्चिम  बंगाल  3,889  1,135  29

 संघ  राज्य  क्षत्र

 1.  अष्डमान  तथा  निकोबार  20  55  275
 द्वीप  समूह

 2.  दादरा  तथा  नागर  600  564  94

 हवेली

 3.  दिल्ली  100  0  ०

 4.  दमन  तथा  दीव  35  0  0

 5.  पॉण्डिचेरी  1,445  1,040  72

 योग  :  3,53,422  2,6779......  7.

 डिष्क्णों

 :

 यह  योजना  (1)  विहार  (2)  हिमाचल  प्रदेश  (3)  (4)  (5)
 पंजाब  संघ  राज्य  क्षंत्र  (1)  चण्डीमढ़  (2)  लक्ष्यद्वीप  में  प्रचालन  में  गहीं  है  ।
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 136

 164
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 सूत्र  संस्या  14 (०)  :  इन्दिरा  आवास  योजना

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  लक्ष्य

 सं०  1989-90  1-4-89/28-2-90  की  उपलब्धि  की

 1  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  9,095  6,199

 2.  अरुणा चल  प्र  देश  123  9

 3.  असम  2,284  1,218

 4.  बिहार  18,225  15,900

 5.  गोवा  159  86

 6.  गुजरात  3,587  3,152

 7.  हरियाणा  897  1,217

 8.  हिमाचल  प्रदेश  273  448

 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर  381  882

 10.  कर्नाटक  5,694  3,602

 11.  केरल  3,093  13,431

 12.  मध्य  प्रदेश  12,061  8,028

 13.  महाराष्ट्र  9,743  4,041

 14.  मणिपुर  63  139

 15.  मेघालय  183  25

 16.  मिजोरम  75  85

 17.  नागालेंड  202  0

 18.  उड़ीसा  5,707  2,371

 19,  पंजाब  757  0

 20.  राजस्थान  5,563  2,717
 21.  सिक्किम  79  85
 22.  तमिलनाडु  8,167  39,545

 23.  त्रिपुरा  217  15
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 1  2  3  4  5

 24.  उत्तर  प्रदेश  23,315  22,320  96

 25.  पश्चिमी  बंगाल  10,174  8,161  80

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  अण्डमान  तथा  34  21  62
 बार  द्वीप  समूह

 2.  चण्डी गढ़  8  0  0

 3.  दादरा  तथा  नागर  22  500
 हवेली

 4.  दमन  तथा  दीव  17  7  41

 5.  दिल्ली  99  0  0

 6.  लक्ष्यद्वीप  13  0  0

 7.  पाण्डिचेरी  71  205  289

 योग  :  1,20,38 1  1,33,919  111

 सूत्र  संक्या  14  :  भाथिक  दृष्टि  से  कमणोर  थर्गों  के  लक्तान

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  लक्ष्य  उपलब्धि  बवाषिक  लक्ष्य  1989-90
 सं०  1989-90  1-4-89/28-2-90  9/28-2-90..  की  उपलब्धि  की

 झतता

 )  2  3  बे  5

 1.  आम्ध्र  प्रदेश  1,45,000  8,218  6

 2.  असम  2,128  594  28

 3.  बिहार  10,287  287  3

 4.  गोबा  126  156  *  124

 5.  गुजरात  4,500  2,101  47

 6.  हरियाणा  550  129  23

 6.  हिमाचल  प्रदेश  30  21  90
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 2  3  4  5

 7.  अम्मू  तथा  कश्मीर  1,000  1,232  123

 8.  क्वर्नाटक  2,000  2,389  119

 9.  केरल  10,100  5,672  56

 10,  म्रध्य  प्रदेश  5,000  2,893  58

 11.  महाराष्ट्र  12,760  6,754  53

 12.  मणिपुर  215  67  31

 13.  भ्रेश्नालय  240  29  12

 14.  मिजोरम  200  200  100

 15.  नागालेंड  100  0  0

 16.  उड़ीसा  2,500  2,170  87

 17.  पंजाब  100  41  41

 18.  राजस्थान  3,000  2,522  84

 19.  सिक्किम  200  185  93

 20.  तमिलनाडु  30,000  7,621  25

 21.  त्रिपुरा  160  139  87

 22.  उत्तर  प्रदेश  18,000  15,774  88

 23.  पश्चिम  बंगाल  180  513  285

 संघ  राज्य  क्षत्र

 1.  दिल्‍ली  8,300  0  ॥

 2.  चन्डीगढ़  100 1  1

 3.  दमन  दीव  5  0  0

 4.  पांडिचेरी  64  64  100

 योग  :  2,:6,558  59,778  23

 टिप्पणो  :  यह  योजना  (1)  अरुणाचल  प्रदेश  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  ())  अंडमान  तथा  तिकोबार
 होप  सस््‌ह  (2)  लक्ष्यदीप  में  प्रचालन  में  नहीं  है  ।
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 सूत्र  संक्या  :  निम्न  आय  थर्ग  आधास

 क्रम  राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  लक्ष्य  उपलब्धि  वाबिक  लक्ष्य  1989-

 सं०  1989-90  1-4-89/28-2-90  90  की  उपलब्धि  की
 प्रतिशतता

 ध  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  1,500  250  17

 2.  असम  147  84  57

 3.  बिहार  886  539  61

 4.  गोवा  568  100  18

 5.  गुजरात  2,700  3,115  115

 6.  हरियाणा  950  97  10

 7.  हिमाचल  प्रदेश  180  197  109

 8.  जम्मू  तथा  कश्मीर  50  22  44

 9.  कर्नाटक  1,000  971  97

 10.  केरल  2,500  4,727  189

 11.  मध्य  प्रदेश  1,500  2,572  171

 12.  महाराष्ट्र  17,000  10,442  61

 13.  मणिपुर  215  67  31

 14.  मेघालय  20  5  25

 14.  सिजोरम  320  320  100

 15.  नागालेंड  150  0  0

 16.  उड़ीसा  2,000  2,130  30  107

 17.  पंजाब  420  418  100

 18.  राजस्थान  4,000  2,729  68

 19.  तमिलनाडु  10,728  7,924  74

 _  20.  त्रिपुरा  85  39  46

 कं  21.  उत्तर  प्रदेश  7,500  6,885  १2
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 मिलित  उत्तर  16  1999

 2  8  4  5

 22.  पश्चिम  बंगाल  100  21  21

 संघ  राज्य  क्ष  त्र

 जध्डमान  तथा  मिकोबार  100  196  196
 द्वीप  समूह

 2.  चण्डीगढ़  420  0  0

 3.  बिल्ली  119  16  13

 4.  दमन  तथा  दीव  4  3  75

 5.  पांडिचेरी  10  16  160

 योग  :  55,172  43,885  80
 13  on  का

 :  यह  योजना  (1)  अरुणाचल  प्रदेश  (2)  सिक्किम  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  (1)  दादर

 तथा  नागर  हवेली  (2)  लक्षदीप  में  प्रचालन  में  नहीं  है  ।

 नाश्यिल  जटा  उत्पादों  का  निर्यात

 9060.  श्री  ए०  चाह्स  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  नारियल  जटा  उत्पादों  का  कुल  कितनी  मात्रा  में  निर्यात
 किया  गया  और  इसका  मूल्य  कितना

 चालू  वर्ष  के  दौरान  नारियल-जटा  उत्पादों  के  निर्यात  का  कया  लक्ष्य  रेखा  गया  और

 सरकार  द्वारा  नारियल-जटा  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  यदि  कोई  कार्यवाही  की

 जा  रही  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रो  ओर  लात  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  शरद  :  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दोरान  कयर  और  कथर  उत्पादों  के  निर्यात  निम्नोक्‍त  अनुसार  रहे

 वर्ष  मात्रा  मूल्य  २०)

 1987-88  25148  32.20

 1988-89  24919  33.32

 1989-90  27246  39.59

 खोत  :  कयर
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 3 चि  साःे  5

 ब्ष  1990-91  के  दोरान  कयर  मिर्यात्त  के  लिए  45  करोड़  रुपए  का  लक्य  भिर्धारित  किया
 गया  है  ।

 भारत  में  कयर  मिर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  उठाएं  गए  विभिन्न  कदमों  में  शामिल  हैं  :  व्यापार
 प्रतिनिधिमण्डलों  का  बाजार  अध्ययर  तथा  बाजार  अनुसंधान  क  विदेशी  व्यापार  पत्रिकाओं
 में  बिज्ञापन  रिलीज  तथा  प्रचार  सामग्री  का  वितरण  प्रमुख  बाजारों  में  मेलों  में  भाग
 कयर  उत्पादों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  अधिक  मूल्य  वर्धित  उत्पादों  पर  बल  देना  तथा  स्यूनतम
 निर्यात  कीमतों  का  सुस्यवस्थीकरण

 झूडਂ  की  परियोजना  लागत

 9061.  औौघरी  रास  प्रकाश  :  क्‍या  खास  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  पेप्सी  फूड  पोट्टो  एण्ड  प्रेन  प्रोसेलिंग  यूनिट  की  लागत  18.5  करोड़  रुपए  है  जककि

 इससे  थोड़ी  सी  अधिक  क्षमता  वाले  जगतजीत  इण्डस्ट्रीज  संयंत्र  जिसकी  स्थापना  पर  चार  माह  पूर्व  4.9

 करोड  रुपए  की  लागत  आई

 इतना  अधिक  अन्तर  होने  के  क्‍या  कारण  ओर

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  करने  का  विचार  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्या

 बस्त्र  मंत्री  ओर  लास  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  शरद  :  और  मं०  पंप्सी

 कूहस  प्राइवेट  लिमिटेड  द्वारा  वी  गईं  सूचना  के  अनुसार  उनके  आलू  तथा  अनाज  प्रसंस्करण  एकक  की
 त  18.42  करोड़  रु०  जगतजीत  नोएडा  प्लांट  के  मामले  में  परियोजना  की  कुल

 लागत  4.93  करोड़  र०  बताई  गई  सरकार  दोनों  परियोजनाओं  के  विभिन्‍न  कम्पोनेस्टों  की लागत
 के  ब्योरे  दोनों  कम्पनियों  से  पता  लगाने  का  प्रयास  करेगी  और  जितनी  भी  सूचना  उपलब्ध  होगी  सभा  पटल
 पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 डड़ोसा  में  टोका  लगाने  सम्यस्धों  लक्ष्य

 9062.  आते  मंगाराज  मलिक  :

 को  अनगादि  चरण  दाल  :

 क्षया  स्वास्थ्य  मोर  परियार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  च्रालू  बित्तीय  वर्ष के  अन्त  तक  खसरे  का  टीका  लगाते  सम्बस्धो
 शल्क्ष्यों की  प्राप्ति  कर  सी

 "

 है  यदि  तो  उड़ीसा  में  निर्धारित  और  प्राप्त  लक्ष्यों  का  जिलाबार  ब्योरा  क्या  है  और  यदि
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 दिखित॑  उत्तर  6  199,
 ---  की  eee

 उड़ीसा  के  प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंखसरे  का  टीका  लगाने  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  का

 कायेवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  किया  गया  औ

 उड़ीत्षा  में  उन  शहरी  गन्दी  बस्तियों  के  नाम  क्या  जहां  इस  प्रयोजन  हेतु  स्वास्थ्य  बेर
 स्थापित  किए  गए  हैं/करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  लागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  मोहम्भद  :  से  राझ
 सरकार  से  सूचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 फ्ल्राइड  के  उपयोग  के  बारे  में  विएव  स्थास्थ्य  संगठन  का  प्रश्तोत्तर  कार्यक्रम

 9063.  झो  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  स्थास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृए
 करेंगे  वि

 )  कया  सरकार  का  ध्यान  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  उस  प्रश्नोत्तर  कार्यक्रम  की  ओः
 दिलाया  गया  है  जिसमें  बच्चों  को  बताया  गया  है  कि  अतिरिक्त  फ्लूराइड  दांतों  क ेलिए  अच्छा

 यदि  तो  क्या  ऐसी  परिस्थितियों  में  जबकि  भारत  में  पेयजल  में  प  लूराइड  की  मात

 बहुत  अधिक  भारत  में  भी  यह  बात  ठीक

 कया  फ्लूराइड  की  अधिकता से  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  अनेक  समस्याएं  पंदा  हो  जाती  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ओर  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठा
 न

 षए

 ऊर्जा  मंत्रों  तथा  नागर  बिसासन  संत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  से  सूचना
 की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिल्‍लो  के  अस्पतालों  में  दन्‍त-चिकित्सकों  के  पद

 9064.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  हः
 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिम्न  अस्पतालों  में  अवर  तथा  वरिष्ठ
 पदों  की  संख्या  कितनी

 कया  ये  डाक्टर  एक  अस्पताल  से  दूसरे  अस्पताल  में  स्थानान्तरित  किए  जा  सकते

 यदि  तो  क्या  इन  डाक्टरों  के  एक  अस्पताल  में  रहने  के  लिए  कोई  अवधि  निर्धारितर
 बई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 एक  अस्पताल  में  पांच  वर्ष  से  अधिक  समय  से  कायं  कर  रहे  दन्त  चिकित्सकों  की  संह
 कितनी  है  तथा  उनके  लगातार  वहां  कायरत  रहने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पे

 ऊर्जा  भंत्री  तथा  सागर  विसानन  मंत्रों  भारिफ  भोहम्भद  :  एक  विवरण  उतर
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 हां  ।

 नहीं  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  के  चार  दन्त  चिकित्सकों  ओर  लेडी  हाडिग  मेडिकल
 कालेज  में  दन्त  चिकित्सा  के  एक  प्राध्यापक  अपने-अपने  अस्पतालों  में  पांच  साल  से  अधिक  समय  से  रह
 रहे  सरकार  दन्त  शल्य  चिकित्सकों  की  तैनाती  के  लिए  मानदष्ड  तंयार  करेगी  ।

 विधरण

 अस्पतालों  को  स्थीकृत  पद  संख्या  में  दस्त  चिकित्सा  सम्धन्धों  पदों  के  अस्पतालधार
 विभिन्‍न  प्रेड

 दन्त  शल्य  कनिष्ठ  स्टाफ  मेक्जिलोकेशियल  स्टाफ  वरिष्ठ  द्न्त
 बिकित्सक  शल्य  शल्य  चिकित्सक  शल्य  शल्य  चिकित्सा  के

 चिकित्सक  बिकित्सक  चिकित्सक  प्राध्यापक

 सफदरजंग  2  न  1  पु  न  न

 अस्पताल

 डा०  राम  2  1  ना  न

 मनोहर  लोहिया
 अस्पताल

 ता  ४7:
 णा  ना  नः  1

 मेडिकल  कालेज
 और  श्रीमती

 सुचेता  कृपलाती
 अस्पताल

 आदिवासियों  को  भूमि  हस्तांतरण  रोकने  हेतु  कार्य  योजना

 9065.  भी  समत  कुमार  भंडल  :  क्‍या  भ्रम  ल्ंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आदिवासियों  की  भूमि  हस्तांतरित  रोकने  हेतु  कोई  कार्य  योजना

 तैयार  करने  का

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 इसे  कब  लागू  किया  जाएगा  ओर  इससे  आदिवासियों  की  भूमि  का  हस्तांत रण  किस  सीमा

 तक  रोका  जा  सकेगा  ?

 लअण  ओर  कल्याण  भंत्रो  राम  घिलास  :  से  सरकार  अनुसूचित
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 जातियों  की  भूमि  के  हस्तांत  रण  की  समस्या  से  अवगत  है  ।  आदिवासी  भूमि  के  आगे  हस्तांतरण  को
 रोकने  के  उहं  श्य  से  राज्यों  को समय-समय  पर  अपने  वतंमान  भूमि  कानूनों  की  कमियों  को  दूर  करने  हेतु
 इनकी  समीक्षा  करने  हेतु  के  लिए  लिखा  गया  उन्हें  अनुसूचित  जनजाति  की  हस्तांतरित  भूमि

 को

 बास्लविक  रूप  से  उन्हें  शीघ्र  वापिस  कराने  के  लिए  भी  कहा  गया  सरकार  का  संविधान  की  नों

 अनुसूची  में  55  भूमि  कानून  लाने  का  भी  प्रस्ताव  ऐसे  मामलों  का  पता  लगाने  हेतु  कुछ  राज्यों  में

 विशेष  कमंचारी  तंनात  किए  गए  राजस्व  अधिकारियों  को  हस्तांतरित  भूमि  का  पता  लगाने  और  इसे

 पुनः  वापिस  दिलाने  के  लिए  अपनी  ओर  से  ही  कारंवाई  करने  के  अधिकार  दे  दिए  गए  हैं  ।

 प्रतिरक्षोकरण  कार्यक्रम  के  लिए  खरीदे  गए  टीकों  ओर  को  गुणता

 9066.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिषारਂ  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  प्रतिरक्षीकरण  कार्यक्रम  के लिए  कौन  से  टीके  और  की  खरीद  की

 (
 कया  सरकार  द्वारा  खरीदे  गए  टीके  और  निर्घारित  और  मानक  गुणता  के

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  टीकों  की  इनकी  गुणता  जांच  के  पश्चात्‌  ही
 करती  है

 क्‍या  ढुलाई  और  माल  प्राप्त  होने  तक  की  अवधि  के  दौरान  सीरम  और  टीकों
 की  में  ह्वास  हो  जाता

 (४)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  प्रत्येक  ओर  टीकों  के  कितने  खेपों  की  जांच  की  गई
 और  इनमें  से  कितने  घटिया  स्तर  के  पाए  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  ओर  टीकों  की  खरीद  किन  निर्माताओं  से  की
 गई  और  प्रत्येक  क्रयादेश  देने  का  क्‍या  मापदण्ड  अपनाया  गया  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमामन  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  रोग  प्रतिरक्षण
 क्रम  के  अन्तग्गंत  सरकार  निम्नलिखित  बेक्सीनें  खरीदती

 1)  ओ०  पी०  वी०  बेक्सीन  ।

 (ii)  बी०  सी०  जी०  वंक्‍्सीन  ।

 (11)  खसरा  बेक्सीन  ।

 (iv)  डी०  पी०  टी०  बेक्सीन  ।

 (५)  डी०  टी०  बेक्सोन  ।

 (vi)  टी०  टी०  वेक्सीन  ।

 और  इस  कायंक्रम  के  अन्तगंत  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  सभी  स्नीरम  ओर  वंक्सीनें
 भारत  के  ओषध  नियस्त्रक  द्वारा  अधिसूचित  की  गई  निर्धारित  प्रयोगशालाओं  द्वारा  परीक्षण  किए  जाने

 के  बाद  खरीदी  जाती  हैं  ।

 उपयुक्त  कोल्ड  चेन  वितरण  व्यवस्था  के  अन्तगंत  बेक्सीनों  को  लाने-ले-जाने  में  उनकी  शक्ति

 बष्ट  नहीं  होती  है  ।
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 (३)  यह  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 पिछले  तीन  बर्षों  के
 दोरान  खरीदी  गई  विभिन्‍न  बेक्सीमों  के  निर्भाताओं  के  काम  इस  प्रकार

 डी०  पो०  टी०  बेक्सोस

 1.  केन्द्रीय  अनुसंधान  कसौली

 2.  भारतीय  पाश्थ्यूर  कुस्नूर

 3.  हाफकिन  आायोफाममेस्यूटिकल  कार्पोरेशन  अम्बई

 4.  भारतीय  सी  रम  पुणे

 5.  मे०  बायोलॉजिकल  हवन्स  लि  हैदराबाद

 डो०  टो०  बेक्सोन

 1.  केन्द्रीय  अमुश्ृंधान  कसोसी

 2.  भारतीय  पाश्च्यूर  कुन्नूर

 3.  हाफकिन  बायो-फार्मस्यूटिकल  कार्पोरेशन  अम्धई

 4.  भारतीय  सी  रम  प्रणे

 टी०  शो  थेक्सीन

 1.  केन्द्रीय  अनसंघान  कसौली

 2.  भारतीय  पाश्च्यूर  कुन्नूर

 3.  हाफकिन  वायो-फार्मेस्यूटिकल  कार्पोरेशन  बम्बई

 4.  भारतीय  सीरम  पुणे
 5.  बायोलॉजिकल  इवन्स  हैद  राबाद
 6.  एस०  बी०  आई०  पटवाडनगर

 थो०  सी०  थो०  धंक्सोन

 1.  बी०  सी०  जी०  वंक्सीन  प्रयोगशाला  मद्रास

 2.  बुछ  मात्रा  को  खरीद  की  व्यवस्था  यूनीसेफ  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।

 खसरा  अंक्सोत

 1.  1988-89  तक  यूमीसेफ  के  माध्यम  से  खरीद  की  व्यवस्था  की  गई  ।

 2.  1989-90  से  भारतीय  सीरम  पृणणे  से  पति  और  मिपटान  महानिदेशालय  के
 आध्यभ  से  खरीदी  गई  ।
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 ओरल  पोलियो  वैक्सीन  पी०

 1.  रोटरी  इंटरनेशनल  द्वारा  उपहार  में  तथा  यूनीसेफ  के  माध्यम  से  खरीद  की  व्यवस्था  को

 गई  ।

 2.  मं०  बिबकॉल  द्वारा  मास्को  से  प्राप्त

 3.  हाफकिन  वायो  फार्मेस्यूटिकल  कार्पोरेशन  बम्बई

 4.  में०  रेडिक्यरा  दिल्ली

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  निर्माताओं  की  कुल  संस्थापित  क्षमता  का  पहले  उपयोग  किया  गया  ।  शेष

 मात्रा  बाद  में  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  के  माध्यम  से  खरीदी  गई  ।

 राजस्थाम  में  भलेरिया  तथा  चेचक  उन्मूलन  के  लिए  धनराशि  खच  करना

 नी

 9067.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे रगे  कि  प्‌

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राजस्थान  राज्य  में  मलेरिया  उन्मूलन  तथा  चेचक  उन्मूलन
 कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई

 इन  उन्मूलन  कार्यक्रमों  में  कार्यरत  कम्पाउण्डरों  और  अन्य

 चारियों  का  जिला-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  फलस्वरूप  पिछले  तीन  वर्षों  में  लाभान्वित  हुए  मरीजों/अन्य  लाभ  प्राप्तकर्ताओं  की
 जिला-वार  संख्या  कितनी  और

 उपयुक्त  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र  कहां-कहां  खोले  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  तथा  नागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  मलेरिया  :  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  में  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  पर  खर्च  की
 गई  राशि  इस  प्रकार  है  :--

 स०  उ०  कार्यक्रम  ग्रामीण  ओर

 ।  नगद  सामग्री  कुल

 1987-88 8  79.54  416.31  495.85
 1988-89  8-8  9  57.63  104.21  161.84 4

 48.65  911.98  960.63
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 शा  जप  —  जा  जप््पपथयययायय।ै]//पपप  ee

 चेचक  :  5-7-1975  से  भारत  चेचक  रोग  से  मुक्त  हो  गया  जिसके  फलस्वरूप  इस्टरनेशनल
 कमीशन  द्वारा  1977  में  भारत  से  चेचक  के  उन्मूलन  की  घोषणा  की  इसलिए  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  में  चेचक  उन्मूलन  के  अन्तर्गत  खच्  की  गई  राशि  का  प्रश्न  नहीं
 उठता  ।

 और  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  50:  50  लागत  पर  केन्द्रीय
 प्रायोजित  स्कीम  है  और  मौजूदा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिच्र्या  के  बुनियादी  ढांचे  अर्थात्‌  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 उपकेन्द्रों  और  उनमें  कार्य  कर  रहे  कमंचारियों  के  माध्यम  से  इस  कार्यक्रम  के  कार्या्थयन  का
 दायित्व  राज्य  सरकारों  का  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  की  संशोधित  कार्य  योजना  के

 अनुमोदित  पैटन  के  अनुसार  राजस्थान  में  कमंच्रारियों  की  तबीनतम  स्थिति  का  ध्योरा  संलग्न  विवरण  में
 दिया  गया  इस  कार्यक्रम  के  मुख्य  कायंकलाप  मलेरिया  फैलाने  बाले  मणछरों  के  विरुद्ध  अवशिष्ट
 कीटताशकों  का  सक्रिय  निगरानी  तन्त्र  के  द्वारा  मलेरिया  के  रोगियों  का  पता  लगाना  तथा
 रोग्रियों  का  उपचार  करना  है  ।

 विभिन्न  स्तरों  पर  मलेरिया  विज्ञान  तथा  मलेरिया  कोट  बिज्ञान  और  मलेरिया  के  अस्य

 पहुलुओं  में  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  दिल्‍ली  में  जिला  स्तर  तथा  जोनल
 ओर  राज्य  स्तर  के  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केम्द्रों  के  चिकित्सा

 बहुउद्देशीय  कार्यकर्साओं  को  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  तथा  राज्य  परिवार  कल्याण  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  प्रशिक्षण  दिया  जाता  राजस्थान
 राज्य  में  दो  परिवार  कल्याण  केन्द्र  हैं--एक  जयपुर  में  तथा  दूसरा  अजमेर  में  जहां  प्रशिक्षण  दिया
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 9068.  श्री  कंलाश  मेघवाल  :  क्‍या  अ्रथ  पंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  श्रम  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  हिन्दुस्थान  जिक
 के  उदयपुर  संगठन  के  निर्णयाधीन  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  और

 विभिन्‍न  न्यायालयों  में  ये  मामले  कब  से  निर्णयाधीन  हैं  भोर  इन  मामलों  की  वतंमान

 स्थिति  कया  है  ?

 हे

 असम  ओर  कल्याण  भंत्रो  राम  विलास  :  ओर  एक  विवरण  संलम
 ॥
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 लिंधित  हत्तरें  16  19%

 भ्रंटर  गंगाऊ  धांध  परियोजना

 9069.  श्री  राम  सलोवत  :  क्या  जल  संसाधन  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  सरकारों  ने  राष्ट्रीय  जल  विकास  एजेंसी  की  प्रेटर  मंगाढ
 बांध  परियोजना  की  उपलब्धता  से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  पर  अपने  क्‍या  विचार  व्यक्त  किए

 बज  न  न  के
 कया  एजेंसी  द्वारा  जल  उपलब्धता  के  बारे  में  अन्तिम  रिपोर्ट  शीघ्र  देने  हेतु  कोई  समय

 सीमा  निश्चित  किए  जाने  की  सम्भावना

 यह  मामला  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  कब  सौंपा  गया  था  और  इसका  अपना  प्रतिवेदन  अभी
 तक  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण

 इस  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  गया

 (३)  क्‍या  इस  जल  बिवाद  को  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  परिषद  के  माध्यम  से  शीघ्र  हल  किए  जाने  की

 सम्भावना  है

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  मनुभाई  :  उत्तर  प्रदेश  ने  सूचित
 किया है  कि  जल  उपसब्धता  का  अनुमान  स्वीकयं  है  लेकिन  मध्य  प्रदेश  न ेमहसूस  किया  है  कि  यह
 ग्रध्ि क  है जाघधक  ६  |

 रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  मतभेद  का  समाधान  करना  आवश्यक  है  ।

 राष्ट्रीय  जल  विकास  एजेंसी  ने  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  में  जल  उपलब्धता
 '
 की  अध्ययन  रिपोर्ट  भेजी  थी  ।  जांच  के  बाद  केन्द्रीय  जल  आयोग ने  राष्ट्रीय  जल  विकास  एजेंसी  को

 टीका  टिप्पणियां  अनुपालन  के  लिए  भेजी

 क्‍या  जल  उपलब्धता  का  उपयोग  करके  निवेश  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकार
 द्वारा  परियोजना  की  संशोधित  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जानी

 (2)  क्षेत्रीय  परिषद  की  बैठक  में  विचार-विमश्श  परामर्शी  और  सिफारिशी  स्वरूप  के  होते  हैं  ।

 वाटर  एभ्ड  पायर  कंसल्टेंसो  सविसेज  लिमिटेड

 9070.  भ्रोी  एम०  एस०  पतल्‍लम  क्‍या  जल  संसाधन  घंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 वाटर  एण्ड  पावर  कंसल्टेंसी  सबविसेज  लिमिटेड  के  कया  उद्देश्य

 ह  तीन
 वर्षों

 के  दोरान  वाटर  एण्ड  पावर  कसेल्टेंसी  सबिसेज  लि०  को
 कितनी  धनराशि  आबंटित की  गई
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 वाटर  एण्ड  पावर  कंसल्टेंसी  सबबिसेज  खि०  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के दौरान
 ग्रैन  सी  परियोजनाएं  तैयार  की  गई  और

 वाटर  एष्ड  पावर  कंसल्टेंसी  संबविसेज  लिमिटेड  ने  अब  तक  कित-किन
 योजनाओं  पर  कार्य  आरम्भ  किया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  सतुभाई  :  बाटर  एण्ड  पावर
 कम्सल्टेंसी  सबिसेज  लि०  का  मुझुय  उद्देश्य  जल  सिंचाई  तथा  जल  निकास  के

 बाढ़  नियन्त्रण  और  जल  आपूर्ति  परियोजनाओं  के  लिए  इंजीनियरिंग  तथा  पराम्शी  सेवाएं
 प्रदान  करना  होता  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  सरकार  ने  कम्पनी  को  कोई  राशि  आवंटित  नहीं  की
 यह  लाभ  प्राप्त  करने  ताली  कम्पनी  है  तथा  उपलब्ध  संसाधनों  के  अन्तर्गत  ही  अपना  ब्यवसा

 करती

 और  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  वापकोस  ने  217  बोलियां  लगायी  तथा  उनमें  से
 84  कायं  प्राप्त  कर  सका  |  इनके  सहित  अभी  तक  बापकोस  ने  221  काय॑  प्राप्त  किए

 भारतोय  खास  निगम  में  बरीपता  कम

 9071.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  ल्ला्  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  उच्च  न्यायालय  ने  भारतीय  खाद्य  दक्षिण  जोन  का  अपने  कर्मचारियों  की
 वरीयता  निर्धारित  करने  के  लिए  स्टाफ  रेगुलेशन  के  नियम  ।6(2)  को  लग्गू  करने  के  निर्देश  दिए

 यदि  तो  क्या  इन  निर्देशों  का  पालन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्ाद्य  ओर  नागरिक  पूत्ति  संत्रो  भाय्‌  राम  से  भारतीय  ल्ाद्य  निगम  ते

 सूचित  किया  है  कि  उनके  दक्षिणी  जोन  में  सहायक  की  वरीयता  सूती  में  केरत  उक्ष्य
 न्यायालय  के  निदेशों  के  अनुसार  संशोधन  कर  दिया  गया

 कर्ंचारो  भविष्य  लिध्ि  अधिनियम  के  अन्तमंत  प्रतिष्ठान  को  शामिल  करना

 9072.  भरी  सम्तोध  कसार  मंगथार  :  क्‍या  भ्रम  संत्रो  यह  बताने  की  करेंमे  कि  :

 क्‍या  किसी  प्रतिष्ठान  पर  क्ंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  उस  समय  लागू  होता  है
 जबकि  उसमें  लगातार  तीन  महीने  तक  कर्मचारियों  की  संध्या  20  अथवा  इससे  अधिक  रहती

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि
 क्षेत्रीय  भविष्य  निधि

 दिह्ली  हारा  इस  अधिनियम  के  अम्तगंठ  दिल्‍ली  में  ऐसे  प्रतिष्ठाम  भी  शामिल  किए  गए  हैं  लिनमें  केवल
 एक  दिन  के  लिए  बीस  व्यक्ति  कार्यरत
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 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  में  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  लाए  गए
 ऐसे  प्रतिष्ठानों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 (q)  यदि  तो  इन  दोषों  के  लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 है/करने  का  विचार  भौर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अम  ओर  कल्याण  मंत्रो  राम  बिलास  :  कर्मचारी  भविष्य  निधि
 प्रकीर्णं  उपबन्ध  1952  में  उस  अवधि  को  निदिष्ट  नहीं  किया  गया  है  जिसके  लिए  प्रतिष्ठान
 की  व्याप्ति  के  प्रयोजन  क ेलिए  20  या  अधिक  व्यक्तियों  को  नियोजित  किया  गया  अतः
 नियम  के  अधीन  व्याप्ति  को  पिछले  वर्ष  में  किसी  दिन  प्रतिष्ठान  के  नियमित  व्यवसाय  में  नियोजित
 व्यक्तियों  की  संख्या  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता

 और  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 आर०  बो०  एच०  एम०  जूट  कटिहार  को  चालू  करता

 9073.  श्री  युवराज  :  कया  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  आर०  बी०  एच०  एम०  जूट  कटिहार  को  पुनः  चालू और  प्रतिष्ठित
 करने  सम्बन्धी  परियोजना  को  मंजरी  प्रदान  की  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उपरोक्त  योजना  के  परिणामस्वरूप  अनेक  कामगारों  की  संख्या  में  कमी  की  जानी
 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  मिल  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  धनराशि  मंजर  करने  का  विचार
 और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 मिल  को  पुनः  चालू  ओर  प्रतिष्ठित  करने  सम्बन्धी  योजना  के  फलस्वरूप  फालतू  हुए  सभी
 कामगारों  को  मिल  में  पुनः  नौकरी  पर  रखना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 जाने  का  विचार  किया  गया

 बस्त्र  मंजो  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  शरद  :  से  आर०
 एच०  एम०  जूट  मिल्स  के  पुनरुद्धार  और  पुनर्स्थापना  की  3.75  करोड़  रु०  के  परिव्यय  बाली  एक
 योजना  की  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।  इसमें  बिहार  सरकार  का  अंशदान  1.50  करोड़  रु०  तथा  केन्द्रीय
 सरकार  का  अंशदान  2.25  करोड़  रु०  इस  समय  आधुनिकीक रण  के  लिए  किसी  अन्य  योजना  पर

 विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 उपरोक्त  परियोजना  के  पूरा  होने  के  पश्चात्‌  एकक  में  कम  श्रमिक  बल  की  आवश्यकता
 इससे  फालतू  हो  जाने  बाले  कामगारों  को  पूरे  टमिनल  लाभ  की  अदायनौ  की  जा  रहो  इसकी  दौर
 कालिक  अरयंक्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सम्बस्धित  प्ल|ट-स्तरीच  श्रमिक  संघों  के  साथ  लम्बी  बातचीत
 करने  के  पश्यात्‌  ही  इस  योजना  पर  निर्णय  लिया  गया  था  ।
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 भहाराष्ट्र  में  नब  थोड़  धर्म  अपनाने  वाले  अनुचित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों  में  लोगों  को  आरक्षण  लाभ

 अनबाद
 9074.  क्रो  बामनराब  महाडोक  :  क्‍या  भ्रन्न  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  आशय  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  महाराष्ट्र  में  केम्श्ीय
 केम्द्रीय  सरकार  के  कल्याण  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के  अम्तगंत  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों
 के  लिए  आरक्षित  लाभों  का  पूरा  उपयोग  अन्यत्र  इस्तेमाल  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  शिकायतों  की  जांच  करने  का  है  ओर  तत्संबंधी
 ब्योरा  क्या  और

 महाराष्ट्र  में  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  कानूनी  आरक्षण  अधिकारों  की  रक्षा
 करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 अस  ओर  कह्याण  मंत्रों  राम  बिलास  :  ऐसी  कोई  झिकायतें  प्राप्त  नहीं
 हुई  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ओषधि  नियंत्रक  के  प्रतिबस्धात्मक  आदेश

 9075.  भरी  नरसहराव  सूयंबंशी  :  कया  स्थास््य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  हारा  औषध
 नियंत्रक  के  प्र  तिबंधात्मक  आदेशों  को  ताक  पर  रखने  तथा  उन्हें  न  मानने  की  नीति  अपनाए  जाने  और
 सर्वाधिक  मांग  वाली  तेरह  औषधियों  को  मूल्य  नियंत्रण  सूची  से  निकाल  दिए  जाने  के  कारण
 मन्द  उपभोक्ताओं  के  लिए  ये  बहुत  महंगी  हो  गयी  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  स्थिति  से  बचने  के  लिए  क्‍या  ऐहृतियाती  उपाय  किए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  बिसानन  संत्री  आरिफ  भोहम्मद  :  और  सरकार
 ने  औषधों  की  27  श्रेणियों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  जिनमें  निर्धारित  श्ुराक  बाले  योग  शामिल  हैं  ।
 जब  एक  बार  ओषधों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाता  है  तो  उनके  मूल्य  में  बुद्धि  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।

 पेट्रोलियम  और  रसायन  रसायन  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  से  प्राप्त  सूचना  के  आधार
 पर  प्रश्न  में  उल्लिखित  13  ओऔषधों  के  नामों  की  अनुपस्थिति  उम्हें  मूल्य  नियंत्रण  से  हटाने  के  सम्बन्प
 में  टिप्वणी  करमा  सम्भव  नहीं  है  ।  रसायन  और  पेट्रोरसायन  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  स्थायी  समिति
 का  गठन  मूल्य  नियंत्रण  के  लिए  औषधों  को  शामिल  करने/हटामे  के  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिए  किया
 गया  है  ।  मूल्य  नियंत्रण  ओऔषधों  की  सूची  में  विसंगतियों/भिस्नताओं  से  सम्बध्धित  सभी

 अभ्यावेदन  स्थानी
 €मिति  को  सम्बोधित  किए  जा  सकते
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 पेप्सी  फूड  परियोजना  को  लागत  में  बृढधि

 9076.  श्री  खेमचन्दभाई  सोभाभाई  चावड़ा  :
 थ्रो  जयप्र  काश  अप्रवाल  :

 भ्री  गोबिन्द  चन्द्र  मुण्डा  :

 क्या  खास  प्रसंस्तरण  उद्योग  मंत्री  यह  बटाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  ओर/अथबवा  अम्य  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  पंजाब
 पेप्सी  संयुक्त  उद्यम  को  कितनी  ऋण  दिया  गया

 क्‍या  परियोजना  लागत  वृद्धि  से  क्षमता  में  भी  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  पेप्सी  फूड्स  की  उत्पादन  क्षमता  में  व॒द्धि  करने  की  अनुमति  दे
 दी

 वस्त्र  संत्रो  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  आई०  एफ०  सी०  आई०
 जोकि  प्रमुख  संस्थान  ने  सूचना  दी  है  कि  उन्होंने  पेप्सी  फूड्स  प्रा०  लि०  को  अभी  तक  कोई  वित्तीय
 सहायता  मंजूर  नहीं  की

 और  सरकार  ने  उन  विभिन्‍न  मदों  के  निर्माण  के  लिए  जिसके  लिए  मै०  पेप्सी  फूह्स
 प्रा०  लि०  को  एक  आशय  पत्र  मंजर  किया  गया  स्वीक्षत  क्षमता  में  कोई  वृद्धि  करने  की  अनुमति  नहीं
 दी

 नमभंदा  बांध  परियोजना  के  बारे  में  पाशिस्थितिको  सम्बन्धी  सानदण्डों  का पालल

 9077.  श्री  लो०  एस०  बासवराज  :  क्‍या  जल  संसाधन  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  नमंदा  बांध  परियोजना  पर  अन्तिम  निर्णय  लेते  समय  पारिस्थितिकी
 सम्बन्धी  मानदण्डों  का  कठोरता  से  पालन  करना  पड़ा

 यदि  तो  कया  ये  मानदण्ड  विश्व  बेंक  ने  निर्धारित  किए

 ज+

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विश्व  बेंक  द्वारा  अन्य  क्‍या  सुझाव  दिए  गए

 क्‍या  सरकार  ने  विश्व  बंक  के  अनुदेशों  का  पालन  किया  और

 यदि  तो  उनका  किस  सीमा  तक  पालन  किया  गया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सनुभाई  :  पर्यावरण  एबं  वन  मंत्रालय
 से  बन  एबं  पर्यावाणक  दृष्टि  से  परियोजना  की  स्वीकृति  के  बाद  ही  नमंदा  सागर  परियोजना  सहित

 आुहृद  सिंचाई  परियोजनाओं  का  क्रियान्वयन  किया  जाता  है  ।  स्वीकृति  प्रदान  करते  पर्यावरण  एव
 बन  मंत्रालय  परियोजना  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  पारिस्थितिकी  पहलुओं  की  सुरक्षा  के  लिए  परियोजना

 क्रियान्वयन  प्राधिकारियों  द्वारा  पालन  किए  जाने  वाले  कुछ  मानकों  और  कार्यों  को  निर्धारित  करता
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 से  (४)  नमंदा  सागर  परियोजना  का  अभी  तक  विश्व  बैंक  ने  मूल्यांकन  नहीं  किया
 परियोजना  की  पारिस्थितिकी  आवश्यकताओं  को  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  ने  निर्धारित  किया

 दिल्‍ली  में  प्रभावों  भौोषधियों  को  खण्त

 9078.  श्री  पी०  पेंचालेंगा  :  क्‍या  भ्रस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  हाल  में  कुछ  ही  दिनों  से  नशीली  ओषधियों  ओर  मनः  प्रभावी  पदार्थों  की
 खपत  में  बृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  भ्योरा  क्‍या  और

 इस  खतरनाक  प्रवुत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 क्षम  ओर  कल्याण  संज्रो  राम  विलास  :  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नशीली  दवाओं  के  ब्यसनियों  को  परामर्श  प्रदान  निश्यसंन  तथा  उत्तरवत्तों  देधभाल

 अनुवर्ती  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  स्वेज्छिक  संगठनों  ने  दिल्ली  में  23  केस्द्र  स्थापित  किए  लोगों  में
 सामाजिक  जागरूकता  प्रदान  करने  के  लिए  ऐसे  सभी  केन्द्रों  के  पते  दर्शान  बाली  विबवरणिकाएं  तथा
 पत्रिकाएं  छापे  गए  हैं  तथा  व्यापक  रूप  से  वितरित  किए  गए  इसके  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  तथा  क्षेत्रीय
 समाचारपत्रों  में  इन  केन्द्रों  के  पतों  के  स्लाफ  प्रेस  बिज्ञापन  जारी  किए  गए  जनता  को  नशीली  दवाओं
 के  दुरूपयोग  के  दुष्प्रभावों  के  प्रति  जामरूक  बनाने  के  लिए  कालेजों  तथा  समुदाय  में  मियमित
 रूप  से  शिविरों  बाद  विवादों  साबंजनिक  बैठकों  भूकाभिनय  नुक्कड़  नाटक  आदि  के  माध्यम  से  जब
 चेतना  कार्यक्रम  नियमित  रूप  से  किये  गए  हैं  ।

 स्वापक  और  भनोप्रभावो  ओषधों  को  लपत

 9079.  डा०  देदो  प्रसाद  पाल  :
 बाबा  सुच्चा  सिंह  :

 क्या  भ्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  15  1990  के  के  नयी  दिल्‍ली  उस्करण  में

 सॉपट  ऑन  ड्रग  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 पश्चिम  बंगाल  भर  पंजाब  में  लोग  किस  सीमा  तक  नशीली  दबाओं  के  आदी  और

 सरकार  का  इस  प्रमुख  सामाजिक  बुराई  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 :  बिचार  है  ?
 |

 श्रम  और  कल्याण  मंत्रो  राम  बिलास  :
 हां  ।

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
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 बिहार  में  पटसन  मिल

 9080.  भरी  सुलदेव  पासवान  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1974-75  में  बिहार  के  फरीसगंज  में  एक  पटसन  मिल के  निर्माण  के
 प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दी

 क्‍या  पटसन  मिल  का  निर्माण  का  आरम्भ  हो  गया /  ११  ott,

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  प्रस्तावित  पटसन  मिल  का  अथवा  इसके  बदले  में  एक  रस्सी
 मिल  की  स्थापना  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  संज्ो  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  वर्ष  1981  में  बिहार
 राज्य  ओद्योगिक  विकास  निगम  को  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किया  गया  था  |  यह  30-6-1985  को

 समाप्त  हो  गया  ।

 सरकार  को  निर्माण  कार्य  शुरू  होने  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 से  सरकार  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 मशोनरोी  को  अन्यत्र  ले  जाता

 9081.  भी  काशोराम  राजा  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  कामरेज  विभाग  खांड  मंडली  की  ओर  से  गुजरात  में  वलाया  के
 सिदेश्वरी  खांड  मंडली  से  मशीनरी  अन्यत्र  ले  जाने  तथा  चीनी  उद्योग  से  सम्बन्धित  लाइसेंस  का
 तरण  करने  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कायंवादह्वी  की  गई  है  ?

 साध  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूथनन  :  और  (a)  जी

 यह  प्रस्ताव  सरकार  के  विच्ाराधीन

 डाक्टर-मरीज  अनुपात

 9082.  हरी  कल्पनाथ  राय  :

 भरो  एस०  कृष्ण  कुमार  :

 कया  स्थास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ()  क्‍या  देश  के  मेडिकल  कालेजों  से  डाक्टर  बसकर  निकलने  वाले  व्यक्तियों  को  संद्या  देश  की
 कुल  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए

 यदि  तो  डाक्टर  ओर  मरीज  के  बीच  का  अनुपात  कितमा

 कया  डाक्टरों  का  अनुपात  मरीजों  को  मांग  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्य  ओर
 यदि  तो  इस  विशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्श्ा  संत्री  तथा  मागर  विमानन  संत्रो  आरिफ  भोहम्भद  :  से  सूचना
 एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सेडिकल  स्टोर  संगठनों  को  थो०  एसम०  एस०  सूचो  में  अस्पतालों  का  माल्य  ओषध  फोच

 9083.  डा०  भगवान  दास  राठौर  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भंत्री  यह  बताते
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सभी  अस्पतालों  तथा  संस्थाओं  को  निदेश  दिया  गया  है  कि  ये  मेडिकल  स्टोर  संस्थाओं
 की  वी०  एम०  एस०  सूची  के  अनुसार  ही  अपनी  आवश्यकता  की  ओषध  तथा  दवाइयां

 यदि  तो  क्या  इस  वी०  एम०  एस०  सूची  में  मेडिकल  कालेजों  तथा  अन्य  के  साथ  सम्बद्ध
 दिल्ली  के  अस्पतालों  के  मान्य  औषध  कोष  में  उल्लिखित  औषध  तथा  दवाइयां  शामिल  और

 यदि  तो  इन  अस्पतालों  के  वरिष्ठ  डाक्टरों  द्वारा  बनाये  गये  मान्य  ओऔषध  कोष  में

 सूचीबद्ध  औषधों  उनको  वास्तविक  मांग  को  मेडिकल  स्टोर  डिपो  किस  प्रकार  पूरा  करता  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  सागर  बिमानन  संज्री  आरिफ  सोहम्भद  खान  |  :  स्वास्थ्य  सेवा
 निदेशालय  सामग्री  भंडार  ने  सरकारी  अस्पतालों  ओर  संस्थाओं  को  चिकित्सा
 सामग्री  भंडार  सूची  शब्दावली  के  अनुसार  अपनी  आवश्यकता  की  औषधों  और  दवाओं  को  खरीदने  के
 कोई  निर्देश  जारी  नहीं  किए  हैं  ।

 चिकित्सा  सामग्री  भंडार  सूची  शब्दावली  में  दिल्लो  के  सरकारी  अस्पतालों  की  भेषज
 संहिता  में  सूचीबद्ध  सभी  मर्दे  शामिल  नहीं

 चिकित्सा  सामग्री  भंडार  संगठन  अपने  पंजीकृत  अस्पतालों  और  ओषधालयों  तथा  अन्य
 मांगकर्ताओं  द्वारा  भेजी  गई  मांग  को  पूरा  करता  है  जो  सभी  सरकारी  अस्पतालों  और  संस्थाओं  की
 जरूरत  का  केवल  एक  लघु  अंश  होता  है  ।  जो  औषधें  और  दवाएं  चिकित्सा  सामप्री  संगठनों  द्वारा  सप्लाई
 नहीं  को  जाती  उन्हें  अस्पतालों  ओर  संस्थाओं  द्वारा  आपूर्ति  और  निपटान  सुपर  आजार

 ब॥वौर  स्थानीय  खरीद  आदि  के  जरिए  प्राप्त  कर  लिया  जाता

 केलीय  भांडागार  निगम  का  भनोरंजन  खाता

 9084.  श्री  फूल  अन्द  धर्मा  :  कया  श्ाक्ष  ओर  तागरिक  पूति  मंत्रों  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे
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 केन्द्रीय  सरकार  के  एक  केन्द्रीय  भांडागार  निगम  में  मनोरंजन  छाता  के  अन्तगंत
 प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  जाती

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  मनोरंजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंज्र  की  निगम

 वस्तुतः  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  तथा  किन  प्रयोजनों  के  लिए  ख्च  को  ओर

 दिल्‍ली  में  मुख्यालय  कार्यालय  में  मनोरंजन  पर  खर्च  की  जाने  वाली  धनराशि  का  ब्योरा

 क्‍या

 खाद्य  और  नागरिक  पृति  मस्त्री  नाथ  राम  :  पिछले  पांच  वर्षों  के  लिए  केस्द्रीय
 भाण्डागार  निगम  के  आतिथ्य  सत्कार  खच्च  के  लिए  बजट  में  निम्नानुस  प्राव|  न्‍्रान  किया  गया  था  :

 वर्ष  धनराशि  रुपये

 198  5-8 6  2.30

 1986-87  215

 1987-88  3.00

 1988-89  9  5.00

 989-90  8.25

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  आतिथ्य  सत्कार  के  लिए  8.25  लाख  रुपये  की  धनराशि  मंजूर
 की  गई  निगम  द्वारा  अप्रैल  से  1989  तक  वास्तव  में  6.16  लाख  रुपये  खर्च  किए

 गए  थे  ।

 उपर्युक्त  खर्च  मुख्यतया  विभिन्‍न  फील्ड  यूनिटों  और  मुख्यालय  द्वारा  जमाकर्ताओं  को  वाषिक

 आम  क्षेत्रीय  प्रबन्धकों  के  कार्यकारी  इंजीनियरों  के  सम्मेलन  तथा  भाण्डागार  प्रबन्धकों

 के  सम्मेलन  जैसे  अन्य  अवसरों  पर  दी  गई  चाय/काफी,  लंच/डिनर  पर  किया  गया  था  ।

 दिल्ली  में  स्थित  मुख्यालय  में  1989-90  के  दौरान  आतिथ्य  सत्कार  पर  किया  गया  खर्च

 मोटे  तौर  पर  निम्मलिखित  के  कारण  हुआ  :---

 (1)  वाधिक  आम  सभा  में  अंशधारियों  का  आतिथ्य  सत्कार  ।

 (2)  निगम  के  अध्यक्ष  द्वारा  माननीग्र  जमाकर्ताशों  को  दिया  गया  लंच/डिनर  ।

 (3)  चीफ  एग्जीक्यूटिव  द्वारा  क्षेत्रीय  प्रबन्धकों  और  कार्यकारी  इंजीनियरों  के  सम्मेलन  में  दिया
 गया  लंच/डिनर  ।

 (4)  क्षेत्रीय  कार्यकारी  लेखा  अधिकारियों  आदि  की  आवधिक  बैठकों  में

 फील्ड  से  बुलाए  गए  अधिकारियों  को  दिया  गया  बकिग  लंच  ।

 (5)  बिभिम्न  बेठकों  में  भाव  लेने  क ेखिए  आए  राज्य  भाष्डागार  निग्रमों  के  अधिकारियों  का

 जातिथ्य  सत्कार  ।
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 शुर्गो  कालोतियों  में  भहामारो

 9085.  एम  ०  बो०  चमाशेलर  मू्ति  :  क्‍या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  बंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :  नर

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  3  1990  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  इस
 झुग्गी  कालोनीज  फिअड  ”  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्‍या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  झुग्गी  बस्तियों  आदि  को  पानी  से  पैदा होने  बाली
 बीमारियों  से  बचाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  आगे  और  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानम  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  हां  ।

 दिल्ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  दिल्ली  की  भुग्गी  बस्तियों  के  निवासियों  को
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्था  प्रदान  करने  और  अतिसार  के  उपचार  की  थ्यवस्था  के  लिए  निम्नलिखित
 त्रिमुखी  नीति  अपनाकर  एक  कार्ययोजना  बनाई  गई  है  :---

 (1)  व्तंमान  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदान  करने  की  पद्धति  को  तेज  करना  ।
 2)  समुदाय  आधारित  अथबा  आउटरीघध्  स्तर  व्यापक  स्तर  की  गतिविधियां

 जमे  स्वास्थ्य  ओ०  आर०  क्लोरीन  की  स्वास्थ्य  रोग  प्रतिरक्षण  आदि
 जंसे  आवश्यक  घटकों  को  सामाजिक  तौर  पर  गतिशील  बनाना  और  उन्हें  प्रदान  करना  ।

 (3)  स्वास्थ्य  परिचर्या  के  आधारभूत  ढांचे  और  समुदाय  आधारित  के  बीच  के
 सम्पर्क  को  सुदृढ़  करना  ।

 जलवाहित  बीमारियों  को  रोकने  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  कदम  इस  प्रकार

 (1)  वर्तमान  स्वास्थ्य  परिच्र्या  प्रदान  करने  वाली  पद्धति  का  पुनरभिबिन्यास  ।

 (2)  सभी  प्रमुख  अस्पतालों  में  ओ०  आर०  टी०  कानंरों  की  स्थापना  ।

 (3)  झग्गी  झोपड़ी  समूहों/पुनर्वास  कालोनियों  में  ओ०  आर०  एस०  पैकेटों  और  क्‍्लोरीत  की
 गोलियों  का  स्टाक  रखना  ।

 (4)  पुस्तिकाओं  और  हैण्डआउटों  के  माध्यम  से  स्वास्थ्य  शिक्षा  को  तेज
 करना  ।

 (5)  सफाई के  सम्बन्ध  में  जागरूकता  अभियान  के  लिए  आंगनबाड़ी  कामिकों  को  शाधिल

 करना  ।

 (6)  गशती  स्वास्थ्य  योजना  के  माध्यम  से  रोग  प्रतिरक्षण  की  व्यवस्था  एवं  ओ०  आर०  एस०

 और  क्लोरीन  को  गोलियों  का  बितरण  |
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 (7)  मौलाना  आजाद  मेडिकल  कालेज  में  अतिसार  के  उपचार  की  ध्यवस्था  के  लिए  एक

 कलकत्ता  के  विकास  के  लिए  सहायता

 #086.  श्रो  सुदर्शन  राय  चोधरो  :
 डा०  देवी  प्रसाद  पाल  :

 कया  शहरों  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कलकत्ता  की  तीसरी  शताब्दी  की  स्मृति  में  इसके  विकास  के  लिए  केन्द्रीय

 वित्तीय  सहायता  देने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रो  म्रासोली  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महिलाओं  को  आर्थिक  दृष्टि  से  आत्मनिर्भर  बनाना

 9087.  श्रीमती  सुमित्रा  भहाजन  :
 शोमतो  जयबन्ती  नथोनचसत्र  मेहता
 कमारो  उमप्ता  भारतो  :

 क्या  अ्म्त  संजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  है  जिनसे  भारतीय  स्त्रियां  आथिक  दृष्टि  से  किसी  अन्य
 पर  निर्भर  न

 कया  आदिवासी  अनुसूचित  जातियों  ओर  सुदूर-पदंतीय  क्षेत्रों  को  स्त्रियों  को  आधिक

 दृष्टि  से  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  कोई  विशेष  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  राज्य  में  इस  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  ठोस  उपलब्धियां  प्राप्त  हुई

 अम  ओर  छल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 महाराष्ट्र  में कृषि  आधारित  फल  दच्चोग  को  केर्यौप  सहायता

 9088.
 भरी  हरिशंकर  महाले

 :  क्या  लाध्म  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः



 }

 |  क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  क्ृत्रि  आधारित  फ्ल  उच्चोत़ों  के  ब्रिक्रास  हेतुक्ितीग्र  सक्षयता  के :  लिए  कोई  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यबाह्दी  की  गई  है  अथन्ना  की  जार  रही

 मंत्री  ओर  रू  प्रसंस्करण  उद्लोग  पंत्री  :  (8).  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भ्रम  मंजिकों  का  सस्मेसतत

 9089.  भी  शिव  शरण  बर्मा  :  क्‍या  भ्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंके  किਂ  :

 क्या  1990  में  श्रम  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया

 यदि  तो  श्रम  अधिनियमों  के  सम्बन्ध  में  कोईं  अन्तिम  निर्णय  लिया  गया  और

 झस  सम्बन्ध  में  विधेयक  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्ध्रवत्त

 भम  एवं  कल्याण  मंत्र  रॉम  बिलात  :  हाँ  ।

 श्रम  मंत्री  सम्मेलन  ने  निम्नलिखित  मौजूदा  विधान  में  संशोधनों  की  सिफारिश  की  :--

 1.  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 2.  ब्यवत्षाय  संघ  अधिनियम

 3.  कमंकार  प्रतिकर  अधिमियम

 |  औ्‌  श्  जप  4  5  +,  *|

 5.  अन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कमंकार  और  निम्नलिखित  नए  बविधातों  को  पेश  करते  का

 ())  प्रबन्ध  में  कमंकार  सहभागिता  संबंधी  विधेयक

 (४)  निर्माण  कमंकार  संबंधी  विधेयक

 (0)  कृषि  कमंकार  संबंधी  विधेयक  |

 श्रम  मन्‍्जपे  सस्भेलल  सरकार  को  सिफारिल  करता  बाद  सरकार  हारा  इसकी  आंच

 गै  जाती  इस  अवस्था  पर  बह  तारीख  बताने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  जब  विधान पेश  किया

 झछोतो  मिल  भ्रमिकों  के  मधूरो  बोर  को  सिफारिश

 9090.  भरी  बालालाहिब बिले  पाटिल  :  क्‍या  अन  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 चीनी  मिल  श्रमिकों  के  लिए  गठित  तीसरे  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशें  किन-किन  राज्यों  ने

 लागू  कर  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  ओर  कल्याण  मंत्री  राम  घिलास  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 संसाधित  फ्ल  मदों  पर  उत्पाद  शुल्क

 9091.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मति  :
 श्रीमती  जे०  जम॒ना  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  को  गम्भीर  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  क्योंकि

 मुरब्बा  और  मार्मलेड  एवं  अन्य  संसाधित  फल-पदाथों  पर  उत्पादन  शुल्क  लगा  दिया  गया  है  तथा  फल
 उत्पादों  के  निर्यात  के  40  प्रतिशत  पर  से  15  प्रतिशत  नकद  प्रतिपूरक  सहायता  वापस  ले  लो

 गयी

 यदि  तो  इसके  कारण  कया  और

 इस  उद्योग  को  बतेमान  संकट  से  उबारने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्री  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्री  शरद  :  ओर  फल

 उत्पादों के  संबंध  में  उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि  करने  तथा  नकद  प्रतिपूरक  सहायता  में  कमी  करने  के  विरुद्ध

 अभ्यावेदन  प्राप्त हुए
 हैं  ।

 जब  कभी  ऐसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  हैं  तो  उन  पर  विचार  किया  जाता  है  तथा  उचित

 कारंवाई  की  जाती  है

 बच्चों  के  अधिकारों  को  रक्षा  हेतु  नए  प्रस्ताव

 9092.  प्रो०  के०  बो०  यामस  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  संयुक्त  राष्ट्र  के  चार्टर  के  जिस  पर  भारत  ने  भी  हस्ताक्षर  किए
 बच्चों  के  अधिकारों  की  रक्षा  करने  संबंधी  किसी  नए  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 क्‍या  स्तनपान  को  बढ़ावा  देने  तथा  शिशु  आहारों  को  निरूत्साहित  करने  हेतु  कानूनी  उपाय

 किए  जाएंगे  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  स्त्रो  एवं  बाल  बिकास  विभाग  में  उप  मंत्री  उथा  :

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  द्वारा  20  1989  को  अ  गीकृत  किए  गए  अन्तर्राष्ट्रीय बाल  अधिकार
 कन्वेशन  को  अभी  भारत  सरकार  द्वारा  अभिपुष्टि  की  जानी  है  ।

 हां  ।  स्तनपान  के  संरक्षण  और  संवर्धन  के  लिए  कानून  बनाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  |
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 केस्लीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजता  के  डाक्टरों  को  मांगें

 9093.  भरी  भ्रोकान्त  दस्त  मरतिहराज  बाडियर  :  वया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कस्यान  मंत्रो  यह्‌
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केम्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवाएं  ग्रूप  के  डाक्टर  सेवाओं  की  स्थितियों  और
 सनति  के  अबसरों  को  बेहतर  बनाने  की  मांग  कर  रहे

 क्‍या  सरकार  ने  समय-समय  पर  उनकी  समस्याओं  पर  विद्यार  करने  के  लिए  समितियां
 गठित  की

 यदि  तो  डाक्टरों  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  में  उनके
 मंत्रालय  द्वारा  कितनी  समितियां  गठित  की

 उक्त  समितियों  ने  क्या-क्या  सिफारिशें  की

 (&)  इन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  तथा  सागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  भोहस्मद  :  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा
 के  डाक्टर  बेहतर  सेवा  शर्तों  एवं  पदोन्नति  के  अवसरों  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 से  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  रेलवे  चिकित्सा  ओर  केन्द्रीय  पुलिस  संगठनों  के  अधीन
 बिकित्सा  पदों  से  सम्बन्धित  करियर  में  सुधार  और  सबगं  ढ़ांचे  के  बारे  में  विचार  करने के  लिए  जून
 1987  में  एक  अन्तर  विभागीय  समिति  गठित  की  गई  इस  समिति  ने  केम्द्रीय  स्मास्थ्य  सेवा  के

 विभिस्त  उप-संबर्गों  क ेलिए  वरिष्ठ  प्रशासन  ग्रेड  स्तर  टाइम  प्रेड  5900-6700  ९०)  के
 लिखित  अतिरिक्त  पदों  की  सिफारिश  की  :

 सामान्य  इयूटी  29

 अध्यापनेत्त  र  हि
 विशेषज्ञ

 अध्यापन  विशेषज्ञ  10

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  सविस  डाबटर  संघ  इस  समिति  की  सिफारिशों  से  सम्तुष्ट  नहीं  थे  ।  सबिस
 डाक्टरों  की  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिए  1989  के  शुरू  में  एक  अन्य  अन्त  विभागीय  समिति  गठित
 की  गई  और  1989  में  समिति  ने  बिभिम्न  भक्तों  आदि  सहित  विभिम्न

 पहलओं  पर  अपनी  सिफारिशें  की  सविस  डाक्टरों  के  संगठनों  को  सयुकत  का  रंबाई  परिषद  ने
 989  में  अपनी  मांगों  का  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  ।  तब  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  सुपर

 टाइम  प्रेड  में  अतिरिक्त  पदों  का  खुजन  करने  की  आवश्यकता  सहित  सभी  मांगों  पर  सामूहिक  रूप  से

 बिचार  किया  गया  |

 2  1989  को  सबिस  डाक्टरों  के  संगठनों  की  संयुक्त  कारंबाई  परिषद  के  साथ  एक
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 समझौता  ज्ञापम  हस्ताक्षारित  किया  गया  निसमें  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सवा  के  सुपर  टाइम  ग्रेड  के  लिए  |  34

 पद  जो  इस  प्रकार  हैं  बनाने  पर  सहमति  दी  गई  हैं  ।

 सामान्य  ड्यूटी  प्रस्ताव

 अध्यापभेतर  ब्रिशेषज्ञ  उपल्लंवर्ग  8

 लोक  स्वास्थ्य  2

 उपर्युक्त  पदों  का  सुजन  कर  दिया  गया  है  ओर  इस  पदों  को  भरने  के  लिए  प्रस्ताव  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  को  भेज  दिए  गए  हैं  ।

 कैरियर  में  सुधार  करने  ओर  संवर्ग  संरचना  के  सभी  पहलुओ  की  जांच  करने  और  सर्विस

 डाक्टरों  को  केन्द्रीय  सरकार  की  श्रेष्ठ  ग्रुप  सेवाओं  में  अपना  उपयुक्त  स्थान  हासिल  कराने  व

 दृष्टि  से  प्रस्ताव  तेयार  करने  तथा  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  4  उपसवर्गों  मे  पदोन्नति  के  अवसरों  म

 सदृश्यता  सुनिश्चित  करने  हेतु  दिनांक  21-6-89  के  समझौता  ज्ञापन  के  अनुसरण  में  एक  अन्य  समिति

 गठित  की  गई  है  ।  इस  समिप्ति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  30  1990  तक  प्रस्तुत  कर  दिए  जान  कृ

 आशा  है  ।

 क्वेम्नरोय  प्रकार  को  इकोकृति  के  लिए  ल़्ब्कित  उत्तर  प्रदेश  के  बांध

 प
 ]

 9094.  श्री  रज़ेयय  भग्निहोत्रो  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर

 प्रद्देश  करे  ललितपुर  ओर  ज्ञांसी  में  उन  बांधो  भौर  सिंचाई  परियाजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  बेल्टाव

 ख़रक्कार  की  स्वीकृति  के  लिए  लम्ब्रित  पड़  है  !

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  मनुभाई  :  ललितपुर  जिले  में  कचनाट

 बांध  तथा  झांसी  जिले  में  पथराई  बांध  सम्बन्धी  15.08  करोड़  रुपए  तथा  7.35  करोड़  रुपए  के

 अनुमानित  लागत  की  परियोजना  रिपोर्ट  जिनमें  10335  हेक्टेयर  तथा  2112  हक्टेयर  की  क्षमता  '

 की  परिकल्पना  तकनीकी-आर्थिक  रूप  से  भुूल्यांकन  हँतु  1990  ओर  1990

 में  केन्द्रीय  जल  आयोग  मे  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 नेशनल  इंस्टोट्यूट  आफ  मेंटल  बंगलोर  का  वर्जा  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 ]

 9095.  थ्रो  एथ०  हो  श्रीक्रान्तत्या  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बने

 कृपा  करेंगे  कि  क्‍या  बंगलौर  स्थित  नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  मेंटल  हैल्थ  एण्ड  न्यूरो  साइसेज  का  दजः

 अड़ाकर  उसे  अशिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिछली  के  समान  राष्ट्रीय  महत्व  का  संस्थान  बना
 |

 का  अस्ताव है  :

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  नेशनल  इन्स्टीट्यूट  आर

 पेंटल  हैल्प  एस्ड  स्यूरो  बंगलोर  के  शासी  निकाय  ने  27  1987  और  14
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 आीसस््इअइल्रथि  डेत।े:ीी'  तने  “  की  aa

 को  हुई  अपनी  थेठकीं  में  इस  संस्थान  को  राष्ट्रीय  महत्व  का  हक  अश्या  बताते  की  सिफारिश
 की  इस  सिफारिश  की  जांच  वित्त  मानव  संसाधन  विकास  अस्वासय  औपर  व्सि  एवं  भ्याय
 मजालय  के  सप्प्न-साथ  कर्ज़ाटक्क  सरकार  के  पराज्ज  से  की  ज़ा  रह्ढी  है  |

 येप्ली  फूडस

 9096.  कुमारी  उसा  भारती  :  कया  ल्लाक्ष  प्रसंस्करण  उद्योग  भंज्ी  प्रह्  बाते  हो  कण  करेंगे

 पेप्सी  फुड्स  लि०  का  अपने  शीतल  पेय  कंसस्ट्रेट  का  प्रतिष्ठान  किन  स्थानों  पर
 स्थापित  करने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  पक्की  कूझम  oo)  Gro  को  अफ़ने  एक  उस  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का
 निर्देश  देगी  जहां  शीतल  पेय  के  संघटक  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  और

 यदि  तो  कया  सरकार  का  कम्पनी  का  एक  एकक  मध्य  प्रदेश  के  टीकमगढ़  और  छत्त
 पुर  जिलों  उमें  स्थापिशन्ष  करने  के  लिए  कम्पनी  को  निर्देश  देने  का  विचार  है  जहां  अदरक  पर्याप्त  मात्रा
 में  उपलब्ध  होता  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  शरद  :  मै०  पेप्सी  फूड्स  प्रा०
 लि०  का  पंजाब  में  जिला  संगरूर  में  अपना  शीतल  पेय  तांद्रण  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताथ

 नहीं  ।

 उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आपरेशन  फ्लड़  डेयरियों  द्वारा  दृध  में  हाइड्रोजन  पर  अआक्साइड  का  प्रयोग

 9097.  श्रीमतो  ब्जलु  शभ्रापत्निानी  अलो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंदी  प्रह्ठ  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमूल  तथा  अन्य  डेयरियों  द्वारा  आपरेशन  फ्लड  ओर  चार  तथा  दुग्ध
 मिशन  के  अन्तगंत  अन्तर्राज्वीय  ध्यापार  में  लम्बी  दूरो  तक  ढोये  जाने  वाले  तरल  दूध  में  प्रतिबम्धित

 खत  रयाक  हा  इड्रोजन  पर-अरक्षमाइड़  का  प्रयोग  किक्षा  जा  रहा  और

 यदि  तो  उत्हस्थक्मी  ब्यौरा  क्‍या  है  ब्रद्या  इस  सम्बन्ध  में  सककार  मे  या  कार्यवाही  की

 है
 ऊर्जा  मंत्री  तथा  जाप्र  विमानन  मंत्री  क्षारिक्  मोहस्मद  :  और  धूचता

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लगतर्या  में  बढ

 9098.  भ्रो  अनादंग  तिथारी  :

 श्री  आर०  जौवरत्मम :

 क्या  स्थास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  सन्‌  198!  में
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 की  गई  जनगणना
 के  अनुसार  जनसंझ्या  के

 जो  आंकड़े  ये  उनमें  1990  तक  हुई  अनुमानित  वृद्धि
 के  राज्यवार  आंबड़े  क्‍या  हैं  ?

 ऊर्जा  समत्रो  तथा  नागर  बिसानन  घंत्रो  आरिफ  सोहम्भर  वर्ष  1981  की
 गणना  के  अनुसार  भारत  तथा  राज्यों/संघ  राज्यक्षेत्रों  की  जनसंस्या  तथा  जनसंड्या  अनुमानों  पर  विशेषज्ञ
 समिति  के  मध्यावधि  अनुमान  के  आधार  पर  1990  तक  हुई  अनुमानित  बढ्धि  का  ब्योरा  संलग्त
 विवरण में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 पहली  1981  को  राज्यों  तथा  संघ  राज्यक्षेत्रों  को  जनसंस्या
 तथा  पहली  1990  का  अनुमानित  लगसंल्‍््या

 संकड़ों

 राज्य/संघ  1981  1990  वृद्धि  संगड़ों  में
 राज्य  क्षेत्र  जनगणना  अनुमानित

 2  3  4

 भारत  685,159,0*  821,992,8  136,833,8

 आन्ध्र  प्रदेश  53,549,7  63,158,7  9,609,0

 असम  19,896,9  24,455,9  4,559,0

 बिहार  69,914, 8  84,732,7  14,817,9

 गुजरात  34,08  5,8  40,376,6  6,290,8

 हरियाणा  12,922,6  16,!40,4  40,4  3,217,8

 हिमाचल  प्रदेश  4,280,8  5,025,5  744,7

 जम्मू  ब  कश्मीर  5,96  1,7**  7,289,8  1,328,2

 कर्नाटक  37,135,7  44,568,5  7,432,8

 केरल  25,453,7  29,665,5  4,211,8

 मध्य  प्रदेश  $2,178,8  63,047,7  10,868,9  68,9

 महाराष्ट्र  62,784,1  74,203,4  11,419,3

 मणिपुर  1,420,9  1,762,2  341,3

 मेघालय  1,335,8  1,692,2  356,9

 246
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 पश्चिम  बंगाल

 अण्डमान  व  सिकोबार

 द्वीप  समूह

 अरुणाचल  प्रदेश

 चण्डी गढ़
 दादरा  व  नागर  हवेली

 दिल्ली

 दमण  व  दीव

 लक्षद्वीप

 मिजोरम

 पांडिचेरी

 लिखित  उत्तर

 2  3  4

 774,9  1,097,6  322,7

 26,370,3  30,923,9  4,553,6

 16,788,9  19,571,3  2,782,4

 34,261,9  43,475,6  9,213,7

 316,4  435,7  119,3

 48,408,1  55,676,9  7,268,8

 2,053,0  2,529,9  476,9

 110,862,0  133,691,4  22,829,4

 54,580,6  64,816,3  10,235,7

 188,8  283,1  943

 631,8  807,0  175,2

 451,6  722,5  270,9

 103,7  130,3  266

 6,220,4  8,910,0  2,689,6

 1,086,8  1,332,8  246,0

 40,3  46,1  58

 493,7  688,4  194,7

 604,5  5  734,3  129,8

 की  अनुमानित  जनसंद्या  सहित  जहां  1981  |  में  जनगणना  नहीं  हुई  ।

 ++जम्मू  और  कश्मीर  की  जनसंख्या  को  !  1981  के  अनुसार  दिखाया  गया
 गणना  सन्दर्भ  तारीख  के  रूप  में  6  1981  को  सूर्योदय  से  आरम्भ  की  गई

 अनुसचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  संरक्षण  प्रदान  करता

 ]

 लोगों  को  शोषण  और  उत्पीड़

 9099.  श्री  गिरिघर  गोमांगो  :  कया  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  समाज  के  कमजोर  बर्ग  के  अभ्य
 न  से  बचाने  के  लिए  फोई न  से  बचाने  के  लिए  कोई  संविधिक  उपबस्ध
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 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या  मार्गनिर्देश  जारी  किए  हैं

 अम  ओर  कल्याण  मंत्री  राम  विलास  :  ह

 भारत  के  संविधान  में  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  तथा  समाज  के  कमजोर
 वर्गों  के  हितों  के  संरक्षण  तथा  उनके  समाजार्थिक  स्तर  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  सुरक्षोपायों  के
 व्यापक  ढांचेਂ  की  व्यवस्था  ये  सुरक्षोपाय  संविधान  के  अनेंक॑  अनुच्छेदों  में  निहित  इनमें  से

 कुछ
 महत्वपूर्ण  अनुच्छेद  अनुच्छेद  15(4)  नागरिकों  के  सामाजिक  तथा  शंक्षिक  रूप  से  किछड़े  वर्गों
 अथवा  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  विशेष  प्रावधान  के  बारे  अनुच्छेद  16(4)
 तथा  335  सेवाओं  तथा  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  आरक्षण  के  बारे  अनुच्छेद  17  अस्पृश्यता  उन्मूलन

 के  बारे  अनुच्छेद  29  अल्पसंख्य॑कीं  का  संरक्षण  करने  के  बारे  अनुच्छेद  46  लोगों  के  कमजोर  वर्गों
 के  और  विशेषकर  अनुमूृचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातिਂ  के  शैक्षिक  तथा  आर्थिक  हितों  को  प्रोत्साहन
 तथा  उन्हें  सभी  प्रकार  के  सामाजिक  अन्याय  तथा  शोषण  से  संरक्षण  प्रदान  अनुच्छेद  275

 को  प्रोत्साहन  देने  अथबा  अनुसूचित  क्षेत्रों  के  प्रशासन  के  स्तर  को  उन्नत स्ित  जनजाति  के  कल्या
 करने  के  प्रयोजनार्थ  कुछ  राज्यों  को  संघ  से  अनुदान  के  बारें  अनुच्छेद  330  लोक  सभा  में  स्थानों  के
 आरक्षण  के  बारे  अनुच्छेद  332  विधान  सभाओं  में  स्थानों  के  आरक्षण  के  बारे  में  तथा  अनुच्छेद  341
 तथा  3432  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसचित  जनजाति  के  किनिर्देशन  के  बारे  में  इसके
 भेदभाव  को  रोकने  तथा  अनुमचित  जाति  ओर  अनुमचित  जनजाति  पर  अत्याचार  के  निवारण  के  लिए
 सरकार  नें  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  1955  तथा  अनुसूचित  जनजाति  और  अनुसूचित
 जाति  1989  बनाया  है  ।

 अमुसूचित  जाति  के  लिए  विशेष  संघटक  योजनाएं  और  अादिवासी  उपयोजनाएं  तैयार  करने
 और  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  तथा  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  क्किस  के  लिए  योजनाएं
 शुरू  करने  हेतु  स्वेच्छिक  संगठनों  को  सहायता  अनुदान  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  ने  विस्तृत
 निर्देश  जारी  किंए  इसके  अतिरिक्त  विशेष  संघटक  योजना  तथा  आदिवासी  उपयोजना  दोनों  के  लिए
 केन्द्र  सरकार  क्शिष  केन्द्रीय  सहायता  विभुक्त  करती  है  तथा  क्भिबत  की  गई  राशि  के  समुचित  उपयोग
 तथा  अन्य  उपयोग  के  लिए  राशियों  के  विवलन  को  रोकने  के  लिए  दिशा  निर्देश  विद्यमान  हैं  |  सरकार
 ने  दण्डात्मक  तथा  पुनर्वासात्मक  उपायों  तथा  आधर्थिक  नीतियों  के
 सम्बन्ध  में  दिशा  निर्देश  जारी  किए  ताकि  अपराधों  को  रोक  जा  सके  और  नगनुसुकति  जाति  तथा

 अनसचित  जनजाति  को  समुचित  संरक्षण  तथा  राहत  प्रदान  की  जा  सके  ।
 on

 शहरमभगरों  के  थिक्त  हेशु  सहायता

 9100.  प्रो०  के०  कौो०  कापमस  :  क्‍या  शहरो  घिकाल  लंज्रों  कह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महा  राष्ट्र  और  पश्चिम  बंगाल  ने  अपने  राज्यों  के  महानगरों  के  हेलु
 कितनी  वित्तीय  सहायता  मांगी

 औ

 अभी  तक  कितमी  सहायता  दी  गई

 शहरी  थिकास  मंत्री  मुरासोलोी  :  से  मद्षाराष्ट्र  तथा  पश्चिमी  कंगाल
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 सरकार  ने  अपने  राज्यों  में  महानगरीय  शहरों  के  विकास  के  लिए  केन्द्र  से  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं
 मांगी  मद्रास  निगम  की  तृतीय  शताब्दी  के  अवसर  पर  मद्रास  के  विकास  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार
 से  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 सरकार  को  अपने  अनुरोध  के  समथंन  में  विस्तुत  विशिष्ट  योजनाएं  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 कहा  गया

 सेवानिवत  पत्रकारों  को  पेंशन

 9101.  डा०  बंगाली  सिंह  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  राज्यों  में  सेवानिवुत  पत्रकारों  को  पेंशन  दी  जा  रही

 किन-किन  राज्यों  में  पत्रकारों  को  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्यों  को  ऐसे  निदेश  जारी  करने  का  जिससे  कि  सभी  राज्यों
 में  पत्रकारों  को  पेंशन  मिल  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  निदेश  कब  तक  जारी  किए  जाएंगे  ?

 श्रम  ओर  कल्याण  प्ंत्रो  रास  विलास  :  से  इस  पत्रकारों  के

 लिए  सेवा-निर्वा
 त  पेंशन  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  अतः  पत्रकारों  को  पेंशन  देने  के  लिए  राज्य  सरकार

 को  निदेश  जारी  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  कमंचारी  भविष्य  निधि  योजना  द्वारा  पत्रकारों
 ओर  अन्य  कमंकारों  के  लिए  उपयुक्त  सेवानिवत्ति  पेंशन  योजना  की  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार
 विभ्ार  कर  रही  है

 रोलगार  कार्यालयों  के  आंकड़े

 $102.  श्री  मरसिहराब  सूयंबंशो  :  क्या  भ्रम  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रोजगार  कार्यालय  के  आंकड़े  वास्तविक  स्थिति  नहीं  दर्शाते  और

 यदि  तो  देश  में  रोजगार  सम्बन्धी  आंकड़ों  की  सही  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए
 क्या-क्या  उपाय  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 अ्रस॒  एवं  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  रोजगार  कार्यालय  अपने  पास
 कृत  रोजगार  चाहने  वाले  व्यक्तियों  के  आंकड़े  उपलब्ध  करते  यह  आवश्यक  नहीं  कि  के  सभी  बे
 गार  हों  ।

 रोजगार  स्थिति  पर  प्रामाणिक  राष्ट्रीय  मगूना  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  संचालित

 रोजगार--बे  रोजगारी  के  पंच्रबाथिक  सर्वेक्षणों  स ेनियमित  रूप  से  पहले  ही  उपलब्ध  है  ।

 रत
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 खकानों  का  सिर्खाण

 9103.  श्री  वामनराव  महाड़ोक  :  क्या  शहरो  बिकास्न  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 क्‍या  मकानों  के  निर्माण  की  व्ंमात़  प्रणाली  के  कारण  प्रग्रवरण  सम्बत्धी  क्मस्याएं
 उत्पन्न  हो  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  व॒तंमान  प्रणाली  में  परिवर्तन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  क्या  निम्न  आय  समूह  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  के  बारे  में  इन  परिवतंनों  को
 कार्यान्वित  करने  का  विचार  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्री  मुरासोली  :  भोर  भू  उपयोग  अध्योजना
 भू  दृश्य  को  प्रशासित  करने  बाले  राष्ट्रीय  भवन  संहिता  उपनियम  तथा  कई  भारतीय

 मानकों  का  उद्देश्य  मानव  बास्तयों  में  व्यवस्थित  तथा  सुरक्षित  पर्यावरण  प्राप्त  करना

 अनौपचारिक  निम्न  आय  मल्रिन  बस्तियों  आदि  के  पर्यावरण  में  सधार  करने  के
 लिए  साम्रान्य  मार्गनिरदंशन  के  रूप  में  भारतीय  मानक  8$88  की  सिफारिश  की  जाती  निम्न  आय
 वर्गों  द्वारा  निर्माण  क्रियाकलापों  को  सुसाध्य  बनाने  के  लिए  स्थानीय  प्राध्विकरणों  से  रुथ्स॒दीग्र
 तियों  के  अनुसार  वृहृ्द  योजना  भू-उपयोग  योजना  तथा  भवन  उपनियम
 अद्यसं  रचनात्मक  मानकों  का  पुनरीक्षण  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  में  प्रक्‍न्धਂ  मेला  आधीजित  करता

 9104.  की  ए०  आर०  अन्तुले  :  कस  जल  संसाधन  मंझी  यह  बठाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  विभिन्‍न  सेवा  राष्ट्रीयकृत  उपकरण
 वितरकों  और  किसानों  का  सहयोग  प्राप्त  करके  केन्द्रीय  सरकार  का  कोंकण  क्षेत्र  में  किसी  उपयुक्त  स्थान
 पर  हेतु  जल  प्रबन्धਂ  विषय  पर  एक  मेला  आयोजित  करने  का  विचार

 यदि  तो  यह  मेला  कब  तक  आयोजित  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सभभाई  महाराष्ट्र  क ेकोंकण
 क्षेत्र  मे ंकृषि  के  लिए  जल  प्रव्नन्ध  पर  मेला  आयोजित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जल  संसाधन  मंत्रालय/केन्द्रीय  जल  आयोम  ऐसी  प्रद्ज्नियों  के  मायोजकों  के

 अनुरोध  पर  मेलों  आदि  में  भाग  लेता  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 इदुश्को  बांस  कोल  में  भूकंपोष  लड़के

 प्रो०  के०  थधो०  जासस  :  क्‍या  अल  संसाधन  मंजो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बत  की  जानकारी  मिलो  है  कि  पारिस्थितिक  रूप  से  नाजुक  क्षेत्रों

 में  बड़े  जलाशयों  के  होने  के  भूकंपीय  झटके  आने  की  सम्भावना  बढ़  जाती
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 लजज्नलज्ज-+  दृष्टि  से

 क्या  पश्चिमी  क्ाटों  में  इडुककी  क्षेत्र  पारिस्थितिक  दृष्टि  से  एक  नाजुक  क्षेत्र  है  जहां

 इहुक्की  जलाशय  होने  के  कारण  क्रूकपीय  झटके  अधिक  आते  और

 क्‍या  सरकार  का  इदुककी  क्षेत्र  में  भूकंपीय  झटके  आने  के  सम्बन्ध  में  इस  जलाशय  का  एक
 न्यायिक  जांच  कराने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राय  प्रंज्ो  सनुभाई  :  कुछ  जलाशयों  के
 स्थानों  पर  जलाशय से  प्रेरित  भूकम्प  का  कारण  बड़े  जलाशयों  की  मोजूदगी  न  होकर  वहां  की  भोगोलिक

 विशेषताएं  बताई  गयी  हैं  ।

 सारे  देश  को  खकम्वीय  जोखिमों  के  क्भिन्न  स्तरों  के  पांच  जोनों  में  बांटा  गया  है  और

 इृदक्की  बांध  में  पड़ता  1988  से  अकिते  फिए  गए  अधिकतम  कंपन  के  कारण

 बधन  में  वास्तविक  तीव्रता  इृदुक्की  बांध  के  लिए  अपनाए  गए  डजाइन  मान  से  काफी  नीचे  रही  |  केरल

 राज्य  विद्युत  बोड  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  से  संकेत  मिलता  है  कि  इदुक्की  क्षेत्र  में  महसूस  की  गयी

 भूकंपीय  झटकों  का  इृढुककी  जलाशय  से  सम्बन्ध  नहीं

 नहीं

 12.23  स०  प०

 )

 अध्यक्ष
 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  सब  लोग  बैठ  श्री  दिनेश  सिंह  ।

 ]
 झो  बिनेश  सिंह  :  इस  बात  को  आपकी  जानकारी  में  लाते  हुए  मुझे  अश्यन्त

 खेद  हो  रहा  है  जिस  तरह  से  ब्न्न्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  बया  आप  सब्सटेंटिव  मोशन  के  बारे  में  जिक्र  करना  चाहते  है  ?  बहु  नियम  184

 के  तहत  आपने  दिया  मिल  गया  विचाराधीन  है  ।

 झो  दिनेश  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  उसी  के  बारे
 में

 अज  कर  रहा  था  ।

 जिस  तरीकै  से  नागालंण्ड  में  सरकार  बदली  गई  है  वह  बिल्कुल  अवध  वास्तव

 में  यह  संविधान  के  साथ  धोखा  करने  वाला  काय॑  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  राज्यपाल  को  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  आप  मूल  प्रस्ताव  के  अन्तगंत  चर्चा

 कर  सकते  आपने  इस  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  हुआ  मुझे  आपका  नोटिस  मिल  गया  है  ओर

 उस  पर  बिचार  किया  जा  रहा  मैं  जब  उस  पर  निर्णय ले  लूंगा  तो  हम  उस  पर  चर्चा  कर  सकते
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 झ्रो  दिनेश  सिंह  :  मेरा  यह  कहना  है  कि  अगर  आप  संविधान  की  दसवीं  अनुसूची  के

 Laur  परा  3  को  देखें  तो  इसके  अनुसार  विधान  सभा  या  संसद  में  किसी  दल  के  विघटन  से  पहले  मूल  दल  में

 होना  आवश्यक  है  ।  जब  तक  मूल  दल  में  विघटन  नहीं  तब  तक  सदन  अथवा  संसद  में

 विधटन  को  मान्यता  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 इसके  साथ-साथ  दसवीं  अनुसूची  के  पंरा  छः  में  यह  स्पष्ट  लिखा  है  कि  यह  अध्यक्ष  को  निर्धारित

 होता  है  कि  क्‍या  सदस्यों  ने  सदस्यता  खो  दी  है  अथवा  नहीं  ।  अगर  आप  दसवों  अनुसूची  के  पेरा
 सात  को  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  यह  निणंय  बिल्कुल  न्यायोचित  नहीं  अध्यक्ष  का  निर्णय  अन्तिम

 होता  है  ।  न्यायालय  अथवा  अन्य  कोई  व्यक्ति  उसमें  परिवर्तन  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  आपके
 सामने  यह  प्रश्न  इसलिए  भी  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध  आपसे  भी  इस

 |  सम्बन्ध  में  अध्यक्ष  का  निर्णय  अन्तिम  इसमें  राज्यपाल  था  न्यायालय  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  अनुमति  के  बाद  सदन  इस  पर  चर्चा  कर  सकता  है  ।

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  इस  पर  आज  ही  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बताया  कि  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  का  प्रस्ताव  मेरे  विचाराधीन

 )

 झो  दिनेश  हम  एक  मुह  पर  इसलिए  जोर  दे  रहे  हैं  क्योंकि  आज  नागालेंड  में  एक  अवध
 सरकार  काय॑  कर  रही  है  |

 क्री  सत्यपाल  भलिक  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  एक  बार  नोटिस  दे  दिया  नोटिस

 आपके  सामने  विचाराधीन  है  ।

 आप  इस  मामले  पर  यहां  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।  आपने  नोटिस  दिया  हुआ

 न्‍्रोटिस  आपके  पास  है|  उस  पर  जजमेंट  हने  के  बाद  डिबेट  अब  कंसे  इस  सवाल  पर

 डिबेट  हो  सकती  है  ?

 ]
 इस  समय  इस  विषय  में  कोई  चर्चा  नहीं  हो सकती  ।

 प्रो०  पो०  ले०  क्रियन  :  यह  एक  संबंधानिक  संकट  राज्यपाल  द्वारा  स्थापित  की  गई
 सरकार  असंवंधानिक  है  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  नियमों  को  जानते  हम  राज्यपाल  की  कायंवाही  पर  चर्चा  केवल

 मुल  प्रस्ताव  के  अन्तर्गत  ही  कर  सकते  श्री  दिनेश  सिंह  का  नियम  184  के  अन्तगंत  प्रस्ताव  मेरे
 विच्याराधीन
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 भी  संतोष  मोहन  देव  :  पहले  भी  इसकी  अनुमति  दी  जाती  दी  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  शास्त्री  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहते

 प्रह्ण
 हैं  ,  आप  अपना  स्थान

 भो  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :  मैं  रूल  184  के  अन्तगंत  अपना  पाइट  आफ  आडंर  उठाना
 चाहता  हूं  ।

 रूल  184  में  प्रावधान  है  कि  बिना  आपकी  अनुमति  के  कोई  भी  प्रश्न  य  पर
 सकता  है  ।

 हैਂ  नहीं  उठाया  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कोई  पाइंट  आफ  आर्डर  नहीं  है  ।  मैं  र॑  गुलेट  कर  रहा

 ]

 थी  सन्‍्तोष  मोहन  देव  :  1988  इन्हीं  परिस्थितियों  में  विपक्ष  ने  तत्कालीन  राज्यपाल  की
 आलोचना  करने  के  लिए  35  से  40  मिनट  लिए  थे  ।  आज  राज्यपाल  ने  अध्यक्ष  को  केवल  पत्र  ही  नहीं
 लिखा  बल्कि  उस  ने  निलम्बन  को  वापिस  लेने  की  भी  प्रार्थना  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  पहले  ही  बताया  है  कि  मेरी  अनुमति  के  बाद  ही  सदन  इस  पर
 चर्चा  कर  सकता  है  ।

 भरी  सम्तोष  मोहन  देव  :  यह  लोकतन्त्र  की  हत्या  हम  यह  चाहते  हैं  कि  इस  बिषय
 चर्चा  की  अनुमति  आज  ही  मिलनी  चाहिए  क्योंकि  उपप्रधानमन्त्री  स्वयं  नागालेंड  गए  और  उन्होंने
 राज्यपाल  को  कहा  कि  अगर  तुम  इस  सरकार  को  भंग  कर  दो  तो  मैं  तुम्हें  स्थाई  राज्यपाल  बना  दूंगा
 आज  नागालेंड  की  यह  स्थिति  हम  यह  चाहते  हैं  कि आप  नागालेंड  की  स्थिति  पर  आज  हो  धर्चा
 की  अनुमति  दें  ।  इस  पर  आज  ही  चर्चा  होनी

 श्री  इस्रजोत  गुप्त  :  इससे  पहले  कि  हम  इस  घटना  पर  अपना  मत  प्रकट  मैं
 यह  कहना  चाहूंगा  कि  जो  अख्षबारों  में  आया  उसके  अतिरिक्त  मुझे  कुछ  पता  नहीं  और  इस  संबंध
 में  आपको  निर्णय  लेना  है  कि  इस  मासले  को  इस  सदन  में  कंसे  निपटाता  है  ।  यह  मामला  भापके
 विचाराधीन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आरम्भ  में  ही  आपको  बताया  है  कि  श्री  दिनेश  धिह  ने  दियम  184  के
 भ्रन्तगंत  एक  नोटिस  दिया  है  |  जब  तक  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  ले  इस  सम्बन्ध  में  कुछ
 नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह  मामला  मेरे  विचा  राधीन  है  ।

 )

 ओर  इस्राज़ोत  गुप्त  :  कुछ  मुद्दे  ऐसे  हैं  जो  केवल  संबंधानिक  ही  नहीं  होते  बल्कि  उनका  सम्बन्ध
 परम्परा  से  भी  होता  है  ।  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  कुछ  मुहं  जो  कि  सामने  आा

 रहे  निश्चित  रूप  से  वे  बहुत  गम्भीर  उन  पर  विद्यार  किया  जाना  चाहिए  ।  सबसे  पहला  प्रश्न  यह
 पंदा  होता  है  कि  क्या  दल  बदल  कानून  के  अस्तगंत  सदस्यों  को  अयोग्य  ठहराए  जाने  की  प्रक्रिया  पर
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 अमल  किया  गया  अथवा  नहीं  |  छस  सम्बन्ध  में  में  अभी  कोई  भी  मत  प्रकट  करना  नहों  चाहता  ।  दूसरे
 प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  अध्यक्ष  यह  सोचते  हैं  कि  पिछली  सरकार  ने  बहुमत  गंवा  दिया  था  और  कया  बहुमत
 जंबवा  अह्पभ्त  का  निर्णय  शदन  में  होता  चाहिए  अथवा  किती  दूसरे  तरीकै  से  |  तीसरी  श्रश्न  यह  है  कि

 कया  राज्यपाल  अध्यक्ष  को  सलाह  दे  सकता  है  अथवा  वह  उसकी  सलाह  की  अवहेलना  कर  सकता

 आपको  यह  पता  लगाना  होगा  कि  क्‍या  यह  तथ्य  वास्तबिक  हैं  अथवा  भ्रामक  मेरे  विचार  में  आप

 समाचारफपत्रों  में  प्रकाशित  सामग्री  से  प्रभावित  होकर  कोई  निर्णय  नहीं  करेंगे  । आपको  आवश्यक

 जानकारी  स्वयं  प्राप्त  करभी  होगी  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसमें  बहुत  ही  गम्भीर  भुद्द  शामिल  हैं  ।

 उनको  स्पष्ट  करना  होगा  अर्थात  यह  देखना  होगा  कि  क्‍या  किसी  ने  अनुचित  अथवा  असंवंधानिक

 वाही  की  है  ।

 भरी  संतोष  मोहम  बेव  :  एक  निलम्बित  सदस्य  विधान  सभा  की  कायंबवाही  में  क॑से  भाग  ले
 सकता  है  ?  यह  तो  एक  बहुत  ही  अद्भुत  स्थिति

 श्री  इस्रजोत  गुप्त  :  यह  सब  मुद्दे  इसमें  शामिल  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  आप
 इसकी  केसे  व्याख्या  करेंगे  कि  क्या  दल  बदल  कानून  के  अन्तगंत  कुछ  सदस्यों  को  बिना  उनके  स्पष्टीकरण

 लिए  निलम्बित  करना  उचित  है  अथवा

 श्री  सोमनाथ  बटजों  :  ऐसा  कंसे  हो  सकता

 भरी  ईनाजोीत  गुप्त  :  कया  प्रक्रिया  में  ऐसा  विधान  है  निवेदन  आपसे
 न  कि  श्री  साठे  से  ।  )

 श्री  बसंत  सके  :  क्‍या  अध्यक्ष  के  मिर्णय  पर  राज्यपाल  ह्वारा  अंकुश  लगाया  जा  सकता
 क्‍या  आप  यह  सुन्नाव  देना  चाहेंगे  ।  मैं  इस  मुह  पर  आपके  विचार  जानना  चाहता  हूं  ।

 भ्लो  इस्रलीत  गुप्त  :  मैं  आपको  सम्बोधित  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  अध्यक्ष  महोदय  को  सम्बोधित
 कर  रहा  हूं  |  मेरी  बात  पूरी  होने  के  बादे  आप  अपना  प्रश्न  उठा  सकते  है  ।

 अभ्यक्ष  महोदय  :  साठे  दूसरों  की  बात  में  रुकावट  मत  डालिए  ।

 भी  इकभोत  गुप्त  :  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  बार-बार  उसे  दोहरा  रहे  हैं  जोकि  1968  में

 हुआ  |  आप  उसकी  तह  तक  जा  सकते  हैं  ।  इस  बारे  में  आपके  मन  में  कोई  भी  शंका  नहीं  होनी  चाहिए  ।
 करारी  बसस्‍्तुस्थिति  पर  बिच्वार  किया  जाना  चाहिए  परन्तु  इसके  लिए  उचित  प्रक्रिया  अपनाई  जान॑
 खाहिए  |  इस  सम्बन्ध  में  अगर  गृह  मंत्रालय  अभवा  कोई  और  संस्था  अपने  विचार  प्रकट  करना  चाहे  तो
 वे  इसके  लिए  स्वतन्त्र  परन्तु  इसके  लिए  एक  उचित  चर्चा  को  जानी  चाहिए  |  आपको  इस
 सम्बन्ध  में  सही  ज्लोतों  से  सारी  जानकारी  हासिल  करनी  चाहिए  ।  ताकि  हमें  वास्तविक  स्थिति  के  बारे  में
 जानकारी  प्राप्त  हो  सके  |  )

 अध्यक्ष  महोदंध  :  मैंने  आपको  पहले  ही  बताया  है  कि  मुझे  नियम  184  के  अन्तगंत  चर्चा
 क्वरबाने  का  नीटिस  श्री  दिनेश  सिह  से  मिल  चुका  है  ।  इस  पर  मैं  विचार  कर  रहा  हूँ  ।

 आऔ  संत्तेथ  मोहन  दे  :  इस  सम्बन्ध  में  आफ्का  निर्णय  क्या

 9354



 26  1912  लिक्षित  उसर

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अम्पको  अपना  निर्भय  तभी  बला  पाऊंथा  जंब  मैं  यहां  से जाकर  इस  पर
 विदार  कखूंगा  ।

 अध्यक्ष  सहौदय  :  इस  विधय  सें  ओर  कोई  चर्चा  नहीं  होमी  ।  अगर  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ
 करना  चाहती  है  तो  मुझे  कोई  आयक्ति  नहीं  ।  मैं  उम्हें  मना  नहीं  करतय  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  मैं  किसी  बात  का  खण्डन  महीं  करता  '''“'  सरकार

 यहां  है|  मैं  सरकार  को  कुछ  क हमे  श्रे  रोकता  नहीं  हूं  ।

 )

 एक  साननीय  सदस्य  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सुनने  का  भ्रएन  ही  नहीं  है  |  श्री  चिदक्ष्म्थ रम  ।

 श्री  फै०  खचिदम्बस्म्‌  :  हम  किसी  राज्यपाल  के  व्यवह्मर  पर  कर्चा  कहीं  कर
 हे  जिस  पर  चर्चा  की  जा  रही  है  बह  नामालेंड  में  लिए  गए  उस  निशंय  के  बारे  में  है  जिसमें  उस
 +रकार  को  अधिकार  देने  की  पेशकश  है  जो  पूरी  तरह  से  मे  रकानूनी  है  ।

 अध्यक्ष  राहोबय  :  आप  जगनते  हैं  कि  एक  प्रक्तिया  अपनाई  जाती  है  ।

 क्रो  पो०  चिदस्वरमा  :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  कहा  था  कि  बहुत  गम्मीर  मुद्दे  उठे  इसके  साथ
 ,  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  अध्यक्ष  का  निर्णय  अन्तिम  यह  उचित  नहीं  श्री  दिनेश  सिह  ने  भी

 इसकी  चर्चा  की  इन  विषयों  को  स्पष्ट  कौन  करेगा  ?  हम  देश  में  कानूत़  बनाने  वाली  उच्चतम
 संस्था  है  ।  संविधान  में  संशोधन  करके  दसवीं  अनुसूची  को  प्रस्तुत  किया  यह  संसद  ने  किया  था  ।
 फिर  से  क़र्च्ना  का  सहारा  लेकर  उस  पर  वाद-बिवाव  पिछली  चर्चा  को  ध्यान  में  रखकर  ही  इसे
 स्पष्ट  किया  जा  सकता  नागालेंड  में  एक  गैर  कानूनी  सरकार  को  अधिकार  कंसे  विया  जा  मकता  है  ?
 दस  सदस्यों  को  अयोग्य  सिद्ध  किया  जा  चुका  है  |  क्या  राज्यपाल  तब  उन्हें  बंठने  की  मनुमति  दे  सकते
 हैं  जब  अध्यक्ष  महोदय  कहते  हैं  कि  वे  नहीं  बंठ  सकते  ?  मैं  एक  सीधा  प्रश्न  पूछता  यदि  आप
 कोई  निर्णय  लेते  तो  क्या  भारत  के  राष्ट्रपति  आपके  निर्णय  को  अस्वीकृत  कर  सकते  हैं  ?  हमारे  यहां
 राजतन्त्र  है  अथवा  संस्रद्यीय  लोकतन्त्र  ?  हमें  इस  मुह  पर  अवश्य  चर्चा  करनी  चाहिए  ।  एक  प्रस्ताव
 आज  हम  इस  पर  चर्चा  हम  वह  नहीं  करेंगे  जो  1988  में  हुआ  वर्ष  1988  तत्कालीन
 विपक्ष  ने  संसद  की  काय्यंवाही  रोक  दी  हम  सि्फ  एक  यथार्थ  चर्चा  चाहते  एक  प्रस्ताव  भाज
 हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे  ।  )

 भ्रो  लगादंत  पुआरो  :  भारत  के  इतिहास  का  यह  सबसे  दुःखद  अध्याय
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  जो  कुछ  कहा  है  उसमें  यह  बताया  है  ।

 :
 अध्यक्ष  भट्टोदय  :  आप  श्री  इम्द्रजीत  गुप्त  से सहमत  हैं  ।

 झो  अगाइंग  पुाहो  :  यह  उचित  होमा  यदि  मैं  भारतीय  माक्संकादी  वश  के  सदस्य  हि
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 —  किक  विविध  _  ला

 सेफद्दीन  चोधरी  की  पंक्तियां  उद्ृत  करूं  जो  उन्होंने  चर्चा  के  दोरान  कही  उन्होंने  कहा

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  जो  होने  जा  रहा  है  उसके  उत्तरदायी  आप  कांग्रेस  द्वारा  शासित

 राज्य  सरकार  है  जिसे  विस्थापित  किया  गया  मैं  जानना  कि  क्या  जन  मोर्चा  दल  सरकार

 की  यह  निर्धारित  नीति  है  कि  कांग्रेस  द्वारा  शासित  राज्यों  की  सरकारों  को  विस्थापित  किया

 यदि  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  केन्द्र  में  एक  विशेष  दल  हो  और  वही  विशेष  दल  राज्यों  में  भी  सत्तारूढ़
 तो  तब  हमें  कोई  ऐतराज  नहीं  वे  सभी  कांग्रेस  (६०)  शासित  राज्यों  को  विस्थापित  करें  ।  वे

 देश  में  प्रजातन्‍्त्र  लाएं  ।  वे  भारत  के  प्रजातन्त्र  का  कत्ल  कर  रहे  मेरा  निवेदन  है  कि

 जो  लोग  यहां  बंठे  हैं--क्योंकि  भारतीय  माक्संवादी  दल  एक  माक्संबादी  दल  है--वे  हमें  भाषण  और

 उपदेश  दे  रहे  हैं  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  भारतीय  माक्संबादी  दल  को  और  आपको  बोलने  का

 कार  है  ।

 क्री  जनादंग  पुलजारो  :  कृपया  इसे  हल्केपन  से  न  लें  ।  यह  एक  गम्भीर  विषय  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  एक  गम्भीर  विषय  है  ।  मैं  इसे  हल्केपन  से  नहीं  ले  रहा

 भ्री  जनादंन  पुजारो  :  आप  इस  पर  अपना  निर्णय  देने  जा  रहे  कृपपा  सभी  पहलुओं
 पर  गौर  आप  प्रजातन्त्र  के  संरक्षक  कृपया  अपने  शासन  में  ऐसी  घटनाएं  न  होने  दें  ।

 श्री  बसनन्‍्त  साठे  :  मैं  सोचता  हूं  हमारी  तरफ  सभा  की  गम्भीरता  और  बिन्ता  को  आपने
 देख  लिया  है  |  हम  चाहते  हैं  कि  कोई  भी  असंवंधानिक  संविधान  के  अधिकार  से  देश
 में  जारी  नहीं  रहनी  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  नियम  184  के  अधीन  एक  नोटिस  दियाजा  चुका
 आज  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  बंठक  हो  रही  आप  को  सभा  के  विचारों  की  जानकारी  हो  गई
 इसलिए  आज  ही  हमें  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  इस  पर  औपचारिक  रूप  से  चर्चा  करने  का  निर्णय  करना
 चादिए  ।  मेरा  यही  निवेदन  है  ।  )

 थी  सम्तोष
 मोहन  देव  टः

 पिछली  बार  उन्होंने  भारत  के  राष्ट्रपति  को  ज्ञापन  दिया  था
 और  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  नेता  थे  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  आप  को  भी  यहू  करने  की  स्वतन्त्रता  |

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  अध्यक्ष  महोदय

 श्री  टो०  बशीर  :  मुझे  उम्मीद  है  कि  वे  सरकारिया  आयोग  के  बारे  में  भी  कुछ

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  आप  बंठ  हम  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को

 सुनेंगे  ।

 भ्ली  सोमनाथ  चटलों
 :

 आप  के  पास  सुनन ेके  लिए  धीय  क्‍यों  नहीं  है  ?  अध्यक्ष  प्रेस में
 जो  हुआ  है--ठीक है  विभिन्न  अखबारों का  विभिम्त  नजरिया  है--बह  सत्य है  ।  इस  विषय में  कुछ

 पहलू  क्षोभ  पैंदा  करने  बाल ेहैं  और  इसके  बारे  में  कोई  संशय  नहीं  महोदय
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 श्री  पी०  आर०  क्रुमारमंगलम  :  यह  किसलिए  ?

 श्री  सोममाथ  चटर्जो  :  जिस  प्रकार  यह  सभा  दूसरा  सभा  के  अध्यक्ष  के  अचार-व्यवहार  पर
 चर्चा  नहीं  कर  सकती  ।  यह॒  राज्यपाल  के  आचार  पर  भी  भधर्चा  नहीं  कर  सकती  सिवाएं  उसके  अमृसार
 जो  नियम  के  अनुसार

 है  और  उसका  अनुसरण  किया  जाना  चाहिए

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  आपने  इस  पर  पिछली  बार  कैसे  चर्चा  की

 थभ्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  इसलिए  इसका  अनुसरण  किया  जाना  चाहिए  ।  जैसे  श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त
 ने  ठीक  ही  कहा  आंकड़ों  की  पूरी  तरह  से  जांच  की  जानी  यह  सभा

 किसी  प्रकार  का  निर्णय  नहीं  दे  जंसा  कि  श्री  चिदम्बरम  समझते  वे  कहते  हैं  कि  वह  संविधान
 की  व्याख्या  कर  सकते  हैं  क्योंकि  उन्होंने  इसकी  रूपरेखा  तेयार  की  इस  सभा  में  कांग्रेस  दल  की  ओर
 से  प्रजातान्त्रिक  नियमों  और  परम्पराओं  के  बारे  में  सुनकर  हंसी  ही  आती

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  अब  हम  भारतीय  माकसंवादी  दल  और  भाजपा  को  सुनते
 )

 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  यदि  आप  अपनी  समझ्न  में  वाद-विवाद  को  अनुमति  देते  इस
 पर  उचित  तरीके  से  उचित  प्रस्ताव  के  साथ  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  यह  पहले  ही  कह  दिया  है  ।

 भ्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  किन्तु  यहां  एक  निर्णय  दिया  जा  रहा  इस  सभा  के  पास  इस
 पर  निर्णय  देने  की  क्षमता  नहीं  यह  राष्ट्रपति  शासन  की  स्वीकृति  का  मामला  नहीं  है  ।  यह  सभा
 केवल  अपने  विचार  प्रकट  कर  सकती  है  और  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  दे  सकती  कि  क्‍या  हुआ  है
 ओर  सरकार  कया  कर  सकती  यह  सरकार  को  सिवाए  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के  अन्य  कोई

 नर्देश  नहीं  दे  सकती  ।

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  क्‍या  भारत  के  माकसंवादियों  ने  स्‍्तालिनवाद  छोड़  दिया  है  क्योंकि  वे
 प्रजातन्त्र  सिखा  रहे  हैं  ? yu

 भ्री  सोमनाथ  थटर्जो  :  मैं  जानता  हूं  वे  प्रजातन्त्र  से  दूर  भागते  बे  तो  प्रजातन्त्र  की  धारणा
 ही  दूर  भागते  हैं  ।  हम  यह  जानते  हैं  ।  हमने  पिछले  चालीस  वर्षों  में  देखा  है  कि  कंसे  इस  देश  के

 संविधान  के  खिलवाड़  किया  गया  कंसे  सभी  काले  कठोर  कानून  और  असंबंधानिक  कदम

 उठाए  गए  हैं  ।

 निवारक  नजरबन्दी  कानन  को  संविधान  में  जोड़ा  गया  है  और  वे  उस  स्थिति  का  खुलेआम
 फायदा  उठा  रहे  हैं  ।  वे  इस  देश  में  कठोर  और  काले  कानन  जंसे  और  एस»  ए०ਂ  लगाकर
 प्रजातान्त्रिक  आन्दोलन  को  दबाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हम  उनसे  प्रजातन्त्र  के  ऊपर  भाषण
 सुनने  को  त॑यार  नहीं  हैं  ।  किन्तु  हम  महसूस  करते  हैं  कि  यह  ऐसा  विषय  है  जिस  पर  ध्यान  देने  की
 आवश्यकता  है  और  आप  यदि  अपनी  समझ्न  में  इसकी  अनुमति  देते  हैं  हमें  इस  पर  उचित  तरीके  से
 चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 दिनेश  लिह  :  इस  पर  उचित  तरीके  से  चर्चा  की  जाएगी  |  हम  केवल  उत  माननीय  सदस्य
 88  में  कहा  था  |

 जप |  झ्नभी  बोले  के  भाषण  की  उद्ृत  कर  जो  उन्हा  ७.  था  के
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 झ्रो  पो०  झार०  कुमारमंगलम  :  मैं  सोचता  हुं  कि आप  सभा  की  उस  अनुभूति  को  समझेंगे  कि
 सभा  इस  विषय  पर  चर्चा  करना  उचित  समझती  आपके  सामने एक  प्रस्ताव  नियम  184  के  अधीन

 है  ।  इससे  पहले  कि  कार  मंत्रणा  समिति  इसकी  झ्ंच  कृपया  आप  इसे  क्‍बीक्रार  कर  क्‍या  मैं
 आपसे  इसे भाज  ही  स्वीकार  करने  का  निवेदन  कर  सकता  हूं  ताकि  हम  इस  पर  चर्चा  करने  का  समय

 नियुक्त कर  सके  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखंगा  ।

 )

 ब्रो०  पीौ०  जे०  क्रियन  :  नियमों  के  अनुसार  काय॑  मंत्रणा  समिति  केवल  चर्चा  क ेसमय  और

 अवधि  के  बारे  में  निर्णय  लेगी  ।

 यह  तो  भाषको  निर्णय  लेना  है  कि  इसे  स्वीकार  करें  ओर  यह  ध्ोषणा  भी  करें  कि  अर्चा
 आज  होगी  ।

 अध्यक्ष  होदय  :  मैंने  आपको  कहा  है  कि  यह  मामला  मेरे  विचाराधीन  है  ।

 भो  थो०  आर०  कमारभंगलम  :  सारी  सभा  चाहती  है  कि  इस  बारे  में  क्र्चा  होनी  चाहिए  ।

 कृपया  अपना  फंसला  देने  से  पूर्व  सभा  की  सबबंसम्भति  को  ध्यान  में

 क्रो  बसमन्‍्त  साठे  :  कृपया  इसे  स्वीकार  कर  हम  इसके  लिए  समय  मिर्धारित  कर  लेंगे  ।

 )

 मध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  लाल  कृष्ण  आश्वाणी  बोलें  '

 ]
 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  इस  संसद  में  जब  हम  अर्चा  करते  हैं  तो

 या  तो  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्णय  या  किसी  कदम  के  बारे  में  करते  अगर  किसी  को  लगता  है  कि  किसी
 राज्य  में  संबंधानिक  व्यवस्था  टूट  गयी  है  तो उस  पर  भी  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  जब  भी  हम  चर्चा
 करेंगे  तो  प्रस्ताव  का  स्वरूप  ऐसा  हो  जो  कि  नियमों  के  अन्दर  बंधता  हो  |  हम  किसी  विधान  सभा  के
 स्पीकर  के  बारे  में  कभी  कोई  टिप्पणी  नहीं  कर  सकते  ।  यहां  तक  कि  हम  किसी  राज्यपाल  के  बारे  में
 भी  प्रतिबन्धित  हैं  जब  तक  कि  कोई  ओपचारिक  प्रस्ताव  न  हो  |  आपने  स्थयं  कह  दिया  कि
 मैं  सस  पर  विचार  कर  रहा  हूं  तो  मुझे  समझ  में  नहीं  अगर  सभी  सदस्यों  सभी  पक्ष  के  लोगों

 को  यह  लगे  कि  समाचारपत्रों  में  जो  छपा  है  उससे  वे  संतुष्ट  नहीं  या  चितित  हैं  कि  वहां  ढीक  हो

 रहा  है  या  नहीं  हो  रहा  है  तो  उसके  बारे  में  भी  व्यवस्था  आपको  देनी  है  कि  चर्चा  का  रूप  क्‍या  हो  ।

 मैं  चाहूंगा  कि  इस  मामले  में  नागालेंड  की  बात  भी  होनी  लेकिन  नागाज़ेंड  की  परिस्थितियां

 जब  प्रदेशों  में  पंदा  हुई  तब-तब  केन्द्र  सरकार  ने  क्‍या  काम  किया  है  ?  किस  प्रकार  का  आजअरण

 उन्होंने  अपनाया  इसकी  चर्चा  भो  होनी  चाहिए  ?  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  नायाखेंड  के  घठना-क्रम
 में  केन्द्र  सरकार  को  इसमें  कुछ  लेना-देना  नहीं  आपकी  तरह  यह  बहुत  होमझियार  नहीं
 ये  ।  आप  लोग  ऐसी  स्थिति  में  आगे  बढ़  करके  काम  करते  थे  और  हसलिये  उस  केस्द्रीय  सरकार  के

 आचरण  को  ही  हम  प्रकाश  में  लाते  थे
 ।
 लेकिन  आज  जो  स्थिति  पैदा  हो  गई  जिसके  बारे  में  कांग्रेस

 पार्टी  के  सदस्यों  मस्‍क्‍्संबादी  पार्टी
 के

 खबस्यों  सी०  पी०  भाईं०  के  शक्ष्स्थों  ने  चिम्ता  कर  को  है
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 उससे  ऐसा  लगता  है  कि  इंसमें  कहीं
 त

 कहीं  कुछ  गड़बड़ी  जिस  पर  चर्चा
 स्वरूप  क्‍या  प्रस्ताव  क्या  इस  पर  को  टिणय  किया  कि  चाहिए  ।

 चाहिए  ।  चर्चा  का

 अध्यक्ष  भ्रहोदत  :  श्री  कमल  नाथ  बोलें  ।

 भरी  पो०  आर०  कुमारभंगलम  :  हम  नियम  184  के  अन्तर्गत  चर्चा  के  लिए  निर्णय
 चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  पहले  ही  सदस्यों  के  लाभ  के  लिए  पुनः  कह  चुका  हूं  कि  यह  मेरे

 मैंने  कहा  है  कि  यह  मेरे  विचाराधीन  कमल  नाथ  जी  ।  आपने  मेरी  अनुमति  मांगी

 )

 भरो  बसम्त  साठे  :  क्‍या  आप  इसे  कायं  मंत्रणा  समिति  के  सम्मुख  लाने  की  अनुमति

 अध्यक  महोदय  :  मैं  ऐसा  कहूंगा  |

 श्री  बसन्स  साठे  :  कृपया  ऐसा  अन्यथा  इसका  उद्देश्य  बेकार  हो  जाएगा

 हरी  कम्तल  साथ  हम  सब  जानते  हैं  कि  केस्द्रीय  जांच  ब्यूरो  संसद  सदस्यों  तथा  अम्य
 राजनैतिक  हस्तियीं  के  टेलीफोन  गुप्त  रूप  से  धुनने  तथा  उबकी  हर्लक्ट्रानिकी  उपकरणों  से  निगरानी  रखने
 के  बारे  में  एक  जांच  कर  रहा  था  |  मुझे  पता  लगा  है  ओर  ऐसी  कुछ  खबरें  भी  आ  रही  हैं  कि  केल्द्रीय
 जांच  ब्यूरी  की  रिपोर्ट  में  यह  सही  पाथा  गया  है  कि  कुछ  संसद  सदस्यों  तथा  राजमैतिक  नेताओं  के
 फोभ  पर  भुप्स  रूप  से  निगरानी  रखी  जाती  थी  ।  केम्द्रीथ  जांच  ब्यूरो  मे  आगे  कहा  है'*ਂ  )

 यह  आपसे  सम्बन्धित  है  ।  मैं  इस  पर  ही  आ  रहा  हूं  |  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  अपनी  रिपोर्ट  में
 इसका  उल्नेश्ल  किया  है  |  कृपया  इसके  परिणामों  को  समझिए  क्‍योंकि  यह  आप  सभी  से  सम्बन्धित

 )

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  यह  आरोप  भी  लगाया  है  कि  अन्य  गुप्तचर  एजेंसियों  ने  सहयोग  नहीं
 किया  ।  यह  रिपोर्ट  सरकार  के  पास  क्या  सरकार  इसे  सभा  पटल  पर  अथवा  कया  इसे  मैं
 रखे  ?

 दूसरा  मुह  यह  है  कि  हम  जानते  हैं  कि  यह  एक  छोटा  मामला  नहीं  यह  अल्पमत  सरकार

 है  जो  भारतीम  ज़न्ता  पार्टी  और  कम्युनिस्ट  पार्टियों  की  मदद  से  चल  रही  यदि  वे  श्री
 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  अथवा  किसी  भी  अन्य  के  टेलीफोन  पर  गुप्त  रूप  से  निगरानी  रख  रहै  हैं

 तो  यह  मामला  हम  सभी  से  सम्बद्ध  इसलिए  क्‍या  उनके  पास  यह  रिपोर्ट  सरकार  इस  बारे  में
 वक्तव्य  दे  कि  क्‍या  केम्ट्रीव  जांच  क्यूरो  ले  यह  गिज्कर्ण  लिकाला  है  उन्हें  वह  रिपोर्ट  सभा  पहल  पर  रखनी

 चाहिए  ।

 क्री  सोभनाथ  चटओं  :  मुझे  ध्यवस्था  सम्बन्धी  एक  प्रश्त  करना  उन्होंने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 को  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  है  ।  उन्हें  इस  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रखना  चाहिए  ।  अन्यंदा
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 कमाना  5  ++  -  a  अनजान  ड  क्‍  इ  ओण  पान  लिन  नि

 बह  इसका  उल्लेख  नहीं  कर  सकते  ।  उन्होंने  सभा  में  इसका  उल्लख  किया  वह  एक  माननीय  सदस्य

 हैं  और  मैं  समझता  हूं  कि  बह  एक  जिम्मेवार  ब्यक्ति  हैं  ।  वह  इस  रिपोर्ट में  से  उद्धृत  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने
 इस  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  है  ।  )

 यह  कया  उन्होंने  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  है  ।  उनके  अनुसार  जो  क्रुछ  पता  लगा है  उन्होंने
 उसी  का  उल्लेख  किया  उनके  पास  अवश्य  ही  इसकी  एक  प्रति  होनी  चाहिए  ।  उन्हें  इसे  सभा  पटल
 पर  रखना  चाहिए  ।

 क्री  कमल  नाथ  :  वे  यह  कहें  कि  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  कमल  नाथ  जी  आप  अपनी  बात  कह
 चुके  क्या  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  करेंगे  ?

 अब  क्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं  बोलें  |  मैं  किसी  अन्य  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा

 )

 झ्ीमतो  मालिनो  भट्टाचायय  मैं  असम  पुलिस  के  कर्मियों  द्वारा  3?  बोडो
 बासी  महिलाओं  से  सामूहिक  बलात्कार  करने  के  बारे  में  13  मई  तथा  15  1990  को  समाचारपत्रों
 में  छपी  कुछ  खबरों  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  ।  सम्बन्धित  गांव  बारपेटा

 जिले  में  अकरा  तथा  अगरगुंडी  हैं  ।  इस  घटना  से  प्रभावित  कुछ  तो  नाबालिग  18  वर्ष  से  कम

 आयु  के  इनमें  एक  तो  आठ  वर्ष  की  बताई  जाती  है  |  अगर  ये  खबर  सच  है  तो  हम  देखते  हैं  कि  हमारे
 देश  में  शक्तियां  जब  भी  असन्तोष  को  दबाना  चाहती  है  तो  वे  महिलाओं  से  छेड़छाड़  करते  यहां  यह

 एकदम  स्पष्ट  है  कि  रक्षक  ही  भक्षक  बन  गए  यह  कार्य  ही  भयानक  फिर  भी  बोडो  लोगों  के

 इस  क्षेत्र  की  संवेदनशीलता  के  कारण  यह  केवल  एक  राज्य  का  मामला  बनकर  नहीं  रह  सकता  ।  हम
 सब  जानते  हैं  कि  वहां  पर  पुथकताबादी  शक्षितयां  सक्रिय  यह  सिफ  इसलिए  नहीं  कि  यह
 कार्य  स्वयं  ही  घुणास्पद  है  बल्कि  ऐसा  इसलिए  भी  है  कि  ऐसे  कार्य  से  खतरनाक  राजनेतिक  प्रतिक्रियाएं
 उत्पन्त  हो  सकती  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  इस  मामले  की  जांच  करे  और  अपराधियों
 को  पकड़ने  तथा  उन्हें  सजा  देने  में  राज्य  की  मदद

 कुमारो  उमा  भारतो  :  अध्यक्ष  आज  मैं  इस  सदन  में  जो  बात  कहना  चाहती
 वह  किसी  घटना  विशेष  की  तरफ  इशारा  नहीं  लेकिन  वह  बात  इस  देश  में  किसी  घटना  का

 कारण  बन  सकती  है  और  जिसके  परिणाम  पूरे  देश  को  भुगतने  पड़  सकते  हैं  ।  अध्यक्ष  मैं  आपके
 माध्यम  से  सदन  में  उपस्थित  सभी  सम्माननीय  सदस्यों  को  भविष्य  के  खतरे  के  प्रति  आगाह  करना

 चाहती  हूं  ।

 1947  में  जब  विभाजन  हुआ  और  पाकिस्तान  एक  इस्लामिक  राष्ट्र  बना  ।  हमारे  देश  ने  उस

 समय  सेकुलर  संविधान  को  पसंद  किया  ।  वहु  एक  शानदार  घटना  थी  और  हम  अपने  सेकुलर  संविधान

 के  प्रति  गौरबान्वित  उस  पर  गय॑  करते  हैं  कि  हमारे  देश  में  सभी  नागरिक  मजह॒ब  के

 भ्रेदभाव  से  ऊपर  उठ  कर  समान  रूप  से  सम्मान  पाते  हैं  ।
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 हे  कलबन  ले  न  वलाजकओन

 अध्यक्ष  मुझे  आपके  माध्यम  से  यह  निवेदन  करना  है  कि  लगातार  40  सालों  से  अभी
 क  एक  विशेष  प्रकार  की  सोच  इस  देश  में  विकसित  हुई  है  ओर  इस  देश  के  कुछ  लोगों  की  जो  सोच

 राजनीतिक  सोच  किसी  भय  या  लालच  के  कारण  या  अपनी  महत्वाकांक्षाओ  की  पूर्ति  की  इच्छा  के
 कारण  इस  प्रकार  की  सोच  विकसित  हुई  है  ।  हो  सकता  है  मेरी  बात  आज  पसंद  न  की  लेकिन  इस
 देश  के  बहुसंख्यक  समाज  के  मन  में  यह  भावना  आने  लगी  है  कि  हम  अल्पसब्यक  क्यों  न  इसका
 उदाहरण  है  जब  राम  क्ृष्ण  मिशन  के  लोगों  ने  यह  कहा  था  कि  हमें  अल्पसंख्यकों  में  शुमार  किया
 ताकि  उन्हें  कुछ  विशेष  सुविधाएं  मिल  सकें  ।  इस  तरह  को  सोच  के  बाद  मैं  आपके  सामने  निवेदन  करूंग्र
 कि  इस  तरह  की  जो  सोच  उससे  एक  खतरा  उत्पन्न  हो  जाएगा  ।  ज॑ंसे  मथुरा  में  घटना
 दायिक  दंगा  भड़कने  की  सम्भावना  उससे  सदन  के  सभी  माननीय  सदस्य  चिन्तित  हुए  और  बहां
 पर  यह  बहुत  अच्छी  बात  माननीय  सदस्य  वहां  पर  सतर्कता  के  सजगता  के  लिए  इसके
 लिए  वे  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 अध्यक्ष  भहोवय  :  अब  कन्क्‍्लूड  कीजिए  ।

 कुमारी  उमा  भारतो  :  अध्यक्ष  मैं  अपनी  बात  कन्क्‍लूड  कर  रही  हूं  ।  अगर  मथुरा  की
 घटना  पर  चिन्ता  जाहिर  की  जाएगी  और  पालेज  की  घटना  पर  मोन  रखा  काश्मीर  से  लाखों
 की  संख्या  में  जो  शरणार्थी  दिल्ली  में  पड़े  हुए  हैं  भगर  सरकार  उनके  प्रति  लापरवाही  का  बर्ताव  करेगी
 ओर  सदन  के  अन्य  माननीय  सदस्य  भी  उनके  प्रति  इस  तरह  का  बताव  हमारी  पार्टी  के  लोग
 अगर  उनके  विषय  में  बोलेंगे  तो  हमारे  ऊपर  साम्प्रदायिकता  का  लेबल  लगाया  जाएगा  तो  इसके  घातक
 परिणाम  इस  देश  को  भविष्य  में  भुगतने  पड़ेंगे  ।  इसके  लिए  इतिहास  उन  लोगों  को  क्षमा  नहीं  करेगा  जिन
 लोगों  ने  इस  देश  के  बहुसंड्यक  समाज  के  अन्दर  असुरक्षा  की  भावना  उत्पन्न  कर  दी  अगर  इस  देश
 का  बहुसस्यक  समाज  अपने  आपको  असुरक्षित  अनुभव  करने  लगा  तो  यह  इस  देश  के  लिए  बहुत  खतरनाक
 बात  होगी  ।  इसके  लिए  वे  लोग  जिम्मेदार  होंगे  जो  पालेज  की  घटना  पर  मौन  रखते  हैं  और  मथुरा
 की  घटना  पर  हंगामा  करते  हैं  और  काश्मीर  के  बारे  वहां  के  शरणार्थियों  के  बारे  में  एक  शब्द  भी
 बोलने  को  तंयार  नहीं  इस  खतरे  के  लिए  मैं  ऐसे  लोगों  को  जिम्मेवार  मानती  हूं  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  निवेदन  करती  हूं  सभी  लोगों  से  कि  इस  परम्परा  को  तोड़ा  जाए  और
 स्वस्थ  परम्परा  को  देश  में  स्थापित  किया  अध्यक्ष  मैं  आपकी  बहुत  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे
 बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 ]

 क्री  मिल  कास्ति  चट्लों  :  हमारी  नियम  पुस्तिका  में  नियम  377  की  तरह
 377”  नाम  से  एक  नियम  शुरू  करने  की  जरूरत  है  ओर  मेरे  विचार  से  '

 बेहतर  तरीके  से  संचालित  किया  जा  सकता  है  |

 1.00  भ०  प०

 भरी  रमेश  बेस  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  मन््य  प्रदेश  के  रायपुर  शहर  में

 नकली  नोट  छापने  की  जो  मशीन  पकड़ी  गयी  की  ओर  दिलाना  चाहता  वहां  जो  मशीन  पकड़ो

 261



 लिंबिंत  उत्तर  16  1990

 गयी  है  उससे  भारतीय  नोटों  के  साथ-साथ  अमेरिकन  डालर  और  नेपाल  कै  नोट  छापने  की  मशीन  भी

 पकड़ो  है  ।  करोड़ों  रुपए  छापे  गए  यह  देश  की  आंतरिक  व्यवस्था  को  बिगाड़ने  का  षड़यन्त्र  मैं

 आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसकी  केन्द्रीय  स्तर  पर  जांच  करवायी  जाए  ।  इसमें  चाहे  स्वदेशी

 गिरोह  हो  या  विदेशी  गिरोह  अगर  उसे  पकड़ा  जाएगा  तो  जो  लोग  हमारे  देश  की  आन्तरिक  व्यवस्था

 को  बिगाड़ने  में  लगे  हुए  उससे  बचा  जा  सकेगा  ।

 क्री  एभम०  जे०  अफेंबर  :  जब  उप-प्रधानमन्त्री  एक  पत्र  लिखते

 एंक  खबर  बन  जाती  हे  |  जब  वह  एक  पत्र  प्रधानमन्त्री  को  लिखते  हैं  तो  यह्‌  और  बड़ी  खबर

 है  और  जथ  वह  प्रधानमस्त्री  के  निकट  कुछ  अधिकारियों  के  व्यवहार  पर  एक  पत्र  लिखते  हैं  तो  इसे

 मुख्य  खबर  बनना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  मन्त्रियों  की  आपस  की  बात

 थी  एम०  जे०  अकबर  :  हम  जान॑ते  हैं  फि  हभारे  उंप-प्रधानमन्त्री  एक  अत्यन्त  प्रतिभावना
 वत्त  लेखक  हैं  |  एक  दिन  जथ  उनके  पत्रों  को  एकत्रित  किया  जाएगा  तो  भविष्य  के  इतिहासकारों  के  लिए
 उनमें  बेहतरीन  जानकारी  होगी  |  श्री  देवी  लाल  के  एकत्रित  पत्र  निश्चित  रूप  से  हमारे  इतिहास  को
 असाने  में  एक  अत्यन्त  महस्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करेंगे  ।

 उन्होंने  हाल  ही  में  दो  पत्र  लिखे  हैं  ओर  मैंने  आपके  सम्मुख  इस  विशेष  पत्र  का  उल्लेख
 किया  है  जिसमें  एक  विशिष्ट  वब्यक्षि  को  मनोनीत  करने  के  बारे  में  कहा  गया  मैं  इसका  उल्लेक्ष  नहीं
 करूंगा  क्योंकि  इस  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  प्रकाशित  हो  चुकी  है  और  सबको  पता  लेकिन  मैं  तो

 आपका  ध्यान  इस  दूसरे  पत्र  की ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  क्‍योंकि  मैं  समझता  हूं  कि  यह  अत्यधिक

 बिता  का  मामला  है  क्‍योंकि  म  तो  विपक्ष  के  नेता  ने  और  न  ही  सरकार  के  सहयोगी  दल  के  नेता  या
 सदस्य  ने  यह  कहा  है  बल्कि  इस  देश  के  उप-प्रधानसम्त्री  ने  अपने  ही  प्रधपनमल्त्री  को  लिखे  पत्र  में  यह
 आरोप  लगाया  है  कि  प्रधानमन्त्री  का नजदीकी  एक  अधिकारी  उनकी  शक्तियों  को  हड़प  रहा  है  और

 काय  करसे  के  किसी  भी  लोकतांतिक  तरीके  के  विरुद्ध  देश  को  चला  रहा  अगर  वास्तव  में  ऐसा  हो
 रहा  जेंसाकि  उप-प्रधानमन्त्री  के  पनश्र  में कहा  गया  है  तो  यह  अत्यम्त  थिता  का  मामला  है  क्योंकि
 भारत  का  शासन  इसमें  सम्मिलित  है  और  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  प्रधानमन्‍्त्री  को  यहां
 आने  के  लिए  कहें  ओर  वह  बताएं  कि  यह  अधिकारी  कोन  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 क्री  एम०  जे०  अकबर  :  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  प्रधानमन्त्री  को  यहां  पर  आने
 के  लिए  ५हैं  और  वह  हमें  बताएं  कि  यह  अधिकारी  कोम  है  जिसके  थारे  में  उष-प्रधान  मन्त्री  ने
 मन्त्री  स ेशिकायत  की  है  ।

 भरी  गुलाब  अम्द  कटारिया  :  अध्यक्ष  मैं  जिस  घटना  को  उडढा  रहा  हूं  यह
 फरौदाकोट  में  नवीदय  विद्यांसिय  कै  बारे  में  फरीदाकोंट  में  नवोदय  विद्यालय  में  लगातार  पिछले  नो

 संहोने  से  नोंवी  कक  के  तीनें  आंदिवोसी  छात्रो ंने  उत्पीड़न  के  कारण  आत्महत्या  कर  पहली  घटना

 262



 26  1912  कर

 गत  अगस्त  में  दूसरी  अक्तूबर  में  और  तीसरी  घटना  एक  अप्रेल  को  हुई  ओर  उस  बच्चे  ने  पत्र
 छोड़कर  आत्म-हृत्या  कर  जी  ।  वह  मनोहर  लाल  नाम  का  लड़का  था  जो  किन  केवल  पढ़ाई  में  अभ्यल

 बल्कि  उसने  खेल  में  भी  कई  पुरस्कार  प्राप्त  किए  |  वह  भपने  भाई  के  साथ  जो  कि  छठी  बक्षा  में
 पढ़ता  है  रात  भर  अपने  कमरे  में  रोता  इसलिए  रोता  रहा  कि  खेल  के  मंदान  में  उसकी  अध्यापक  ने
 एक  लड़के  द्वारा  शिकायत  करने  पर  कि  ग्रह  मेरा  असली  घी  चुराकर  ख्ला  यया  उसकी  एिटाई  कर  दी  ।
 उसका  नन्‍्हा  भाई  तो  सो  लेकिन  वहू  रात  भर  रोता  रझा  और  बाद  में  अपनी  किताब  में  एक  बिदृठी
 लिखकर  छोड़  गया  कि  मैं  बहुत  दुखी  मुझे  काफी  उत्पीड़ित  किया  गया  है  इसजल्विए  मैं  पास्र  के  ढेंट  में
 अपने  जीवन  को  समाप्त  करता  हूं  ।  ऐसे  ही  पहले  भी  एक  अमरजीत  धिह  और  दूसरे  लड़के  ने  आत्म
 हत्या  की  थी  मैं  भी  आत्महत्या  कर  रहा  हूं  ।  यह  उसने  चिट्ठी  में  लिखा  ये  तीन  घटनाएं  हुई  इसलिए
 मैं  आपसे  प्राथंना  करना  चाहता  हूं  कि  ये  तीनों  आदिवासी  बच्चे  थे  और  नौंवी  के  विद्यार्थी  थे और
 एक  हो  अध्यापक  के  द्वारा  उत्पीड़ित  होकर  इन्होंने  आत्महत्या  हसकी  जांच  की  जाए  और  जिसके
 कारण  इन्होंने  आत्महत्या  की  उसके  छिलाफ  कारंवाई  की  जाए  ।

 श्री  शोपत  सिह  सक्कासर  :  सरकार  को  हसके  बारे  में  बयान  देना  एक
 तरफ  हम  कहते  हैं  कि  प्रधानमन्त्री  के  क्षेत्र  में  किसी  हरिजन  की  हस्‍्या  हुई  है  तो  उसका  मापदण्ड

 दूसरा  होता  है  और  किसी  नवोदय  विद्यालय  में  बच्चों  के  द्वारा  उत्पीड़न  से  आत्महत्या  की  जाती  है  ब्ो
 उसके  लिए  दूसरा  मापदण्ड  अपनाते  हैं  और  इस  पर  चुप  यह  नहीं  हो  सकता  ।  यह  बहुत  गम्भीर
 विधय  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेंठ  पासबान  जी  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ।

 अज  ओर  कल्पाण  मंत्री  राम  विलास  :  इस  सम्बन्ध  में  हमें  जानकारी  नहीं  है  ।
 लेकिम  जो  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  यह  बात  सही  है  तो  यह  एक  बास्तब  में  गम्भीर  मामला  है  और
 निश्खित  रूप  से  हम  रिपोर्ट  मंगायेंते  और  इस  पर  कार्रवाई  करेंगे  ।

 ]

 भो  संफद्दीन  चोधरी  :  अध्यक्ष  मैं  एक  बहुत  गम्भीर  मुद्दा  उठा  रहा  हूं  और
 शायद  इस  मुद्दे  को  सदन  में  कुछ  समय  पहले  भी  उठाया  गया  था  ।  सरकार  द्वारा  कोई  ठोस

 कार्यवाही  नहीं  की  अतः  मजबूरन  मैं  हसे  फिर  से  उठा  रहा  हूं  ।

 1988  के  मंसक्ष॑  ओसलक  फार्मा  लिमिटेड  ने  दूषित  ग्लूफोस
 की  तीस  हजार  कोतलें  दिल्‍ली  के  उत्तर  क्षेत्र  में  स्थित  अपने  बितरक  को  भेओ  थीं

 एक  माननीय  सबस्प  :  यह  बोतल  है  ।

 अध्यक्ष  महोद्रप  :  बोतल  मत  दिखाइए  ।

 थरो  संफह्ीब  क्ोशरो  :  जब  यह  पता  चला  कि  ये  बोतलें  दूषित  थीं  तो  इस  व्यक्ति  ने  इन  बोतलों

 का  वितरण  रोक  दिया  था  और  औषधि  भियम्थ्रक  को  शिकायत  दायर  की  ।  उसके  बाद  भारत  के
 ओदषधि  भियस्जक  ने  हे  रा-फेरी  करके  दूषित  क्ोतलों  के  स्थान  पर  अच्छी  बोतले  भेज  दीं  क्लौर  जाली  रिपोर्ट
 प्राप्त  करने  की कोशिश  की  जिससे  इस  कम्पनी  को  निर्दोष  ठहराया  जा  सकै  |  उसके  बाद  यह
 मामला  इतना  अप्लिक  बढ़  गया  कि  सी०  क्षी०  आई०  को  इस  मामले  को  अपने  हाथ  में  लेगा  पड़ा  ओर
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 व  बा  न  नीीीोोनॉनोोो--ईनानी तय  भ  त+

 जांच शुरू की गई । अब इन बोतलों को कलकत्ता भेजा गया है और प्राधिकृत प्रयोगशाला में इनकी जांच की गई तथा पाया गया कि यह दूषित थी और इसमें मिलावट की गई अब क्योंकि जिनका इस कम्पनी से सम्बन्ध है वे दोषी ब्यक्तियों को दण्ड नहीं दिलवाना वे इस मामले को यह कह कर टाल रहे हैं कि सी० बी० आई० जांच कर रही है और उस व्यक्ति जिसने शिकायत दर्ज करवाई उत्पीड़ित किया जा रहा इस देश में क्या ऐसे व्यक्ति शक्तिशाली हैं या सरकार शक्तिशाली है ? भारत के औषधि नियन्त्रक तमिलनाड्‌ और दिल्‍ली के औषधि नियन्त्रकों को निलम्बित क्‍यों नहीं किया गया है ? मैं सरकार से कल तक एक स्पष्ट विवरण चाहता हूं । यह बड़ी शर्म की बात है कि साहसी व्यक्त को न्याय प्राप्त करने के लिए सांसदों के घरों के चक्‍कर लगाने पड़ रहे हैं । मन्त्री महोदय यहां कल आकर अपना बयान क्‍यों नहीं देते । कृपया मन्त्री महोदय से प्रो० संफ्लहीन सोज : मैंने इस मुहं को पहले भी उठाया यह एक गम्भीर मामला मैंने एक नोटिस भी दिया था औषधि नियन्त्रक को गिरफ्तार किया जाना ) अध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला [ हिस्दी ] रो भमहेश्वर सिंह : अध्यक्ष पर्यटन की दृष्टि से कुल्लू-मनाली का महत्वपूर्ण स्थान खेद का विषय है कि आज भी कुल्लू-मनाली में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है । गत वर्ष वहां के महत्व को देखते हुए सरकार ने एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने और मनाली में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज उपलब्ध कराने के लिए साजो-सामान उपलब्ध कराया था लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण सारे का सारा सामान वापस मंगवाया गया | इसलिए शंका है कि इस वर्ष भी जो सामान उपलब्ध कराया गया कहीं विभाग ने समय पर उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वह भी बापस हो जाएगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से संचार मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह निर्देश प्रदान करे कि विभाग समयबद्ध कार्य क्रमानुसार वहां एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराये । शो रतिलाल कालोदास वर्मा : अध्यक्ष अहमदाबाद शहर के पास पिछले एक साल के अन्दर कांग्रेस के समय में गेर-कानूनी रूप से प्रिंटिंग और कमिकल्स के कारखाने निर्मित किये गये हैं । इनमें काम करने के बाद जो कंमिकल्स बाहर जाता वह पानी में मिले होने के कारण पशु आदि उस पानी को पीते हैं और वे मर रहे जिन गाय-भेंसों की आयु 20 वर्ष की होती बह दस साल की रह जाती है और किसानों के बैल इत्यादि भी मरने लगे हैं और इस तरह से कम से कम पशु मर गये जब उन कारदानों पर कार्यवाही होने लगी तो उन्होंने प्राबेट तौर से ड्िलिंग करके बाहर डालना शुरू किया और वे बाहर और गांवों में पहुंचने लगा । यह कैमिकल्स युक्त पानी भी पीने के पानी में मिलने लगा और मनुष्य उस पानी को पीने लगा । जब वह पानी कंये में जाने लगा ओर मनुष्य पानी पीने लगा तो बे भी मर रहे अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से मानव जाति और पशु जाति के साथ जो बड़ा अन्याय हो रहा उसको रोकने के लिए आवश्यक का रंब।ई किये जाने की मांग करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि पर्यावरण मंत्री गुजरात सरकार को आदेश दें कि ये कारखाते बंद किये क्षी राम प्रसाद सिह : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार 364
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 राज्य  के  रोहतास  जिले  में  हो  रही  अपराधिक  घटनाओं  की  ओर  खींचना  चाहुता  आसकल  रोहतास
 जिले  में  अपराधी  तत्व  संगठित  रूप  से  सक्रिय  हो  रहे  हैं  और  वहां  अपराध  की  इतनी  घटनामें  घट  रही
 हैं  कि  लोगों  को  अपने  घर  से  निकलना  भी  दूभर  हो  गया  है  ।  मुझें  अब  तक  की  जो  जानकारी
 मिली  उसके  अनुसार  पिछले  दो  माह  में  दस  24  7  और  आठ  डकेतियां

 हुई  मुझे  डर  लगता  है  कि  यदि  सरकार  ने  इस  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  तो  कहों  यह  जिला  पंजाब  या
 कश्यीर  न  बन  जाये  |  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  सबसे  बड़ी  विडम्बना  तो  यह  है
 कि  पुलिस  अपराधियों  को  पकड़ने  में  असमर्थ  रही  है  और  निर्दोष  लोगों  को  झूठे  केस  में  फंसाकर  उनसे
 रुपये  वसूल  किये  जाते  हैं  ।  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  बिहार  सरकार  से  अनुरोध  किया  जाये  कि
 वह  पुलिस  प्रशासन  और  जिला  प्रशासन  को  चुस्त  करे  ।  इस  संबंध  में  एक  समिति  बनायी  जाये  और
 इसकी  जांच  कराई  साथ  ही  वहां  के  लोगों  की  जान-माल  की  सुरक्षा  की  जा  सके  ताकि
 विश्वास  पैदा  हो  सके  कि  वे  अपने  घर  में  शान्तिपूबंक  रह  सकें  ।

 श्री  मबन  खाल  ख्राना  :  अफ्रयक्ष  मेरे  सामने  यहू  3।  1990  का

 टुडे  मंगजीन  जिसमें  एक  बड़ा  सनसनीखेज  लेख  तथ्यों  के  साथ  प्रकाशित  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  वह  जो  कहना

 भरी  मदत  लाल  छूराना  :  उसमें  सदन  के  एक  भूतपूर्व  सदस्त्य  के  करे  में  अलेक  दिये  गये
 हैं  ।  वे  इस  देश  के  एक  बहुत  बड़  फिल्म  स्टार  भी  उन्होंने  किस  तरीक़े  से  इनकम  टैइस  बचाले के

 नए  काम  उसके  कुछ  एग्जाम्पल  मैं  आपकी  जानकारी  में  लामा  जाहुता  इन  छज्जत  के  एक
 भाई  स्विटज  रजैंड  में  रहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  किसी  का  नाम  यहां  नहीं  ले  सकते  |

 थ्रो  सदन  लाख  खुराता  :  मैंने  नाम  लिया  ही  नही  है  सर  ।  उबकी  एक  लाख  स्विस  क्रंक  मासिक

 अफ्य  बतायी  गयी  है  और  उनके  बच्चों  पर  आने  वाला  खर्च  85  हजार  फ्रंक  एनूअल्ली  दिखाया  गया

 इस  तरह  ढाई  करोड  खर्चा  करके  उन्होंने  दो  कम्पनियों  के  शेयर्स  खरीदे  इन  फिल्म  स्टार  महोदय  के

 सम्बन्ध  में  इंटरेस्टिंग  बात  यह  है  कि  इन्होंने  देश  में  एक  साल  में  (-6  फिल्में  की  परन्तू  अपनी  आय

 मात्र  4  लाख  रुपये  या  5  लाख  रुपये  ही  दर्शायी  है  '  कहा  गया  है  कि  वे  एक  फिल्म
 से  50  हजार  रुपया  लेते  जो  उन्होंने  दिखाया  जब  कि  सारी  दुनिया  जानती  है  कि  उन्होंने  किसी
 भी  फिल्म  के  लिए  एक  करोड़  रुपये  से  कम  राशि  प्राप्त  नहीं  की  ।  इसके  अलावा  इनकम  टंक्स  बचाने  के
 लिए  उन्होंने  क्या  वह  भी  इंटरेस्टिंग  है  |  वे  सात  देशों  में  जिसमें  स्विटजरलेंड  भास्ट्रेलिया
 भी  शामिल  वहां  उन्होंने  अपनी  नाइटस  कीं  और  इनकम  टैक्स  रिटनं  में  केबल  एक  शहर  से  हुई
 आमदनी  को  ही  दर्शाया  गया  अन्य  6  देशों  की  आमदनी  का  कहीं  कृूछ  पता  नहीं  मैं  आप्रके

 माध्यम  से  यह  मिवेदत  करना  चाहूंगा  कि  इन  भूतपूर्व  संमद-सदस्य  और  फिल्मस्टार  के  क्षिलाफ  मंगज़जीन
 में  जितने  गम्भीर  आरोप  लगाये  गये  उन  सबकी  सी०  बी०  आई७  स  जांच  करायी  जानी

 जांच  रिपोर्ट  को  इस  सदन  में  लाया  जाये  और  उस  पर  बहस  मैं  इतना  ही  आपसे  कहना  चाहता

 हूं  ।

 करी  जगरदंग  यादथ  :  अध्यक्ष  बिहार  पटना  उच्च  न्यायालय  ने  कुछ  समय

 पहुले  एक  विश्वेत्र  समिति  बनायी  थो  जिसे  बिहार  स्थित  बाल  और  महिला  गृहों  की  हालत  की  जांच
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 करने  का  कार्य  सौंपा  गया  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  उस  कमेटी  की  जो

 रिपोर्ट  आयी  उसमें  कहा  गया  है  कि

 मुजफ्फरपुर  आदि  जगहों  पर  जितने  बाल  और  महिला  गृह  उनके  कर्मंचारी  बालकों  और  महिलाओं
 के  साथ  इतना  बुरा  व्यवहार  करते  कि  सुधार  गृहों  में  जितने  महिलाएं  और  लड़कियां  रहती  हैं
 वे  सब  मानसिक  तौर  से  पागल  हो  चुकी  खाने  के  अभाव  में  उनकी  शरीर  की  हृड्िडियां  दिखलायी

 पड़ती  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  कल्याण  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि आज  जब
 वे  अपने  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांगों  पर  हुई  बहस  का  उत्तर  दें  तो  बिहार  स्थित  बाल  एवं
 महिला  सुधार  गृहों  की  स्थिति  पर  विशेष  प्रकाश  डालें  और  उसमें  सुधार  लाए  जाने  के  लिए  की  जाने
 वाली  कार्यवाही  को  सदन  के  सामने  रखें  ।

 ]

 थी  लोकनाथ  चोधरो  )  :  पंजाब  में  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिसने
 नया  मोड़  ले  लिया  है  ।  कल  सदन  में  यह  बताया  गया  था  कि  पुलिस  की  वर्दी  में  उन  लोगों  ने  श्री  टोहरा
 को  गोली  मार  कुछ  दिन  पहले  यह  खबर  आयी  थी  कि  आतंकवादी  गांव  में  घुस  गए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुहे  पर  आइए  ।

 हो  लोकमाथ  चोधरी  :  मैं  मुह  पर  आ  रहा  हूं  ।  वे  वहां  गए  और  उन्होंने  लोगों  को  बाहर
 बुलाया  ।  वे  उन्हें  गोली  मारना  चाहते  थे

 और  कल  बटाला  पुलिस  स्टेशन  के  बारे  में  बहुत-सी  चर्चाएं
 की  गयी  थीं  एक  समुदाय  के  लोगों  को--मैं  एक  समुदाय  के  लोगों  की  बात  कर  रहा  को  बाहर
 बुलाकर  पुलिस  की  वर्दी  में  आतंकवादियों  द्वारा  गोली  मार  दी  गई  ।  अतः  वास्तव  में  वे  इसको
 साम्प्रदायिक  रंग  देना  चाहते  थे  ।  मेरे  विचार  से  पुश्चिस  की  वर्दी  में  आने  का  यह  उनका  नया  तरीका
 है  ।  अगर  वे  सफल  हो  जाते  हैं  तो  पंजाब  की  स्थिति  और  खराब  हो  जाएगी  ।  मेरे  विचार  से  पंजाब
 प्रशासन  इस  सम्बन्ध  में  इतना  गम्भीर  नहीं  अतः  इसे  साम्प्रदायिक  रंग  देने  से  पहले  सरकार  को
 आतंकवादियों  के  विरुद्ध  का्यंवाही  करनी  चाहिए  |  कश्मीर  जंसाकि  आप  जानते  कड़ी  कारंवाई
 द्वारा  स्थिति  पर  नियन्त्रण  किया  जा  सकता  है  ।

 हु

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कल  यह  मुहा  उठाया  गया  था  ।

 भ्रो  लोकनाथ  चोधरो  :  नहीं  यह  भी  प्रासंगिक  मुद्दा  है  ।

 कल  बटाला  पुलिस  स्टेशन  के  अधीन  एक  गांव  में  एक  विशेष  समुदाय  के  सात  लोगों  की  गोली
 मारकर  हत्या  कर  दी  गई  थी  ।  इस  तरह  वे  लोगों  को  मार  रहे  हैं  और  वे  इसे  साम्प्रदायिक  रंग  देने  का

 प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  देश  के  लिए  यह  बहुत  खतरनाक  बात  मैं  इसे  सरकार  के  ध्यान  में  लाना  चाहता
 हूं  कि  सरकार  को  इस  नई  घटना  पर  विचार  करना  चाहिए  और  पंजाब  सरकार  से  उपाय  करने  के  लिए
 कहना  चाहिए  जिससे  कि  स्थिति  और  खराब  न  हो  और  इसे  साम्प्रदायिक  रंग  न  दिया  जाए  ।

 प्रो०  बिजय  कुमार  महहोत्रा  :  अध्यक्ष  जो  प्रश्न  अभी  उठाया  गया
 मैं  इसी  को  उठाना  चाहता  हूं  ।  कल  पंजाब  के  अन्दर  बटाला  पुलिस  स्टेशम  एरिया  में  एक  ही  हरिजम
 परिवार  के  सात  लोगों  को  बुलाकर  रस्सी  से  खड़ा  करके  गोली  से  उड़ा  बिया

 गास
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 अध्यक्ष  पंजाब  में  एक  नई  बात  यह  हो  रही  है  कि  पंजाब  सी०  आर०  पी०  एफ०
 की  गस्‍्त  रात  7  बजे  के  बाद  बन्द  कर  दी  गई  जब  पुलिस  वहां  जाएगी  सी०  आर०  पी०  एफ०
 जाएगी  बी०  एस०  एफ०  जाएगी  नहीं  भोर  वहां  के  क्षेत्रों  को  खुले  आम  छोड़  दिया  गया  कोई
 भी  आतंकवादी  कहीं  भी  जाकर  किसी  की  मार  सात  बजे  के  पुलिस  की  बरदी  पहन  कर  के  ।
 आतंकवादी  पुलिस  की  बरदी  पहनकर  वहां  गए  ओर  उन्होंने  एक  कम्युनिटी  के  लोगों  को  इकट्ठा
 रस्सी  से  बांधकर  गोली  से  उड़ा  दिया  ओर  आराम  से  चले  गए  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  स्रे  निवेदन
 करना  चाहृता  हूं  कि सी०  आर०  पी०  बी०  एस०  एफ०  और  पंजाब  पुलिस  की  गरत  फौरो  तौर
 पर  चालू  करनी  चाहिए  ।  अब  तो  यह  हालत  है  कि  सात  बजे  के  बाद  किसी  को  पंजाब  में  कोई  डर  नहीं
 है  |  चाहे  कहीं  भी  कोई  भी  आतंकवादी  किसी  की  भी  हत्या  कर  मैं  सरकार  से  इस  बटाला  की

 हत्या  की  घटनाओं  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  हरिजनों  की  ह॒त्याओं  का  गम्भीर  मामला
 इसलिए  इस  तरफ  सरकार  विशेष  ध्यान  दे  ।

 ]

 भ्ष्यक्ष  महोदय  :  श्री  जटिया  ।

 क्री  मनोरंजन  भक्त  ओर  निकोबार  :
 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  आप  इस

 तरफ  ध्यान  नहीं  देते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  न  कहिए  !  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  अपना  स्थान  ग्रहण
 ]

 क्रो  सत्यमारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  मध्य

 प्रदेश  की ओर  आकर्षित  करना  चाहता  इस  समय  मध्य  प्रदेश  में  पीने  के  पानी  का  घोर  संकट  है
 जिसके  कारण  केन्द्र  सरकार  ने  मदद  की  धोषणा  की  किस्तु  वह  मदद  अभी  तक  नहीं  पहुंची  जब

 तक  केन्द्रीय  सरकार  की  मदद  पहुंचेगी  तब  तक  तो  वहां  पर  बहुत  भयंकर  स्थिति  हो  जाएगी  ।  इसलिए
 मैं  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  शीघ्र  पहुंचनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  जटिया  हो  गया  ।  बैठ

 ]

 अब  पत्र  सभा  पटल  पर  रखे  श्री  राम  विलास  पासवान  ।

 क्षो  मनोरंजन  भक्त  :  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  आप  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  के  बारे  में

 बात  नहीं  सुनते
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  इसलिए  नहीं  है  क्योंकि  हर  रोज  मैं  आपको  अनुमति  देता  हूं  ।

 मैने  आपको  अण्डमान  और  निकोबार  के  बारे  में  मामले  उठाने  की  अनुमति  दी  कृपया  अपना  स्थान

 ब्रहण  कीजिए  ।

 )
 ैन्‍नननीनीनफमन3नतनिन न  क्‍  च
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 1.22  भ०  प०

 पंटेल  पर  रखे  गए  पत्न

 केमारेय  बर्फ  परिदश  का  दंय  1938-89  का  वाधिक  धॉविंक  सेखे
 और  कार्यकरण  की  सभोक्षा  तथा  इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  जिलम्थ  के  कौरंण  दशति  बाला  एक  विवरण

 अम  ओर  कल्थांण  मैत्री  राभ  विलास  :  मैं  निम्नलिखित  पंत्र  संभा  पंटल  पर

 रखता हूं  :--

 केन्द्रीय  वकफ  परिषद  के  धर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 केन्द्रीय  वक्‍फ  परिषद  के  वर्ष  1988-89  9  के  वांधिक  लेखाओं  की  एक  प्रीति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  सलेख्वापरीक्षा  प्रतिवेवन  ।

 केन्द्रीय  वक्‍फ  परिषद  के  वर्ष  1988-89  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  संभीक्षा
 की  एक  प्रति-(हिन्दी  तथा  अंध्रेजी  संस्क  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पश्रीं  की  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दशानने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संश्क  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टो०  832/90  ]

 (3)  केन्द्रीय  कमंकार  शिक्षा  बोर्ड  के  वर्ष  1958-89  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 केन्द्रीय  कमंकार  शिक्षा  बोड़  के  वर्ष  1988-89  के  वाषिक  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  उस  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 केन्द्रीय  कमंकार  शिक्षा  बोर्ड  के  वष  1988-89  के  कायैकरण  की सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उच्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  शुए  बिलस्थ  के  कारण

 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रस्े  गए  ।  देलिए  संश्या  एल०  टो०  833/90]

 सेंथा  1981  के  अंस्तर्गत  अधिसूचना
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 की  ओर  मैं  जावश्ेय्क  सेचा  198]  की  धारा  2  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत

 नंधिसूचना  संध्या  काब्जा०  जो  7  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी

 तथा  जिसके  द्वारा  उक्‍त  अंधिनिष  कै  प्रयोजनाथं  प्रक्ृतिक  गँस  का  उत्पादन  प्वप्लाई  या  वितरण  करने

 वाली  किसी  स्थापना  या  उपक्रम  की  किश्ी  सेब  को  एक  आवश्यक  सेवा  घोषित्त  किया  गया  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  834/90 ]

 नेशनल  इंस्टिट्यूट  आफ  अबंन  नई  दिल्‍ली  का  बर्ष  1988-89  का
 बॉपिक  प्रेतिकेधंन  और  कार्यकरंण  को  समोक्षा

 शहरो  बिकास  मंत्री  मुरासोलो  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता
 हैं

 (1)  नेशनल  ईस्टिट्यूट  आफ  अबैन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1988-89  के  वाषिक
 बेदन  कीं  एंक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  भेशनल  इंस्टिंट्यूंट  आफ  अर्बन  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1958-89  के  कार्यकरण  की
 संस्कार  द्वारा  समीक्षा  के  बरि  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  835/90  ]

 ओषधि  ओर  प्रसाधन  सामप्री  तोसरा  संशोधन  1989,  शल्ाश्य  अपमिभ्रण
 1940  के  अन्तगगंत  अधि्सृचरमाए  आदि

 शाह  भोर  मामरिक  पूर्ति  घंत्रालप  में  राज्य  भन्नी  राम  पूलन  :  श्री  रशीद
 Lg  की  ओर  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  ओषधि  ओर  प्ल्ांधन  साबग्री  1940  की  धारा  38  के  अन्तगगंत  औषधि
 और  प्रसाधन  सामग्री  तीसरा  संशोधन  1989,  जो  28  1989  के  भारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  सख्या  सा०का०नि०  मे  प्रकाशित  हुए  की  एक

 अग्रेजी  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संश्या  एल०  टो०  836/90  ]

 (२)  बाद्य  अपमिश्रण  निबारण  1954  की  धारा  2  की  उपबारा  (2)  के
 अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  को  एक-एक  प्रात  तथा  अग्रजी
 संस्करण

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1988,  जा  8  1988
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  घब्या  सा०का०नथि०  म॑  प्रकाशित

 हुए  भरे  तथा  उसका  जो  17  1988  की  अधिसूचना  सद्या  सा०
 का०भनि०  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखो  शथों  ।  देखिए  सख्या  एल०  टो०  837/90 |
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 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  988,  जो  16  1988
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  उसका  जो  12  1988  की  अधिसूचना  संख्या
 सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुआ

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  838/90]

 (3)  उपर्युक्त  (2)  के  तथा  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारण  दशने  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रले  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०  837-838/90  ]

 (4)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगेत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 इण्डियन  मेडिसिन्स  फार्मास्यूटिकल  कारपोरेशन  मोहन  के  वर्ष
 1988-89  8-89  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इण्डियन  मेडिसिन्स  फार्मास्यूटिकल  कारपोरेशन  मोहन  का  वर्ष
 1988-89  8-8  9  का  वा्िक  ले७परी  क्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महललेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गयो  ।  देलिए  संश्या  एल०  टो०  839/90]

 हास्पिटल  सर्विसेज  कन्सलटेन्सी  कारपोरेशन  नई
 दिल्‍ली  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 हास्पिटल  सर्विसेज  कन्सलटेन्सी  कारपोरेशन  नई
 दिल्‍ली  का  वर्ष  1988-89  का  वाधििक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रण-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  840/90]

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  839-840/90]

 (6)  स्नातकोत्तर  आयुविज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंधान
 1966  की  घारा  19  के  अन्तगेत  स्नातकोत्तर  आयुविज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंधान

 चण्डीगढ़  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 स्नातकोसतर  आयुविज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंधान
 1966  की  धारा  18  के  अन्तर्गत  स्नातकोत्तर  आयुविज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंधान

 चण्डीगढ़  के  बर्ष  1988-89  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  मंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिबेदन  ।
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 जप  जय  —— --+-  —  ee

 का
 स्नातकोत्तर  आयुविज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंधान  चणष्डीगढ़  के  बर्ष  1988-
 89  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (7)  उपर्यक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  841/90]  ]

 (8)  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89
 के  वाधिक  अतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  नई  दिल्ली  के  बद  1988-89 9
 के  वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1988-89  के
 कायंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  ।

 (9)  उपर्युक्त
 (8)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्या  एल०  टो०  842/90]

 (10)  नेशनल  अकेडेमी  आफ  मेडिकल  साइंसिज  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक
 प्रतिविददे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे रे

 नेशनल  अकेडेमी  आफ  मेडिकल  साइंसिज  के  बर्ष  1988-89  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (11)  उपर्युक्त  (10)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण ।

 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  843/90]

 1.23  भ०  प०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 महासचिथ  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निभ्म  संदेशों  की  सूचना  सभा  को  देनी

 है  :--
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 राज्फ  मई
 --  ae Bar समिति  जन+  सम्बन्ध

 मुझे  लोक  सभा  को  सूचना  वेने  क्त  निकेश  हृभस-है  सज्प  सभा  द्वारा
 2  सभा  को  हुई  ल्पेक  ले  समिति  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  गया  :---

 यहु  सभा  लोक  सभा  को  ल्पेक  लेखा  समिति  के  30  UAE  को  समाप्त  होने
 वाले  कार्यकाल  के  उक्त  समिति  के  साथ  सहयोजित  करने  हेलु  सल्प्र  सभ्म  के  सात  सदस्य

 नामनिदिष्ट  करने  की  लोक  सभा  की  सिफारिश  से  सहमत  है  और  वहू  सभापति  द्वारा  विहित
 रीति  से  इस  सभा  के  सात  सदर्स्यों  का  उक्त  संमिति  में  कार्य  करने  हेतु  चैंयंन  करती  है  ।”

 2.  इसके  मुझे  लोक  सभा  को  यहू  सूचित  करना  है  कि  उपर्युक्त  प्रस्ताव  के  अनुसरण
 में  राज्य  सभा  के  निम्न  सदस्यों  को  उक्त  समिति  में  कार्य  करने  के  लिए  निवीचित  किया  गया  है  :--

 श्री  रामेस्‍्वर  ठाकुर

 (2)  श्री  एच०  हनुमनतप्पा

 (3)  श्री  विश्वजीत  पी०  झिंह

 (4)  श्री  कमल  मोरारका

 (5)  श्री  टी०  आर०  बालू

 (6)  डा०  नगेन  सैकिया

 (7)  श्री  सुनील  बसु  राय

 मुझ  लोक  सभा  को  यह  सूचना  देने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  2
 यह  को  अपनी  बंठक  में  सरकारी  उपक्षमों  सम्बन्धी  संभिति  के  सम्बन्ध  में  सिम्नलिखित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  :

 यह  सभा  लोक  सभा  की  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  30  राज्य
 को  समाप्ल  होने  वाले  कार्यकाल  के  उक्त  समिशि  के  साथ  सहयोजित  करने  हेतु  राज्य  सभा
 के  लात  सदस्य  नामनिदिष्ट  करने  की  लोक  सभा  की  सिफारिश  से  सहमस  है  और  वह  सभापति
 द्वारा  विहित  रीति  से  इस  सभा  के  सात  सदस्यों  का  उक्त  समिति  में  कार्य  करने  डैतु  अयन  करती
 द्दै

 2.  इसके  मुझे  कोक  सभा  को  यह  खू्खित  करना  है  कि  उुपदृंकत  प्रस्ताव  के  अनुस  रण

 में राज्य सभा के निम्न रादस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है :-- 2752 श्री अजीत पी० के० जोगी (2) श्री सैयद सिब्ते रजी (3) प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर (4) श्री वीरेन्द्र वर्मा (5) श्री दीपेन घोष



 26  1912  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बश्धी  समिति
 वीभनथनान  फोन

 (6)  डा०  जी०  विजय  मोहन  रेडडी

 (7)  श्री  प्रमोद  महाजन

 मुझे  लोक  सभा  को  यह  सूरना  देने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  2  1990
 को  हुई  अपनी  बैठक  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण
 सम्बन्धी  समिति  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  प्रस्ताथ  स्वीकृत  किया  :---

 सदन  संकल्प  करता  है  कि  राज्य  सभा  दोनीं  सदनीं  कौ  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अपुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  30  1991  को  समाप्त  होने  वाले
 कार्यकाल  के  लिए  शामिल  होती  है  और  एकल  हस्तांतरणीय  मत  के  द्वारा  अनुपातिक  प्रतिनिधित्व
 की  प्रक्रिया

 के  अनुसार
 इस  सभा  के  सदस्यों  में

 से
 ।0  सदस्यों  का  उक्त  समिति  में  नियुक्त

 करने
 हेतु  चयन  करती

 2.  इसके  अतिरिक्‍्स  मुझे
 लोक  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  उपर्युक्त

 प्रस्ताव के  अनुस  रण  में
 राज्य  सभा  के  निम्न  सदस्यों  को  उक्त  समिति  में  कार्य  करने  के  लिए  निर्वाचित किया  गया  है  :--

 (1)  श्री  एस०  के०  टी०  रामचन्द्रन

 (2)  श्री  खयोमों  लोथा

 (3)  श्री  राजुभाई  ए०  परमार

 (4)  श्रीमती  केलाशपति

 (5)  कुमारी  सुशीला  तिरिया

 (6)  श्री  एम०  विनसेंट

 (7)  श्री  राज  मोहन  गांधी

 (8)  श्री  रंजन  प्रसाद  यादव

 (9)  श्री  संघ  प्रिय  गौतम

 (10)  श्री  एन०  ई०  बलराम

 1.241  म०  प०

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 पांचदां  प्रतिवेदन

 क्री  शिवामी  पटनायक  :  मैं  गैर-मरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पीं
 सम्बन्धी  समिति  का  पांचवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  ब्रस्तुत  करता  हूं  ।
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 अविलम्बनीय  लोक  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण  10  1990

 1.243  भ०  प्‌०

 अविलस्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यानाकर्षण

 आस्ट्रेलिया  द्वारा  पाकिस्तान  को  50  जिसान  बेचे  लाने  के  सम्बन्ध  में  करार

 भरी  सुधीर  गिरि  :  मैं  विदेश  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महृत्व
 के  निम्न  विषय  की  ओर  दिलाता  हुं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहू  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दें  :

 आस्ट्रेलिया  द्वारा  पाकिस्तान  को  50  बिमान  बेचे  जाने  के  सम्बन्ध  में  किए
 गए  करार  से  उत्पन्न  स्थिति  ।”

 विदेश  मंत्रो  इन्द्र  कुमार  :  15  1990  को  आस्ट्रेलिया  की  सरकार  ने  3

 करोड़  60  लाख  आस्ट्रेलियाई  डालर  (2  करोड़  70  लाख  अमरीकी  डालर  के  के  मूल्य  की

 एक  संविदा  पर  पाकिस्तान  को  50  विमान  की  बिक्री  के  लिए  हस्ताक्षर  किए  ।  यह  सूः
 आस्ट्रेलिया में हमारे  हाई  कमिश्नर  को  काफी  बाद  में  24-4-1990  को  दी  गई  ।  उसी  दिन  आस्ट्रेलियाई
 रक्षा  मन्त्री  सेनेटर  राबर्ट  रे

 ने  इस  बिक्री  की  घोषणा  आस्ट्रेलिया  में  निमित  मिराज  आस्ट्रेलियाई
 सरकार  विमान  फेक्ट्री  द्वारा  जारी  किए  गए  लाइसेंस  के  अन्तगंत  बनाए  जाते

 रेशनਂ  भी  लाइसेंम  के  अन्तगंत  मिराज  के  इंजन  बनाता  है  ।

 26  मस०  प०

 उपाध्यक्ष  महोवय  पीठासोग ५  हुए

 भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  को  बेचने  के  बारे  में  अपनी  गम्भीर  चिन्ता  से  नई
 दिल्‍ली  में  तथा  कंनबरा  में  आस्ट्रेलियाई  प्राधिकारियों  को  अवगत  करा  दिया  आस्ट्रेलिया  के  हाई
 कमिश्नर  को  यह  बताया  गया  कि  यह  एक  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  और  खेदजनक  निर्णय  है--खासतौर
 इस  उप-महाद्वीप  में  मौजूदा  तनाव  की  स्थिति  को  देखते  हुए  |  इसका  उद्वं श्य  पाकिस्तान  को  संयम  का
 संदेश  भेजना  नहीं  हो  सकता  और  न  ही  इससे  स्थिति  में  स्थायित्व  लाने  में  सहयोग  मिलेगा  जोकि  इस
 क्षेत्र  में  आस्ट्रेलियाई  नीति  का  उदं  शएय  बताया  जाता  यह  भी  कहा  गया  कि  भारत  और  आस्ट्रेलिया
 के  बीच  के  परम्परागत  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्धों  के  सन्दर्भ  में  यह  निर्णय  विशेषरूप  से  दुर्भाग्यपूर्ण  पाकिस्तान
 को  विमान  देने  का  आस्ट्रेलिया  का  खासतौर  पर  ऐसे  वक्‍त  में  शांति  और  स्थायित्य

 के  हित  को  अनदेखा  करते  हुए  भारत  के  ओर  आस्ट्रेलिया  के  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  के  सन्दर्भ  में  एक  प्रतिगामी
 घटना  है  ।

 26-4-1990  को  आस्ट्रेलिया  के  कार्यकारी  विदेश  मन्त्री  श्री  नील  ब्ल्यूबंट  ने  एक  रेडियो  इंटरव्यू
 में  कहा  कि  और  पाकिस्तान  के  सम्बन्धों  में  अगर  कोई  और  बिगाड़  आता  है  तो  हम  इस  प्रबन्ध
 पर  पुनविचार  श्री  ब्ल्यूवंट  ने  कहा  कि  विमान  संचालन  के  स्तर  पर  पाकिस्तान  को  कम  से
 कम  छह  महीने  तक  या  हो  सकता  नो  महीने  तक  उपलब्ध  न  हो

 3-5-1990  को  हमारे  विदेश  सचिव
 ने

 आस्ट्र लिया  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  श्री  कारटेलो  के
 समक्ष  भारत  की  गम्भीर  चिन्ता  और  खेद  को  दोहराया  ।
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 26  1912  )  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 मैंने  11-5-199 0)  को  आस्ट्रेलिया  के  वंदेशिक  कार्य  एवं  व्यापार  मन्‍्त्री  सेनेटर  गरेथ  ईवांस  को
 एक  पत्र  लिखकर  इस  विषय  में  अपनी  गम्भीर  आपत्ति  व्यक्त  की  तथा  इस  बिक्री  पर  पनविचार  के  लिए
 अनु  रोध  किया  ।

 क्री  सुधोर  गिरि  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  के  उत्तर  मैं
 यह  कहना  चाहूंगा  कि  आज  के  विश्व  में  युद्ध  से  नहीं  बल्कि  आपसी  बातचीत  द्वारा  प्रभुसत्ता  सम्पन्न
 राष्ट्रों  क ेबीच  उठने  बाले  विवादों  और  समस्यातरों  को  हल  किया  जा  सकता  है  ।  कुछ  राष्ट्रों  के  पास

 बहुत  खतरनाक  हथियारों  का  होना  ही  इस  बात  को  दर्शाता  है  ।  लेकिन  हमारा  देश  गुट-निरपेक्ष  देश  है
 और  हम  इस  सिद्धान्त  में  विश्वास  करते  लेकिन  पाकिस्तान  इस  सिद्धान्त  को  नहीं  मानता  ।  इसलिए
 वह  बहुत  खतरनाक  हथियारों  को  इकट्ठा  कर  रहा  है  ।  उसने  15  अप्रैल  को  आस्ट्र  लिया  सरकार  से  50
 मिराज  Il  फाइटर  जेट  एयरक्राफ्ट  खरीदने  के  लिए  एक  समझौता  किया  ।  पाकिस्तान  1983  में
 अमरीका  से  एक  गेयरिंग  डेस्ट्रायर  पहले  ही  प्राप्त  कर  चुका  1984  में  उसने  ब्रिटेन  से  3  टाइप  21

 चीन  से  100  कुआंग  5  एफ०  जी०  ए०-ए०  अमरीका  से  16  आर०  जी०  एम०  84,
 चीन  से  4  हुआंग  फेन  एफ०  ए०  सी०-जी०  और  अमरीका  से  100  एम०  45  ए०  5  टेंक  प्राप्त

 किए  थे  |  1985  उसने  अमरीका  से  500  ए०  आई०  साहड  बिन्टर  ए०  ए०  एन०  प्राप्त

 किए  ।  यू०  एस०  ए०  से  100  सिंगर  एस०  ए०  यू०  एस०  ए०  से  एम०  आई  09  135

 एम०  एम०  एस०  पी०  अमरीका  से  110  एम  113  एन०  ए०  डी०  सी०  एच०  ओ०  चीन  से  110

 ए०  एफ०  फान्टन  स्ट्राइक  ए०  सी०  ।  1986  में  स्वीडन  से  आर०  डी०  5  70  एस०  ए०  एम०  जिराफ

 ए०  डी०  राडार  ।

 यू०  एस०  ए०  से  2030  बी०  जी०  एम०  7।  सी  ।  1987  में  के०  से  3  टाइप
 एफ०  जी०  एफ०  आर०  एम०  शायद  यह  कुल  प्राप्त  किए  गए  हृथियारों  का  अंशमात्र  पिछले  महीनों
 के  दौरान  पाकिस्तान  ने  काफी  मात्रा  में  यू०  एस०  ए०  से  थीएटर  क्रज  20  एम  113
 आमंमोड्ड  पसंनल  करियर  44  हारपून  एफ  16  फाइटर  जंट  प्राप्त  किए  उसने

 चीन  से  भी  40  एफ  7  पी  फाइटर  जेट  प्राप्त  किए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  जानकारी  दे  रहे  नियमों  के  यदि  वक्‍तब्य  में  कुछ  अस्पष्ट

 होता  तो  आप  स्पष्टीकरण  मांग  सकते  आप  तो  सदन  को  जानकारी  दे  रहे

 श्री  सुधोर  गिरि  :  मैं  सभी  प्रासंगिक  मुह  उठा  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  होता  यह  है  कि  इस  तरह  से  एक  बुरी  परम्परा  पड़  जाती  है  ओर  महत्वपूर्ण
 विषयों  पर  चर्चा  करने  का  समय  नहीं  रहता  ।  यह  सदस्यों  के  हित  में  होगा  कि  वह  केवल  मतलब  की  ही
 बात  करें  ।

 क्री  सुधीर  गिरि  :  इन  खतरनाक  हथियारों  के  पाकिस्तान  ने  एटम  बम  की  जानकारी

 ओर  मूल  संघटक  प्राप्त  कर  लिए  यह  न  केवल  हमारे  लिए  चिन्ता  की  बात  है  बल्कि  पड़ोसी  राष्ट्रों
 के  लिए  गम्भीर  विषय  है  ।  पाकिस्तान  इस  स्थिति  में  पहुंच  गया  है  कि  वह  दूसरे  देशों  को

 यारों  का  निर्यात  करने  लगा  ऐसे  देशों  की  संख्या  लगभग  30  है  ।  मेरे  कहने  का  अभिप्राय  यह  नहीं

 है  कि  पाकिस्तान  के  पास  भारत  से  अधिक  सेन्य  शक्ति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सही  नहीं  आपको  सदन
 में  अन्य  मामलों को  इस

 चर्चा
 में  शामिल

 नहीं  करना  चाहिए  ।
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 अकिकंसकत्म  शोक  महुस्कष  के  बिएुझ  को  ओर  वमस्काकर्षणज  16  1990

 लो  संघोर  स्तर  :  पाकिस्तान  कौ  संध्य  शक्ति  का  ठीक  तरह  से  अनमान  लगाता  बहुत  कठिन है
 क्योंकि  वे  देश  अपने  रक्षा  बजट  को  विस्तार  से  प्रकाशित  नहीं  करते  ।  यद्यपि  लम्दन  की  पत्रिका  से  यह
 पता  चला  है  कि  हमारी  ओर  पाकिस्तान  की  सेन्य  शक्ति  का  अनुपात  21  :  17  किन्तु  हमें  यह  बात
 ब्यात  में  रखनी  काश्डिए  कि  कितना  ही  छोठा  देक्  क्यों  न  यवि  पास  संन्‍्य  शक्ति  है  तो  यह
 मकर  कर  खकतर  है  |  इसी  तरह  इज  राइल  भी  एक  छोठा-स्ा  देश  है  लेकिक  उसने  अरब  देश  में  तबाही
 मचरई  हुई

 पाकिस्तान  ने  कई  बार  धमकियां  दी  हैँ  जबकि  भारत  आत्मनिर्भंरता  की  नीति  को  अपना  रहा
 पाकिस्तान  तुरन्त  सेन्‍्य  शक्ति  का  पक्षघर  यह  माना  जाता  है  कि  पाकिस्तान  के  कुल  हथियारों  का

 $0  प्रतिशत  हिस्सा  आयातित  है  अमैर  20  प्रतिशत्न  स्वदेशी  मुख्यतः  यू०  एस०

 य्रू०  के०  और  आस्ट्रेलिया  आदि  देश  पाकिस्तान  को  हथियार  निर्यात  करते  हैं  |  हम  यू०  एस०  ए०
 द्वारा  पाकिस्तान  को  हृथियार  सप्लाई  करने  के  उद्देश्य  को  समझते  हैं  क्योंकि  यू०  एस०  ए०  की  इस  क्षेत्र

 में  काफ्तो  रुचि  अफगानिस्तान  से  सोवियत  सेनाएं  हटाए  जाने  से  भी  हमें  आशा  हुई  थी  कि  अमरीकी

 छोट्यों  का  इस  क्षेत्र  से दबाव  कम  हो  जाएगा  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  कारण  स्पष्ट  है  ।  यू०  एस०  ए०
 गतिविधियों  को  तेज  करने  ओर  सनन्‍्ट्रं  ल  कमान्ड  के  समन्वय  के  लिए  कराची  एक  केन्द्र  बन  गया

 ग्रु०  एस०  मूल्यवान  कच्चे  माल  को  पूर्ति  के  लिए  हिन्द  महासागर  पर  निर्भर  है  जो  उसके  रक्षा  उद्योग

 शिद्  जरूरी  इसके  अमरीका  द्वारा  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  कुल  तेल  का  25  प्रतिशत

 इस  क्षेत्र  से  प्राप्त  होता  इस  क्षेत्र  में  अमरीकी  लोगों  की  बहुत  रुचि  इसके  अतिरिक्त  वे  मुस्लिम
 देशों  का  एक  अलग  से  गुट  बना  रहे  हैं  जिसमें  टर्की  और  पाकिस्तान  आदि  देश  साम्राज्यवादी  और
 विसैषतया  यू०  एस०  फकिस्तान  को  सयुकत  भारत  में  बाधाएं  उत्पन्न  करने  के  लिए  भड़कामा  चाहता

 वे  हमारे  क्षेत्र  में  कुछ  साम्प्रदायिक  समस्याएं  ओर  विधटनकारी  गतिबिध्ियां  उत््पन्त  कर  रहे

 इसके  विरोध  केन्द्र  सरकार  को  पाकिस्तान  से  प्रतिरक्षा  के  लिए  आनुपातिक  कदम  उठाने  पढ़ते  हैं
 लेकिन  फिर  भी  कुछ  दिन  पहले  पाकिस्तानी  सेना  ने  नामक  युद्ध  अभ्यास  किया  था  ।

 )

 उपलूपक्ष  बहोकक  :  श्री  पहकिस्कान  द्वार  विद्वान  प्राप्त  करने  से  यह  स्थिति  पैदा  हो
 गई  है  ।

 सुछयोर  गिरि  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  पाकिस्तान  ने  अपनी  सेना  मजबूत  कर  ली  है  हमारे
 देश  कौ  क्‍या  स्थिति  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  ये  सब  बातें  महत्वपूर्ण  हैं  ।  परन्तु  उस  समय  नद्दीं
 जब  आप  इस  तरह  के  मामले  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 बे  सुओरਂ  शिरि  :  में  का  उल्लेख  कर  रहा  ।  मैं  अभी  पृष्ठभूमि  तंयार कर  रहा  हूं  ।

 उष्प्भक्क्ठ  पद्धोर्म
 :  ससस्तव  में  आपको  यह  सब  करने  को  जरूरत  नहीं  है  आपको  इसे  मजबूत

 करने  के  बारे  में  जानकारी  करने  सम्द/्धी  प्रश्न  करना  अन्यथा  यह  गलत  परम्परा  बन

 जाएगी  ।

 झ  सुधोर  गिरि  :  पंजाब  और  देश  में  साम्प्रदायिक  हिंसा  की  पृष्ठभूम्नि  में  हम  मब्जी
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 26  1912  अविलम्बनाीय  लाक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यानाक्षण

 महोदय  को  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  जब  भारतीय  उपमहाद्वीप
 में  पाकिस्तान  द्वारा  आसंबबादियों  को

 सहायता  ओर  सक्रिय  समन  के  कारण  ज्ञान्ति  और  स्थिरता  खतरे  में
 है

 तो  पाकिस्तान  को  यह  विमानों

 की बिक्री  निश्चित  रूप  से  एक  नकारात्मक  स्थिति  है  ।  मन्त्री  महोदय  न  यह  वक्तव्य  दिया  मुख्य  बातें
 कौन सी  हैं  जिनस  ऐसी  नकारात्मक  स्थिति  पंदा  हुई  मै  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हू  कि  ये
 कौन  सी  बातें  हैं  ?  अन्यथा  विपक्ष  इसे  निश्चित  रूप  से  सरकार  की  कमजोरी  समझगा  ।  परम्तु  मैं  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  यह  साम्राज्यवाद  के  खेल  का  एक  अग  है  |  साम्राज्यवाद  बहुत  दिनों  से  देश  को
 विभाजित  करने  का  प्रयास  कर  रहा  ब्रद्मपुत्र  ऑपरशन  ऐसी  ही  शरारतपर्ण  योजना  है  भास्ट्रेति  या
 की  सरकार  ने  कहा  है  कि  यदि  भारत  ओर  पाकिस्तान  के  सम्बन्ध  बिगड़ते  है  तो  के  स्थिति  पर
 विचार  करेगे  तास्ट्र  लिया  सरकार  के  वक्‍तब्प  से  यह  प्रतात  हाता  है  +%  उन्हें  पाविस्त'न  और  भारत के
 बीच  सम्बन्ध  बिगड़ने  की  जानकारी  नहीं  है  ।  मैं  सामान्यतः  मन्त्री  महोदय

 चाहता  हूं  कि  क्‍या

 यह  सच  है  अथवा  नही  ?  क्‍या  सरकार  ने  इन  50  विमानों  की  बिक्री  के  लिए  ममझ्ोौते  पर  हस्ताक्षर  होने
 से  पहले  आस्ट्रेलिया  सरकार  के  साथ  सम्पर्क  किया  है  ?  यदि  ऐसा  है  तो  यह  सरकार  की  ओर  से  बड़ी
 दुर्भाग्यपूर्ण  बात  लेकिन  फिर  भी  मेरा  सरकार  स  अनुराध  है  कि  आर

 ट्न्‍र  लिया  सरकार के  साथ  इस
 मामले  की सम्बन्ध में  आग  कायंवाही  की  जाए  ताकि  आस्ट्रेलिया  सरकार  द्वारा  किए  गए  समझोते  को

 रहू  किया जा  सके  ।

 मरा  सरकार  से  अनुरोध  है
 कि  केवल  आस्ट्रेलिया  सरकार  के  साथ  ही  नहीं  बल्कि  विश्व  की  सभी

 सरकारों  के  साथ  कूटनीति  सम्पर्क  करके  उनसझ्ले  स्थिति  के  बारे  जो  पाकिस्तान  ने  भारतीय  उपमहाद्वीप
 में  पंदा  कर  दी  विचार-विमर्श  किया  जाए  ।

 हमें  यह  भी  सुनिश्चित  करना  है  कि  पाकिस्क़ान  को  प्रधानमन्त्री  मुस्लिम  राष्ट्रों  को  भारत  के
 विरुद्ध  करने  में  सफल  न  हो  सके  ।  इस  उद्ृं  श्य  के  लिए  कूटनीतिक  सम्बन्धों  को  मजबूत  बनाया  जाए  ताकि

 दूसरे  देश  हमें  गलत  न  समझें  और  भारतीय  उपमह्ाद्वीप  में  शान्ति  तथा  स्थिस्ता  की  बहाली  में  हमारी
 सहायता  कर

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  शायद  श्री  हरीश  रावत  यहां  उपस्थित  नही  है  ।  मन्त्री  महोदय  जबाब  दे
 सकते  है  ।

 ओओ  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  माननीय  सदस्य  की  बातों  पर  भली-भाति  ढंग  से  ध्यान  दिया  गया
 समस्या  के  गहन  अध्ययन  के  बारे  में  मैं  उनकी  प्रशंसा  करता  हूं  और  इस  बात  के  लिए  भी  प्रशंसा

 करता  हूं  कि  उन्होंने  पाकिस्तान  के  सन्दर्भ  में  हमारी  रक्षा  मम्बन्धी  अड़चनों  को  समझने  के  लिए  वास्तव

 में  कठिन  परिश्रम  किया  है

 मैने  अपने  क्क्‍तथ्य  में  इन  50  सिसज  It)  विभयनों  का  बिब-ण  दिया है  |  ये  वे  विमान  थ  जिन्हें

 आस्ट्रेलिया  ने  1964  मे  प्रयोग  किया  धीरे-धीरे  उनका  प्रयोग  बन्द  कर  दिया  1988  मे

 उन्होंन  विश्व  निविदा  आमन्त्रित  की  थी  कुछ  देशों  न  निविदा  भजी  थी  ।  निविदाए  भजने  वाले  देशों  में

 पाकिस्तान  भी  था  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उ  हीन  इ  हे  पाकिस्तान  को  भजन  का  निर्णय  किया  था  ।

 इससे  यह  स्थिति  पंदा  हुई  है  ।

 जेश्नाककि  मैने  अभी  बताथा है  कि  हमने  इस  स्थित्ति  के  बारे में  आस्ट्रेलिया  मरकार को  बता  दिया

 है  कि  उपमहाद्वोप  की  क्लम्मात  स्थिसि  पर  इसके  प्रभाव  को  देखते  हुए  उन्हे  इस  पर  दुबा>ा  विचार  करना
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 मैं  अपने  साथी  तथा  सभी  को  आश्वास  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  को  क्षेत्र  की  स्थिति  की  पूरी
 जानकारी  है  तथा  उन्हें  यह  भी  आश्वासन  देता हूं  कि  भारत  की  सुरक्षा  और  रक्षा  हमारी  सर्वोच्च
 प्राथमिकता

 श्री  सघोर  गिरि  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  विशेष  समझौते  पर  हस्ताक्षर  होने  से

 पहले  आस्ट्रेलिया  सरकार  के  साथ  सम्पक  स्थापित  किया  गया

 रो  इस्र  कुमार  गुलराल  :  मैंने  अपने  जवाब  में  बता  दिया  है  कि  हमने  सम्पक  किया  है  ।  मैंने
 पिछला  पत्र  इस  महीने  की  11  तारीख  को  आस्ट्र  लिया  सरकार  के  लिए  लिखा चर  ul

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  यह  जानने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  क्या  हमने  करार  पर  हस्ताक्षर  होने
 से  पहले  आस्ट्रेलिया  सरकार  के  साथ  सम्पक  स्थापि

 भरी  इस्र  कुमार  गुजराल  :  नहीं  ।  मैं  जिम्मेदारी  टालना  नहीं  चाहता  परन्तु  यह  पिछली
 सरकार  की  जिस्मेदाः

 1.44  स०  प०

 नियम  377  के  अधोन  सांमले

 सलेम  जिले  में  पेयजल  को  कमो  दूर  करने  हेतु  गहरे  कुएं  खोदने  के  लिए
 तमिलनाड़  सरकार  को  धन  दिए  जाने  को  भांग

 हो  पो०  आर०  क्रुमारमगलम  :  पेयजल  की  कमी  के  कारण  सलेम  जिले  के  लोगों  को

 बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  जल  स्तर  नीचे  गिर  जाने  के  कारण  परम्परागत  बोर  कुएं
 निष्प्रभावी  हो  गए  इसके  समाधान  के  लिए  1000  से  लेकर  1500  फीट  तक  गहरे  वोर  कुएं  खोदे
 जाने  चाहिए  इसके  लिए  केन्द्रीय  भूमि  जल  बोर्ड  के  पास  साधन  उपलब्ध  इसके  अतिरिक्त  पेयजल
 मिनी  मिशन  के  अन्‍्तगंत  प्रौद्योगिकी  के  लिए  आबंटित  7.40  करोड़  रुपयों  में  से  1.30  करोड़  रुपए  दिए
 गए  हैं  ।  तमिलनाडु  सरकार  भी  वित्तीय  सहायता  नहीं  देना  चाहती  है  ।  भीषण  सूखा  के  कारण  व्यापक
 आन्दोलन  चलाए  जा  रहे  ऐसी  परिस्थितियों  में  मेरा  जल  ससाधन  मन्त्रालय  से  अनुरोध है  कि  प्रति
 राजस्व  पंचायत  के  पीछे  कम  से  कम  तीन  बोर  कुएं  खोदे  जायें  तथा  सलेम  की  जनता  को  पेयजल  दिया

 जाए  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  उच्च-म्यायालय  को  एक  सक्तिट
 म्यायपोठ  खोले  जाने  को  मांग

 झली  एम०  एस०  पाल  :  उत्तर  प्रदेश  के  कुमायूं  क्षेत्र  में  न्याय-थ्यवस्था  को  नियमित
 मंडल  के  प्रत्येक  व्यवित  को  सस्ता  व  सुगम  तरीके का  न्याय  मिल  इसके  लिए  सम्पूर्ण  कुमायूं

 क्षत्र  को  उच्च  न्यायालय की  लखनऊ  खंड  पीठ  से  शीघ्र  जोड़ा  जाना  आवश्यक  हो  गया
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 इस  सन्दर्भ  में  जस्टिस  जसवम्त  सिंह  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुरूप  कुमायूं  में  इलाहाबाद  हाई
 कोर्ट  की  सर्किट  बेंच  खोली  जाए  तथा  इस  कमीशन  की  सिफारिशों  को  शीक्र  लागू  करने  के  लिए
 आवश्यक  कदम  उठाए  जायें  ।

 चेतक  एक्सप्रेस  की  गति  बढ़ाए  जाने  को  मांग

 क्री  गुलाब  चम्द  कटारिया  :  उदयपुर  आदिवासी  खनिज
 एवं  ऐतिहासिक  महत्व  का  स्थान  है  पर  देश  की  आजादी  के  43  वर्षों  के  बाद  भी  रेल  विभाग  की  तरफ

 उपेक्षित  रहा  है  |  मेवाड़  राज्य  क ेसमय  बनी  रेल  लाइनें  हैं  एवं  लगभग  उतनी  ही  गाड़ियां  एक  दो
 को  छोड़  कर  चल  रही  उनकी  गति  में  भी  किसी  प्रकार  का  परिबतंन  नहीं  हुआ  है  ।

 राजस्थाम  की  राजधानी  जयपुर  से  सभी  बड़े  शहर--बी काने  को
 अलग  से  ट्रेनें  चलती  हैं  पर  उदय१र  तक  चलने  वाली  अगल  से  कोई  गाड़ी  नहीं  मात्र  एक  दिल्ली  से

 उदयपुर  चलने  वाली  चेतक  ऐक्सप्रंस  ही  ऐसी  गाड़ी  है  जो  अत्यन्त  उपयोगी  लेकिन  यह  734
 किलोमीटर  की  दूरी  20  घण्टे  में  पूरी  करती  दिल्‍ली  से  अहमदाबाद  जाने  में  समय  कम  लगता  है  पर

 उदयपुर  जाने  में  अधिक  |  इस  बारे  में  विभाग  को  तथा  मंत्री  महोदय  को  कई  बार  जनता  ने vas
 ज्ञापन  मैंने  स्वयं  कई  पत्र  एवं  अन्य  तरीकों  से  ध्यान  आकर्षित  किया  पर  अभी  तक  कोई  उचित
 कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  अतः  सरकार  से  पुनः  आग्रह  है  कि  वह  इस  पर  तुरन्त  कायंवाही  कर  इस  गाड़ी
 की  गति  बढ़ाई  जाए  जिससे  जनता  एवं  क्षेत्र  को  लाभ  मिल  सके  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  अधिक  रेल  सुविधाएं  प्रदान

 किए  जाते  की  भांग

 क्री  सन्‍्तोष  कुमार  गंगवार  :  बरेली  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  का  प्रमुश्ष  केन्द्र  है  तथा  वहां
 कई  प्रम॒व॒  औद्योगिक  संस्थान  जिनके  मुख्यालय  बम्बई  में  हैं  ।  जंसे  इफको  उवंरक  का
 पि  न्हेटिक  म  केमिकल्स  कंम्धर  एलाइड  विमको  आदि  ।  बरेली  को  केन्द्र  सरकार  ने  काउम्टर
 मंगनेट  सिटी  के  रूप  में  विकसित  करने  का  निर्णय  लिया  है|  यह  कुमायूं  व  गढ़वाल  के  लिए  एक  प्रमुख
 मण्डी  है  |  परन्तु  बरेली  में  रेल  सेवाओं  को  सुविधाजनक  नहीं  बनाया  गया  है  ।  इस  कारण  काफी  संक्ष्या

 में  यात्रियों  को  परेशानी  होती  यहां  तक  कि  बरेली  जंक्शन  रेलवे  स्टेशन  जो  उत्तर  रेलवे  का  प्र  मुख
 स्टेशन  पर  विभिन्‍न  रेल  गाड़ियों  में  आरक्षण  के  कोटे  भी  अन्य  जिलों  की  तुलना  में  काफी  कम

 इन  समस्याओं  को  लेकर  मैं  कई  बार  रेल  मन्त्री  से  निवेदन  कर  चुका  हूं  ।  मेरा  आपके  माध्यम  से  रेल

 मन्त्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  बरेली  में  समस्त  रेल  गाड़ियों  में  आरक्षण  के  कोटे  को  आवश्यकतानुसार
 बरेली  से  म॒म्बई  व  दक्षिण  भारत  को  जोड़ने  वाली  सीधी  रेल  सेवा  प्रारम्भ  बरेली  अलौगढ़

 मार्ग  पर  एक्सप्रेस  ट्रेन  चलाएं  तथा  कम्पथुट्रीकृत  आरक्षण  केन्द्र  सहित  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  नगरिया

 सादात  रेलवे  स्टेशन  जो  तहसील  केन्द्र  उस  पर  दिल्‍ली  व  देहरादून  दिशा  की  एक्सप्रश  ट्रेन  रोकी

 श्यामगंज  स्थित  रेलवे  स्टेशन  जो  अनुपयोगी  को  समाप्त  कर  व्यावहारिक  भारी

 लेक्स
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 उत्तरमेहर  शोर  जदुरणवककभ  छोलों  की  मरम्मत

 करने  तथा  उनसे  ते  गाद  निकाललसे  के  त्टिए  तसिसलनाह्ष  सश्कार
 को  विस्तोय  सहायता  विए  जाने  को  सांग

 श््ि  अनुवाद  ]

 +७लै  करंसी  परलीर  सेलथम  :  तैभिलमाडु  के  चेंगेलेपटृंटू  जिले  में  किसानों  तथा

 बुभकरों  की  बहुत  अधिक  संख्या  है  बडी  झीलों  अर्थात्‌  उंसरामेहूर  तथा  मधुरनधरकंम
 से  केंगलफ्टट  के  खेतों  की  सिचाई  होती  है  ।  इन  तीनों  झीलों  की  मरम्मत  तथा  गाद  निकालने  की

 एयकता  है  ।  अत्यक्षिक  लागंत  होने  कै  कारण  राज्य  संरकार  इन  कार्यों  को  करने  में  असमर्थ  इसलिए
 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इन  तीनों  झीलों  से  गाद  निकालने  के  लिए  अपने  संसाधनों  तथा

 बाह्य  ऋण  से  विशेष  अनुदान  दिया  जाए  ।

 कैरल  में  पेपजल  की  समस्या  के  सभाधान  के  लिए  कैदम

 उठ्यए  जाने  की  भांग

 भ्रो०  कै०  धो०  थाभस  :  केरल  राज्य  में  पानी  की  अत्यधिक  कभी  है  ।

 शहसे  तथा  गांवों  में  लोगों  को  पानी  के  टेंकरों  कौ  प्रतिक्षा  करनौ  पड़ती  राज्य  सरकार  ने  पेषणल

 की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  तत्काल  वित्तीय  संहाधता  प्रदान  करने  का  अनुरोध
 किया  है  ।  केरल  में  पेयजल  की  कमी  का  समाधान  अल्पकालिक  और  दीघंकालिक  आधार  पर  किया

 जाए  ।  अल्पकालिक  आधार  पर  उन  सभी  स्थानों  पर  पानी  भेजा  जाना  चाहिए  जहां  पेयजल  की
 श्यकता  है  ।  दीघंकालिक  आधार  पर  पेयजल  वितरण  प्रणाली  को  शक्तिशाली  पम्पिग  पाइप

 लाइन  बिछाकर  तथा  भूमिगत  जल  निकाल  कर  सुदृढ़  किया  जाए  ।

 शिलांम  दूरदर्शन  केन्द्र  में  एक  स्टूडियो  का  शीघ्र  मिर्माण

 किए  जाने  की  मांग

 श्री  पोटर  जो  ०  मरबनिभांग  :  शिलांग  दूरदसश्लन  केन्द्र  स्टूडियो  नहीं है  ।
 मंन्त्रालय  के  प्रभारी  मंत्री  महोदय  ने  2  1990  को  शिलांम  की  साबंजनिक सभा  में  वायदा
 किया था  कि  31  1990  तक  या  इससे  पहले  स्टूडियो  का  निर्माण  कार्य  पूरा  कर  दिया  जाएगा  ।

 परन्तु  स्टूडियो का  निर्माण  कायं  अभी  भी  अधूरा  पड़ा  स्व  का  शीघ्र  निर्माण  किए  जाने  की
 जोरदार  मांग  जनता  द्वारा  की  जा  रही  मेरा  मन्त्री  मह्वोदय  से  अनुरोध  है  कि  इस  पर  ध्यान

 *मूलतः  तमिल  में  उठाए  गए  मामले  के  अ प्रेजो  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 1.49  म०  १०

 अनुदानों  को  मांगें  1990-91

 कम  संत्रालय

 और

 कह्याण  भंत्रालय--जआा री

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  सभा  श्रम  मन्‍्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  सं्या  56  तथा  कल्याण  मंत्रालय

 से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  79  जो  10  1990  को  प्रस्तुत  की  गई  आगे  चर्चा  करेगी  ।
 इसत  लिए  14  घण्ट ेका

 समय  नियत  किया  गया  इसमें  से  3  घष्टे  45  मिनट  व्यतीत  हो  चुके  हैं
 तथा  10  घण्टे  15  मिनट  शेष  बच्चे  अब  मैं  श्री  गोपाल  पे  रवाल  को  बोलने  के  लिए  बुलाऊंगा  ।

 श्री  प्चे  रवाल  ।

 कली  गोपाल  पचचेश्वाल  :  माननीय  उपाध्यक्ष  आज  हुम  श्रम  और  कल्याण
 दोनों  ऐसे  महत्वपूर्ण  मुह्ों  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  भौर  उसमें  भी  जो  कल्याण  विभाग  की

 मांगें  उव  पर  मैं  कुछ  महत्वपूर्ण  बातें  और  सुझाव  रखना  चाहता  हूं  ।  आज  इस  समाज  में  जो  सामाजिक
 विषमतायें  इन  विषमताओं  को  समाप्त  किए  इस  समाज  का  जो  पिछड़ा  और  दलित
 वर्ग  उसको  आगे  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  ।  आजादी  से  लेकर  अब  तक  इस  सरकार  के  द्वारा  विभिम्त
 प्रकार  की  योजनाएं  समाज  का  जो  निशच्वला  तबका  पिछड़ा  बर्ग  उसको  आगे  लाने  के
 प्रयास  किए  लेकिन  इसमें  जहां  तक  मेरी  जानकारी  इसके  परिणाम्१र  कोई  अच्छे  नहीं  निकले  हैं  ।
 भाज  हम  देखते  हैं  कि  समाज  के  बड़े  लोगों  के  द्वारा  छोटे  गरीब  लोगो  के  ऊपर  जो  सामाजिक  अत्याचार
 ओर  जुल्म  होते  उनके  निराकरण  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाए  गए  हैं  ।

 आज  छोटे-छोटे  गांवों  जहां  पिछड़  और  शोषित  बर्ग  के  लोग  रहते  हैं  उनको  ढुंबों
 पर  पानी  तक  नहीं  भरने  दिया  जाता  नाई  की  दुकान  पर  उनकी  किंग  नहीं  होती  आज
 शोषित  बगगं  में  विवाह  के  समय  दूल्हे  को  धोड़  पर  भी  नहीं  बंठने  दिया  जाता  उनकी  महिलायें  अपने
 गांव  में  अच्छे  वस्त्र  तक  नहीं  पहन  सकती  हैं  |  समाज  में  फैली  इन  बविषमताओं  को  दूर  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  अभी  तक  कोई  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाए  गए  केवल  औपचारिकता  पूरी  बजट
 बनाना  आदि  काम  किए  जाते  हैं  लेकिन  इन  लोगों  को  सामाजिक  न्याय  समाझ  में  फंसी  यह
 बविषमताएं  दूर  इसके  लिए  सरकार  ने  कोई  उपाय  नहीं  किया  है  |

 उपाध्यक्ष  महात्मा  गांधी  जी  न ेसामाजिक  परिबतंन  के  साथ-साथ  सत्ता  परिबतंत  की  लड़ाई
 भो  लड़ी  लेकिन  आज  राजनीतिक  दल  सत्ता  परिवतंन  को  लड़ाई  तो  लड़ते  हैं  लेकिन  समाज
 बतन  की  लड़ाई  नहीं  लड़ते  इसलिए  हमारे  राजनीतिक  उहूं श्य  की  पूर्ति  तो  होती  है  सेकिन
 जिक  बदलाव  को  ओर  हम  आगे  नहीं  बढ़  पा  रहे  है  ।  इसलिए  मैं  राजनीतिक  दल  भऔर  सरकार  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  वास्तव  में  यदि  शोषित  और  दलित  बगं  को  समाज  में  आगे  साना  चाहते  हैं  तो
 उनको  दाजनीति  की  हैसियत  ढ़ेगी  पड़ेगी  और  उनको  राजनीति  की  ट्रैसियूत  देने  के  भाज  तो  बढ़े -
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 बड़  पदों  पर  राजनीतिक  नियुक्तियां  होती  हैं  इसमें  चाहे  ज्यपाल  को  नियुक्त  करने  का  सवाल  हो
 या  प्रदेशों  में  आपकी  सरकार  बनाने  का  सवाल  डा०  लोहिया  जी  का  नारा  था  कि  60  परसेन्ट
 पिछड़  वर्ष  के  लोगों  को  विशेष  अवसर  देकर  समाज  में  आगे  लाना  60  सेकड़ा  की  नीति  को  जब
 तक  लागू  नहीं  किया  तब  तक  पिछड़ा  वर्ग  आगे  तहीं  आ  सकता

 जब  तक  राजनीतिक  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  शोषित  लोगों  को
 अच्छे  पदों  पर  आसीन  नहीं  तब  तक  इनकी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हो  सकेगा  ।  मुझे  अफसोस  के
 साथ  कहना  पड़ता  है  कि  आज  चाहे  कांग्रेस  हो  या  दूसरे  दल  सब  समाजबाद  की  बात  करते  लेकिन
 किसी  भी  दल  ने  अपने  अध्यक्ष  पद  पर  किसी  अनुसूचित  जाति  या  जनजाति  के  व्यक्ति  को  नहीं  बिठाया
 है  ।  इसी  तरह  चाहे  राज्यपाल  बनाने  का  सवाल  हो  था  न्यायालयों  में  स्थान  देने  का  सवाल  कहीं  भी
 उनको  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  जाता  ।  आज  मन्त्रिमण्डल  को  ही  ले  कहीं  पर  किथी  भी
 दल  की  सरकार  कहीं  भी  पिछड़े  वर्ग  के लोगों  को  उतना  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गया  है  जितना  देना

 चाहिए  था  ।  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  ऐसी  जगहों  पर  भी  आरद६ण  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  से  जो  राजनीतिक  पद  उन  पर  भी  पिछड़  वर्ग  के  लोगों  को  आरक्षण  दिया  जाना

 पिछले  दिनों  बहुत  बातें  आरक्षण  के  सवाल  को  लेकर  कही  जब  भी  हम  लोग  चुनाव  सभाओं  में
 जाते  थे  तब  हमें  आरक्षण  के  मामले  में  काफी  विरोध  का  सामना  करना  उपाध्यक्ष  मैं
 समाज  के  निम्न  सिर  पर  मैला  ढोने  वाले  वर्ग  से  आया  मुझे  सामाजिक  उपेक्षाओं  को  समझने

 अध्ययन  करने  का  मौका  मिला  आज  बहुत  से  राजनीतिक  दल  भी  आरक्षण  विरोध  का  समर्थन

 करते  इस  बारे  में  आन्दोलन  करते  इसमें  बहुत  से  सरकार  के  सहयोगी  दल  भी  शामिल  हैं  ।  मुझे
 अफसोस  है  कि  जो  दल  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  आरक्षण  का  समर्थन  करते  लेकिन  बाद  में  आरक्षण  का
 विरोध  करते  मैं  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  कि  राजनीतिक  दलों  और  राजनीतिक  लोगों  के
 खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।  उनको  किसी  भी  पद  के  अयोग्य  घोषित  किया  जाना  चाहिए  ।

 जिस  तरह  से  पिछली  सरकार  ने  सती  प्रथा  का  समर्थन  करने  इसमें  सहयोग  देने  वाले  के  खिलाफ
 कानन  जिसके  अन्तगंत  उन  लोगों  को  अपराधी  माना  जाता  उनको  पदों  के  लिए  अयोग्य
 माना  जाता  इसी  तरह  से  एक  कानून  बनाया  जाना  जिसके  अन्तगंत  आरक्षण  का  विरोध  करने

 आरक्षण  के  प्रति  बगावत  करने  वाले  व्यक्ति  के खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  की  जा  उसको  सभी
 पदों  के  अयोग्य  माना  जा  राजनीतिक  दलों  में  या  सरकारी  नौकरियों  में  उसको  कोई  स्थान  नहीं
 दिया  जाना  चाहिए  |  जब  तक  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  को  राजनीतिक  हैसियत  नहीं  दी  जब  तक
 अच्छे  पदों  पर  आमीन  नहीं  किया  तब  तक  इनकी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  किया  जा  सकता
 तंब  तक  इनके  साथ  सामाजिक  जुल्म  और  अन्याय  होते  रहेंगे  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  राजनीतिक
 दलों  सरकारी  नौकरियों  में  इनको  समुचित  प्रोत्साहन  मिलना  नहीं  तो  आज  गांधी  भी  के

 देश  में  कया  हो  रहा  है  ।  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमन्त्री  श्री  मुलायम  सिह  यादव  को  बधाई  देना  चाहता  हूं
 कि  उन्होंने  नौकरियों  में  अंग्रेजी  की  अनिवायंता  को  समाप्त  किया  उन्होंने  अ  ग्रेजी  को  समाप्त  करने

 की  बात  कही  अंग्रेजी  का  विरोध  किया  मैं  सरकार  से  चाहूंगा  कि  नौकरियों  में  अंग्र जी  की

 अनिवायंता  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  |  भाज  नौकरियों  में  काबलियत  का  मापदण्ड  अंग्रेजी  को

 मामा  जाता  यह  नहीं  होना  तभी  पिछड़  वर्ग  के लोग  आ  सकते  आज  बड़े  आदमी  का

 बैटा  अंग्रंजी  सकल  में  पढ़ता  है  और  हमारे  बच्चों  के  पास  बिजली  नहीं  चिमेनी  जैलॉने  के  लिए  मिट्टी
 का  तेल  नहीं  पुस्तकें  नहीं  बिल्डिंग  नहीं  विल्डिग  है  तो  मास्टर  नंहीं  अध्येयंत  सामग्री  नहीं  है

 नों  बच्चों  को  समानस्तर  पर  कंसे  माना  जा  सकता  इसलिए  मेरा  सरकार  ए
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 निवेदन  है  कि  अंग्रेजी  की  काबलियत  का  मापदण्ड  महीं  बनाना  तभी  पिछड़े  बगे  के  बच्चों  को ॥गफक
 भी  रोजगार  में  उचित  स्थान  मिल  सकेगा  ।

 एक  बात  की  ओर  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाह॒ता  हूर  साल  सरकार  मार्-अप्रैल  में  गरीबों
 को  जमीन  देने  की  बात  करती  है  |  लेकिन  रिका्  में  तो  जमीन  दे  दी  जाती  पटवा  रो  अपनी  रिपोर्ट
 भेजता  तहसीलदार  और  एस०  डी०  ओ०  जमीन  आवंटित  करते  लेकिन  आबंटित  जमीन  पर  लोगों
 को  कब्जा  नहीं  मिल  सिर्फ  कागज  में  कब्जा  मिलता  कब्जा  बड़ें  जमींदारों  ओर  जागीरदारों  का

 ही  रहता  जब  गरीब  लोग  कब्जा  मांगने  के  लिए  जाते  हैं  तो  उन  पर  जुल्म-ज्यादती  की  जाती  है  ।
 यदि  वह  आदमी  थाने  में  कलेक्टर  के  पास  शिकायत  लेकर  जाता  है  यो  वहां  पर  बंठ  हुए  लोग  जो
 कि  जमींदार  के  चन्द  टुकड़ों  पर  पलते  वे  उन्हीं  जमीदारों  और  जागी  रदारों  का  साथ  देते  हैं  भऔौर  गरीब
 आदमी  को  आबंटित  जमीन  पर  कब्जा  नहीं  मिलता  इस  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  पुलिस  प्रशासन
 में  एक  स्पेशल  सेल  की  स्थापना  की  जानी  जिसका  कार्य  आवंटित  भूमि  पर  कब्जा  दिलवाना

 हो  |  अगर  किसी  गरीब  आदमी  को  जमीन  पर  कब्जा  नहीं  मिलता  है  तो  इसके  लिए  एस०  पी०  भौर
 कलेक्टर  को  जिम्मेदार  ठहराना  चाहिए  और  उनके  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  करनी  क्योंकि
 जमीन  पर  कब्जा  दिलाने  में  वे  अक्षम  रहे  ।

 उपाध्यक्ष  आज  यही  स्थिति  न्यायपालिका  की  है  ।  मुझे  बड़े  अफसोस  और  शर्म  के  साथ

 कहना  पड़ता  है  कि  आप  अगर  आकड़  देखें  तो  पता  लगेगा  कि  राजस्थान  में  एक  भी  अनुसूचित  जाति  का
 जज  नहीं  है  |  वहां  पर  अविलम्ब  जजों  की  भर्ती  के  सिलसिल्ले  में  राजस्थान  सरकार  द्वारा  जो  नाम  भंजे

 गए  उनमें  भी  एक  भी  शेडयूल  कास्ट  या  शेडयूल  ट्राइव  व्यक्ति  का  माम  नहीं  भेजा  गया  बहां  सारे
 के  सारे  उन  लोगों  के  नाम  भेजे  गए  जो  बड़े  घरों  में  जस्मे  जिन्होंने  अ  प्रेजी  स्कूलों  में  शिक्षा  ली  जो
 पाश्चात्य  सभ्यता  के  नाम  का  ढिंढोरा  पीटने  वाले  लोग  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  शोषित

 पीड़ित  व्यक्ति  का  नाम  नहीं  भेजा  ।  आप  योग्यता  की  बात  करेंगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  केवल  प्वाइन्ट  पर  बोलिए  |

 झो  गोपाल  पच्चेरबाल  :  उपाध्यक्ष  मैं  इसी  वर्ग  का  मैं  इन  सारी  बातों  को  समझते
 आपकी  तो  मुझ  पर  विशेष  कृपा  होनी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसलिए  थोड़े  समय  में  अक्छे  प्वाइण्ट  रख  सकते  हैं  ।

 भरे  योपाल  पल्लेशशाल  :  मैं  अच्छे  प्याइण्ट  ही  रख  रहा  हूं  ।  हो  सकता  है  आपकी  नजर  में  अच्छे
 न  हों  ।  अप  भुझ्के  घोड़ा  और  समय  देंगे  तो  अच्छा  उपाध्यक्ष  मैं  कह  रहा  था  कि
 पाज्षिका  में  हमारे  लोगों  को  न्याय  मिलना  चाहिए  और  हमारे  लोगों  को  प्रोत्साहन  मिलना  पैं

 एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  हमारे  राजस्थान  में  बाड़मेर  में  अभी  कुछ  दिन  पहले  हरिजन  समाज  के
 लोगों  की  बहां  के  बड़े  लोगों  ने  पानी  को  टंकी  को  तोड़  उनके  साथ  मार-पीट  की  ।

 उतध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  यह  कोई  प्याइण्ट  हुआ  ।

 ब्से  गोप्रल  १चेश्वाल  :  उपत्यक्ष  मैं  उदाहरण  दे  रहा  हूं  कि  न्‍्याय-पालिका  में  हमारे
 होफें  कैसे  ददाया  जाता  मुन्ये  मजिस्ट्रंट  सी०  जी०  एम०  को  इसलिए  बहां  से  ट्रांसफर
 कर  बिया  गया  कि  उन्होंने  मुश्थिपमान  की  जमानत  नहीं  न्यायपालिका  में  जो  कालून  बनते  हैँ



 भनुदानों  की  भांगें  1990-91  16  1990
 हैं  ही  ——  बीत

 उनका  पालन  नहीं  होता  मैं  इसलिए  अर्ज  कर  रहा  था  कि एस०  सी०  और  एस०  टी०  के  मुन्शी  और
 Lae .  >  ७  #  ल्‍  पनच

 मजिस्ट्रेट  के साथ  कितना  बड़ा  जुल्म  होता  यह  हकीकत  यह  ऊपर  बेठने  वाले  लोगों  की  समझ
 में  नहीं  आता  ।  न्‍्याय-पालिका  में  उस  वर्ग  को  संरक्षण  मिलना  चाहिए  और  ऐसा  कानून  बनाया  जाना

 चाहिए  कि  जो  इस  तरह  से  अपराध  करते  हैं  उनको  कड़ी  से  कड़ी  सजा  मिले  ।

 2.00  भ०  १०

 आज  मैंने  सरकार  की  प्रगति  रिपोर्ट  उसमें  करोड़ों  रुपया  स्वयंसेवी  संस्थाओं  को  अनुदान
 के  रूप  में  दिया  गया  है  |  मैं  पासवान  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  166  संस्थाएं  हैं  आपकी  प्रगति

 रिपोर्ट  के  उसमें  अनुसूचित  जाति  कल्याण  स्वयंसेवक  संघ  को  9  संस्थाएं  आदिवासी  कल्याण

 की  संस्थाएं  हैं  विकलांग  कल्याण  की  संस्थाएं  कुष्ट  रोग  निवारण  की  संस्थायें  वृद्धों  के  कल्याण  के

 लिए  12  संस्थायें  उनको  प्रत्येक  को  एक  लाख  और  डेढ़  लाख  से  अधिक  सहायता  दी  गयी  मैं

 एक  संस्था  का  उदाहरण  देना  चाहता  दिल्ली  में  हरिजन  स्वयंसेवक  संघ  चलता  19  लाख  रुपए
 उसको  मदद  दी  गयी  है  ।  मैं  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  इसकी  जांच  करवायें

 कि  166  संस्थायें  जो  पूरे  देश  में  अनुदान  के  नाम  पर  करोड़ों  रुपए  लेती  हैं  उन्होंने  कया  काम  किया  है  ।

 ये  संस्थायें  केवल  व्यक्तिगत  संस्थायें  अपनी  रोजी-रोटी  चलाने  का  साधन  आप  इनको  19  लाख

 रुपए  दे  रहे  हरिजन  स्वयंसेवक  संघ  का  समाज  के  लिए  कोई  बड़ा  योगदान  नहीं  है  ।  यह  एक
 रोटी  का  माध्यम  बना  हुआ  है  ।  सारी  की  सारी  संस्थायें  उन  लोगों  के  हाथ  में  हैं  जिनको  पिछड़े  बगं  के

 बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  सामाजिक  विषमताओं  पिछड़  वर्ग  की  परेशानियों  उनके  साथ

 होने  वाली  जुल्म-ज्यादती  का  उन्हें  कोई  ज्ञान  नहीं  लेकिन  करोड़ों  रुपया  इन  संस्थाओं  को  दिया

 जाता

 मैं  पासवान  जी  से  निवेदन  करूगा  कि  आप  उस  वर्ग  से  आए  आपको  उनकी  पीड़ा  और

 तकलीफ  का  ज्ञान  आपको  उनसे  लगाव  भी  आप  एक  संसदीय  कमेटी  बना  कर  पूरे  देश  में  जो

 166  हंस्थायें  इस  तरह  से  अनुदान  लेकर  पैसे  का  दुरुपयोग  करती  हैं  उसकी  जांच  करबायें  ।  पिछले  40

 बर्षों  में  करोड़ों  रुपयों  का  अनुदान  लेकर  इन्होंने  समाज  के  लिए  क्या  इसकी  जांच  करवायें  ।  इनका

 तो  रोजी-रोटी  का  साधन  बना  हुआ

 उपाध्यक्ष  भंगी  कष्ट  मुक्ति  योजना  के  अन्तगंत  बड़-बड़  नारे  लगते  हैं--गवं  से  कहो

 हम  यह  गव॑  से  हम  वह  हैं  ।  मैं  भी  गये  से  कहता  हूं  कि  इस  धरती  पर  लोहिया  और  जयप्रकाश

 जी  पैदा  हुए  हैं  ।  मैं  गबं  स ेकहता  हूं  कि  इस  देश  में  सीता  और  सावित्री  की  पूजा  होती  राम  और

 कृष्ण  की  पूजा  होती  लेकिन  मैं  शर्म  से  भी  कहता  हूं  कि  इस  देश  में  नारी  अपने  बच्चे  को  पालने  के

 लिए  सिर  पर  मेल  ढोकर  अपनी  जिन्दगी  बिता  रही  है  |  अपने  पेट  की  अग्नि  शान्त  करने  के  लिए  उसको

 गांव  में  एक  रोटी  के  लिए  सिर  पर  मेला  ढोना  पड़ता  है  ।  मरते  हुए  बच्चे  की  ओषधि  के  लिए  सिर  पर

 मेला  ढोने  का  काम  किया  जाता  है  |  सरकार  योजनायें  बना  रही  लेकिन  योजनायें  तो  40  साल  से

 बस  रही  हैं  ।  मन्‍्त्री  जो  को  याद  होगा  कि  1957  में  मलकानी  कमेटी  बनी  उसने  1960  में  अपनी

 रिपोर्ट  पेश  की  ।  उसमें  सिर  पर  मेला  ढोने  की  प्रथा  को  खत्म  करने  के  लिए  विभिन्‍न  सुझाव  दिए  गए

 थे  ।  लेकिस  आज  तक  उस  पर  कोई  अमल  नहीं  किया  गया  ।  मैं  निवेदत  करना  चाहूंगा  कि  वास्तव  में

 जो  सिर  पर  मैला  ढोने  का  समाज  के  नाम  पर  कलंक  गांधी  जो  के  देश  में  जो  कलंक  यदि  उसको

 समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो ईमामदारी  से  उन  लोगों  को  समझना  पड़ंगा  जो  मजदूरी  कानून  में  18,
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 23  और  32  रुपए  देने  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  गांव  में  एक  मेहतर  की  बेटी  अपने  सिर  पर
 लिए  मेला  ढोती  है  क्योंकि  शाम  को  उसके  चूल्हे  में  आग  नहीं  जलती  उसे  शाम  को  रोटी  बना  कर
 अपना  पेट  भरना  इसलिए  मेला  ढोती  है  ।

 पासवान  आप  लेबर  मिनिस्टर  भी  हैं  और  कल्याण  मन्त्री  मैं  इसमें  ओर  अधिक  कहता
 चाहता  लेकिन  समय  कम  है  ।  आज  हुमारे  समाज  की  व्यवस्था  में  सिर  पर  मेला  ढोने  की  प्रथा  को
 समाप्त  करने  के  लिए  योजना  बनाने  कानून  बसाने  से  काम  नहीं  भापको  इसमें  सामाजिक
 रचनात्मक  काम  करना  पड़े  गा  आपकी  रिपोर्ट  है  उसमें  लिखा  है  कि  हमने  22  शहरों  को  मुक्त  कराने
 का  काम  किया  ओर  300  गांबों  को  भी  सम्मिलित  किया  लेकिन  आप  ईमानदारी  से  अध्ययन  करेंगे
 तो  पायेंगे  कि  यह  सिर्फ  कागजों  पर  वास्तव  में  ऐसा  कुछ  नहीं  राज्य  सरकारें  भी  इस  पर  कोई
 विशेष  पहल  नहीं  कर  रही  जो  सिर  पर  मंला  ढोने  का  काम  करने  वाले  लोग  हैं  अगर  आप  वास्तव
 में  उनसे  यह  काम  छुड़ाना  चाहते  हैं  तो  उनके  लिए  आपको  रोजगार  के  अवसर  सुजित  करने
 उनको  आप  रोजगार  अच्छी  जगहु  नौकरी  उनको  जमीन  दें  और  दूसरे  धन्धों  में  लगायें  तो
 निश्चित  रूप  से  वे  यह  काम  नहीं  क्योंकि  आज  की  दुनिया  में  कोई  भी  व्यक्ति  ऐसा  गन्‍्दा  काम

 नहीं  करना  चाहता  लेकिन  भूख  के  लिए  उनको  यह  करना  पड़ता  इसलिए  हम  ईमानदारी  से
 सिर  पर  म॑ला  ढोने  की  प्रथा  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  उनका  सेल  बनाकर  हिन्दुस्तान  का  सर्वे
 किया  जाए  और  राज्य  सरकारों  से  कहें  कि  ऐसे  कितने  लोग  हैं  जो  सिर  पर  मेला  ढोने  का  काम  करके
 अपना  जीवन  बसर  कर  रहे  उनका  पता  लगाकर  जिस  दिन  उनका  काम  बन्द  कराएं  उनको  उसी  दिन
 नौकरी  का  कागज  थमा  दें  ।  उनको  कहा  जाए  कि  तुम्हें  यह  नौकरी  दी  जाती  है  और  अब  तुम  यह  गस्दा
 काम  नहीं  करोगे  |  इस  तरह  की  योजनायें  चलायेंगे  तो  जय  प्रकाश  और  लोहिया  जी  के  देश  में
 जो  सिर  पर  मंला  ढोने  का  कलंक  है  उससे  लोगों  को  मुक्ति  दिलाई  जा  सकती  है  |

 ]

 को  ए०  के०  राय  :  उपाध्यक्ष  हम।रे  युवा  श्रम  मन्त्री  की  जो  प्रशंसा  की  गई
 इससे  पता  चलता  है  कि  हमें  उनसे  कितनी  आशा  है  ।  यह  एक  जिम्मेदारी  है  तथा  मैं  सोचता  हूं  कि

 स्थिति  अनुकूल  नहीं  है  लेकिन  फिर  भी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वह  आशा  के  अनुरूप  सिद्ध  होंगे  तथा  हमें
 निराश  नहीं  करेंगे  ।

 2.07  भ०  प०

 गीता  मुश्षज्ञों  पोठासोन

 यदि  आप  बारीकी  से  देखें  तो  आपको  प्रतीत  होगा  कि  यह  नियोजकों  अथवा  भ्स्वामियों
 की  संसद  यदि  हम  देश  की  तरफ  ध्यान  दें  तो  राजनीति  मजदूरों

 के
 द्वाष

 से
 बाहर  हो  बुको  यह

 केवल  मालिकों  तक  ही  सीमित  है  ।  इसलिए  जब  हमने  कुषि  की  चर्चा  की  तो  मजदूरों  के  सम्बन्ध  मे  चर्चा

 न  करके  किसानों  के  लिए  लाभकारी  मूल्यों  के  बारे  में  चर्चा  की  ।  किसान  का  तात्पयं  उस  व्यक्ति  से  है
 जो  भूमि  के  एक  किनारे  पर  हाथ  में  छाता  लेकर  खड़ा  रहता  बहू  बाआर  लाभ  कमाने  के  लिए

 जाता

 जहां  तक  ओद्योगिक  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  जंसाकि  मम्त्रालय  की  रिपोर्ट  में  बताया  गया है  कि
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 विगत  तीन  वर्षों  में  हुढ़ताल  के  कारण  14  ताखाअन्दी  के  कारण  22  मिलियन  श्रम  दिवस

 नष्ट  हुए  ।  इस  वर्ष  हड़ताल  के  कारण  6  मिलियन  और  तालाबन्दी  के  कारण  10  मिलियन  दिवस  बर्बाद

 हुए  ।  तालाबन्दी  के  कारण  श्रम  दिवस  नष्ट  होने  से  आपका  तात्पयं  कसम  है  ?  इसका  तात्पयं  है  कि  इसके

 लिए  नियोजक  अपराधी  श्रम  कानूनों  को  श्रमिकों  की  सहायता  के  लिए  नहीं  बल्कि  श्रम  को  नियंत्रित

 करने  के  लिए  बनाया  गया  था  ।  अब  श्रम  मन्त्रालय  को  नियोजकीं  से  निपटने  तथा  नियस्त्रित  करने  के

 लिए  कोई  विभाग  बनाना  चाहिए  ।  उन्होंने  एक  तालमेल  तन  अर्थात्‌  केन्द्रीय  औद्योगिक  सम्बन्ध  तन्‍्त्र

 का  गठन  किया  है  |  इसी  प्रकार  आपको  भी  नियोजकों  से  निपटने  के  लिए  ओद्योगिक  तम्त्र  का  गठन

 करना  पड़  गा  ।  मैं  मम्त्री  महोदय  से  जामना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  कांगजी  कार्यवाही  होगी  अथवा  इसे

 अमल  में  लाया  जाएगा  ।  यह  आवश्यक  सेवा  बनाए  रखने  का  अधिनियम  लागू  कर  सकता  है  जिसका

 श्रभिकों  के  विरुद्ध  प्रमोग  किया  जाना  बिल्कुल  प्रसांगिक  नहीं  कया  उनमें  मालिकों  तथा

 उन  लोगों  के  बिरुद्ध  जिम्होंने  हमारी  दुलंभ  पूंजी  को  जक्ड़ा  हुआ  है  तथा  जो  अपने  कारखानों  को  बन्द

 कर  देते  हथियार  प्रयोग  करने  का  सहारा  आज  श्रमिक  हड़ताल  की  समस्या  पंदा  नहीं  करते

 यह  समस्या  नियोजक  और  पृंजीपति  पैदा  करते  हैं  |  मैं  अपने  युवा  श्रम  मन्त्री  महोदय  से  सबसे  पहले  यह

 पूछना  चाहता  हूं  कि  मालिकों  तथा  पूंजीपतियों  की  हड़ताल  से  किस  प्रकार  निपटा  जाए  ।

 मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  यह  हमारे  लोगों  के  लिए  रोजगार  को  समस्या  से  जुड़ा  हुआ
 है  ।  सभी  रुग्ण  तथा  बन्द  एककों  की  जांच  ओर  बिश्लेषण  किया  जाना  चाहिए  |  जो  एकक  अपनी
 तकनीकी  सम्भावनाओं  तथा  आर्थिक  व्यवहायंता  के  कारण  बन्द  हो  गए  उनके  सम्बन्ध  में  कार्यवाही
 की  जानी  चाहिए  जंसा  कि  मेरे  साथियों  ने  सुझ्लाव  दिया  उन  एककों  अर्थात  उन  सभी  उद्योगों  या
 कारखानों  जो  कुप्रबन्ध  तथा  कार्यंशील  पूंजी  के  दुरुपयोग  के  कारण  बन्द  हैं  मिपटने  के  लिए  दूसरी
 प्रक्रिया  का  अनुपालन  किया  |  मेरा  सुझाव  है  कि  केवल  अधिग्रहण  तथा  राष्ट्रीयकरण  ही  नहीं  किया
 जाना  चाहिए  बल्कि  इस  सरकार  को  नए  तरीके  से  पहल  करनी  चाहिए  ।  हमारे  यहां  सरकारी  तथा
 निजी  क्षत्र  मैं  चाहता  हूं  कि  एक  श्रमिक  क्ष  त्र  भी  बनाया  जब  प्रबन्ध  किसी  कारखाने
 जओ  आशिक  रूप  से  लाभप्रद  हो  सकता  है  तथा  जिसके  उत्पादों  के लिए  बाजार  चलाने  का  इच्छुक
 नहीं  है  तो  इसे  चलाने  के  लिए  श्रमिकों  को  सहकारिता  बनाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए
 तथा  सरकार  को  इसे  चलाने  के  लिए  श्रमिकों  को  अधिकार  देने  तथा  अभंश्यवस्था  में  सहयोग  देने  तथा
 रोजगार  बनाए  रखने  के  लिए  कानून  बनाने  चाहिए  ।

 कुछ  समय  पहले  कामनी  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  महत्वपूर्ण  निर्णय
 दिया  मैं  चाहता  हूं  कि  उत्तर  देते  समय  मन्त्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  भी  अपने  विचार  व्यक्त
 करें  तथा  बिना  किसी  मुकदमेबाजी  के  श्रमिक  क्षेत्र  बनाने  के  लिए  संसद  में  कानून  बनाने  का

 प्रयास  करें  ।

 मैंने  मनन्‍्त्री  महोदय  तथा  उनके  अधिकारियों  से  केन्द्रीय  औद्योगिक  सम्बन्ध  तन्त्र  के  संबन्ध
 में  बातचीत  की  जब  कोई  औद्योगिक  विवाद  पंदा  होता  है  तो  उसे  उस  स्थिति  में  निपटाने  के  लिए
 तालमेल  तन्त्र  पर  प्रयास  किया  जाता  परस्तु  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  विवादों  को  तय  करने  की  दर

 धीरे-धीरे  कम  होती  जा  रही  है  इसलिए  भधिकांश  विवाद  तय  नहीं  हो  पाते  यदि  आप  तालमेल  की
 सफलता  पर  गौर  करें  तो  आपको  मालूम  होगा  कि  प्रत्येक  मामले  में  मजदूर  संघ  सफंले  के  लिए  सहमत
 थे  परस्तु  प्रबन्ध  ने  इसके  लिए  मना  कर  ऐसा  सभो  खरकारो  एककों  में  हो  रहा
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 इसलिए  श्रम  विभाग  को  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  को  निर्देश  देने  चाहिएं  ताकि  कम  से  कम  अधिकांश
 मामलों  में  यदि  वे  तालमेल  तन्त्र  द्वारा  तय  नहीं  हो  पाते  तो  उनका  फैसला  मध्यस्थता  द्वारा  किया  या
 सके  ताकि  श्रम-नन्‍्यायालय  और  न्यायाधिकरण  का  बोझ  कम  हो  |  इस  तम्ज  के  भध्यम  से  सरकारो  क्षेत्र
 के  एककों  को  स्पष्ट  निर्देश  दिए  जाने  चाहिएं  ।

 कुछ  समय  पहले  उन्होंने  एक  गोष्ठी  या  कायेशोला  ऑयोजित  की  राष्ट्रीय  भ्रम
 संस्थान  ने  एक  कार्यशाला  का  आयोजन  किया  ।  उस  कार्येशांला  में  उन्होंने  यह  निर्णय  लिया  कि  कैसे
 ओद्योगिक  विवादों  को  जल्दी  से  निपटाया  जाए  ।  उन्होंने  कुछ  निर्भय  भी  लिए  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि
 वास्तव  में  कौन  से  कदम  उठाए  गए  क्योंकि  इस  अवधि  के  दोरान  मैंने  स्वयं  लगभग  50  मामले
 मन्त्रालय  को  भेजे  ।  किन्तु  एक  या  दो  के  मुझे  कोई  जवाब  नहीं  हालांकि  मैं  इन  विवादों
 को  ट्रिब्यूनल  को  सौंपने  के  औचित्य  को  कानूनी  रूप  से  अथवा  अन्यथा  समझा  सकता  था  ।

 मैं  इस  सरकार  से  अनुरोध  करूँगा  कि  बहु  पिछली  सरकार  के  पद  चिन्हों  पर  न  चले  और
 ओद्योगिक  विवादों  को  जल्दी  से  निपटाए  ताकि  कम  से  कम  वे  श्रम  अदालत  या  ड्रविब्यूनल  से  न्याय  पा

 मुझे  आश्चयं  है  कि  पुरानी  परिपाटी  अभी  भी  जारी  उदाहरण  के  तोर  हमारे  पास  श्रम
 अदालत  रूपी  द्विब्यूनल  पहले  से  ही  कम  संझ्या  में  धनबाद  के  ट्रिब्यूनल  न०  |  में  एक  न्यायाधीश

 पर  उसे  मामलों  में  निर्णय  देने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  ना  तो  उसे  वहां  से  स्थानास्तरित  किया  गया
 है  ना  ही  उसका  कार्यकाल  बढ़ाया  गया  तीन  मास  पूर्व  मैंने  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  यह  मामला
 भेजा  उन्होंने  कि  मन्त्रालय  ने  अनुमति  दे  दी  है  कि  उनका  कार्यकाल  बढ़ा  दिया  जाए  और
 उन्हें  वहां  काम  करने  की  अनुमति  भी  दी  यह  सिर्फ  एक  औपचारिकता  है  कि  उन्हें  अभी  तक
 एक  सरकारी  आदेश  नहीं  दिया  गंया  ।  किस्तु  अब  मुझे  बताया  गया  है  कि  बह  भादेश  अभी  तक  बहां
 नहीं  गया  है  और  वह  ट्रिम्यूनल  काम  नेहीं  कर  रहा  मैं  सोचता  हूं  कि  इस  तरह  की  परिपाष्टियों  और
 परम्पराओं  को  बदलना  पड़ेगा  |

 सरकारी  क्षेत्रों  की  इकाइयों  में  चल  रही  धांधलियों  से आपको  जूझना  आपको  हिर्फ
 उनके  खिलाफ  काम  ही  नहीं  करना  है  अपितु  उनके  खिलाफ  लड़ने  के  लिए  क्षमता  भी  अजित  करंगी  है
 विशेषकर  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  चलने  बाली  उन  सरकारो  क्षेत्रों  की  इकाइयों  में  ।  वे  ये  गलत
 तरीके  अपना  रही  आपने  समान  काम  समान  वेतन  का  एक  नियम  बताया  आपने  यह  भी  कामूस
 बनाया  है  कि  यदि  एक  व्यक्ति  240  दिनों  तक  काम  करता  है  तो  उसे  नियप्रित  कर  दिया

 उद्योग  मन्त्रालय  के  अधीन  बोकारों  में  एक  इस्स्ट्रयूमेंटेशन  विभाग  बहां  172  श्रमिक  हैं  जो  सात
 वर्षों  से ज्यादा  समय  से  काम  कर  रहे  कुछ  15  वर्षों  से  काम  कर  रहे  मेरे  प्रश्न  के  जवाब  में
 मन्‍्त्री  जी  ने  इसका  उल्लेख  किया  था  |  किम्तु  अभी  तक  उन  सभी  श्रमिकों  को  नियमित  नहीं  किया
 गया  ।  यह  कैसे  हो  रहा  है  ?  उन  सभी  श्रमिकों  ने  सम्बन्धित  सन्‍्जी  को  भी  अध्यविदन  दिया  उन्हें
 इस  मामले  को  सह-मन्त्रालय  तक  ले  जाना  चाहिए  कि  वे  ऐसा  न  करें  ।  यह  निर्णय  लेगा  उनके  ऊपर
 कि  वे  इन  ठेके  पर  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  रखें  या  नहीं  रखें  |  समय-समय  वे  परिपत्र  जारी
 कर  रहे  हैं  ।  ये  सरकारी  क्षेत्र  को  इकाइयां  इन  परिपत्रों  को  कोई  महत्व  नहीं  वे  उन्हें  रही  की
 टोकरी  में  फैंक  देती  कोयले  की  खबामों  में  कोयले  की  कोबेले  की  छुलाई  ये
 क्षमी  चौज  ठेके  पर  काम  करने  वाले  भ्रमिकों  हारा  कराए  जाने  पर  शैक  किन्सु  ये  ये  सभी  काश
 कर  रहे  सभी  लिंजी  कम्पंतियां  इस  क्षयानों  का  प्रबरध  देख  रही  हैं  और  थे  ये  सभी  काम  मशीनों  से
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 करवा  रही  आदमियों  से  नहीं  ।  जब  हमने  इस  मामले  को  सम्बर्धित  अधिकारियों  के  पास  तो

 उन्होंने  उन  पर  मुकदमा  चलाया  ।  किन्तु  वे  इसकी  परवाहु  नहीं  करते  क्योंकि  बहां  कोई  ऐसा  नहीं  है
 जो  अभियोजन  के  परिणाम  का  पालन  कर  सके  |

 कुछ  दिन  माननीय  मन्त्री  ने  कहा  था  कि  वे  हर  कानून  में  दण्ड  का  एक  खण्ड  इस

 तरह  दण्ड  का  खण्ड  रखने  का  क्या  मतलब  है  जबकि  वास्तव  में  उन  पर  कोई  दण्ड  नहीं  लगाया  जाता  ?
 क्या  कभी  उन्होंने  यह  पता  लगाया  है  कि  विभिन्‍न  अदालतों  में  कितने  मुकदमे  वास्तव  में  लम्बित  हैं  और
 उन  पर  वे  निर्णय  क्यों  नहीं  ले  रहे  ?  क्या  एक  भी  मिल  मालिक  पर  तथाकथित  केन्द्रीय  औद्योगिक  श्रम
 मशीनरी  द्वारा  मुकदमा  चलाया  गया  ।  आप  उनके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कर  सकते  ।  आप  सिर्फ  गरजते

 आप  सिर्फ  विलाप  करते  आप  सिर्फ  भाषण  देते  आप  उनके  खिलाफ  कोई  कायंवाही  नहीं  करते  ।
 कोई  परिणाम  नहीं  होता  |  सरकार  को  इतनी  बड़ी  मशीनरी  रखने  की  क्‍या  जरूरत  है  जबकि  कोई
 परिणाम  नहीं  निकलता  |  आप  काम  के  अधिकार  का  प्रचार  कर  रहे  किन्तु  आपके  पास  सभी
 अधिकार  हैं  ।  आपको  उनके  लिए  काम  करना  आपमें  उनके  लिए  काम  करने  का  संकल्प  होना
 आपके  पास  सभी  अधिकार  हैं  और  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  आपको  उनका  उपयोग  करना  चाहिए  ।

 किन्तु  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  मैं  आपको  कुछ  बहुत  ही  ठोस  बातें  बता  रहा  हूं  ताकि  आप  इस
 ओर  आगे  बढ़

 बिहार  में  न्यूनतम  मजदूरी  20.50  रुपए  इस  देश  में  वास्तविक  गरीबी  रेखा  क्‍या
 1984-85  5  यह्‌  6,400  रुपए  प्रति  वर्ष  थी  ।  शहरी  क्षेत्रों  में  यह  7,300  रुपए  थी  जब  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  1960-61  को  आधार  वर्ष  मान  कर  लगभग  625  रुपए  था  ।

 यह  845  रुपए  है  ।  इसका  अर्थ  कि  वास्तव  में  एक  परिवार  के  लिए  गरीबी  रेखा
 900  रुपए  है  ।  पांच  व्यक्तियों  के  एक  परिवार  की  मासिक  आय  लगभग  900  रुपए  से  1,000  रुपए

 यदि  न्यूनतम  वेतन  भी  दिया  जाता  तो  भी  श्रमिक  गरीबी  रेशथ्वा  के  नीचे  ही  रहेंगे  ।  क्‍या
 सरकार  को  कोई  विधान  या  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लाना  चाहिए  जिससे  अपने  ही  राज्यों  में  गरीबी  रेखा  से
 नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  ऊपर  उठाया  जा  सके  ।  उन्हें  कोई  राष्ट्रीय  वेतन  नीति  बनानी  चाहिए  ।
 मैं  यही  प्रस्ताव  करना  चाहता  हूं  |  चाहे  यह  सरकारो  क्षेत्र  हो  या  वे  स्थायी  कर्मचारी  हो  या  अस्थायी

 या  ठेका  कमंचारी  सभी  बराबर  उन्हें  भी  उसी  बाजार  से  खरीदारी  करनी  होती
 यदि  आप  समाज  में  असमानता  को  नहीं  मिटा  सकते  तो  कम  से  कम  श्रमिक  वर्ग  में  असन्तुलन  को

 तो  दूर  कर  सकते  मैं  यही  प्रस्ताव  करना  चाहता  हूँ  ।  इस  सत्र  में  या  बाद  सभी  पक्षों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  आप  एक  व्यापक  राष्ट्रीय  वेतन  नीति  लाइए  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त

 भो  ए०  के०  राय  :  मैं  अभी  समाप्त  कर  रहा  मैं  एक  अन्य  सुझाव  दे  रहा  ठेका  श्रमिकों
 को  लीजिए  ।  हमारे  देश  में  लगभग  30  से  35  करोड़  कामकाजो  लोग  उनमें  से  15  करोड़  अपना
 ब्यबसाथ  करते  ।2  करोड़  असंगठित  क्षेत्र  में  हैं  और  तीन  करोड़  संगठित  क्षेत्र  में  और  उनमें  से
 सिर्फ  साठ  लाख  या  इससे  भी  कम  किसी  यूनियन  से  सम्बन्धित  उन्होंने  सभी  कमा  री  संघों  की
 सदस्पता  का  जोड़  किया  ओर  यह  स्िफं  60  लाख  अर्थात्‌  कामकाजी  लोगों  का  सिर्फ  दो  प्रतिशत  ।
 किन्तु  यहां  भी  हमें  असंगठित  ठेके  पर  काम  करने  बाले  श्र  भिकों  के  बारे  में  सोचना  पड़ता

 ओर  यहां  भी  श्रम  विभाग  में  बंढठे  दकियानूसी  लोग--जब  भी  हम  उनके  पास  जाते  हैं--हमेशा
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 वतन  --  a

 निबेमितता  और  विभागीकरण  की  बात  करते  उन्होंने  मालिक--कर्मेंचा री  सम्बन्ध  कीं  समस्या  का

 ऐसे  समाधान  किया  वे  कहते  हैं  कि  मालिक-कर्मचारी  सम्बन्ध  नाम  की  कोई  चीज  नहीं  है  ।  समस्याएं

 मुल्नक्लाने  का  यह  बहुत  ही  अजीब  ढुंग  है  ।  यह  एक  सामाजिक  स्याय  का  प्रश्न  ये  मामले  पृष्ठभूमि
 में  रखे  पए  किन्तु  एक  के  बाद  हमारे  बिवाद  चिरस्थायी

 मैं  अपने  मिंत्रों  को  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  वहू  यह  कि  आपको  ठेका  श्रम
 और  अधिनियम  में  संशोधन  करना  होगा  ।  यदि  आप  इस  कानून  की  धारा  10  तो  आप

 पाएंगे  कि  यह  ठेके  पर  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  किसी  स्थायी  प्रकार  के  काम  करने  पर  रोक  लगाना
 है  ।  किन्तु  यहू  इन  श्रमिकों  को  ही  विभागीय  बनाने  का  अधिकार  नहीं  देता  ।  किन्तु  अभी  मैं
 सोचता  कि  जब  तक  आप  उन  कानूनों  में  संशोधन  नहीं  करेंगे  तब  तक  कुछ  परेशानियां

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  श्री  कृष्ण  अय्यर  मे  प्रस्यात  हुसैन  बाई  के  मामले
 में  लिणंय  दिया  था  और  मैं  उस  निर्णय  से  उद्धृत  करना

 दुनिया  की  ओद्योगिक  शाला  को  शक्ति  का  ज्ोत

 सभापति  भहोकथ  :  आप  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।

 श्री  ए०  के०  राय  :  ब्रटस  तुम  भी  !

 दुनिया  के  न्यायक्षेत्र  को  औद्योगिक  शाखा  की  शक्ति  का  स्रोत  सामाजिक  न्याय

 है  जंसाकि  भारतीय  संविधान  की  प्रस्तावना  में  उद्घोषित  किया  गया  भारतीय  स्थाय
 अटलांटिक  उदारवाद  से  परे  एक  ऐसा  कानून  है  जो  जीवन  के  नियमों  की  सहायता  के  बिए

 ऐसा  जीवन  जो  यरीबी  या  अमीरी  की  स्थितियों  में  जीवन-निर्बाह  श्रम  के  साथ  पारिश्रमिक
 से  होता  है  ।  कानन  की  संरचना  जटिल  कानूनी  नुकते  नहीं  करते  अपितु  सामाजिक  कट
 विकताएं  करती  हैं  ।  कमजोर  श्रमिक  बर्ग  को  जीवनयापन  के  लिए  श्रम  के  द्वारा  उद्धार  की

 आवश्यकता  है  ।

 मैं  युवा  भ्रम  मस्त्री  से  अनुरोध्त  करना  चाहूंगा  कि  वे  श्रमिक  बर्गों  के  सम्पूर्ण

 क्यनून  पर  एक  नया  रुख  अपनाएं  और  उनके  साथ  कुछ  स्याय  करें  ।

 कली  गोपोंनाथ  गलपति  :  सभापति  यह  सत्य  है  कि  कमओर  बर्ग  में

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोग  सबसें  कमजोर  सरकार  और  हम  सभी  लोगों  से  अपेक्षा  है  कि  देश

 भर  में  इस  वर्ग  के  लोगों  को  समुचित  सहयोंग  दिया  जाए  ।  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोग  अपने

 कापय  के  लिए  कृषि  पर  निभंर  करते  जब  तक  अनुसूबथित  जमजातियों  के  लोगों  द्वारा  छेती  किए  जाने

 क्ासो  भूमि  के  लिए  सिंचाई  के  समुचित  प्रबन्धन  हेतु  सहायता  नहीं  दी  जाती  उनके  लिए  ब्ाजीबिका

 उपा्ेन  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 जहां  तक  राजसहायता  और  ऋण  की  बात  है  उसके  अधिकांश  भाग  का  वुश्ययोर्ग  होता  वह
 विचोलियों  द्वारा  हड़प  लिया  जाता  यद्यपि  पिछड़ा  वर्ग  में  मुख्यतः  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 खमजालियों  को  मिलाकर  हमारी  आदादी  का  52  प्रशिशत  है  फिर  रुनहें  संविधान  के  तहत  कोई
 मान्यता  नहीं  मिली  उन्हें  संविधान  के  तहत  उचित  मान्यता  प्राप्त  इस  पर  ध्यान  दिया  जाता
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 चाहिए  ।  गन्दी  बस्तियों  की  किसानों
 को

 ऋण  राहृत  और  विकलांग  तथा  सभी  सेवानिवुत  वयोवृद्ध
 कमंचारियों को  पर्याप्त  पेंशन  देने  जंसी  योजनाओं  को  लागू  किया  जाना

 बहुत  से  कमजोर  वर्ग  के  लोग  विशेषकर  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहते  बे  प्राप्त  होने  वाली

 सुविधाओं  से  अनभिज्ञ  सरकार  द्वारा  एक  व्यापक  विज्ञापन  अभियान  चलाया  जामा  चाहिए  ताकि

 इस  वर्ग  के  लोगों  को  चलाई  जा  रही  विभिन्न  योजनाओं  की  जानकारी  मिल  सके  और  वे  इन  योजनाओं
 से  लाभ  प्राप्त  कर  सके  ।

 महिला  बंधुआ  बाल  अन्तर्राज्यीय  प्रवासी  मजदूर  जैसी  और  भी  कई
 समस्याएं  हैं  ।  इन  पर  गम्भीरतापूर्वक  गौर  किया  जाना  हम  इनके  बारे  में  बहुत  दिनों  से  कहते
 आ  रहे  इन  मामलों  में  सरकार  को  आवश्यक  कारंवाई  करनी  चाहिए  ।  हमने  बाल  श्रम  को

 बहुत  हद  तक  समाप्त  कर  दिया  है  ।  लेकिन  हम  लोगों  की  आर्थिक  स्थिति  के  कारण  इससे  कुछ  भी
 अधिक  नहीं  कर  सकते  ।  ये  बच्चे  भविष्य  के  अच्छे  नागरिक  बन  सकते  हैं  बशरतें  उन्हें  आवश्यक  स्कली
 शिक्षा  और  औपचारिक  शिक्षा  दी  हमें  कोई  तरीका  ढुंढ़ना  होगा  जिससे  हम  इन्हें  लाग्रू  कर  सके  ।
 इसके  साथ  ही  परे  देश  में  अपराधी  किशोरों  और  बनाथों  के  लिए  चलाए  जा  रहे  अनाथालयों  और
 संस्थाओं  को  सरकार  द्वारा  उचित  आधिक  सहायता  उपलब्ध  करायी  जानी  चाहिए  जोकि  उनके  पुनर्वास
 का  प्रा  ध्यान  देने  जसे  प्रशसनोय  माननोय  काय  करते  रहें  ।

 मजदूर  असंगठित  क्षेत्र  में  बहुत  ही  कठिन  परिस्थितियों  में  कार्य  कर  रहे  उन्हें  न्यूनतम
 मजदरी  भी  नहीं  मिल  पाती  ।  इस  असंगठित  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  वर्गों  को  लाभ  देने  के  लिए  कई  नियम

 बनाए  गए  लेकिन  यह  सब  कागज  पर  ही  रह  जाते  उन  कानूनों  से  जो  लाभ  उन्हें  प्राप्त  होना

 बाहिए  |  वह  उन्हें  नहीं  मिलता  इसलिए  हमें  एक  तन्‍्त्र  तैयार  करना  है  जिससे  कि  जिन  लोगों  के

 लिए  यह  कानून  बताया  गया  है  वह  भी  उस  तन्त्र  को  लागू  करने  में  हिस्सा  ले  सके  ।  सत्तर  प्रतिशत  से

 अधिक  श्रमिक  ग्रामीण  असंगठित  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहे  हैं  |  उन्हें  चिकित्सकीय  और  अन्य  सुविधाएं  भी

 प्राप्त  नहीं  हैं  ।  उन्हें  चिकित्सा  ई०  एस०  आई०  लाभ  और  भविष्य  निधि  इत्यादि  के  लाभ

 दिलाने  के  लिए  आवश्यक  है  कि  सरकार  एक  व्यापक  कानून  लाए  ।

 दक्षिण  उड़ीसा  का  गंजम  जिला  कृषि  प्रधान  जिला  इसका  एक  संसदीय  क्षेत्र

 जिमका  मैं  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  उसमें  सात  विधान  सभा  क्षेत्र
 पारलाखेमुन्डी  और  इन  क्षेत्रों  में  पेपजल  और  सिंचाई  की  सुविधा  की

 स्थिति  अत्यन्त  दयनीय  यहां  तक  कि  जो  स्रोत  विगत  वर्षों  में  मानवताबादी  और  दूरदर्शी  व्यक्तियों

 ने  उपलब्ध  कराए  उनकी  पूरी  तरह  अनदेखी  की  जा  रही  है  ।

 कई  गांव  विशेषकर  कृषि  आधारित  विधानसभाई  क्षेत्र  क्षत्रपुर  और  रामगिरि  जहां  न  तो

 सिचाई  सुविधा  उपलब्ध  है  और  न  ही  पेयजल  की  सुविधा  |  क्षत्रपुर  में  सिचाई  परियोजनाओं  को  अभी

 तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  और  जहां  तक  अनुसूचित  जनजाति  बाहुलय  क्षेत्र  राजगिरि  का  सम्बन्ध

 है  वहां  जो  थोड़े  बहुत  जल  स्रोत  हैं  वे  पहुच  से  बाहर  हैं  चूंकि  गांवों  को  सड़कों  से  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।

 सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  इन  ज्वलंत  समस्याओं  पर  तुरन्त  ध्यान
 दे

 ।

 हमारे  सांसद  और  विधायक  सरकार  और  जनता  के  बोच  की
 कड़ी  हम  अपने  सांसदों  और
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 विधायकों  के  जोकि  सदृभावना  के  संदेशबाहक  लोगों  में  उचित  बिश्वास  पैदा  कर  सकते  हैं  कि
 देश  के  महत्वपूर्ण  श्रमिक  शक्ति  के  अधिकार  और  कल्याण  को  रक्ष

 भरी  डो०  अमात  :  सर्वप्रथम  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का
 समय  दिया  ।  मैं  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  ।  मैं  केवल  कुछ  विशिष्ट  बातों  का  ही  उल्लेख
 करूंगा  ।

 सबसे  मैं  उस  कृषि  क्षेत्र  से  हूं  जहां  जनजातियों  के  लोगों  का  बाहुल्‍य  है  ।  मैं  कृषि  और  उस
 पर  निर्भर  लोगों  के  विषय  में  चर्चा  करूंगा  ।

 दुनिया  का  चौथा  सबसे  बड़ा  कृषि  प्रधान  देश  मानचित्र  के  पूरे  भ ूभाग  का  2.45
 प्रतिशत  भाग  इसके  अन्तगंत  है  ।  भौगोलिक  क्षेत्र  क ेआधार  पर  यह  प्रेट  ब्रिटेन  से  ।।  गुना  बड़ा
 भारत  में  90  करोड़  एकड़  भू-भाग  इसमें  से  22.5  करोड़  एकड़  भू-भाग  सूक्षा  ओर  तूफान  प्रबण
 क्षेत्र  12.5  करोड़  एकड़  क्षोत्र  रेतीला  और  भू-क्षरण  से  ग्रस्त  पांच  करोड़  एकड़  क्षेत्र  क्षारीय
 दस  करोड़  एकड़  क्षेत्र  में  नदी  और  पहाड़  हैं  और  2.5  करोड़  एकड़  क्षेत्र  रेलवे  और  राड़क  के  अम्तगंत

 यह  सब  मिलाकर  55  करोड़  एकड़  जमीन  बाकी  35  करोड़  एकड़  जमीन  बचता  यदि  उस
 जमीन  को  समाजवादी  आधार  पर  बांट  दिया  जाए  तो  हर  व्यक्ति  को  .41  एक  जमीन
 लेकिन  वह  क्षेत्र  भी  दिनोंदिन  विख्वण्हित  होने  के  कारण  छोटा  होता  जा  रहा  है  ।  प्रत्येक  दो  संकेण्ड  में

 एक  भारतीय  पैदा  होता  एक  वर्ष  में  2.5  करोड़  बच्चे  जन्म  लेते  इसी  से  जमीन  कम  होती  जा

 रही  इस  समस्या  का  समाधान  कंसे  इस  प्रकार  से  हम  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान
 नहीं  कर  सकते  ।  हमारे  चार ऊ  क्षेत्रों  में लोग  काम  नहीं  पानी  मांगते  हैं  ।  ऐसा  क्‍यों  है  ?  इसका  कारण  यह
 है  कि  आबादी  इस  तरह  बढ़  रही  है  कि  हमें  सभी  को  भोजन  और  हर  हाथ  को  काम  देना  केवल  जल

 ही  हमारे  कृषि  का  विकास  कर  सकता  है  ।  यहां  382  शहर  ओर  कस्बे  हैं  ओर  5.57  लाख  गांव  हैं  ।
 अस्सी  प्रतिशत  लोग  गांवों  में  निवास  करते  उन्हें  जल  की  आवश्यकता  है  ।  लेकिन  इन  बड़े-बड़े  बांधों
 को  बनाकर  आप  ऐसा  नहीं  कर  मैं  बड़े  बांधों  के  निर्माण  का  कट्टर  बिरोधी  दो  दिन  पहले

 कुछ  मित्र  दामोदर  घाटी  परियोजना  में  बाढ़  की  बात  कर  रहे  थे  ।  मैं  ऐसा  इ्सा१ए  कह  रहा  हूं  कि
 दामोदर  घाटी  परियोजना  से  300  एकड़  फुट  भूमि  में  दलदल  हो  *ई  और  नागार्जुन  सागर  बांध  से
 217  एकड़  फुट  के  दर  से  गाद  जमा  हो  रहा  यहां  तक  कि  हमारा  फ्लीराकुण्ड  बांध  भी  गाद  से  बचा

 हुआ  नहीं  है  ।  गर्मियों  के  मौसम  लोग  पानी  को  कृषि  की  ओर  मोड़  देते  है  ।  टरबाइनों  को  चलाने  के

 लिए  पानी  नहीं  यदि  पानी  को  विद्युत  चंनल  की  ओर  मोड़ा  जाता  है  कृषि  खेती  के  लिए  पानी

 नहीं  रहता  ।  कृषि  और  उद्योग  एक  दूसरे  के  पूरक  हैं  और  एक  दूसरे  पर  निर्भर  करते  इन
 बांधों  पर  हर  वर्ष  गाद  जमा  हो  रहा  है  और  इनका  तल  और  ऊपर  से  ऊपर  बढ़  रहा  है  ।  वर्षा  के  मौसम

 हर  वर्ष  बाढ़  का  पानी  रेत  को  भूमि  पर  बिछा  देता  मैं  इन  सभी  बांधों  के  विरुद्ध
 यह  आपराधिक  क्षति  मैं  और  मध्यम  सिंचाई  के  पक्ष  में  नहीं  भूमिगत  जल  को  लाने  के  लिए
 ओर  इसे  कृषि-क्षेत्रों  में  मोड़ने  के  लिए  मैं  खुदाई  कुओं  और  ट्यूब  वेल्स  के  पक्ष  में  हूं

 **  )

 सभापति  महोदय  :  हम  कृषि  पर  नहीं  अपितु  श्रम  और  कल्याण  पर  चर्बा  कर  रहे

 शो  डी०  अमात  :  मुझे  इस  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  ।  भारत  के  गंगा  के
 मैदान  उपजाऊ हैं  ।  दक्षिण  पश्चिमी  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  हिस्से  ऊंचे
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 वर्षा  से  पूर्ण  ओर  चट्लनी  भूमि  पूर्वी  उड़ीसा  में  भूमि  मैदामी  ओर  उपजाऊ  हरियाणा  में  हृदबन्दी
 के  लिए  ।8  एकड़  भूमि  सुनिश्चित  की  गई  है  जबकि  उड़ीसा  में  यह  10  एकड़  है  |  यह  पक्षपातपूर्ण
 हृदबन्दी  है  ।  इसलिए  भूमि  की  हृदबन्दी  उत्पादन  के  आधार  पर  सुनिश्चित  की  जानी  चाहिए  एकड़  के
 बछातर  पर  नहीं  ।

 अन्त  में  कहना  चाहूंगा  कि  इ०  एंस०  एम०  ए०  को  निरस्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  |  यह
 अंग्रेजी  रोलेक्ट  जो  अंग्रेजों  के  द्वारा  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  बाद  लाया  गया  की  हूबहू  नकल

 यह  विपक्षी  ट्रेड  यूनियनों  भोर  कमंत्रारियों  को  दबाने  के  लिए  और  ग्रह्मंं  तक्र  कि  प्रेस  रिपोर्टरों
 का  मुंह  बन्द  करने  के  लिए  बनाया  गया  है  ।  यह  एक  काला  कानूत  इसे  निरस्त  कर  दिग़य  जाना

 चाहिए  ।

 मेरा  क्षेत्र  औद्योगिक  इलाके  का  केन्द्र  यहां  श्रम  कार्यालय  के  पास  मजदूरों  के  कल्याण
 कार्यी  कै  लिए  पूरे  धन  और  अन्य  वस्तुएं  नहीं  उन्हें  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जानी

 चौहिएऐं  ।

 मैं  आपका  आभाभारी  हू  कि  आपने  सुझे  इस  सांग  प्रर  बोलसे  का  अवसर  दिया  ।  मन्‍्त्री  द्वारा  पेश
 की  गई  श्रम  विभाग  को  मांगों  का  मैं  समर्थभ  करता  हू  ।  इन  शब्दों  के  मैं  आपका  शुक्रिया  भदा
 करता  हूं  ।

 ली  धीयूथ  तिरकी  :  सभापति  मैं  श्रम  मन्त्री  का  ध्यान  इस  सत्य  की  ओर
 क्लाना  बाहू गा  कि  खागामों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  लिए  पहले  से  ही  एक  कानून
 यह  कातन  तो  आरभब्भ  से  ही  चाय  बागानीं  ने  दो  सो  वर्ष  पूरे  कर  लिए  चाय  बागानीं  में
 काल  करने  वाले  मजदूरों  की  स्थिति  आज  भी  ऐसी  ही  है  जंसी  सैंकड़ों  वर्ष  पूर्व  बागान  श्रम  कानून
 के  कल्याण  विभाग  द्वारा  रुनकेँ  दी  गई  सबिधाओं  का  थागानों  में  पालस  सहीं  किया  जाता  है  ।  प्रबन्धक
 किसी  लिक्म  का  भनसरण  मनहीं  करते  हैं  और  प्रबन्ध  के  अधिकारी  अपनी  मनमाभी  फरतले  हैं  और
 स्वशन्सता  के  आलीस  बषों  के  पश्चात्‌  भी  उन्होंने  चाय  बागानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  की  भलाई  के

 लिए  कुछ  नहीं  किया  इसलिए  मैं  जानता  हू  कि  श्रम  मन्त्री  बहुत  चुस्त  हैं  और  उन्हें  बागानों
 में  काश  करने  ब्राले  मजदूरों  के  कल्याण  के  बारे  में  अवश्य  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  सिर्फ  यही  उन्हें
 चाल  कामातों  के  सारे  घिभागों  के  कल्याण  का  ध्यान  रखना  चाहिए  और  जो  भी  कानून  मजदूरों  के  कल्याण
 के  शिए  बनाए  भाते  हैं  उर्हें  काय  बागानीं  के  प्रचन्ध  द्वारा  पूरी  तम्मयता  से  लागू  करें  ।

 चाय  बागान  देश  के  लिए  700  करोड़  रुपए  से  अधिक  की  विदेशी  मुद्रा  भरजित  करते

 हैं  ।  किन्‍्तू  चाय  बागानों  में  मजदूरों  क्री  दशा  और  बदतर  हो  रही  है  ।  हमारे  सभ्य  देश  में  उनसे  इन्सानों
 की  तरह  भ्यवहार  नहीं  किया  जाता  है  अपितु  उल्छें  मानवेतर  समझ्ना  जाता  है  ।  191  एकीकृत  जनजातीग
 बिकांस  परियोजनाएं  और  268  संशोधित  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  संविधान  की  जितका

 अनुसूचित  जातियों  के  विकास  प्रर  सीक्षा  प्रभाव  पड़ता  इस  प्रकार  15(4),  76(4),  19(5),
 46,  164,  244,  275(1),  330,  332,  334,  338,  339,  342  तथा  संबिश्वान  का  क्षंचवां
 और  छठा  अनुच्छेद  ।  संविधान  द्वारा  इतना  अभिरक्षण  दिया  जाता  किन्तु  सरकार  चुप  बंठी

 ये  संविधान  की  इस  धाराओं  के  अनुसार  बिलकुल  काम  नहीं  कर  सही  है  जी  जनजातीय  लोगों  के
 कल्याण  के  लिए  बने  हैं  ।  वे  माननीय  सदस्य  जो  मुझसे  पहले  बोले  हैं  वे  भी  काफ्रो  चिस्तित्र  थे  भौर

 उन्‍हींने  भी  दैंश  में  जनजातीय  लोगों  के  जीवन-निर्वाह्‌  की  स्थितियों  का  जिक्र  किया  ओर  कहा  के  बहू
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 सबसे  अधिक  शोषित  शोग  हैं  ।  वे  ही  सेक्स  भौधिक  उपेक्षित  लोग  हैं  और  देश  की  स्वतन्त्रता  का  फल  उन्हें
 अभी  तक  लहीं  मिलप  है  ।  इसलिए  कह  कैन्द्रीय  सरकार  का  कर्ततभ्य  बमता  है  कि  वे  पहु  सुनिश्चित  करें
 कि  जनजातीय  लोगों  को  देश  के  ब्रिकास  के  लाभ  में  उनका  पूरा  हिस्सा  मिले  ।  जैसा  आप  जानते
 जनजातीय  लोग  राज्य  सरकारों  की  दया  थर  हैं  जैसे  बिहार  और  अन्य  राज्य  जो  जातियों  पर  क्षाघ्रारित्ष
 हैं  ।  राज्य  सरकारें  वह  घन  खच  नहीं  कर  रही  हैं  जो  उन्हें  उनके  राज्यों  के  जनजातीय  क्षेत्रों  के  विकास
 के  शित्‌  भिला  हे  ।  इसलिए  मैंसे  कहा  था  कि  जनमरात्लीथ  लोगों  के लिए  बनाई  गई  विकास  ओजनाओं  के
 कार्यान्वित  करने  को  प्रक्रिवात्तें  को  जांच्र  होगी  ब्हहिए  ।  जनजातीय  संसद  सदस्यों  के  एक  संसदीय
 निधि-मण्डल  को  इन  क्षेत्रों  का  दौरा  करके  यह  पता  लगाना  चाहिए  कि  जनजातीय  क्षेत्रों  के  लिए  जितना
 धन  आबंटित  किया  बंया  है  उसमें  सै  कितना  इस  कार्य  के  लिए  उपयोग  किया  गया  है|  बे  थह  भी  पता
 लगाएं  कि  वे  कौन  लोग  हैं  जो  विकांस  कार्यों  के  लिए  धन  ख्व  करने  के  इन्चाज  हैं  ओर  जनजातीय  लोगों
 के  लिए  कौनसी  विंकास  योजनाएं  शुरू  की  गई

 अब  मैं  उच्चोग  पर  आता  हूँ  ।  देश  में  कई  छोटे  और  बड़  उद्चीग  इन  उद्योगों  में
 और  उश्ीगों  के  बस्द  होने  की  बातें  आम  ही  गई  हैं  और  श्रमिक-वर्ग  को  इसके  कारण  नुकसाल

 पहुंच  रहा  है  |  वे  बेरोजगार  ही  जातै  हैं  और  इम  तालाबन्दियों  इत्यादि  से  उनके  परिवारों  पर  बहुत
 प्रभाव  पड़ता  सरकार  उन  लोगीं  को  द०ह  क्‍यों  नहीं  देती  जो  हमारे  देश  के  गरोब  लोगीं  के  साथ
 खिलवाड़  कर  रहे  इन  सोगों  को  अन्य  उद्योग  खोलमे  का  लाइसेंस  कंसे  मिल  जाता  है  जब  वे  अपने

 पहले  उ्चोगों  को  रुश्ण  बना  दैते  हैं  ?  वे  उन  उद्योगों  में  मिवेश  नहीं  करते  जो  रुग्ण  ही  गई  उनके  लिए
 बन्द  बहुत  आसाम  हो  गया  है  और  देंश  की  अधथंव्यवस्था  और  गरीब  जनता  की  परवाह  किए

 बशैर  मजदूरों  को  काम  अन्द  करने  के  लिए  उकसाते  हैं  ।  इन  लोगों  की  दण्ड  दिया  जाना

 चाहिए  और  इन्हें  अपनी  फैक्टरी  को  बम्द  करमे  था  तालाबन्दी  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चांहिए  ।
 यदि  फीई'फंक्टरी  रूण  हो  जाती  तोसरकार  को  चाहिए  कि  वह  मालिक  को  बिता  कोई  मुआवजा
 किए  उसे  अपमे  भियस्त्रण  में  ले  ले  ।  मजदूर  के  हित  को  सदा  ध्यान  मे  रपा  जाना

 रोजगार  स्थिति  इस  प्रकार  की  देश  में  332.1  मिलियन  पंजीकृत  नोकरी  कहने  वाले  हैं
 जिंसमें  से  61.09  महिलाएं  हैं  जो  नौकरी  चाहती  हम  जानते  हैं  कि  अधिकतम
 संख्या  उन  लोगों  को  है  जो  शिक्षित  व्यक्ति  हैं  और  जिन्हींने  पंजीकरण  करवाया  है  और  जिन्हें  वौकरिय्रां
 मिलेंगी  ।  यह  संख्या  हर  वर्ष  बढ़  रही  है  और  घट  नहीं  रही  है  बर्ष  लाखों  लोग  रोजगार  हार्तब्रालय
 में  पंजीकरण  के  लिए  आते  हैं  किन्तु  उनके  लिए  कोई  नौकरी  नहीं  वे  लोग  जो  धनी  हैं  भरे  और  अक्षिक
 घनी  बन  रहे  हैं  और  श्रमिक  और  अधिक  गरीब  बन  रहे  यदि  हम  अपनी  सरकार  को  प्रमाजबादी

 कहते  तो  मैं  कहूंगा  कि  समाजवादी  सरक्रार  इस  प्रकार  जी  नहीं  सकती  ।  कम  से  गम  सब  लोगों  के

 लिए  जोने  के  साधन  होने  चाहिएं  |  यह  सुनिश्चित  करना  सरकार  का  कत्त  ब्य  बनता  है  कि  गरीब  लोगों
 और  मजदूरों  को  सस्ती  कीमतों  पर  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  कराई  जाएं  ।  नहीं  बिरोध  पैदा  होगा  ।
 आज  भी  सभी  विपक्षी  दलों  ने  बढ़ती  हुई  कीमतों  के  बिरोध  में  आवाज  उठाई  है  और  बे  अन्त  तक

 जीवन-यापन  करने  क्रे  लिए  जो  आय  होती  है  उसे  हाथ  लगाए  बिना  आवश्यक  उपभोग  की
 सर

 ए्‌ं
 मणदरों  को  सस्ती  कीमतों  पर  उपलब्ध  कराई  जानी  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  इस  है

 भीरता  से  बिचार  करे  और  काले  प्तन  से  छुटकारा  प्राना  हीगा  |  हमारे  देश  में  यह  एक  ब्रीम्रारी  है

 और  यदि  सरक्वार  कुछ  करना  चाहती  है  को  थे  शीगों  से  काले  घन  की  रिपोर्ट  करने  को  क्यों  नहीं  कहते  ?
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 15  दिन  के  अन्दर  जिन  लोगों  के  पास  काला  धन  उन्हें  इसे  खुले  में  लाना  चाहिए  ।  यदि  वे  ऐसा  नहीं
 तो  उन्हें  दण्डित  किया  जाना  इन  शब्दों  के  मैं  आपका  बहुत  धन्यवाद  करता

 श्रीमतो  उम्रा  गजअपति  राज  :  सभापति  मैं  आपका  धन्यवाद  करती  हूं
 कि  आपने  एक  महिला  को  बोलने  का  अवसर

 मैं  आज  केवल  दो  मुद्दों  पर  बात  करना  चाहूंगी  ।  एक  है  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  और

 दूसरा  है  महिलाओं  के  बारे  में  ।  समाज  में  इन  दोनों  वर्गों  मे ंसामाजिक  असमानता  है  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  सरकार  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के
 विकास  के  लिए  बहुत  से  झूठे  वायदे  करती  है  किन्तु  वास्तविकता  इसके  विपरीत  है  ।  जब  अनुसूचित  जाति
 और  अनुसूचित  जनजाति  पर  अत्याचार  होते  हैं  तो  सरकार  चुप  रहती  लगता  है  कि  वे  राजाओं  की

 परम्प  ठाकुर  हितों  को  अन्य  सभी  चीजों  से  अधिक  बढ़ावा  दे  रहे  मैं  आपको  बताना

 चाहती  हूं  कि  माननीय  प्रधान  मन्त्री  के  चुनाव  क्षेत्र  में  ठाकुर  अकड़  कर  रहते  हैं  और  हरिजनों  को  जीवित
 जलाया  जाता  प्रतिदिन  हम  फतेहपुर  में  होने  बाले  अत्याचारों  के  बारे  में  सुनते  प्रतिदिन  हम
 त्यौहारों  के  दोरान  होने  वाले  अत्याचारों  के  बारे  में  सुनते  हैं  और  सरकार  चुप  रहती  है  ।  मैं  उनकी  चुप्पी
 का  अर्थ  सहभागिता  और  उनकी  चुप्पी  का  अर्थ  उनकी  सहमति  मानती  हूं  ।  सरकार  इन  सब  अत्याचारों
 का  विरोध  क्यों  नहीं  करती  ?  सरकार  ठीक  प्रकार  से  बताती  क्‍यों  नहीं  कि  अनुसूचित  जाति  भौर  जनजाति
 के  प्रति  उनका  रुख  कया  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहू  गी  कि  हम  अनुसूचित  जाति  और

 जनजाति  के  लिए  एक  निश्चित  कार्यक्रम  क्‍यों  नहीं  बना  सकते  जंसी  कि  कांग्रेस  दल  ने  हमेशा  परिकल्पना

 की  थी  ?  उनके  पास  गांवों  ओर  शहरों  में  विभाजन  ऐसा  मैं  कहती  तब  उन्होंने  देश  को

 भाषा  के  मुह  पर  विभाजित  करना  चाहा  ओर  आज  सरक़ार  जाति  के  आधार  पर  देश  का  विभाजन

 करने  को  कोशिश  कर  रही  है  |  मैं  मननीय  मन्त्री  महोदय  को  कहना  चाहू गी  कि  वे  इस  सत्य  को  ध्यान

 में  रखें  कि  अमुसूचित  जाति  और  जिन्हें  महात्मा  गांधी  ने  भगवान  के  बच्चे  उनकी  उपेक्षा
 की  जाती  रही  है  और  इस  सरकार  द्वारा  अभी  भी  उपेक्षा  की  जा  रही  है

 अब  मैं  महिलाओं  से  सम्बन्धित  मुद्दों  की  चर्चा  कृषि  के  क्षेत्र  में  हमेशा  से  महिलाओं  का

 शोषण  किया  जाता  रहा  है  |  पुरुषों  को  जो  मजदूरी  दी  जाती  है  उसकी  तुलना  में  उन्हें  मजदूरी  देने  में

 बहुत  भेदभाव  बरता  जाता  है  ।  जब  भूमि  के  पट्ट  की  बात  आती  है  तो  यह  पट्टा  सिर्फ  पुरुषों  को  दिया

 जाता  है  महिल्राओं  को  नहीं  |  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  गांवों  में  शराब  पीने  की  लत  बहुत  ही  आम  बात

 है  और  पुरुष  लोग  सम्पत्ति  बेच  कर  शराब  पी  जाते  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  पुरुषों  की  अपेक्षा

 महिलाओं  को  पट्टा  दिए  जाने  का  विचार  बहुत  ही  अच्छा  साबित  द्वोगा  ।  यहां  तक  कि  सरकारी  उपक्रमों

 में  भी  महिलाओं  के  साथ  दूसरे  दर्ज  के  नागरिकों  जंसा  व्यवहार  किया  जाता  विशेष  रूप  से  मैं

 पत्तनम  इस्पात  सयंत्र  जो  कि  मेरे  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  मैंने  माननीय  मन्त्री

 जी  से  अनेकों  बार  अनुरोध  किया  है  कि  जब  सरकार  किसी  सरकारी  उपक्रम  की  स्थापना  करे  तो  उन्हें

 30  प्रतिशत  स्थान  महिलाओं  के  लिए  सुरक्षित  रखना  चाहिए  |  वे  ऐसा  कदम  क्‍यों  नहीं  उठा  सकते  हैं
 ?

 थे  चुप्प  क्यों  उनको  जुप्पी  का  अर्थ  है  कि  वे  सिर्फ  बातें  बनाते  हैं  और  समितियों  का  गठन  करते  हूँ
 क्लौर  फिर  इस  मामले  में  कुछ  भी  निर्णय  नहीं  करते  हैं  ।  हम  उस  सरकार  से  कंसे  किसी  बात  की  अपेक्षा
 कर  सकते  हैं  जिसमें  कि  ऐसे  उप  प्रधानमन्त्री  हैं  जिन्होंने  हरियाणा  के  मुख्यमन्त्री  के  रूप  में  उस  कुब्यात
 विधेयक  को  पारित  कराने  की  कोशिश  की  है  जिसमें  कि  शादी  के  बाद  महिलाओं  को  उनके  पंतुक  सम्पत्ति

 ५१4
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 में  हिस्सा  न  देने  की  बात  कही  गई  हम  उस  सरकार  से  कैसे  कोई  आशा  कर  सकते  हैं  जिसमें  कि
 सत्ता  पक्ष  में  श्री  कल्याण  सिंह  कालबी  जी  हैं  जिन्होंने  दूरदर्शन  पर  यहां  तक  कह  दिया  कि  वे  सती  प्रथा
 जंसी  पाश्विकता  का  समर्थन  करते  हम  उस  सरकार  से  कंसे  कोई  आशा  कर  सकते  हैं  जिसमें कि  श्री
 जगदीप  धनखड़  ज॑से  मन्त्री  हैं  ?*  *

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  देगी  ओर  भारत  में  महिलाओं  के  लिए
 कुछ  करने  का  निर्णय  लेगी  ।

 ]

 बस्तर  मंत्रो  ओर  खात्  प्रसंतंकरण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  श्री  धनखड़  के  बारे  में  जो
 कहा  जा  रहा  है  वह  ठीक  नहीं  श्री  घमखड़  तो  एंटी  सती  हैं  ।

 श्रोमतो  सुमित्रा  महाजन  :  सभापति  मैं  समाज  कल्याण  के  बारे  में  कुछ
 विचार  रखना  चाहूंगी  ।  समाज  कल्याण  भन्त्रालय  का  मूल  उद्देश्य  पूरे  समाज  का  कल्याण  करना
 1887  में  न्यायमूर्ति  श्री  रानाडे  ने  कहा  था  कि  अगर  राष्ट्र  को  आगे  बढ़ाना  है  तो  राजनीति  और  समाज

 दोनों  को  साथ-साथ  चलाना  होगा  ।  कांग्रेस  अधिवेशन  में  उन्होंने  यह  बात  कही  थी  ।  उन्होंने
 कहा  था  कि  सामाजिक  परिषद  होना  जरूरी  आज  जब  हम  समाज  कल्याण  की  बात  करते  हैं  तो  उसमें

 अनुसूचित  आदिवासी  लोग  आते  हैं  और  इनके  बिकास  के  लिए  आप
 मदद  भी  करते  इनका  विकास  करने  के  लिए  करोड़ों  रुपए  दिए  जाते  लेकिन  वास्तविक  रूप  से
 आप  देखें  कि  कितना  पैसा  इन  कार्यों  पर  ब्र्च  होता  आज  स्थान-स्थान  पर  सामाजिक  संस्थाएं  स्थापित
 हो  गई  उनके  कार्यकलापों  के  लिए  लाखों  रुपए  दिए  जाते  लेकिन  कितना  पैसा  इस  उद्देश्य  के  लिए
 ख्  होता

 आज  विकलांगों  की  सहायता  के  लिए  मेरूदण्ड  क्षति  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  लेकिन  राष्ट्र
 का  मेरूदण्ड  तो  बच्चे  हैं  ।  अगर  राष्ट्र  का  विकास  करना  है  तो  बच्चों  की  ओर  ध्यान  देगा  आवश्यक
 बच्चों  के  चरित्र  का  विकास  होना  तभी  राष्ट्र  के  चरित्र  का  निर्माण  किया  जा  सकता  बच्चे
 राष्ट्र  का  भावी  भविष्य  लेकिन  आज  बच्चों  की  क्‍या  स्थिति  ला'थों  बच्चे  कूडा-क२कट  बोनते  हैं
 और  44  प्रतिशत  बच्चे  ऐसे  हैं  जिन्होंने  स्कूल  का  मुंह  नहीं  देखा  है  । आज  हम  बविकलांगों  की  बात  करते

 लेकिन  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  लाखों  बच्चे  आज  कुपोषण  का  शिकार  हैं  ।

 2

 निर्मल  काम्ति  चट्शों  पोठासोन

 पोषण  आहार  केन्द्र  चलाते  लेकिन  पोषण  आहार  केन्द्रों  में  आपके  हिसाब  से  यदि  50  पैसा
 खच  होना  चाहिए  तो  खर्चा  केवल  9  पंसा  होता  पोषण  आहार  केम्द्रों  में  बच्चों  को  जो  अहार  दिया
 जाता  है  उसकी  उचित  मात्रा  बच्चों  तक  पहुंचती  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  कई  ऐसी  संस्थाएं  उनकी  जांच  के  आदेश  बहुत  पहले  दिए  गए  थे  ।  जांच  के
 बाद  गह  भी  पाया  गया  कि  ठीक  ढंग  से  काम  नहीं  होता  है  ।  लेकिन  उसके  ऊपर  कोई  एक्शन  नहीं  हुमा  ।

 **अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-बृतान्त
 से  निकाल  दिया
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 जब  एक्शन  लेने  की  बात  सोची  गई  तो  एक  स्थान  पर  यहां  तक  मैं  पहले  के  ससकार  की  कात  कर

 रही  जब  जांच  करने  के  लिए  केन्द्र  के  अधिकारी  गए  तो  उसके  स्प्रथ  सार-पीट  की  गई  क्योंकि
 पीट  करने  वाक्लों  को  उस  समय  के  राज्य  क्य  संरक्षण  प्राम्त  49  समख  से  अछग-अलग  योजनाएं
 बनाई  गयीं  लेकिन  उन  संस्थाओं  को  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  जो  करोड़ों  रुपया  दिया  काज
 स्थिति  यह  है  कि  केवल  अपने-अपने  ही  कुछ  लोगों  ने  उस  योजना  को  चलाया  है  ।  ऐसी  संस्थाओं  को
 पैसा  दिया  जाता  इसलिए  संही  मायने  में  जिनकी  सहायता  पहुंचनी  चांहिए  वह  पहुंचती  नहीं

 झूला-गृह  के  बारे  में  मै ंकहना  चाहती  हूं  ।  कहने  के  लिए  तो  8  हजार  झूला-गृह  चल  रहे  हैं  लेकिन
 यदि  वास्तव  में  देखा  जाए  तो  केवल  4-5  हजार  झूला-गृह  चल  रहे  बाकी  केवल  अनुदान  ले  रहे
 वे  वास्तविक  रूस  से  चलते  नहीं  कहा  जाता  है  कि  25  कच्चे  एक  छखा-यूह  में  होते  लेकिन  कुछ  में
 तो  इतने  बच्चे  भी  होते  नहीं  उनको  उचिस  आहूगर  नहीं  भिन्नता  है  ।

 किकलांगों  की  बात  की  जाती  उनको  सहायता  देने  की  बात  करते  चिकलांग  मानसिक
 और  शारीरिक  रूप  से  होते  शारीरिक  रूफ  से  या  मानसिक  रूप  से  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  विकशांग
 न  हों  इस  कर  काबू  पाया  जा  सकता  है  |  गर्भ  में  ही  माता  को  उचित  आहार  मिलना  उसकी
 देखभाल  होनी  जो  नहीं  होती  हे  । अगर  उसकी  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  तो  फिर  आमे
 बने  वाली  पीढ़ी  बिकलांग  पंदा  होती  तो  आपको  यहीं  से  शुरूआत  करनी  पड़ेभी  ।  उसके  बाद
 तकरीबन  ।2  लाख  विकलांग  हैं  शारीरिक  रूप  इसमें  मानसिक  रूप  से  विकलांग  शामिल  नहीं  इस
 लोगों  के  ज्षिए  अलग-अलग  केन्द्र  चलाए  जाते  में  केबल  इतना  ही  कहूंगी  कि  हमें  सोचना  पड़ेगा  कि
 ऐसे  जो  उद्चोम  जो  ऐसे  विकलांगों  को  रोजगार  देते  ऐसी  प्राईबेट  फर्म  जो  विकलांयों
 को  काम  देती  हैं  इनको  करों  में  थोड़ी  छूट  दें  |  विकलांगों  को  रोजगार  देने  की  समस्या  केन्द्र  स्थापित
 करके  या  पंसे  का  प्रावधान  करके  हल  नहीं  हो  सकती  ।  ऐसी  कम्पनियों  को  बढ़ावा  देना  होगा  जो
 लांगों  को  रोजगार  देती  विकलांगों  के  द्वारा  जो  उत्पादन  किया  जाता  है  उनके  लिए  माकिट  उपलब्ध
 कराने  की  तरफ  भी  हमें  सोचना  केवल  अनुदान  देने  या  मदद  देने  से  काम  नहीं  उन्हें  अपने
 पैसेंपर  खड़ा  करने  के  बारे  में  सोचना  होगा  ।  ऐसे  विकलांगों  को  पुरस्कृत  किया  जाए  जो  आत्म-विश्वास
 के  साथ  विकास  को  राह  पर  आगे  बड़े  हैं  ।

 इसके  साथ-साथ  व॒द्धों  के  बारे  में  हमें  सोचना  होगा  ।  कल्ससण  मन्त्रालय  से  जुड़ा  हुभा  यह  क्विय
 इस  बारे  में  सोचना  अब  बहुत  जरूरी  हो  गया  बास्त॒जिक  रूप  से  हमारे  भारत  को  संस्कृति  में

 यह  समस्या  इतनी  तीव्र  नहीं  हुई  है  लेकिन  कुछ  सामाजिक  परिस्थितियां  इस  प्रकार  की  बनती  जा  रही
 हैं  कि  वद्धों  की  समस्या  बढ़  रही  उनके  लिए  दाल-रोटी  का  सवाल  नहीं  दवाई  का  सवाल  नहीं
 है  ।  मानसिक  तौर  पर  ये  लोग  अकेलापन  महसूस  करते  क्योंकि  कुछ  सामाजिक  परिस्थितियां  ऐसी
 हो  गयी  जैसे  बड़े  शहरों  में  रहने  के  लिए  जगह  नहीं  है  और  एक  ही  कमरे  में  पूरा  परिवार  रहता

 ऐसे  में  जो  बुद्ध  हैं  बे  ऐडजस्ट  नहीं  हो  पाते  इसलिए  कई  शमसस्‍्कएं  जड़ी  हो  बस्ती  ऐसे  जो

 दुद्ध  जिन्होंने  अपने  बच्चों  के  भविष्य  के  लिए  पूरा  जीवन  किया  मुझे  बचक्षपन  की  कबिता  याद  आ

 रही  कबिता  मराठो  में  एक  वृद्ध  पिता  अपने  बच्छे  से  कहुता  है  कि  मैं  तेरा  भक्ज्य  उज्ज्क्ल  बमामा

 चाहता  हूं  तू जितना  चाहे  आकाश  में  उड्डान  धर  मेरे  हाथ  चाहे  कट  भी  मेरे  ह्वाथ  से  चाहे  खून
 भी  बेहूँ  यह  पंतेंगे  को  लेकर  कबिता

 ऊंच  रे  पतंग  भई  तू  भरारी

 कबिलांस  हाथ  जरी  साँवेरीनं  दोरी
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 शिणलेस्या  भम  जीवा  कां  बच  से  राजीवा
 मभी  विकास  सब  ब्हाबा  होच  हौस  भारी  ।”

 तू  आकाश  में  उड़ान  भर  मैं  तेरी  डोर  पकड़े  र  क्योंकि  मेरी  आने  बाली  बृद्धावस्था  का
 तू  ही  सहारा

 3.00  भ०  १०

 और  इस  दृष्टि  से  वृद्ध  जीवन  भर  अपने  बच्चों  के  भविष्य  की  दृष्टि  से  प्रयास  करता  लेकिन
 बाद  में  अकेलापन  महसूस  करता  है  और  इनकी  संख्या  देश  में  करीब  साढ़े  पांच  करोड़  मैं  यह  चाहूंगी
 कि  उनके  लिए  कोई  राष्ट्रीय  नीति  बनानी  केवल  सौ  रुपये  बृद्धों  को  पेन्शन  देकर  उनकी  समस्या
 हल  नहीं  हो  सकती  उससे  कुछ  निकलने  वाला  नहीं  इनका  जो  अकेलापन  है  उनको  व्यवसाय  दे

 उनको  सामाजिक  संस्थाओं  में  काम  दे  सकें  उपके  लिए  कोई  राष्ट्रीय  नीति  होनी  चाहिए  और  समाज
 कल्याण  की  योजनायें  सफल  हो  जायें  तो  वे  मानसिक  रूप  से  अपने  आप  को  अकेला  महसूस  नहीं  करेंगे
 और  समाज  की  उन्नति  में  अपना  योगदान  दे  सकेंगे  ।  स्वयं  विवेकानन्द  जो  ने  कहा  था  कि  हुर  उस  शिक्षित
 व्यक्ति  को  जो  समाज  के  लिए  नहीं  सोचता  कभी  अपनी  शिक्षा  का  उपयोग  समाज  के  उद्धार  के

 लिए  नहीं  करता  है  ऐसे  शिक्षित  ब्यक्ति  को  मैं  गद्दार  मानता  हूं  ।  अगर  शुरू  से  ही  इस  प्रकार  के
 संस्कार  बच्चों  में  डाले  जायें  जंसे

 मनसा  सतत  स्मरणीयं
 बचसा  सतत  बदनीयं

 लोकहितं  सम  करणीयं  |

 तो  ही  कल्याण  मन्त्रालय  का  कार्य  सही  रूप  से  सफल  हो  सकता  है  ।  मुझे  लोगों  का  हित  करना

 है  यह  भावना  ज्यादा  से  ज्यादा  किस  प्रकार  फैले  इसके  लिए  जरूरी  है  कि  जो  इस  भावना  से  काम  करने

 वाली  संस्थायें  जो  कल्याणकारी  योजनाएं  हम  चलाते  उनमें  इन  संस्थाओं  का  सहयोग  ज्यादा  से

 ज्या  दा  होना  इस  भावना  से  हमारे  मन्त्रालय  को  काम  करना  चाहिए  ।

 मैं  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  के  बारे  में  भी  कुछ  निवेदन  करना  चालीस

 साल  पहले  जब  उनको  आरक्षण  की  सुविधा  दो  गई  थी  तो  उस  समय  डा०  अम्बेडकर  ने  कहा  था  कि

 हम  इसे  15  साल  से  ज्यादा  नहीं  चाहते  हैं  ।  हम  अपने  पैरों  पर  खड़ा  होता  चाहते  लेकित  उसके  बाद

 जो  योजनयें  बनाई  गई  मैंने  भी  आदिवासी  छात्राबासों  का  निरीक्षण  किया  है  और  देखा  है  कि  ये  योजनायें

 इस  ढंग  से  बनाई  गईं  कि  उनको  उचित  साभ  नहीं  मिला  ।  वास्तविक  रूप  से  उनके  कल्याण  के  लिए

 योजना  नहीं  अगर  बनी  भी  तो  वह  कागजों  पर  ही  पैसा
 ख्ं॑  होता  लेकिन

 उसका

 वास्तविक  लाभ  उस  समुदाय  को  और  उन  लोगों  को  नहीं  मिला  जिससे  उनका  वास्तविक  रूप  से  उत्थान

 हो  पाता  !

 इस  साल  हम  बालिका  बर्ष  मना  रहे  लेकिन  हमने  देखा  है  कि
 आज  भी  गर्भ  का  परीक्षण

 होता  है  और  गर्भ  में  ही  लड़की  को  मारने  की  योजना  बनाई  जाती  केवल  बालिका  बर्ण  बोषित

 करने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  हमें  इस  पर  सोचना  होगा  ।  मध्ठप  प्रदेश  सरकार  ने  आदिवासी  बालिकाओं  के

 स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से  योजना  बना  ई  है  कि  जहां-जहां  उनके  छात्रावास  हैं  उनका  वहां  स्वास्थ्य  का  परीक्षण
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 होगा  और  वहीं  उतका  उपचार  किया  जाएगा  ।  कई  कैन्द्रों  में  भी  बने  हैं  लेकिन  वहां  बच्चों  के
 स्वास्थ्य  का  परीक्षण  नहीं  होता  है  ।  इसलिए  जिस  प्रकार  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  यह  कार्यक्रम  अपने  हाथ
 में  लिया  है  मैं  चाहंगी  कि  अपनी  सरकार  भी  इस  दृष्टि  से  सोचे  ।  केबल  अभुदान  देने  की  बात  ही  नहीं
 होनी  उनको  अपने  पैरों  पर  खड़ा  करने  की  दृष्टि  से  योजना  का  निर्माण  करमा  चाहिए  ।  जंसे
 विवेकानन्द  जी  ने  कहा  था  कि  हम  अपने  आप  को  गहार  नहीं  माने  इस  दृष्टि  से  योजनाएं  बननी  चाहिएं
 और  वद्धों  के  लिए  राष्ट्रीय  नीति  होनी  चाहिए  जिससे  उनको  अकेलापन  महसूस  न  केवल  था
 कलीभत  रुपये  की  पेन्शन  देने  के  बाद  हम  अपने  कार्य  की  इति  समझ  लें  यह  नहीं  होमा  चाहिए  ।  अगर  हम

 इन  सब  बातों  को  सोचें  तो  हमारे  मन्त्रालय  का  जो  उहंश्य  है  बहुजन  सुखायਂ  बह
 कलीभत  हो  हमें  आदिवासियों  और  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  पूरी  तरह  से  सोच  कर
 उनके  हित  की  योजनाएं  बनानी  चाहिए  और  उनका  उद्धार  करना  चाहिए  ।

 (  अनुथाद ]

 धो  पीौ०  पेंचालया
 :  माननीय  सभापति  सर्वप्रथम  में  मामनीय  मन्त्री  श्री  राम

 बिलास  पासवान  जी
 को  श्रम  मन्त्रालय  का  कार्यभार  सम्भालने  के  लिए  बधाई  देना  चाहता  वे  युवा

 हैं  ओर  अति  परिश्रमी  हैं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  उनके  कायविधि  के  दौराम  श्रमिकों  का  जीवन  स्तर

 बेहतर

 भारत  में  दक्ष  और  अदक्ष  दोनों  प्रकार  के  श्रमिक  बहुतायत  में  हम  औद्योगिक  दृष्टि  से  अति
 विकमित  राष्ट्रों  में

 स  भी  एक  हैं  ।  हमारा  वंज्ञानिक  और  प्रौद्योगिक  आधार  बहुत  ही  सुदृढ़  लेकिन
 दुर्भाग्यवण  इन  समस्त  उपलब्धियों  के  पीछे  जो  श्रप्त  बल  देश  में  निरन्तर  उनकी  अपेक्षा  की  जा  रही
 है  |  दिन  प्रति  दिन  उनके  जीवन  स्तर  में  गिरावट  आती  जा  रही  चाहे  कोई  बेज्ञानिक  आत्महत्या
 करे  अथवा  किसी  बन्द  भिल  के  मजदूर  भूखों  इससे  सरकार  द्वारा  बरती  जा  रही  उपेक्षा  प्रमाणित

 देश  में  अनेक  उद्योग  रुग्ण  इकाई  के  रूप  में  बन्द  हो  रहे  वित्तीय  संस्थाओं  से  मिल  मालिक
 भारी  मात्रा  में  ऋण  लेते  हैं  ओर  उस  धनराशि  को  उद्योग  की  उन्नति  में  लगाने  की  बजाये  सम्पूर्ण  राशि

 हड॒प  कर  जाते  हैं  ।  फिर  किसी  दिन  वे  अपनी  ईकाई  को  रुग्ण  घोषित  कर  देते  हैं  जोर  मजदूरों  को
 बेरोजगार  बना  देते  हैं  ।  ये  निधन  मजदूर  और  उनके  परिवार  भूखों  मरते  ये  तथाकथित  उद्योगपति
 वित्तीय  मजदूरों  ओर  देश  की  अधंष्यवस्था  के  साथ  घोखा  कर  रहे  प्रमुख  कारण  यही  है
 कि  इतनी  प्रतिभा  रहने  पर  भी  विकास  को  ओर  एक  कदम  भी  आगे  नहीं  बढ़  पा  रहा  इस
 प्रकार  के  अपराधियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कारवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 हमारी  जमसंख्या  का  एक  बड़ा  भाग  देश  के  कृषि  मजदूरों  का  हमारी  अधंव्यवस्था  कृषि
 प्रधान  है  ।  इन  मजदूरों  को  वर्ष  में  सिफ  तीन  या  चार  महीने  ही  रोजगार  मिलता  शेष  वर्ष  उन्हें

 अपने  जगह  में  कोई  काम  नहीं  मिलता  साधारणनया  वे  जीविका  की  तलाश  में  देश  के  अन्य  भागों  में

 जाते  अक्तर  उनका  शोषण  किया  जाता  इन  मजदूरों  के  लिए  उनके  ही  स्थान  में

 सुनिश्चित  करने  हेतु  कदम  उठाया  जाना  जैँसाकि

 हेर कोई जाभता है कि वे अंसंगंठिति मजदूर उनका कोई ट्रेड यूनियन नहीं है या उनकी तरफ से संचर्ष करने के लिएं मेता नेहीं इस नग्न हिए । असंगठित वर्ग के साथ सरकार को न्याय करना ॑ञऋ्र 298
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 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  को  सती  से  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  इसलिए  अपने
 |

 रोजगार  के  तीन
 या

 चार  महीनों  के
 दौरान

 भी  इन  गरीब  कृषि
 मजदूरों

 को  उचित  मजबूरी  नहीं  मिलती
 सरकार  को  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  उनके  मामले  में  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम

 को  सख्ती  से  लागू  किया

 देश  के  अनेक  हिस्सों  में  बंधुआः  मजद्गूरु  प्रथा  अभी  भी  लागू  इसमें  कोई  संदेह  नहीं
 है  कि  इस  बुराई  को  समाप्त  करने  में  सरकार  और  अनेक  स्वेक्छिक  संगठतों  ने  काफी  रुचि  दिखाई
 लेकिन  दुर्भाग्यवश  यह  प्रथा  अभी  भी  लागू  सरकार  ओर  स्वेच्छिक  संगठनों  के  बोच  उचित  समम्बय
 होना  चाहिए  ताकि  देश  से  इस  प्रथा  को  जल्द  से  जल्द  समाप्त  किया  जा

 उत्तरोत्तर  सरकारों  ने  बाल  श्रम  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  सम्बन्ध  में  अनेक  बातें  कही  हैं  और

 अनेक  विधान  बनाये  लेकिन  दुर्भाग्यवश  इस  दिल्ला  में  कोई  भी  प्रयास  सफल  नहीं  हुआ  बाल  श्रम
 को  रोकने  में  कोई  भी  विधान  तब  तक  सफल  नहीं  हो  सकता  है  जब  तक  कि  देश  गरीब  है  ।  लाखों  लोग
 अपनी  कम  आय  के  कारण  बच्चों  से  काम  करवाना  चाहेंगे  ।  इन  परिवारों  का  तिर्वाह  बच्चों  के  रोजगार
 पर  निभर  होता  बाल  श्रम  प्रथा  समाप्त  करने'से  पहले  हमें  प्रत्येक  भूखे  परिवार  के  लिए  रोटी  का
 इन्तजाम  करने  की  बात  सोचनी  प्रत्येक  बिथय  पर  हमें  राष्ट्रीय  नीति  बनानी
 लेकिन  अभी  तक  बाल  श्रम  के  मामले  में  कोई  भी  समन्वित  नीति  नहीं  बनाई  गयी  है  ।  इस  समय

 एक  अच्छी  और  बिस्तृत  नीति  बनाने  की  आवश्यकता  है  जिसके  द्वारा  गरीब  उनके  रोजगार  उ  स
 मामले  में  ही  जब  इसका  कोई  विकल्प  न  उनके  स्वास्थ्य  और  शिक्षा  पर  ध्यान  दिया  जा  सके  ।  फिर
 हम  बच्चों  को  बाल  मजदूर  बनने  से  रोक  सकते  इन  अभागे  बच्चों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना
 चाहिए  ।  यह  एक  राष्ट्रीय  उत्तरदायित्व  है  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मातनीय  मन्त्री  महोदय  इस  सम्बन्ध
 में  विशेष  रुचि  लेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  स।थ  मैं  अपना  भाषणा  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  रमेग  कुमार  रथि  बादथ  :  सभापति  श्रम  और  कल्याण  मम्भालय  से
 सम्बन्धित  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  ।  धदन  में  तरह-तरह  के  सुझाव लोगों  ने  अपने-अपने  विय्यार  रक्के  |  अभी  मुझसे  पूर्व  श्रीमती  राजू  ने  और  श्रीमती  महाजन  ने  भ॑
 अपने-अपने  विचार  सदन  के  सामने  रखे  ओर  बिचारों  को  रखते  के  क्रम  में  श्रीमती  राज  ने  तो  बतंमान
 सरकार  को  ठाकुरों  की  सरकार  का  नाम  तक  दे  डाला  ।  उन्होंने  झकुर  सरकार  द्वारा  हे  रहे  अत्याभारों
 और  फतेहपुर  की  भी  चर्चा  की  |  कदाबित  वे  यह  भूल  गयीं  कि  इस  देश  में  जब  राष्ट्रीय  मोर्चा  की
 सरकार  का  गठन  हुआ  तो  उसे  बिरासत  में  क्या  मिला  और  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  ने  इतमी
 अल्पाबधि  में  राष्ट्र  के  नाम  क्या-क्या  संकल्प  क्‍या  बायदे  चाहे  वे  श्रमिकों  के  लिए
 अनुसूचित  जातियों-जनजातियों  के  लिए  इस  देश  के  पिछड़े  लोगों  के  लिए  जिसमें  आरक्षण  की
 बातें  आाती  इतना  ही  नहीं  अन्य  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  संगठित  और  असंगठित  मजदूरों  के  कुशल
 थोर  अकुशल  श्रमिकों  के  लिए  तथा  दूसरे  तमाम  लोगों  के  लिए  एक  बृहद  काफी  उदारताबादी
 दृष्टिकोण  को  सामने  रख  बनायी  जा  रही  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  इस  राष्ट्रीय  मोर्चा  की
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 धरकार  ने  देशवासियों  से  जो  बायदे  वे  इस  तरह  हैं  :--

 यह  राष्ट्रीय  मोर्चा  की

 राजनीति  को  नया  संस्कार  देना  चाहती  है  ।

 सत्य  सरिता  को  नया  बहाव  देना  चाहती
 आदमी  को  शील  का  भण्डार  देना  चाहती

 नीतियों  को  आदर्श  का  संसार  देना  चाहती  है  ।

 शोषकों  को  एक  नई  फटकार  देना  चाहती  है  ।

 नौजवानों  को  नई  समाजवादी  तलवार  देना  चाहती  है  ।

 रह  गया  जो  राज  उठ  गयी  जो  थी

 उन्हीं  खोयी  नीतियों  को  ढूंढ़ना  है  फिर  चाहती  ।

 और  मानव-मात्र  से  है  कहना  चाहती  ।

 16  1990

 चाहे  कोई  भी  काम  कल्याण  का  काम  किसी  भी  मन्त्रालय  का  काम  किसी  भी
 विभाग  का  काम  जब  तक  देश  में  अमन-चंन  नहीं  खुशहाली  और  शान्ति  नहीं  तब  तक

 किसी  भी  तरह  का  निर्माण  और  विकास  का  काम  किया  नहीं  जा  देश  बढ़े  हम  सब  की  यह
 परिकल्पना  है  और  कदाचित  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  का  यह  संकल्प  हमारा  देश  काफी  आगे

 बढ़े  ।  हमने  सोच  रखा  है  ओर  हम  कहना  चाहते  हैं  :--

 300

 दो  देश  को  बन्द  करो ये  दंगे

 देने  दो  वस्त्र  उन्हें  जो  घूम  रहे  हैं  नंगे

 देने  दो  अन्न  उन्हें  जो  अधपेटे  सरपट  भूखे  हैं

 अशिक्षा  अंधकार  बीमारी

 करने  दो  दूर  चलने  दो  सुदूर  उन्हें

 गढ़ने  दो  इतिहास  देश  का  नव्य  विहान  रचाने  को

 मत  घोलो  रंग  सम्प्रदायवाद  का  मत  फेंको  जहर  जातिवाद  का

 यह  धरती  है  मानवता  की  भारत  है  बलिदानी  की

 अरे  रोको-रोको  आसाम  बन्द  सिया-सुन्‍्नी  के  जंग  बंद

 कश्मीर  में  पाकिस्तानियों  का  घुसपंठ  बन्द

 पंजाब  में  खालिस्तान  की  आग  बन्द

 क्या  हिन्दू  और  क्‍या  मुसलमान
 वीर  भगत  सिंह  या  शहीद  असफाक

 शहीद  आजाद  या  अब्दुलवारी

 यह  सब  शब्दों  का  उलट-फेर  है
 मतलब  साधो  एक  जान  है
 ऊपर  देखो  सब  समान  है
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 हम  सब  का  अरमान  एक  है

 चढ़े  हमारा  प्राण  लगन  तक

 हम  पहुंथें  बापू  के सपनों  तक

 जन-जन  को  दिए  गीतों  तकਂ

 ये  हमारे  सपने  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  के  सपने  हैं  |  मैं  कहना  चाहत  हूं  कि  इस  देश  को  जो
 अथं-ध्यवस्था  समाज-व्यवस्था  उसको  दृष्टि  में  रखकर  अगर  मुल्क  में  नीतियां  बनाई  गई
 तो  यह  देश  आज  42  वर्षों  की  आजादी  के  बाद  भी  इतना  पिछड़ा  नहीं  होता  |  हम  भी  आज  इंग्लेड
 ओर  अमरीका  की  तरह  आगे  बढ़ना  चाहते  लेकिन  आज  हमारे  यहां  इतने  बर्षों  की  आजादी  के  बाद
 भी  मजहबी  दंगे  होते  जातीय  दंगे  होते  हैं  और  इन  दंगों  में  हमारी  जो  अधंव्यवस्था  वह  चरामरा
 जाती  है  जिसके  कारण  हम  अपने  देश  में  जो  निर्माण  और  विकास  करना  चाहते  बह  कर  नहीं  पाते

 हैं  और  जल्दीबाजी  में  श्रम  को  महत्ता  और  श्रम  की  उपादेयता  जो  उसकी  अमदेखो  कर  देते  हैं  ओर
 उसकी  अनदेखी  हो  भी  जाती  आज  कुशल  और  अकुशल  श्रमिकों  की  समस्याएं  संगठित  और
 असंगठित  श्रमिकों  की  समस्याए  ऐसे  श्रमिकों  की  जो  सरकारी  कल-कारखानों  में  काम  करते  हैं
 उनकी  और  जो  प्राइवेट  संक्टर  में  कोयलरी  और  खदानों  में  काम  करते  उन  सभी  को  कुछ  न  कुछ
 अलग-अलग  समस्याएं  जो  सरकारी  कल-कारखानों  में  काम  करते  उनकी  आर्थिक  स्थिति  और
 सामाजिक  स्थिति  कुछ  बेहतर  है  बनिस्बत  उनके  जो  सरकारी  कारखानों  में  काम  नहीं  करते  हैं  अर्थात्‌
 जो  प्राइवेट  कारखानों  में  काम  करते  हैं  ।

 सभापति  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वर्तमान  सरकार  ने  काम  के  अधिकार  को  मौलिक
 अधिकार  का  दर्जा  देने  का  वायदा  किया  कम्र  स ेकम  इस  सरकार  ने  महसूस  तो  अमुभव  तो

 कि  हम  इस  काम  को  करना  चाहते  करने  की  अभिलाषा  को  ऐसा  हमने  महसूस  किया

 वर्तमान  सरकार  ने  महसूस  किया  है  ।  मैं  तो  मानता  हूं  कि  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  की  यह  मामवीयता

 ओर  नैतिकता  की  पहली  मिसाल  हमने  इतना  बड़ा  साहस  व्यावहारिक  ओर  सामाजिक

 कदम  उठाया  हम  श्रम  की  महृत्ता  ओर  व्यक्ति  को  महत्ता  को  छोटा  नहीं  कर  उसके  कद  को

 घटा  नहीं  सकते  ।  यह  भी  सच  जो  आज  श्रश्षिक  नियम  उनमें  बाल-श्रमिकों  की  समस्याओं  के  लिए
 भी  हमारी  सरकार  ने  नियम  बनाए  भोदह  बष  तक  या  उससे  कम  उम्र  के  अक्ष्चों  से  यदि  काम  कराया

 जाता  तो  हमारी  सरकार  उसको  भी  अनेतिक  मानती  लेकिन  इस  कामून  पर  अमल  महीं  होता
 मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  जो  भी  चोदह  ब्ष  से  कम  उम्र  के  बच्चे  हैं  ओर  ये  जिन  कारखानों

 में  काम  करते  सरकार  को  चाहिए  कि  उस  पर  अंकुश  लगे  ।  इसके  लिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि

 एक  कमेटी  बनाएं  जो  यह  देखे  कि  जो  छोटे  अक्चे  देश  के  भविष्य  देश  के  शागरिक  उससे  कम  उम्र
 में  काम  कराया  जाता  तो  इसको  बह  देखे  ओर  रोके  ।  इससे  कुपोषण  तो  होता  ही  है  साथ-ही-साथ
 मानसिक  बिकास  भी  हो  नहीं  पाता  ।

 सबसे  अधिक  दु:खद  स्थिति  यह  है  कि  हमारा  भारत  गांबों  का  देश  किसानों  का  देश  है  |  जो
 |

 गांव  के  मजदूर  होते  उनकी  सबसे  बदतर  स्थिति  होती  यह  सही  बात  है  कि  हमारे  देश  में  उच्चोग

 !  क्षम  अधिकतर  80  प्रतिशत  भोग  खेती  पर  निर्भर  श्रमिक  मजदूर  इस  पर  अवशलम्बित  रहते  हैं
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 लेकिन  वहां  पर  अनावृष्टि  होती  कभी  बाढ़  कभी  सुखाढ़  होता  वे  मजदूर  बाढ़  के  दिनों
 में  तीन-तीन  महीने  तक  बेकार  रहते  हैं  ।  जो  खेती  के  कामों  से  जुड़े  हुए  मजदूर  हैं  उनकी  समस्या  कल
 कारखानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  से  अधिक  कठिन  है  ।  जब  पानी  नहीं  होता  खेतों  में  वर्षा  नहीं

 होती  है  तो  खेतों  की  बुवाई  रुक  जाती  ऐसे  समय  में  वे  मजदूर  बेकार  और  निठल्ले  हो  जाते
 सरकार  को  चाहिए  कि  इस  इस  संदिग्धता  में  जी  काम  कर  रहे  जो  मजदूर  उन  १२
 अधिक  ध्यान  कल-का  रखाने  जेसे  भारत  हैवी  धनबाद  में
 जो  मजदूर  काम  करते  हैं  वहां  पर  ट्रेड  लेबर  यूनियन्स  के  एक  से  एक  नेता  दिग्गज  हैं  उनकी

 समस्याओं  को  देखने  के  लिए  लेकिन  80  प्रतिशत  मजदूर  जो  गांवों  में  रहते  खेत-खलिहानों  में  रहते
 जो  असंगठित  उनकी  समस्या  इनसे  अधिक  वे  शहरों  में  रहते  हैं  तो  उनके  बच्चों  को  शिक्षा  भी

 मिलती  है  ।  गांवों  के  विद्यालयों  में  आज  भी  उनको  वह  शिक्षा  नहीं  मिल  पाती  जिसके  वे  हकदार  हैं  ।

 श्रभिकों  ने  ही  इस  देश  को  बनाया  इस  मुल्क  में  ललित  कला  के  संकड़ों  उदाहरण  हैं  जिनके  हाथों
 ने  ताजमहल  कुतुत्र  मीनार  बनाया  लेकिन  आज  उनके  भविष्य  उनके  सामाजिक  रहन-सहन
 कोਂ  अनदेखा  किया  जा  रहा  है  |  हम  यहां  पर  आकर  बात  करते  प्रचार  करते  हैं  निर्माता  कोई  और

 होता  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  ही  दित  का  सपना  देखा  था  आदर्श  और  यथार्थ  के  सेतू  प्रेमचन्द  ने

 जिन्होंमे  की  रातਂ  और  ऐसा  ही  सपना  महाप्राण  निराला  ने  देखा  था  जिन्होंने
 पत्थरਂ  और  ऐसा  ही  सपना  देखा  था  महाश्वेता  महादेवी  वर्मा  ने  जिन्होंने
 ओर  रेखाचित्र  खींचा  उन्होंने  कल्पना  की  थी  कि  हमारा  देश  आगे  इस  देश

 का  एक-एक  व्यक्षित  खुशहाल  हो  चाहे  वह  अनुसूचित  पिछड़ी  जाति  का  चाहे

 सामाजिक  दृष्टिकोण  या  शैक्षणिक  दृष्टिकोण  से  पिछड़ा  हो  उन्हें  आगे  बढ़ाया  जाए  ।  लेकिन  इसके  लिए

 हमें  स्वस्थ  स्वस्थ  हृदय  चाहिए  ।  नीतियां  बनती  कार्यक्रम  बनते  उसको  लागू  किया  जाना
 करवाया  जाना  चाहिए  |  मैं  समझता  हूं  कि  वतंमान  राष्ट्रीय  मोर्चे  की सरकार  जो  माहौल

 बनाना  चाहती  जो  संस्कार  देना  चाहती  जो  परिस्थितियां  पैदा  करना  चाहती  वह  दिन  दूर
 नहीं  कि  काल  के  अन्तराल  में  वे  सारी  विषमताएं  मिटाएंगे  और  यह  देश  खुशह।ल  होगा  ।  इन  तमाम

 बातों  के  साथ  मैं  श्रम  और  कल्याण  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 प्रो०  यदुमाय  पांडेय  :  मैं  आपके  माध्यम  से  श्रम  मंत्री  जी  का  ध्यान  आक्रृष्ट  करना

 हूं  |  मैं बिहार  के  जिस  क्षेत्र  हजारीबाग  से  आता  हूं  बंसे  भी  उसका  विकास  नहीं  हुआ  कोयले
 खदात़ों  से  भरा  पड़ा  वह  मजदूरों की  समस्याएं  आज  भी  वहां  मजदूर  की  हालत  बड़ी  बदतर  है  ।
 शआज्  जहां  शहरों  में  फलश  चला  दिया  जाता  है  तो  पन्द्रह  पानी  यूं  ही  बहू  जाता  है  लेकिन  कोयले

 खदात्तों  में  जो  मजदूर  काम  करते  हैं  उनको  पीने  के  पानी  की  सुविधा  नहीं  आज
 कलकता  शहर  रोशनी  से  ऐसे  जगमगाते  हैं  कि  पता  नहीं  चलता  कि  यहां  द्विन  है  या  लेकिन  हमारे
 क्षेत्र  में  अभी  भी  हमारे  बंधु  दीपक  जलाते  हैं  ।  आज  भी  उनके  रहने  की  सुविधा  नहीं  हमारे  यहां
 तो  अक्सर  देखा  गया  है  कि  प्रधान  मंत्री  का  बेटा  प्रधान  मंत्री  बनता  डाक्टर  का  बेटा  डाक्टर  बनता

 बकोल  का  बेटा  वकोल  बनता  है  लेकिन  हमारे  यहां  हजारीबाग  में  कोयला  मजदूर  का  बेटा  एक

 भजदूर
 भी  नहीं  बन  पाता  वहां  943  जो  नियम  उसके  अन्तगंत  वहां  बहुत  से  बिचोल्िए  बीच  में

 पैसा  लेकर  काम  करते  मेडोकल  टंस्ट  होता  है  और  उस  मेडीकल  टैस्ट  में  वहां  जो  फिट  होता  है
 उसे  अनफिट  किया  जाता  जो  अनफिट  उसे  फिट  किया  जाता  है  ।  आज  जो  मजदूर  है
 उसका  बेटा  मजबूर  भी  नहीं  बन  पाता  उस  क्षेत्र  में  42  वर्षों  तक  जिस  सरकार  ने  राज  किया  है
 बहां  जो  इण्टक  को  यूनियन  वह  मजदूरों  में  आतंक  फैलाकर  मजदूरों  को  जबरदस्ती  अपनी  यूनियन  में  *
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 सदस्य  बनाती  मैं  तो  मांग  करमा  जाहूंगा  कि  वहां  यूनियन  का  चुनाव  हो  तो  बोट  के  द्वारा  बेलट
 पेपर  क ेद्वारा  हो  क्योंकि  वह  संगीन  की  नोंके  पर  डरा  धमकाकर  वहां  के  मजदूरों  को  सदस्य  बनाते  हैं  ।
 वहां  चंक  अप  सिस्टम  को  समाप्त  करना  चाहिए  ।  बहुत  से  मजदूर  लिखकर  देते  हैं  कि  हम  इण्टक  के
 सदस्य  नहीं  फिर  भी  उनकी  वहां  से  सदस्यता  काट  ली  जाती  सुविधा  के  नाम  पर  उनको  अभी  तक

 छ  नहीं  मिला  है  ।  आज  वहां  जो  ठेकेदार  जो  कोयले  की  सेलरी  है  वह  अभी  भी  बड़े-बड़े  ठेकेदारों
 को  दी  जाती  नरेश  कुमार  टिक्कन  जंसी  कम्पनी  को  दी  जाती  है  लेकिन  स्थानीय  लोगों  को  उससे
 बंचित  किया  जाता  जब  तक  स्थानीय  लोगों  स्थानीय  मजदूर  के  बेटों  को  बहां  को  सेलरी  को
 सेल  करने  के  लिए  नहीं  दिया  जाएगा  तब  तक  इन  श्रमिकों  का  कंसे  उद्धार  होगा  ।  अभी-अभी  हम  लोग
 मई  दिवस  मनाकर  चुके  एक  मई  को  बहुत-सी  रंलियां  हुईं  और  बहुत  से  बायदे  हुए  होंगे  ओर  बीठे
 वर्ष  का  लेखा-जोखा  हम  लोगों  ने  देखा  होगा  और  आने  वाले  समय  में  संघर्ष  की  तंयारी  भी  कर  रहे

 माननीय  श्रम  मंत्री  जी  अपने  भाषण  में  अक्सर  कहा  करते  हैं  कि  हमारे  यहां  न  नेता  की  कमी
 हमारे  यहां  न  नीति  की  कमी  हमारे  यहां  कमी  है  तो  नीयत  की  कमी  आज  पैं  यह  मांग
 करना  चाहता  हूं  कि  नीयत  को  ठीक  करके  जो  भी  अनुदान  जो  भी  नीतियां  बनती  उन्हें  लागू
 करना  चाहिए  ।  आज  बीमारी  के  नाम  पर  बहुत  सी  फैक्टरियां  बन्द  पड़ी  हैं  और  उन्हें  बन्द  दिद्वाकर
 हजारों  मजदूर  बेकार  बंठ  हुए  हैं  ।

 मैं  आपको  कुछ  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  ऐसे  उत्पादनों  के  लिए  आयात  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी
 चाहिए  जो  विदेशी  कच्चे  माल  व  विदेशी  श्रम  पर  आधारित  है  तथा  जिशमें  भारतीय  श्रम  का  मोगदांग
 नगण्य  है  और  जो  अनावश्यक  भी  हैं  ।

 आधारभत  उद्योगों  का  सावंजमिक  क्षेत्र  में  विकास  होना  साथ-साथ  भौतिक  व
 मानवीय  साधनों  के  दृष्टतम  प्रयोग  द्वारा  साबंजनिक  क्षेत्र  की  उत्पादकता  में  सुधार  भी  आवश्यक  है  ।

 कृषि  क्षेत्र  विशेषकर  पूर्वी  क्षेत्र  तथा  दालों  ब  तिलहन  के  उत्पादन  में  प्रभावपूर्ण  शुधार
 आवश्यक  यद्यपि  गेहूँ  व  चावल  की  कृषि  के  क्षेत्र  में  प्रगति  भी  बनी  रहनी  इससे  एक  ओर
 तो  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  का  विकास  होगा  और  दूसरी  ओर  दालों  ब  तेलों  के  आयात  पर  व्यय  होने  बाले
 विदेशी  विनिमय  की  भी  बचत  होगी  ।

 बिजली  के  वित्तरण  में  होने  बाली  हानियों  4)  न्यूमतम  करने  तथा  उत्पादन  क्षमता  के  इष्टतम
 प्रयोग  का  भरसक  प्रयत्न  करमा  इस  क्षेत्र  में लगभग  बोस  हजार  करोड़  रुपए  की  अचत
 की  सम्भावना  है  ।

 ओद्योगिक  क्षेत्र  में  खाद्य  प्रक्रिया  कृषि  आधारित  उत्पादनों
 तथा  अन्य  ऐसे  सभी  उद्योगों  पर  अधिक  बल  देना  चाहिए  जिनमे  श्रम  की  प्रधागता  है  ।

 हीरे  व  चमड़े  का  हस्तशिल्प  थ  कलात्मक  हल्के
 इन्जीनिर्यारिग  सामान  आदि  ऐसी  सभी  वस्तुओं  के  निर्यात  को  अधिकतम  बढ़ाबा  देना  जिममें
 श्रम  की  अधिक  खपत  है  ।  इससे  एक  ओर  तो  रोजगार  में  बढ्धि  होगी  और  दूसरी  ओर  सस्ते  भारतीय
 श्रम  के  कारण  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  भी  अधिक  कठिन  नहीं  होगी  ।

 गृह  व॑  लघु  उद्योगों  को  श्रधिक  प्रोत्साहुने  देना  भी  बांछनोय  इनके  द्वारा  सेलभार
 -  की  सपलरधता  तथा  विकेग्द्रित  विकास  दोनों  हौ  सम्भव  इनके  अतिरिक्‍त  छोटे  उद्योग  कच्चे  माल  व
 -  मशीर्तों  के  निर्यात  पर  भी  अधिक  निर्भर  नहीं  रहते  और  निर्यात  में  भी  उनका  भाग  बढ़  रहा  है  ।
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 बहराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  भारत  में  उत्पादन  व  व्यापार  का  अनमति  केबल  उसी  दशा  में  देनी

 चाहिए  जब  कि  यह  प्रौद्योगिकी  के  सुधार  के  लिए  अपरिह्यायं  हो  ।  ऐसी  अनुमति  इन  कम्पनियों  प्रोद्योगिक

 हस्तान्त  उत्पादन  में  अधिकांशतः  भारतीय  श्रम  के  उपयोग  तथा  विदेशी  विनिमय  अजंन  सम्बन्धी

 शर्तों  के  साथ  सम्बद्ध  होनी  चाहिए  ।

 बेरोजगारी  असमानता  तथा  धीमी  विकास  दर  से  केवल  उसी  दशा  में  निजात  पायी  जा

 सकती  है  जबकि  ऐसी  भारतीय  श्रौद्योगिकी  का  विकास  किया  जाए  जिससे  रोजगार  विनिमय  अनुपात

 में  बद्धि  तथा  पंजी  निवेश  अन॒पात  में  कटौती  एक  साथ  हो  सके  ।  इसी  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  मुख्य  चनौती  होनी  चाहिए  जिससे  सही  मायने  में  अथब्यवस्था  का  समन्वित

 विकेन्द्रित  विकास  हो  सके  तथा  विकास  का  फल  गरीब  से  गरीब  व्यक्ति  तक  पहुंच  सके

 मेरा  यह  भी  सझ्लाव  है  कि  एक  राष्ट्रीय  वेतनमान  होना  चाहिए  ।  आज  बिहार  में  मजदूरों  को

 सबसे  न्यूनतम  मजदूरी  मिलती  है  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देते  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 भी  प्‌्णचमा  सलिक  सभापति  मैं  श्रम  एवम्‌  कल्याण  मन्त्रालय  की  अनुदानों
 की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 1981  की  जनगणना  के  अनुसार  भारत  के  लगभग  23  प्रतिशत  लोग  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ।  स्वतन्त्रता  के  43  वर्षों  के  बाद  भी  अन्याय  और  अत्याचार  के
 शिकार  हैं  ।  उनके  लिए  सभ्य  जीवन  के  सभी  दरवाजे  बन्द  वे  लगभग  सभी  अनपढ़  अधिकतर

 ये  लोग  अपनी  आजीविका  कृषि  मजदूरों  के  रूप  में  कमाते  हैं  ।  उन्हें  न्यूनतम  मजदूरी  भी  नहीं  मिलती  ।

 उन्हें  वर्ष  में  केवल  चार  माह  काम  मिलता  न्यूनतम  मजदूरी  की  बड़ी-बड़ी  बातें  सिवाय  मजाक  के

 कुछ  नहीं  हैं  ।  कान्‌नों  को  लागू  करने  के  लिए  सरकार  की  राजनीतिक  इच्छा  नहीं  है  ।  उनका  दुःख  क्‍या

 है  ?  क्योंकि  कृषि  योग्य  भूमि  का  52  प्रतिशत  भाग  उन  तथाकथित  किसानों  के  पास  जोकि
 संख्या  का  केवल  10  प्रतिशत  इन  कृषक  मजदूरों  में  अधिकतर  भूमिहीन  किसान  एक  सामन्ती
 समाज  में  जहां  आज  भी  ग्रामीणों  पर  शासन  किया  जाता  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति
 के  अधिकतर  लोगों  को  इन  जमींदारों  और  उनके  गुण्डों  के  निरन्तर  भय  में  जीना  पड़ता  है  ।

 उच्च  जाति  के  ये  जमींदार  लोग  अनुसूच्ति  जाति  और  अनुसूचित  जन-जाति  के
 लोगों  का  शोषण  करते  इन  भाग्यहीन  व्यक्तियों  की  कोई  मानवीय  गरिमा  नहीं  है  ।  गरीबी
 में  ये लोग  पशुओं  की  तरह  रहते  जब  ये  लोग  अधिक  मजदूरी  और  अपनी  महिलाओं  की  सुरक्षा  की
 मांग  करते  हैं  तो  इनकी  झोपड़ियां  जला  दी  जाती  हैं  और  इनकी  महिलाओं  का  अपमान  किया  जाता

 कानून  सदा  जमींदारों  की  रक्षा  करता  है  और  पुलिस  बल  भी  स॒दा  इन्हीं  के  पक्ष  में  रहता  भूमि
 सुधार  कार्यक्रमों  के  शीघ्र  क्रियान्वयन  की  आवश्यकता  यदि  भूमि  वास्तविक  कृषकों  के  पास  हो  तो
 केवल  तभी  गरीब  और  दलित  लोग  साहस  और  मानवीय  गरिमा  का  जीबन  जीने  योग्य  हो  जाएंगे  ।

 पश्चिम  केरल  और  त्रिपुरा  में  ऐसे  ही  अनुभव  हुए  उदाहरण  के  लिए  दिसम्बर  1959  तक
 बम  बंलाल  में  राज्य  सरकार  ने  12,67,942  एकड़  फालतू  भूमि  का  स्वामित्व  लिया  और  उसमें  से

 8,79,225  एकड़  भूमि  भूमिहीन  लोगों  में  बांटी  ।  लाभ  प्राप्तकर्ताओं  की  कुल  संस्या  18,5  1,945
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 इसमें  अनुसूचित  जाति  के  6,84,945  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लाभ  प्राप्तकर्त्ता  3
 बर्गा  आपरेशन  में  दर्ज  बटाईदारों  की  उल  सब्या  14,05,442  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  लोगों  के  घरों  को  संख्या  2,48,000  दर्ज  की  गई  इसके  फलस्वरूप  पश्चिम  बंगाल  में
 अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जन-जातति  के  लोगों  को  प्रत्येक  अधिकार  प्राप्त  है  ।

 े  ठेका  श्रमिकों  की  दुर्दंशा  और  खदानों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  भी  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।
 ठेका  श्रम  और  1970  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पारित  किया  गया
 परन्तु  इसे  निजी  क्षेत्र  में  लागू  नहीं  किया  गया  है  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठान  भी  इसे  लागू  नहीं
 करते  ।  ये  एक  चिरस्थाई  किस्म  का  का  करते  परन्तु  इन्हें  स्थाई  श्रमिक  के  रूप  में  खपाया  नहीं

 इन्हें  पीने  का  चिकित्सा  और  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  कराई  जाती  ।  दूसरी  ओर
 ख़दानों  के  निजी  ठेकेदार  इन  श्रमिकों  का  अत्यधिक  शोषण  करते  इन  ठेका  श्रमिकों  को  पर्याप्त
 मजदूरी  नहीं  दी  जाती  ।  श्रमिकों  के  कल्याण  और  सुरक्षा  सम्बन्धित  के  कानूनों  के  कई  उपबन्धों  का  इन
 ठेकेदारों  द्वारा  उल्लंघन  किया  जाता  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  भाग्रह  करता  हूं  कि  वह  इसमें
 व्यक्तिगत  रूप  से  हस्तक्षेप  करें  ।

 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  वतंमान  सरकार  और  विशेष  रूप  से  श्रम  तथा  कल्याण  के  युबा  और
 गतिशील  मन्त्री  इस  समस्या  पर  पूर्ण  रूप  से  ध्यान  देंगे  ।

 |

 क्री  मानक्राम  सोड़ी  :  माननीय  सभापति  माननीय  मन्त्री  जी  द्वारा  श्रम  और
 कल्याण  विभाग  की  जो  अनुदान  मांगें  प्रस्तुत  की  गई  हैं  उस  पर  मैं  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहता
 हैं  ।  उसमें  मैं  केबल  कल्याण  विभाग  पर  ही  अपना  अधिक  ध्यान  दूंगा  ।  खास  कर  उस  आदिशासी
 योजना  क्षत्र  जहा  पर  काफी  कल्थाण  योजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं  ।

 उन  योजनाओं  जैसाकि  माननीय  मन्त्री  जी  ने  बताया  अब  तक  आदिवासी  योजनाओं  में
 लगभग  16  हजार  करोड़  रुपए  खर्च  किए  गए  हैं  |  यदि  उस  ख्च  के  अनुसार  देखा  जाए  तो  उसका  कोई
 संतोषजनक  रिजल्ट  नहीं  दिखता  है  ।  यह  सही  है  कि  जो  जिन  समाज  के  लोगों  के  विकास  के

 लिए  बनाई  गई  उस  योजना  को  पूरी  तरह  से  समझने  के  पूरी  तरह  से  जानने  के  उनमें
 शिक्षा  की  कमी  थी  ।  शिक्षा  की  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  कौतसी  योजनायें  लाभदायक
 इसकी  तरफ  आपने  कोई  ध्यान  नहीं  और  जो  योजनायें  बनी  उन  योजनाओं  के  बीच  में  भी
 बिचौलियों  ने  ही  रूकावट  डाली  ओर  इन  योजनाओं  में  जिस  ढग  से  लाभ  मिलना  चाहिए  उस  ढ़ग  से

 इसमें  लाभ  नहीं  मिल  पाया  ।

 आज  सबसे  जरूरी  बात  यह  है  कि  शिक्षा  को  हम  अधिक  से  अधिक  का  रगर  सिद्ध  करें  और  यवि
 शिक्षा  को  आगे  बढ़ाया  जाएगा  तभी  यह  योजनायें  या  स्कीमें  आगे  बढ़ेगी  भौर  लोगों  के लिए  लाभप्रद
 सिद्ध  नहीं  तो  यह  स्कोमें  सिफं  कागज  में  ही  दर्ज  होगी  ओर  इसका  साभ  जनता  को  नहीं  मिल
 सकेगा  ।  इसमें  करोडों-करोड़  रुपया  खर्च  लेकिन  वह  क्षेत्र  बस  का  बसा  ही  रहेगा  जैसा  कि  आज
 है  1  इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  शिक्षा  के  ऊपर  भी  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  आग  शिक्षा  की
 तरफ  इस  आगनबाड़ी  को  शुरू

 कर  दिया  यदि  इस  आंगनबाड़ी  पर  सही  हंग  से  अभी  से  निगरानी
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 रखी  तो  बाल्य  अवस्था  के  बच्चों  के  लिए  जो  क्षांगनबाड़ी  में  उनकी  शिक्षा  की  उनके  स्वास्थ्य
 कीतरफं  और  उनके  वर्तमान  दृष्टिकोण  से  जो  माहौल  तैयार  बिया  जा  रहा  है  इस  माहौल  को  यदि  अच्छे
 रूप  से  तैयार  किया  गया  तो  यह  स्कीमें  लोकप्रिय  लेकिन  आज  इन  स्कीमों  की  तरफ  कोई
 ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  शासन  में  जो  योजनाएं  चल  भी  रही  उसमें  जो  अधिकारी  और  आफिसर

 हैं  वह  भी  इन  योजनाओं  को  सही  ढंग  से  नहीं  चला  रहे  इन  योजनाओं  में  भी  आज  लोगों  ग्राम
 पंचायत  क्षेत्र  की  भागीदारी  होनी  लेकिन  इसमें  हनकी  भागीदारी  नहीं  है  ।  इसमें  जो

 आफिसर  बर्गरह  होते  हैं  वह  अपनी  मनमानी  से  कार्य  करते  जो  कुछ  वह  खरीदता  है  या  जो  भी  कार्य
 नह  करता  उसमें  बह  अपनी  मनमानी  करता  लोकत्न  जो  सिचुऐशन  है  उससे  बहू  कोई  ताल्लुक
 महीं  रखता  है  |  इस  स्कीम  के  अन्तगंत  इन  लोगों  की  भी  भागीदारी  इसमें  इसके  लिए  भी  आपको
 इसमें  कुछ  सुधार  करना  क्‍योंकि  अभी  शुरूआत  है  और  यदि  शुरूआत  में  ही  इस  स्कीम  को  अच्छी
 तरह  से  लागू  किया  गया  तो  पिछड़  क्षेत्रों  दूरदराज  के  क्षेत्रों  जो  अज्ञातता  वाले  क्षेत्र  उनमें

 म्रह  स्कीमें  लोकप्रिय  कहलायेंगी  ।

 शिक्षा  के  लिए  आज  जगह-जगह  पर  स्कूल  और  कालेज  खोले  गए  हैं  लेकिन  उसमें  जो  गुणबता  होनी
 चाहिए  वह  वहां  नहीं  2  ।  स्कूल  और  कालेज  खोले  गए  हैं  लेकिन  जहां  स्कूल  हैं  वहां  बच्से  नहीं  आ  रहे  हैं
 भोौर  जहां  बच्चे  हैं  वहां  पर  तो  स्कूल  का  पता  ही  नहीं  है  ।  वहां  पर  बच्चे  झाड़  के  नीचे  या  पेड़ों  के  नीचे
 पढ़ाई  कर  रहे  हैं  ।  ऐसी  सूरत  में  जो  स्कूल  और  कालेज  खोले  गए  हैं  उन्हें  सक्षम  किया  जाए  ।  बहुत  सी
 जगहों  पर  बच्चे  हैं  लेकिन  शिक्षक  नहीं  लेक्चरार  पढ़ाने  के  लिए  नहीं  विषय  के  अनुसार  सेटअप  नहीं
 है  ।  बहुत  सी  जगहें  ऐसी  हैं  जहां  पर  एक  गुरू  है  और  उसके  पास  पांच  कक्षायें  पढ़ाने  के  लिए  इस
 बरह  की  शिक्षा  व्यवस्था  में  यदि  आप  सुधार  नहीं  करते  हैं  तो  जो  भी  स्कीमें  आप  इनकी  भलाई  के  लिए
 बनायेंगे  और  यह  सरकार  जो  करोड़ों-लाखों  रुपया  इसके  लिए  खर्च  उससे  जनता  को  कोई  लाभ

 नहीं  पहुंचेगा  ।

 नहीं  तो  आगे  भी  वही  इसलिए  इस  समय  शिक्षा  की  तरफ  अधिक  से  अधिक  ध्यान
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  से  स्वास्थ्य  सेबाओं  की  बात  आज  शहरों  में  अच्छी  स्वास्थ्य  सेवाएं  उपलब्ध  हैं
 भौर  लोग  इसको  सहायता  से  अच्छी  तरह  से  अपना  जीवन  निर्वाह  कर  रहे  हैं  ।  बहुत  से  लोगों  को  इससे
 जीविका  का  साधन  भी  मिला  हुआ  आज  आदिवासी  क्षेत्रों  में  भी  लोग  देवी-देवताओं
 को  छोड़  कर  आधुनिक  स्वास्थ्य  सेबाओं  की  तरफ  आकर्षित  हो  रहे  लेकिन  आज  आदिवासी  क्षेत्रों

 दूर-दराज  क्षेत्रों  में  अस्पताल  नहीं  अगर  अस्पताल  हैं  तो  डाक्टर  नहीं  कमंचारी  नहीं  डाक्टर

 हैं  तो  दबाहयां  नहीं  इसका  कारण  यह  है  कि  डाक्टरों  को  वहां  पर  रहने  आदि  की  सुविधाएं  नहीं
 दी  जाती  ।  वहां  पर  जाने  के  लिए  डाक्टरों  ओर  अन्य  कमंचारियों  को  रहने  आदि  की  और  अन्य  प्रकार
 की  विशेष  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिए  |  यदि  हम  अपने  आदिवासियों  पिछड़े  बर्ग  के  लोगों  को
 विश्वास  से  ऊपर  उठाना  चाहते  तो  इस  प्रकार  की  ब्यवस्था  करना  आवश्मक  है  ।  इम्न  तरह  से
 वासियों  को  स्वास्थ्य  सेवा  भी  उपलब्ध  कराई  जा  सकेयी  ।

 आज  हरिजन-आदिवासियों  पर  हो  रहे  अत्याचारों  की  बात  कही  जाती  इन  घटनाओं  में  बढद्धि +क
 ,  जगह-जगह  पर  अत्याचार  बढ़  रहे  हैं  भौर  यह  आवश्यक  इसका  मूल  कारण
 गगति  न  हैं  |ह  आए  ये  अपने

 जागृति  जब  इन  लोगों  में  जागृति  आएगी  तो  ये  अपने  ऊपर हो  रहे  अन्याय का

 हक
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 विरोध  जब  विरोध  करेंगे  तो  इन  पर  अत्याचार  बढ़ेंगे  । इसलिए  इनके  मामलों  को  निपटाने  के
 लिए  विशेष  अदालतों  का  निर्माण  करना  ताकि  इनको  जल्दी  से  जल्दी  न्याय  मिल  सके  और
 अत्याचारों  पर  अंकुश  लग  सके  |  इस  तरह  की  व्यवस्था  होने  से  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  को  आभास  होगा
 कि  वे  भी  देश  के  दुनिया  के  साथ  जुड़े  हुए  आज  अत्याचारों  की  क्या  स्थिति  इसका  एक
 नमूना  देना  चाहता  हूं  ।  मध्य  प्रवेश  के  रायसेन  जिले  के  आदिवासी  सुन्दर  लाल  जाति  भ्रद्यात

 ग्राम  बूढ़ा  तहसील  उम्र  लगभग  30  वर्ष  को  खेत  मालिक  नरेखा  सिंह
 कौरव  अपने  खेत  में  काम  करने  के  लिए  बंधुआ  मजदूर  की  सरह  इस्तेमाल  करता  था  ।  बंधुबा  मजदूरी
 से  तंग  आकर  एक  दिन  वह्‌  काम  छोड़  कर  चला  गया  ।  उसे  बुलाकर  लाने  के  लिए  खेत  मालिक  ने
 अपने  भांजे  मुन्ना  ओर  भतीजे  सरजन  को  भेजा  ।  वे  उसको  जब  रदस्ती  पकड़  कर  ले आए  और  उसको

 एक  पेड़  से  बांध  दिया  ओर  उसका  एक  हाथ  काट  कर  अलग  कर  दिया  ।  वह  थ्यक्ति  अभी  हमीदिया
 अस्पताल  भोपाल  में  भरती  है  और  यह  घटना  7  अप्रेल  1990  की  सुबह  8  बजे  को  इस  तरह  के
 जघन्य  अपराध  बंघुआ  मजदूरों  पर  हो  रहे  हैं  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  5-10  हजार  रुपए  की  सहायता
 देने  की  घोषणा  की  लेकिन  इससे  उस  व्यक्ति  का  कुछ  लाभ  होने  बाला  नहीं  इस  तरह  का  अपराध
 करने  हाथ  काटने  बाले  अपराधी  के  खिलाफ  सक्षत  कार्यवाही  करनी  जिस  भ्यक्ति  का

 हाथ  कट  गया  उसके  रोजगार  ओर  जीवनयापन  की  भी  सरकार  को  उचित  व्यवस्था  करमी  चाहिए  ।
 इस  प्रकार  आरक्षण  के  बारे  में  मुझे  अनेक  बातें  कहनी  हैं  ।  आरक्षण  का  अभी  जो  सिलसिला  चल  रहा
 है  उसमें  काफ़ी  प्रयास  करने  के  बावजूद  पारक्षण  के  अभियान  में  लक्ष्य  और  प्रोग्राम  बनाने  के  बाद
 भी  कमी  रह  गयी  है  ।  आने  वाले  समय  में  बाबा  अम्बेडकर  के  कार्यक्रम  के  अनुसार  इसको  पूरा  करना

 चाहिए  ।  आरक्षण  नीति  के  तहत  खाली  बातें  करेंगे  तो  यह  काम  पूरा  नहीं  इसमें  पूर्ण  मिश्यय  के

 नीपत  के  साथ  काम  करना  होगा  ।  जिस  प्रकार  माननीय  मन्त्री  जी  अपनी  नीयत  ओर  विचार

 पैदा  कर  रहे  हैं  बेसी  ही  नीयत  उस  मशीनरी  की  बनानी  होगी  जिससे  यह  काम  करवाना

 जो  मशीनरी  इसके  लिए  काम  कर  रही  है  उसकी  नीयत  भी  ऐसी  ही  बनाने  की  आवश्यकता
 क्योंकि  जो  कुर्सी  पर  बंठता  है  उसका  मन  विचार  इस  काम  को  करने  के  लेकित

 योजना  को  पूरा  करने  के  लिए  जिस  मशीनरी  की  जरूरत  पड़ती  उसकी  भो  ठीक  करना

 यह  देखना  होगा  कि  शासन  की  भावना  जेसा  शासन  चाह  रहा  है  उसके  अनुस्तार  वह  मशीनरी  काम
 करती  है  या  नहीं  ।  हम  भाषण  देते  दुःख-दर्द  बोलते  मंचों  पर  रोना  रोते  रहें  तो  उससे  यह  पूरा
 होने  वाला  नहीं  है  ।  जो  हम  कहते  हैं  उसके  अनुसार  शासकीय  मशीनरी  को  दुरुस्त  करना

 नीय  मंत्री  जी  ने  एक  अच्छे  संकल्प  के  साथ  इस  योजना  को  सम्भाला  है  ओर  इसे  पूरा  करने  का  देश  को

 वायदा  दिया  मैं  तहे  दिल  से  यह  कहुंगा  कि  इनको  इसमें  सफलता  मिलेगी  और  दूर-दराज के  क्षेत्रों

 में  रहने  वाले  जो  अत्याचारों  से  पीड़ित  उनको  लाभ

 बसी  रामेश्थर  भ्रलाद  :  भातमीय  सभापति  श्रम  और  कल्याण  मंत्रालय  की

 अनदान  मांगों  पर  मैं  अपनी  बात  रखना  चाहता  हूं  ।  श्रम  के  क्षेत्र  में  एक  अलैंगठित  क्षेत्र  है  और  एक
 संगठित  क्षेत्र  है  ।  जो  अभी  तक  हम  लोगों  के  सामने  समस्या  उसका  कोई  निष्कर्ष  हम  नहीं  निकाल

 पाए  हैं  कि  असंगठ्त  ओर  संगठित  क्षेत्रों  मे ंकितने  मजदूर  काम  कर  रहे  हैं  और  जो  सरप्लस  श्रम  है  वह
 कितना  बचा  हुआ  है  ।  जो  सरप्लस  क्षम  है  उसका  उपयोग  कहां  कर  यह  भी  कहीं  दशाया  नहीं
 गया  सरप्लस  श्रम  का  कंसे  दोहक  हो  रहा  है  ।  उन्हें  कम  वेतन  पर  काम  करने  के  लिए  मजबूर  कियां
 जा  रहा  है  ।  मनिहारी  ध्याऊ  में  आज  भी  12  चस्टे  काम  करना  पड़  रहा  है  जबकि  दुनियां  के  देशों
 में  श्रम  के  धणष्टों  को  कम  करने  के  इसे  6  धण्टे  करने  के  लिए  आस्दोलन  चल  र  हटा  है  ।  लेकिन
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 हिन्दुस्तान  में  के  घण्टे  उन्हें  काम  करना  पड़  रहा  तो  हमें  असंगठित क्षेत्र  के मजदूरों  की  यह  समस्या
 दिखायी  पड़ती  है

 कृषि  के  क्षेत्र  में  हम  देखते  हैं  कि  80  प्रतिशत  जो  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोग  हैं  वे  छुषि  क्षेत्र  में  काम
 करते  इनकी  कोई  निश्चित  मजदूरी  नहीं  उन्हें  कितना  मिल  कंसे  अपनी  जीविकोपाजन

 कंसे  अपना  पेट  पालते  हैं  और  कंसे  एक  ही  घर  में  सुअर  भी  रखते  अपनी  पत्नी  को  भी  रखते

 हैं  और  स्वयं  भी  रहते  ग्रामीण  क्षेत्र  के  श्रमिक  वर्ग  की  यह  स्थिति  यह  वर्ग  आज  40  साल  के  बाद

 भी  अपनी  जिन्दगी  बिता  रहा  उसको  इस  हालत  से  उबारने  के  लिए  कोई  नयी  नयी  योजना
 अश्ितयार  नहीं  की  जाती  है  |  हम  उसे  कंसे  मानवता  के  आधार  पर  तंयार  कर  सकते  कंसे  बराबरी  के

 दर्ज  पर  लाकर  खड़ा  कर  सकते  यह  दिखायी  नहीं  देता  है  ।  उनके  बारे  में  हम  रोज  रट  लगाते
 लेकिन  उनको  इस  जिन्दगी  से  निकाल  कर  एक  आदमी  के  बराबर  खड़ा  करने  की  जरूरत  इसके  लिए
 नीति  बनाने  की  जरूरत  एक  आदमी  जो  सुअर  के  साथ  रहता  हमें  आदमी  और  जानवर  में  फर्क
 करके  उसे  आदमी  के  दर्ज  पर  खड़ा  करने  की  जरूरत  है  |  हम  देखते  हैं  कि  यह  चिन्तन के  क्षेत्र  में  नहीं  है
 कि  हम  उसको  कंसे  उस  जगह  से  उठा  कर  इस  जगह  पर  लाएं  |  जब  वह  काम  करने  जाता  काम
 करवाने  के  लिए  सामंत  उसे  लेजाता  है  और  उसकी  हृत्या  कर  देता  है  ।  श्रमिक  वर्ग  की  हत्या  होती  है  ।

 इससे  कंसे  मुक्ति  दिलायी  जाए  ?  इस  तरह  के  कानून  नहीं  बन  रहे  हैं  कि  उनकी  जिन्दगी  की  गारण्टी  दी

 जाए  ।  जो  आदमी  काम  करने  जाता  उन  लोगों  की  महिलायें  काम  करने  जाती  हैं  तो  उनके  साथ

 बलात्कार  किया  जाता  उनकी  अस्मत  को  लूटा  जाता  लेकिन  इस  तरह  की  चीजों  को  हम  निकाल

 नही  पाये  हैं  ।  जरूरत  है  इस  बात  की  कि  उन  श्रमिकों  की  जान  की  गारन्टी  कर  उन  मजदूरों  की

 महिलाओं  की  अस्मत  की  गारण्टी  कर  सके  ।  जो  गांव  में  रहने  वाले  श्रमिक  लोग  हैं  उनकी  महिलाओं  के

 साथ  पुलिस  के  द्वारा  बलात्कार  किया  जाता  है  और  सनलाइट  सेना  जंसे  संगठन

 रोहतास  में  बनाकर  उन  पर  हमले  ही  हमले  हो  रहे  आज  भी  गांव  जलाये  जाते  हैं  क्या  यही  उनकी
 सामाजिक  सुरक्षा  की  बात  अभी  भी  भीटा  में  उनके  900  घर  जला  दिये  गये  ओर  वे  लोग  बिलख-बिलख

 कर  रो  रहे  हैं  ।  पाली  गंज  में  आई०  पी०  एस०  अधिकारी  हैं  जो  बिहार  में  निगरानी  विभाग  में  हैं  उनके
 संरक्षण  में  वहां  पर  80  हरिजनों  के  घरों  को  उजांड़  दिया  गया  क्या  यह  समाज  कल्याण  की  बात
 क्या  यही  चालीस  सालों  की  उपलब्धियां  इस  अधिकारी  के  संरक्षण  में  और  भी  जघन्य  अपराध  होते

 ये  बिहार  में  भागलपुर  में  पाली  गंज  निगरानी  विभाग  में  हैं  और  उनके  परिवार  के  लोग  उनके  संरक्षण

 में  लोगों  के  घरों  को  उजाड़  रहे  हैं  ।  यह  दो  नम्बर  के  नागरिक  समझे  जाते  हैं  औौर  इनके  लिए  बिहार
 सरकार  ओर  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  नहीं  कर  रही  इस  कारण  वह  कंसे  इस  देश  को  अपना  समझेंगे

 और  हम  कौनसी  भावना  उनके  मन  में  अपने  प्रति  पैदा  कर  रहे  हैं  कि  वह  इस  देश  की  मिट्टी  को  अपना
 समझें  और  इस  देश  को  अपना  समझें  ।  आज  उनको  वहां  से  भगाया  जा  रहा  है  और  उनकी  महिलाओं
 की  इज्जत  लूटी  जा  रही  है  |  इस  देश  में  आज  भी  उनको  देवदासियां  बनाया  जा  रहा  है  और  उनके  साथ
 भोग-विलास  किया  जा  रहा  यह  समाज  को  बनावट  है  ओर  यह  समाज  की  देन  आदियासी

 महिलाओं  को  देवदासी  बनाया  जाता  है  धामिक  भावना  के  आधार  मेरी  मांग  है  कि  इस  पर  पाबन्दो
 लगाई  जाए  और  देवदासी  बनाने  की  जो  क्रक्रिया  है  जो  छूट  है  उसको  तुरन्त  रोका  जाये  ।  तभी  हम
 सचमुच  उनको  मुख्य  धारा  में  जोड़े  का  काम  कर  सकते  क्वोंकि  आज  वे  लोग  राष्ट्रीय  घारा  से

 कटते  जा  रहे  हैं  ।  राष्ट्र  की  घारा  से  जोड़ने  की  जिम्मेदारी  समाज के  प्रबुद्ध  वर्ग  की  हम  संसद  सदस्यों
 की

 सरकार की अगर हम उन्हें नहीं जोड़ते हैं तो इसका दोष हम उनको नहीं दे सकते हैं । यह्‌ 308
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 दोष  हमारी  नीतियों  का  है  जिनके  चलते  उन  पर  इसकी  प्रतिक्रिया  होती  है  और  उनके  साथ  ऐसा  बर्ताब
 होता

 हजारीबाग  क्षेत्र  में  आप  पासवान  जी  भी  बिहार  के  हैं  उनकी  नीति  ठीक  कानून  ठोक  है
 लेकिन  जरूरत  है  नीयत  ठोक  होने  वहां  पर  पांच  दिन  से  मजदूरों  ने  रोड  जाम  की  हुई  है  जो  कोयला
 खदान  में  काम  करते  लेकिन  बिहार  की  सरकार  उनके  लिए  कुछ  नहीं  कर  रही  भाज  मैं  बिहार
 के  मुख्य  मन्‍्त्री  श्री  लालू  प्रसाद  यादव  से  मिला  था  और  उनसे  बातचीत  हुई  तो  उन्होंने  कहा  कि  बहां
 गोली  चला  दो  ।  जो  आदमी  अपने  नियमित  होने  को  बात  कर  रहे  काम  की  मांग  कर  रहे  हैं  उस  पर
 वहां  के  कलेक्टर  और  मुख्य  मंत्री  कहें  कि  गोली  चला  दो  यह  सही  नहीं  मुख्य  मंत्री  को  उनको  रोकने
 की  कोशिश  करनी  चाहिए  न  कि  गोली  चलाने  का  आदेश  देना  चाहिए  ज॑साकि  कलेक्टर  ने  कहा
 आज  उनका  नेचर  है  उत्पादन  करना  और  वे  कहते  हैं  कि  हमें  नियमित  किया  लेकिन  ठेकेदा री
 सिस्टम  के  रहते  उनको  नियमित  नहीं  किया  जाता  है  उनका  शोषण  किया  जाता  एफ०  सी०  आई०
 के  गोदामों  में  भी  इसी  तरह  से  मजदूरों  का  शोषण  किया  जा  रहा  जो  एक  तरह  से  अस्थाई  मजदूर
 काम  कर  रहे  हैं  हम  चाहते  हैं  कि  श्रम  मंत्री  इन  तमाम  च्रीजों  पर  ध्यान  दें  ओर  ध्यान  देते  हुए  जो  ठेके
 दारी  सिस्टम  है  ओर  जो  अस्थाई  नेचर  का  काम  है  उसमें  यह  ठेकेदारी  प्रथा  बन्द  करनो  चाहिए  |  इसके
 लिए  आपके  कानून  कुछ  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  ठेकेदार  लोग  सरकार  के  विरुद्ध  षड़यन्त्र  करते  हैं  और  उनसे
 जितना  काम  कराते  है  उतना  पंसा  नहीं  देते  हैं  ।  हम  मांग  करते  हैं  कि  इसको  जांच  की  जाए  और  उनको
 स्थाई  किया  जाए  तथा  रोजगार  गारण्टी  स्पाई  हो  जाए  जिससे  वह  भटके  नहीं  |  ग्रामोण  क्षेत्र  के  मजदूरों
 के  सवाल  पर  हम  चाहते  हैं  कि  गांव  में  कमेटो  बने  और  बहू  कमेटी  गांव  के  मजदूरों  के  सीक्रेट  बंलेट  से
 बने  ।

 4.00  श्०  १०

 भौर  उस  कमेटी  के  अन्दर  एक  रजिस्टर  हो  जिसमें  यह  दर्ज  हो  कि  कोई  सामन्‍्त  उस  मअदूर  को
 काम  कराने  के  लिए  ले  जा  रहा  चाहे  कोई  किसान  ले  जा  रहा  है  या  बाहर  ठेकेदारी  में  काम  करने

 जाए  या  चिमनी  भट्टा  में  काम  करने  जाए  और  धाहे  कहीं  भी  काम  करने  जो  उसे  ले  जाए  उसका

 पूरा  पता  लिखा  जाए  और  वह  मजदूरी  बीयर  करे  और  बहां  ले  लेकिन  जब  उसकी  हत्या  होती

 है  तो  हस्या  करने  वाले  पर  एक्शन  हो  सकता  है  |  इस  प्रकार  इस  तरीके  से  उसपर  रोक  लग  सकती

 जो  अपना  पता  लिखाकर  मजदूर  को  बाहर  ले  जा  रहा  है  काम  कराने  के  अगर  उसका  कोई

 नुकसान  होता  है  तो  वह  पकड़  में  आ  जाएगा  ।  इसलिए  हम  मांग  करते  हैं  कि  इस  तरह  का  कानून  बने
 और  इस  तरह  का  प्रॉविजन  हो  ।  समाज  में  देखा  जा  रहा  है  कि  दफा  107  और  109  में  उन  गरीबों

 को  फंसाया  जाता  है  जिन  क्षेत्रों  में  हुरिजनों  की  संझ्या  अधिक  है  |  इसी  कारण  से  बिहार  में  हरिजन  काफी

 मात्रा  में  डकंत  हो  गए  हैं  या  अपराधी  हो  गए  इस  सब  मामले  की  जांच  की  जरू  रत  मेरा  निवेदन

 है  कि  जिस  दफा  में  उन  गरीबों  को  फंसाया  जाता  इस  कानून  के  अन्तगंत  इसको  बदलने  की  जरूरत

 इसके  अतिरिक्त  पुलिस  को  जो  मनमानी  करने  की  छूट  उसमें  रोक  लगाने  को  जरूरत  है  ता
 कि

 उन
 गरीब  हरिजनों  की  सुरक्षा  हो  सके  ।  इन  तमाम  त्रुटियों  को

 जब  तक  दूर  नहीं  किया
 सही

 मायनों

 में  उन  गरीब  हरिजनों  और  मजदूरों  को  न्याय  नहीं  मिल  सकेगा  जो  इस  देश  की  रोढ़  की  हड्डी

 इसके  लिए  एक  राष्ट्रीय  नीति  का  निर्माण  करते  हुए  देश  को  सही  दिशा  में  ले  जाने  का  काम  इन्हीं
 शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।
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 श्री  यमना  प्रसाद  शास्त्रो  :  सभापति  श्रम  और  कल्याण  मंत्रालय  की  मांगों  का

 समर्थन  करते  हुए  देश  में  जो  आज  मजदूरों  की  स्थिति  उसपर  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहता
 पिछले  43  वर्षों  से  इस  देश  में  श्रमिक  क्षेत्र  के  अन्दर  पूरी  तरह  से  अराजकता  रही

 कायदे  तो  कुछ  बने  लेकिन  सच  पूछिए  तो  श्रमिकों  को  न्याय  नहीं  मिला  ।  अलग-अलग  उद्योगों  में

 अलग  मजदूरी  तय  हुई  ?  लेकिन  मजदूरी  तय  करने  का  आधार  क्‍या  आज  तक  जो  भी  सरकार  रही
 वह  कुछ  तय  नहीं  कर  पाई  है  कि  मजदूरी  किस  आधार  पर  तय  की  जाए  ?  नतीजा  यह  हुआ  कि

 कोयला  क्षेत्र  में  62/-  रु०  प्रति  मैंगनीज  खदानों  में  22/-  चीनी  मिल  में  25/-  या  26/-  रु०
 और  अब  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  6  या  7  रुपए  मजदूरी  मिल  रही  है  ।

 4.03  स०  प०

 सम्बि  हुर॑  पीठासोन  हुए  ]

 तो  इस  तरह  की  स्थिति  हमारे  देश  में  यह्‌  अराजकता  नहीं  तो  क्‍या  है  ?  काम  एक  तरह  का
 लिया  जाता  परिश्रम  वही  जो  जीवनोपयोगी  वस्तुएं  उनकी  महंगाई  वही  है  लेकिन  उसके  बाद
 भी  इतनी  बड़ी  इतना  अधिक  भेद  और  इतना  यहु  क्‍यों  ?  इस  तरह  से  कहीं  कोई  देश
 चलता  है  ।  यह  कहा  गया  है  कि  हम  योजनाबद्ध  तरीके  से  देश  का  विकास  कर  रहे  यह  कौन-सी  योजना

 है  कि  मजदूरी  तय  करने  का  कोई  आधार  नहीं  किसी  देश  का  भविष्य  देश  की  श्रमिक  शक्ति  और
 श्रमिकों  पर  निभर  करता  अगर  श्रमिकों  के  साथ  न्याय  नहीं  तो  वह  देश  कभी  प्रगति  नहीं  कर  सकता
 है  ।  उस  देश  के  उत्पादन  में  कभी  भी  बृद्धि  नहीं  हो  सकती  है  और  उस  देश  की  दौलत  में  कभी  बढ़ोतरी
 नहीं  हो  सकती  अगर  मजदूरों  के  साथ  न्याय  नहीं  हुआ  ।  तो  आज  इस  देश  के  अन्दर  राष्ट्रीय  मोर्चे
 की  सरकार  कायम  हुई  है  ओर  जो  हमारे  श्रम  मंत्री  उनसे  बढ़कर  अच्छी  प्रगतिशील  और  क्रान्तिकारी

 दूसरा  ब्यक्ति  श्रम  मंत्री  नहीं  हो  सकता  है  ।  वे  बिचारों  में  परिपक्व  हैं  ।  श्रमिकों  को  इस  देश  में  आगे  ले
 जाने  की  नियत  रखते  हैं  ।  वे  चाहते  हैं  कि  देश  के  श्रमिकों  के  साथ  न्याय  हो  |  इसलिए  हमें  और  श्रमिक
 बर्ग  की  उनसे  बड़ी  आशाएं  हैं  |  मैं  सबसे  पहले  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  के  श्रमिकों  के  लिए  कोई
 नीति  बने  ।  मजदूरी  तय  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नीति  बने  और  उसका  आधार  तय  होना  चाहिए  कि

 मजदूरी  किस  आधार  पर  तय  की  जाएगी  ?  यह  नहीं  कि  जहां  कुछ  मजदूरों  का  दबाव  हो  तो  वहां  अधिक

 मजदूरी  भिले  या  जिनका  संगठन  अच्छा  हो  और  वे  काम  बन्द  कर  सकते  आर्थिक  व्यवस्था  ठप्प  कर
 सकते  हैं  तो  उन्हें  मजदूरी  अधिक  मिल  जाती  बल्कि  यह  तय  होना  च।हिए  कि  प्रत्येक  मजदूर  को
 उसकी  आवश्यकता  के  आधार  पर  मजदूरी  मिलेगी  ।  बहुत  पहले  से  इस  विश्व  में  जो  स्वर्णिम  सिद्धान्त
 जला  आ  रहा  अब  उसी  के  अनुसार  हमें  यह  तय  करना  होगा  कि  प्रत्येक  मजदूर  से  उसकी  क्षमता  के

 अनुसार  काम  लिया  जाएगा  और  आवश्यकता  के  अनुसार  उसे  मजदूरी  दी  जाएगी  ।  नीड  बेस्ड  मिनिमभ
 वेजेज  की  बात  हम  इस  देश  में  बहुत  दिसों  से  सुनते  आ  रहे  हैं  लेकिन  आज  तक  कुछ  क्रियान्वित  नहीं  हुआ  ।

 इसलित  मैं  अपने  माननीय  श्रम  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  देश  में  सभी  मजदूरों  को  आवश्यकता
 पर  आधारित  म्यूनतम  वेतन  देना  निश्चित  किया  जाए  ओर  यह  नीति  सभूचे  राष्ट्र  क ेलिए  एक  समान
 रूप  से  लागू  हो  !  ऐसा  न  हो  कि  एक  प्रान्त  में  मजदूरी  कुछ  तय  की  जाए  और  दूसरे  प्रान्त  में  अलग

 मजबूरी  तय  की  जाए  बल्कि  समूचे  राष्ट्र  के  लिए एक  समान  आवश्यकता  पर  आधारित  मितिमम  वेतन
 तय  होना  चाहिए  ।

 अभी  सदन  में  मुझसे  पूर्व  वबताओं  ने  तरह-तरह  के  बिचार  अनेक  बातें  मैं  मानता
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 हूं  कि  कानून  तो  हमारे  यहां  पहले  से  ही  बना  हुआ  कान्ट्रंक्ट  लेबर  रेगूलेशन  एण्ड  एबोलीशन  एक्ट
 पहले  से  लेकिन  अब  समय  आ  गया  है  कि  उसका  घिश्लेषण  किया  जाए  ।  हम  देखते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध
 में  जितने  कानून  बने  सवका  खुललमलल्ला  उल्लंघन  हो  रहा  अब  प्राइवेट  सेक्टर  में  उनका  उल्लंघन

 हो  तो  बात  कुछ  समझ  में  आती  क्योंकि  वे  तो  मनमानी  करते  उनके  सामने  तो  एकमात्र  उह्ंश्य
 अधिक  से  अधिक  मुनाफा  कमाता  होता  इसलिए  वे  मजदूरों  का  शोषण  करते  लेकिन  इस  देश  में
 जितमे  पब्लिक  सेक्टर  के  उद्योग  सरकार  की  इण्डस्ट्रीज  कारखाने  उनमें  भी आज  इस  कानून  का

 खुल्लमखल्ला  उल्लंघन  हो  रहा  सरकार  को  तो  एक  आदर्श  एम्पलायर  के  रूप  एक  आदर्श  नियोजक
 के  रूप  में  सामने  आना  जिन  कानूनों  को  स्वयं  हमने  यहां  पालियामेंट  में  बंठकर  बनाया  यदि
 उनका  उल्लंघन  हो  तो  वह  हम  सबके  लिए  दुख  की  बात  हमने  स्पष्ट  लिखा  है  कि  यदि  कहीं  ठेके  पर

 मजदूर  लगाए  जाएं  तो  मैनेजमेंट  को  रजिस्ट्रेशन  कराना  अनिवार्य  तथा  ठेकेदार  को  लाइसेंस  लेना
 अनिवायं  परन्तु  हम  अपने  यहां  स्थित  कोयला  खदानों  में  देखते  हैं  कि  कहीं  इन  नियमों  का  पालन  नहीं
 हो  रहा  है  ।  कोई  ठेकेदार  लाइसेंस  नहीं  लेता  किसी  मैनेजमेंट  ने  अपना  रजिस्ट्रेशन  नहीं  कराया  है  ।
 इस  सबके  बावजूद  ठेकेदारी  प्रथा  चल  रही  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  कान्ट्रेंक्ट  लेबर  एक्ट  में  लिखा  हुआ  है
 कि  कुछ  काम  ऐसे  जिन्हें  कोई  ठेकेदार  अपने  मजदूरों  से  नहीं  करा  जैसे  रेनिंग  का  काम
 लोडिंग  और  अनलोडिंग  का  काम  पत्थरों  का  काटने  का  काम  ऐसे  ही  अन्य  कई  काम  जिनका
 एक्ट  में  स्पष्ट  उल्लेख  परन्तु  वे  सारे  काम  हमारे  यहां  कोमला  खदानों  बहां  का  मैनेजमेंट  ठेकेदार  के

 मजदूरों  से  कराता  है  ।  कई  सावंजनिक  उपक्रम  दूसरे  कारखाने  उत  सब  में  इस  कान्‍्ट्र कट  लेबर  एक्ट
 का  स्पष्ट  उल्लंघन  हो  रहा  है  और  उनके  विरुद्ध  आज  तक  कोई  कार्यबाही  नहों  की  गई  |  और  तो  और

 हमारे  रेलवे  विभाग  में  भी  ठंकेदारों  के  मजदूरों  से  ऐसे  काम  कराए  जा  रहे  जो  उनसे  कान्‍्ट्रेक्ट  लेबर

 एक्ट  के  अनुसार  नहीं  कराए  जा  सकते  |  इसे  मैं  कानून  के  प्रावधानों  का  खुल्लमखुल्ला  उल्लंघन  मानता

 हूं  ।  अब  हमारे  नए  श्रम  मंत्री  जी  आए  मैं  चाहूंगा  कि  वे  देखें  और  इसकी  व्यवस्था  करें  कि  कोई

 अनुखित  काम  किसी  ठेकेदारी  मजदूरों  से  नहीं  कराया  जाएगा  |  हमारे  यहां  तो  मजदूरों  की  स्थिति  बहुत
 खराब  10  रुपए  उन्हें  रोज  मजदूरी  ठेकेदारों  द्वारा  .  जाती  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्न  भी
 किया  तारांकित  प्रश्नों  में  तो  वह  नहीं  आ  परन्तु  लिडित  उत्तर  मेरे  पास  आया  जिसमें
 स्वयं  मंत्री  जी  ने  माना  है  कि  उन्हें  ।0  रुपए  से  अधिक  नहीं  मिलते  |  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  विभिम्म
 मजदूरों  के  लिए  जो  न्यूनतम  मजदूरी  तय  उतनी  मजदूरी  तो  कम-से-कम  ठेकेदारों  के  मजदूरों  को
 भी  जरूर  मिलनी  चाहिए  ।  आज  तो  स्थिति  यह  है  कि  इस  अन्याय  के  खिलाफ  यदि  कहीं  फरियाद  की
 जाये  तो  उसको  सुनवाई  नहीं  न्यायालयों  के  दरवाजे  घटखटायें  तो  भी  न्याय  महीं  मिलता  ।  हमारे
 यहां  बिलासपुर  में  1983  से  गेवरा  कोयला  खदान  मजदूरों  का  एक  मामला  लटकता  आ  हा  है  और
 अब  1990  आ  गया  परन्तु  आज  तक  वह  मामला  तय  नहीं  हो  पाया  ।  यवि  चीफ  लेबर  कमिएनर  के
 यहां  भी  केस  ले  जाया  गया  तो  बे  भी  कोई  निर्णय  नहीं  दे  पाते  ।  इस  तरह  मजदूरों  का  भवंकर  शोषण
 हो  रहा  है  |  जहां  उन्हें  |0  रुपये  रोज  मजदूरी  मिलती  उनसे  18-15  चण्टे  या  12-13  घण्टे  काम
 ठेकेदारों  द्वारा  लिया  जाता  है  और  फरियाद  करने  पर  कोई  सुनवाई  नहीं  होती  ।  आज  यह  बड़ी  प्रसन्‍्नता
 की  बात  है  कि  हमारी  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने  मह  तय  किया  है  कि  हम  मैनेजमेंट  प्रबन्ध  में  मजदूरों
 को  भागीदारी  देना  चाहते  अब  मजदूर  प्रबन्ध  में  भागीदार  बनाए  बोड  मे  होगे  ।  #  चाहता
 हूं  कि इसका  निर्णय  आप  गुप्त  मतदान  के  जरिए  करायें  ।  दो  मांगे  मजबूरों  को  बहुत  दिनों  से  रही  हैं
 एक  तो  गुप्त  मतदान  के  जरिए  उनका  प्रतिनिधि  चुनने  की  ओर  दूसरे  प्रबस्ध  में  भागीदार  बना  ब्राने
 की  ।  मैं  तो  यह  भी  चाहा  हूं  कि  मजदूरों  को  केवल  भ्रबन्ध  में  ही  भाभीब्षार  न  अनाबा  जाए  अहिक  उस
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 कारखाने  के  मुनाफे  उसकी  आय  में  भी  उनकी  भागीदारी  हो  ।  मुझे  भाशा  है  कि  वह  दिन  बहुत  जल्दी

 आएगा  जब  यह  सपना  साकार  होगा  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  वह  दिन  अब  दूर  नहीं  ।  हमारी  राष्ट्रीय  मोर्चा
 की  सरकार  मजदूरों  को  प्रबन्ध  में  ही  भागीदार  नहीं  उसको  आम  दनी  लाभ  में  भी  भागीदार
 बनाया  यूनियनों  को  मान्यता  देने  के  लिए  भी  गुप्त  मतदान  प्रणाली  का  सहारा  लेना  आवश्यक

 है  ताकि  बोगस  यूनियनों  से  बचा  जा  सके  ।  प्रतिनिधि  यूनियन  का  निर्णय  गुप्त  मतदान  के  जरिए  लिया
 जिस  तरह  हम  लोकसभा  के  लिए  चुनाव  कराया  जाता  है  ।  बसी  ही  व्यवस्था  यूनियनों  का

 निधि  स्वरूप  कराने  के  लिए  भी  गुप्त  मतदान  के  द्वारा  कराई  जा  सकती  हमारे  यहां  संगठित  क्षेत्र  में
 केवल  तीन  करोड़  मजदूर  एक  करोड़  ८0  लाख  मजदूर  पब्लिक  सेक्टर  में  और  करीब  90  लाख

 प्राइवेट  सेक्टर  में  हैं  और  50  लाख  मजदूर  दूसरे  कामों  पर  लगे  इस  तरह  से  2  करोड़  मजदूर  हैं  ।
 इनमें  से  केवल  एक  करोड़  मजदूर  यूनियन  के  सदस्य  हैं  ।  38  हजार  यूनियतें  हैं  जिनमें  से  63%  यूनियनें
 ऐसी  हैं  जो  अपना  अकाउण्ट  वर्ग रह  कुछ  नहीं  देती  हैं  ।  असंगठित  क्षेत्र  में  22  करोड़  मजदूर  हैं  जिनको
 कोई  सुविधा  नहीं  है  जिनमें  से  खेतीहर  मजदूरों  की  संख्या  करीब  8  करोड़  है  ।  इनमें  से  50  लाख  लोग
 बांडेड  लेबर  कितनी  बड़ी  विसंगति  है  ?  यह  कितना  बड़ा  अन्याय  है  ?  सारी  दुनिया  में  हम  मुंह  दिखाने
 लायक  नहीं  हैं  ।  जहां  50  लाख  अब  43  वर्षों  की  आजादी  के  बाद  भी  बंधुआ  मजदूर
 बंधुआ  के  रूप  में  अपना  जीवन  ब्यतीत  कर  रहे  उस  देश  का  क्‍या  हाल  यह  आप  स्वयं  जानते  हैं  ?
 इन  खेतीहर  मजदूरों  के  असंगठित  क्षेत्र  के  मजदूरों  के  लिए  क्या  मिलता  है  ?  इनके  लिए  न्यूनतम
 मजदूरी  तय  की  गई  वह  भी  हर  प्रान्त  में  अलग-अलग  उड़ीसा  में  25  रुपए  रोज  तो  मध्यप्रदेश
 में  मात्र  सोलह  रुपए  रोज  नियत  की  गई  वह  भी  मिलती  नहीं  है  ।  असंगठित  क्षेत्र  के  मजदूरों  के  लिए
 भारत  सरकार  आई०  एल०  ओ०  का  कन्वेन्शन  स्वीकार  किया  जनता  सरकार  जब  1977  में

 उसने  आई०  एल०  ओ०  कन्वेनशन  ।4।  में  हस्ताक्षर  किए  लेकिन  अब  तक  उसका  पालन  नहीं
 हो  रहा  है  |  दिश्लाने  के  लिए  ऑनरेरी  रूरल  आर्गेनाइजर  नियुक्त  कोई  पन्द्रह  सौ  रूरल  क्षेत्र  की

 यूनियनें  बन  रही  हैं  ।  जो  पन्द्रह  सौ  रूरल  आर्गेनाइजर  कोई  पता  नहीं  वे  कहां  हैं  क्या  कर  रहे
 हन  यूनियन  से  सगठन  का  कोई  काम  नहीं  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  यह  काम  भी  बड़ा  है  ।  आगे
 चलकर  वे  संगठित  हो  सकंगे

 हु
 टरूड़
 832

 ]

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  समय  समाप्त  हो  गया  है

 श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :  कृपया  मुझे  थोड़ा-सा  समय  ओर  दें  ।

 सभापति  महोदय
 :  में  तो  देना  चाहता  परन्तु  समस्या  यह  है  कि  बहुत  से  दूसरे  सदस्य  बोलने

 प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  मन्त्री  महोदय  को  भी  5.00  बजे  उत्तर  देना

 श्री  यभना  प्रसाद  शास्त्री  :  तो  मैं  यह्‌  कह  रहा  था  कि  इन  ग्राभीण  क्षेत्रों  या असंगठित
 क्षेत्रों  क ेमजदूरों  के  लिए  हमको  विशेष  ध्यान  देना  होगा  क्योंकि  इनकी  संख्या  बहुत  अधिक  है  और  इनके
 साथ  बहुत  बड़ा  अन्याय  हा  रहा  न  इनके  लिए  चिकित्सा  की  व्यवस्था  है,न  इनके  लिए  काम  की
 गारंटी  की  व्यवस्था  अब  हमारी  सरकार  ने  यह  तय  किया  है  कि  काम  के  अधिकार  का  हम  मौलिक
 भधिकार  की  सूची  में  सम्मिलित  करेंगे  ।  यह  क्रान्तिकारी  कदम  देश  में  ऐतिहासिक  कदप्न  होगा  ।
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 अगर  एक  बार  यह  हो  गया  और

 में  प्रदत्त  मौलिक  अधिकारों  में  शामिल  हो  तो  यह॒  सिर्फ  आज  भर  के  लिए  यह  सिर्फ  इस
 सरकार  भर  के  लिए  वल्कि  अनम्तकाल  जब  तक  सूरज-चांद  जब  तक  राष्ट्रीय  मोर्चे
 की  सरकार  को  याद  किया  तर  तक  यह  रहेगा  ।  इस  देश  के  नौजवान  हमेशा-हमेशा  के  लिए
 यह  याद  रखेंगे  कि  राष्ट्रीय  मोर्या  सरकार  ने  काम  के  अधिकार  को  संविधान  के  मौलिक  अधिकारों  में
 शामिल  किया  था  ।

 मुझे  विश्वास  है  बहुत  जल्दी  यह  हो  काम  का  अधिकार  संविधान

 सभापति  इसके  बाद  मैं  थोड़  से  शब्द  विकलांगों  के  सम्बन्ध  में  कहना  क्योंकि

 यह  कल्याण  मन्त्रालय  है  और  यह  विषय  भी  इसके  अन्तर्गत  आता  श्रीमन्‌  हमारे  देश  में  दुनिया  में
 सबसे  अधिक  नेत्रहीन  यह  एक  बड़ी  विडम्बना  दुनिया  की  पांचवां  हिस्सा  आबादी  हिन्दुस्तान  में

 रहती  है  परन्तु  दुनिया  के  एक  तिहाई  अंधे  इस  देश  में  रहते  हैं  क्योंकि  यह  देश  गरीब  यहां  कुपोषण
 की  समस्या  है  ।  जिस  देश  में  एक  व्यक्ति  के  लिए  प्रोटीन  की  दृष्टि  से  मात्र  40  प्राम  दाल  मिलती
 वहां  अंधे  नहीं  तो  और  क्‍या  होगा  ?  कोई  एक  करोड़  नेत्रहीन  इस  देश  में  उनके  लिए  क्‍या
 व्यवस्था  है  ?  पूरे  देश  के  अन्दर  एक  नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  विजुअली  हैन्डीकंप  देहरादून  में  स्थापित
 किया  गया  है  जहां  नेत्रहीनों  को  ट्रेनिंग  दी  जाती  हिन्दुस्तान  में  एक  करोड़  नेत्रहीनों  के  केवल

 एक  नेशनल  हंस्टी  क्या  पर्याप्त  होगा  ?  यह  तो  पुरानी  सरकार  की  रस्म-अदायगी  का  काम  उसने
 दिखाने  के  लिए  यह  किया  था  |  ताकि  दुनिया  के  लोगों  को  दिखा  सके  कि  हमारे  देश  में  नेश्रह्ीनों  के लिए
 नेशनल  इंस्टीट्यूट  विडम्बना  यह  देखिए  कि  उस  नेशनल  इंस्टीट्यूट  में  एक  बर्ष  से  कोई  डायरेक्टर

 ही  नहीं  एक  सुयोग्य  डायरेक्टर  उनको  पुरानी  सरकार  ने  बड़े  गलत  तरीके  से  निकाल

 दिया  और  तब  से  वहां  कोई  डायरेक्टर  नहीं  है  ।  इस  तरह  से  एक  उपहास  नेत्रहीनों  के  साथ  हो  रहा

 इन  नेत्रहीनों  के  पुनर्वास  के  लिए  सेंट  पूरे  देश  में  खोले  गए  थे  ।  उन्होंने  कुछ  काम  नहीं  किया  ।

 पिछली  सरकार  ने  इंडियन  इंस्टी  ट्यूट  आफ  अहमदाबाद  की  तरफ  से  इनका  मूल्यांकम  कराया

 उन्होंने  लिखा  है  कि  ये  सेंटर्स  कुछ  काम  नहीं  कर  रहे  ऐसे  रीहैबिलिटेशन  सेंटर्स  से  क्या  फायदा

 होगा  ?  एक  इंस्टीट्यूट  नेत्रहीनों  के  लिए  देहरादून  एक  मेंटली  रिटारडेड  के  लिए  इंस्टीट्यूट  हैदराबाद
 एक  आरथोपडिकली  हैंडीकंप  लोगों  के  लिए  कलकत्ता  में  और  इसी  प्रकार  का  इंस्टीदयूट  डैफ

 एण्ड  डस्ब  हरे  और  गंगो  के  बंगलौर  में  पूरे  देश  के  अलग-अलग  किस्म  के  लोगों  के

 लि  ए  केवल  मात्र  चार  इंस्टीट्यूट  खोले  गए  लेकिन  इनमें  भी  कोई  उपयोगी  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।

 जिस  प्रकार  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  है  इसी  तरह  से  जनता  सरकार

 ने  विकलांगों  के  लिए  भी  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  थी  तीन  प्रतिशत  तृतीय  और  अतुर्थ  श्रेणी  की

 रियों  और  उस  समय  मैं  संसद  सदस्य  था  मैंने  आवाज  उठाई  ।  तब  यह  भारक्षण  दिया  गया

 माननीय  श्रम  मम्त्री  जी  ने  हमारे  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  है  कि  प्रथम  भौर  द्वितीय  श्रेणी  में  भी  हम

 आरक्षण  यह  आरक्षण  पूरा  होना  चाहिए  और  उनके  पुनर्वास  की  समुचित  व्यवस्था  होनी

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  श्रम  और  कल्याण  मन्त्रालय  की  मांगों  का समथन  करता  हूं  ।

 |

 रो  बासन  राव  भहाडोक  (  मुक्बई  दक्षिण  मध्य  )  :  पिछले  चार  माह  से  मैं  यह  देख  रहा

 हूं  कि  सत्तारूढ़  दल  और  विपक्ष  के  बीच  जब  भी  कोई  समस्या
 उठती  है  तो  विपक्षी  सत्ताशढ़  दल  पर

 यह  आरोप  लगाते  हैं  कि  वे  तो  कांग्रेस  से  गए  हैं  और  सत्ताझुड़ दल  वाले  कहते
 हैं  कि  उन्होंने  कांग्रेस  से

 विद्रोह  किया  परन्तु  चाहे  वे  कांग्रेस  से  गए  हैं  या  उन्होंने  विद्रोह  किया  इससे  कोई  अम्तर  नहीं
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 पड़ता  |  मैं  सरकार  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  अपने  काम  करने  के  ढंग  को  बदले  और  पिछली
 सरकार  हू  कार्य  न  करें  ।  कम  से  कम  श्रम  और  कल्याण  विषयों  पर  उन्हें  श्वेत  पत्र  जारी  करना

 जिसमें  सदन  को  यह  बताया  जा  सके  कि  वे  इन  दोनों  विभागों  के  बारे  में  क्या  करना  चाहते  हैं  ।

 उदाहरणायथं  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  कि  प्रशासन  में  श्रमिकों  को  भागीदारी  दी  जाएगी  ।  यह
 बहुत  अच्छी  बात  है  |  परन्तु  मुझे  यह  देखकर  हैरानी  हुई  कि  मुम्बई  में  बहुत  से  कारखानों  के  मालिकों  ने
 अपने  कारखानों  को  बन्द  करना  और  तालाबन्दी  आरम्भ  कर  दी  विभागीय  वे  अपने  कार्य  को  आधार
 पर  बांट  रहे  हैं  और  उस  कार्य  विशेष  को  कारखाने  से  बाहर  विकल्प  रूप  में  ठेके  पर  करवा  लेते  इसके
 परिणामस्वरूप  कारखाने  बन्द  हो  रहे  भंटल  वकक्‍्सं  इस  प्रकार  की  शरारत  का  ज्वलन्त

 उदाहरण  है  ।  ये  एक  प्रकार  की सरकार  को  चुनौती  सरकार  ने  इसे  रोकने  के  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 मैंने  सदन  में  निवेदन  किया  है  कि  सरकार  इस  प्रकार  की  शरारत  को  रोकने  के  लिए  घोषणा  की

 कुछ  सरकारी  प्रतिष्ठान  अपना  काम  निजी  क्षेत्र  को  देना  चाहते  हैं  और  स्थान  भी  बदलना  चाहते
 इसे  निजी  क्षेत्र  को  भारत  इलेक्ट्रीकल  कम्पनी  भी  महाराष्ट्र  में  से  अपना  स्थान  परिवर्तित

 करना  चाहती  श्वेत  श्याम  टेलीविजन  के  निर्माण  से  इसे  10  करोड़  रुपए  की  आय  होती  है  ।  यदि
 ये  रेगीन  टेलीविजन  बमाना  आरम्भ  कर  दें  तो  इससे  इन्हें  100  करोड़  रुपए  की  आय  होगी  और  सभी
 श्रमिक  इग  कारखाने  को  सहकारी  आधार  पर  चलाने  को  तंयार  अंब  इस  कारखाने  को  निजी  क्षेत्र
 में  दिया  जाना  प्रस्तावित  है  ।  इस  प्रकार  के  कायं  हो  रहे  हैं।यह  लोगों  में  इस  नई  सरकार  के  प्रति

 गलतफहमी  उत्पन्न  करने  का  षडयन्त्र  है  ।

 जहां  तक  वस्त्र  उद्योग  का  सम्बन्ध  मुम्बई  को  भारत  का  मानचेस्टर  कहा  जाता  है  ।
 आज  डा०  दत्ता  सामन्‍त  ज॑से  एक  अनुभवी  नेता  द्वारा  अविवेकी  हृड़ताल  करवाने  से  सारे  उ

 पहें  हैं  और  लगभग  एक  लाख  श्रमिक  आज  बेकार  बेंठे  उनकी  भविष्य  निधि  उन्हें  नहीं  द॑  है
 उनकी  ग्रेच्युटी  की  समस्या  अभी  भी  लम्बित  है  ।  उनके  पुनर्वास  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रहा

 रण  मिलों  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिए  पिछली  सरकार  ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  का

 परन्तु  हाल  ही  में  हमारी  सरकार  ने  और  रुग्ण  मिलों  को  अपने  हाथ  में  न  लेने  की  घोषणा  की  है  ।

 महार  षट्र  सरकार  ने  घोषणा  की  है  कि  इसने  10  और  रुग्ण  मिलें  अपने  हाथ  में  लेने  का  निर्णय  किया  है  ।

 हमारी  सरकार  इन  सभी  रुग्ण  मिलों  को  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  नियन्त्रण  में  क्‍यों  नहीं  ले  लेती  ?  मैंने

 देखा  है  कि  ये  कताई  विभाग  तथा  संस्करण  विभाग  कारखानों  में  हैं  और  बुनाई  विभाग  के  साथ  भिवंडी

 और  इच  रकरंजी  में  स्थापित  किए  गए  मुझे  यह  नहीं  पता  क्रि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  इससे  क्‍या

 लाभ  प्राप्त  हो  रहा  है  परन्तु  इसके  द्वारा  मजदूरों  को  रोजगार  में  कमी  हो  रही

 श्रम  विभाग  का  कोई  भी  अधिकारी  इन  मजदूरों  की  सुरक्षा  के  लिए  सामने  नहीं  आ  रहा
 मेरी  सरकार  को  एक  चेतावनी  वे  पता  लगाएं  कि  क्‍या  पिछले  दस  सालों  में  श्रम  विभाग  के

 का  रियों  अथवा  श्रम  न्यायालयों  अथवा  श्रम  अधिकारियों  द्वारा  मजदूरों  को  कोई  सुरक्षा  प्रदान  की  गई

 और  कया  इसके  लिए  कोई  कानून  वनाया  गया  ।  अब  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इन  सभी  श्रम  न्यायालयों  के

 अनुभवी  न्यायाधीशों  अथवा  श्रम  आपुक्‍तों  की  एक  साथ  बैठक  बुलायी  जानी  चाहिए  ।  उन्हें  अपने  अनुभव

 द्वारा  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  बेरोजगारी  न  बढ़े  ।

 इस  सरकार  को  जबाहर  रोजगार  योजना  में  रुचि  थी  |  यहू  योजनां  पिछले  दस  बर्षों  में  महाराण

 बड़ी  सफल  रही  प्रामीण  क्षेत्रों  जिसके  पास  भी  काम  नहीं  था  तथा  जो  भी  भूभिहीन

 उते  कुछ न  कुछ  काम  दिया  गया  ।  इसके  लिए  भी  न्यूनतम  मजदूरी  तय  की  जानी
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 बहुत  से  ऐसे  कानून  हैं  जो  कि  मजदूरों  को  दलालों  यहां  तक  के  सरकारी  एजेन्सियों  के  शोषण  से  बच्चा
 सकते  इस  दिशा  में  कुछ  नहीं  किया  नहीं  पता  कि  ग्रामीण  रोजगार  गारन्टी  योजना का
 क्या  बना  ।  इस  समस्या  का  समाधान  ग्रामीण  मजदूरों  को  ब्यवस्थित  ढंग  से  ऊपर  उठाने  से  हो  सकता

 तीसरा  मुद्दा  यह  है  कि  जहां  तक  श्रम  कानूनों  तथा  अधिनियमों  का  सम्बन्ध  जो  श्रम  कानून
 तथा  अधिनियम  मजदूरों  के  उत्थान  के  लिए  बनाए  गए  उनके  बारे  में  उनको  ज्ञान  नहीं  केबल

 मजदूर  संघ  ही  इन  पर  विचार  करते  मुझे  यह  कहते  हुए  बड़ा  खेद  हो  रहा  है  कि  कुछ  मजदूर  संधों  के
 नेता  पूंजीपति  बन  गए  हूँ  |  वे इसके  लिए  लड़ना  चाहते  हैं  ।  जो  कुछ  लोग  निष्टावान  वे  यह
 चाहेंगे  कि  मजदूरों  की  बेहतरी  हो  और  वे  सुनिश्चित  करेंगे  कि  मजदूर  और  पूंजीपति  मिलकर  साथ
 चलें  ।  उसमे  कोई  हड़ताल  नहीं  होगी  ।  सरकार  को  इन  नेताओं  को  बातचीत  के  लिए  आमन्त्रित  करना

 चाहिए  और  उन्हें  विश्वास  में  लेना  चाहिए  ।  भुझे  यह  कहते  हुए  बड़ा  गय॑  हो  रहा  है  कि  मेरे  मजदूर
 कामगार  सेनाਂ  में  550  मजदूर  यूनियनें  परन्तु  इन्होंने  कभी  एक  भी  हड़ताल  नहीं  की  ।

 आप  ऐसे  लोगों  को  विश्वास  में  ले  सकते  हैं  ।

 सर्देव  सरकार  द्वारा  न्यूनतम  मजदूरी  दिलाने  का  आश्वासन  दिया  जाता  परम्तु  इस  ध्यूनततम

 मजदूरी  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकारी  तन्त्र  का  सर्वंथा  अभाव  है  ।  न्यूनतम  मजदूरी  के  सम्बस्ध

 में  समाचार-पत्रों  मे ंघोषणा  की  जानी

 कल्याण  विभाग  का  मैंने  विशेष  उल्लेख  किया  मैं  सरकार  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  पर्लु
 कया  हम  जातिवाद  को  फंलाकर  लोगों  का  कल्याण  कर  सकते  हैं  अथवा  हम  आर्थिक  पिछड़ेपन  को  आधार

 बनाएंगे  जिससे  कि  प्रत्येक  वर्ग  के  गरीब  व्यक्तियों  को  लाभान्वित  किया  जा  सके  |  हम  इस  बात  की

 इजाजत  नहीं  देंगे  कि सभी  गरीब  बगे  के  लोग  जातिवाद  में  फंस  जाएं  |  गदीचिरोली  जिले

 में  मरीब  और  आदिवासी  लोगों  की  सहायता  एक  विशेष  धामिक  मिशिनरी  द्वारा  को  जाती  इसलिए

 बे  अपना  धर्म  परिवर्तन  करके  उसी  धर्म  को  अपना  रहे  सरकार  को  इस  पर  नियन्त्रण  करना

 सरकार  को  लंगड़  औरतों  ओर  बच्चों  इत्यादि  के  प्रति  अपनी  नीति  की  प्रेस  में  घोषणा  करती

 चाहिए  ।

 ]

 प्रो०  प्रेम  कुमार  धूमाल  :  सभापति  मैं  समाज  के  उस  वर्ग  की  ओर  थिमांड

 के  बारे  में  बोलना  चाहूृंगा  जो  हम  सबकी  खबर  रखता  है  और  जब  हम  ठीक  काम  नहीं  करते  तो

 हमारी  खबर  लेता  वह  हैं  अअबारों  की  दुनिया  के  लोग  |  बाछावत  बेज  बोई़  बना  लेकिन  उसकी

 रीकमण्डेशंस  अभी  तक  लागू  नहीं  हुईं  |  बहुत  से  समाचार-पत्रों  ने अभी  तक  वेज  बोड़  की  रिकमेडेशन्स

 को  लागू  नहीं  किया  है  ।  उसके  अनुसार  वेतन  नहीं  दिया  है  ।  इन्होंने  त्रिपक्षीय  समिति  बनाने  का  साव

 दिया  ताकि  इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  बारे  में  ध्यान  दिया  जा  उसको  सुपर4ाइज  किया

 जा  लेकिन  वह  त्रिपक्षीय  कमेटी  भी  नहीं  बनी  न्यूज  पेपर  एम्पलाईज  एक्ट  बहुत  पुराना  हो

 गया  सभी  यूनियन्स  ने  बार-बआर  मांग  की  है  कि  इसमें  संशोधन  किया  जाए  |  मैं  श्रम  और  कल्याण

 मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूगा  कि  इस  एक्ट  को  अमेंड  करने  के  लिए  उचित
 कदम  उ6ाए  ।  नेशनल  यूनियन

 आफ  अजनंलिस्ट्स  और  इण्डिमन  फ्रंडरेशन  आफ  बकिग  जनंलिस्ट्स  ने  बार-बार  मांग  की  है  कि  रिटायरमेंट

 की  एज  को  60  बचषं  से  बढ़ाकर  65  बबं  क्रक  किया  समाचारपत्रों  में  जो  कमंचारी  काम  करते

 उनको  कोई  मेडिकल  एलाउन्स  नहीं  मिलता  डी०  ए०  का  जो  प्रतिशत  वह  सेन्ट्रल  गवनंमेट
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 एम्प्लाईज  के  हिसाब  से  उनको  मिलना  चाहिए  ।  हाउस-रैंट  अधिकतर  15  प्रतिशत  है  और  वह
 भ्राठ  सो  से  अधिक  नहीं  बनता  है  |  दिल्‍ली  के  अन्दर  रहने  वाले  पत्रकार  को  सात-आठ  सौ  रुपए  मह्दीने
 पर  कंसे  मकान  मिल  सकता  है  ।  आप  खुद  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  ।  इसमें  सुधार  होना  चाहिए  ।

 सभी  बक्‍ताओं  ने  मुझसे  पूर्व  एक  बात  पर  सहमति  प्रकट  की  है  कि  जो  यूनियन्स  उन्हें  गुप्त
 मतदान  के  आधार  पर  मान्यता  प्रदान  की  मैं  इस  बात  का  समर्थन  करता  हूं  और  यही  सही

 मूल्यांकन  होगा  किसी  यूनियन  के  काम  का  कि  उसका  वर्कं्स  में  कितना  नाम  है  ।  कमंचारियों  के  हिंतों
 लेबर  के  हितों  को  बचाने  के  लिए  सरकार  को  पूरा  ध्यान  देना  चाहिए  ।  लेकिन  साथ  ही  मैं  एक

 बात  जरूर  कहना  चाहूंगा  कि  प्रोडक्टिविटी  को  भी  वेज  के  साथ  लिक  करना  पड़ेगा  ।  एक  ई०  एस०
 आई०  को  स्कीम  सेन्‍्ट्रल  गवनंमेंट  के  अन्दर  चल  रही  है  ।  मैं  उसका  यूनियन  के  तोर  पर  मंम्बर  रहा  हूं  ।

 मैंने  देखा  जिस  भावना  से  उस  एक्ट  को  बनाया  उसका  उतना  लाभ  छोटे  ब्कंसं  छोटे  कर्म -
 झारियों  को  और  छोटे  लघु  उद्योग  के  कमंचारियों  को  नहीं  मिल  पाता  अक्सर  ई०  एस०  आई०  की
 डिस्पेंसरीज  के  बजाए  बाहर  जाकर  वे  बाजार  से  दवाई  लेते  मैं  श्रम  और  कल्याण  मंत्री  जी  से  अनुरोध
 करूंगा  कि  ई०  एस०  आई०  वकंस  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  ध्यान  दें  |  यह  समस्या  बहुत  अधिक  है

 छोटे  बकस  हमेशा  वहां  डाक्टरों  से  सही  लाभ  नहीं  उठा  सकते  हैं  ।  इस  बारे  में  तो  आम  शिकायत

 होती  है  ।
 न्‍

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  विशेष  रूप  से  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  दो  मिनट  बोलने  के
 लिए  समय

 ]

 श्रो  पलाई  के०  एम०  भंध्य  :  मैं  बागान  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता
 हूँ  ।  अभी-अभी  मुझे  कुछ  आंकड़े  प्राप्त  हुए  हैं  जिनके  अनुसार  भारत  में  30  करोड़  कामगार  हैं  और
 उनमें  से  केवल  दो  प्रतिशत  संगठित  क्षेत्र  में  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  98  प्रतिशत  कामगार
 असंगठित  हैं  और  उनके  हितों  की  रक्षा  करने  वाला  कोई  नहीं  ।  यह  तथ्य  मैं  इसलिए  उजागर  कर  रहा

 हूं  क्योंकि  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  समाज  के  इस  अभागे  वर्ग  के  उत्थान  की  कितनी  बड़ी
 जिम्मेवारी  सरकार  के  ऊपर  है  ।

 मजदूरों  के  उत्थान  के  लिए  चलाई  जाने  वाली  प्रत्येक  योजना  नियोजित  आर्थिक  विकास  तथा
 सामाजिक  न्याय  की  भावना  के  अनुरूप  होनी  इसे  आथिक  योजना  और  शैक्षणिक  योजना  का

 हिस्सा  बनना  इसका  वास्तविक  उद्देश्य  मानव  संसाधनों  का  अधिकतम  उपयोग  और  कामगार
 बगे  के  उत्थान  के  लिए  अच्छी  कार्य-कुशलता  का  विकास  होना  वर्तमान  सरकार  के  दृष्टिकोण
 में  कमी  यह  है  कि  उसे  इस  समस्या  की  व्यापकता  का  पूरा  ज्ञान  नहीं  है  |  जंसा  मैंने  कहा  उनकी
 नीति  आर्थिक  और  शैक्षणिक  योजना  पर  आधारित  नहीं  है  ।

 बागान  मजदूरों  की  एक  या  दो  समस्याओं  की  मैं  विशेष  रूप  से  चर्चा  करना  चाहूंगा  क्योंकि
 केरल  राज्य  में  और  विशेषकर  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  इदुक्की  में  जोकि  बागानों  और  बागान  मजदूरों  क ेलिए
 काफी  प्रसिद्ध  वहां  पर  इस  पिस  रहे  वर्ग  की  समस्याएं  बहुत  गम्भीर  12  लाख  के  लगभग  बागान
 सजदूर  इलायची  ओर  कॉफी के  क्षेत्र  में  कड़ी  मेहनत  कर  रहे  परन्तु  इसका  दुःखद  पहलू
 यह्‌  है  कि  15  प्रतिशत  बागान  मजदूरों  का अपना  कोई  घर  नहीं  है  और  70  प्रतिशत  लोगों  के  पास
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 रहने  के  लिए  केवल  एक  कमरा  34  प्रतिशत  लोगों  के  कच्चे  घर  उनका  वेतन  बहुत  कम  है
 और  उनकी  जिंदगी  दयनीय  है  ।  स्कूल  विशेषकर  प्राथमिक  र  कूल  को ।
 सुविधाओं  में  सुधार  होना  महिलाओं  को  पुरुषों  के  समान  वेतन  मिलना  चाहिए  ।  सलाभकारो
 हस्तकलाओं  जेंसे  कि  टोकरी  बनाने  इत्यादि  के  प्रशिक्षण  का  समुचित  प्रबन्ध  किया  जाना
 चाहिए  ताकि  कामकाजी  महिलाएं  फालतू  समय  का  सदुपयोग  कर  सके  ।  मनोरंजन  की  सुविधाओं  का
 भी  उचित  प्रबन्ध  होना  चाहिए  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूबित  जनजातियों  के  नौकरी  के  इच्छुक  उम्मीदवारों  का  विशेष
 ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  |  उनके  बहुत  से  लोग  बेरोजगार  उनका  विशेष  ध्यान  रखा  आना
 चाहिए  ।

 मेरा  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  इस  व्यापक  असंगठित  क्षेत्र  में  दिखावटी  परिबतनों  से  कुछ
 नहीं  होगा  ।  इसके  लिए  सारे  ढांचे  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  करने  पड़ेंगे  ओर  सारे  देश  में  मजदूरों  की
 बेहतरी  के  लिए  क्रांतिकारी  कदम  उठाए  जाने  के  साथ-साथ  समुचित  कानून  भी  बनाने

 श्रो  प्यारे  लाल  हांडू  :  सभापति  महोदय  सबसे  पहले  मैं  अपने  सक्रिय  श्रम  तथा
 कल्याण  को  एक  सुझाव  देना  मैं  उनसे  यहू  निवेदन  करूंगा  कि  बे  एक  बार  जम्मू  तथा
 काश्मीर  की  यात्रा  करें  क्योंकि  भारतीय  इतिहास  में  वे  पहले  ऐसे  श्रम  मंत्री  होंगे  जोकि  कामगार  वर्ण  को
 समस्याएं  देखने  और  जानने  के  लिए  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  की  यात्रा  करेंगे  ।

 यह  बहुत  ही  आवश्यक  है  क्‍योंकि  1965  में  बहुत  से  प्रतिभाशाली  लोगों  ने  23  श्रम  कानूनों
 को  जम्मू  कश्मीर  राज्य  में  लागू  करना  आवश्यक  समझा  इन  नियमों  को  यहां  इस  तक  पर  लागू
 किया  गया  था  कि  इससे  इस  राज्य  की  बाकी  देश  के  साथ  एकता  सुदृढ़  होगी  |  प्राननीय  श्रम  मंत्री  को

 यह  पता  चलेगा  कि  196:  में  श्रम  कानूनों  को  लागू  करने  के  बावजूद  इन  केन्द्रीय  कानूनों  को  जम्मू
 और  कश्मीर  राज्य  में  लागू  करने  सम्बन्धी  प्रक्रिया  आदि  की  अभी  तक  समीक्षा  नहीं  की  इस  राज्य
 को  बाकी  देश  के  साथ  जोड़ने  का  कभी  भी  प्रयास  नहीं  किया  गया  |  केवल  इन  कानूनों  को  लागू  करने
 से  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है  |  यदि  माननीय  श्रम  मंत्री  जी  मेरा  सुझाव  मान  लें  तो  वर्तमान  परिस्थितियों
 में  उन्हें  बड़ा  आश्चर्य  होगा  क्योंकि  सबसे  पहली  बात  जो  उन्हें  देखने  को  भिलेगी  बहू
 उद्योगों  में  एकाधिकार  की  समाप्ति  तथा  आतंकवाद  के  कारण  कामगार  वर्ग  में  फेली  हुई  असंगठन  की
 भावना  ।  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  यदि  उन्हें  समय  मिले  तो  जून  के  महीने  में  एक  सप्ताह  के  लिए  वह

 जम्मू  और  कश्मीर  आएं  ओर  श्रम  कानूनों  को  लागू  करने  बाले  अधिकारियों  का  एक  सम्मेलन  बुलाएं  ।

 इस  सम्मेलन  को  दिल्ली  में  भी  बुलाया  जा  सकता  अन्यथा  जम्मू  ओर  कश्मीर  राज्य  के  ससद  सदस्यों
 को  भी  इसमें  भाग  लेने  के  लिए  आमत्रित  किया  जा  सकता  है  ताकि  उन्हें  समस्या  की  गम्भीरता  का  पता

 चल  सके  और  तभी  उसे  पता  चलेगा  कि  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में  स्थिति  कितनी  छराब  हो
 गई  मैं  यह  चाहूंगा  कि  जम्मू-कश्मीर  में  एच०  एम०  टी०  की  इकाई  के  बन्द  होने  को  भी  बह  तुरन्त
 जांच  करें  ।  केवल  दो  दिन  मैं  एच०  एम०  टी०  बहाते  में  था  जोकि  अम्मू-कश्मीर  राज्य  में

 जनिक  क्षेत्र  की  एकमात्र  इकाई  आपको  जानकर  आश्चयं  होगा  कि  ओद्योगिक  सुरक्षा  बल  के

 अतिरिक्त  वहां  ओर  कोई  नहीं  था  ।  जांच  करने  पर  पता  चला  कि  एक  नोटिस  बो्ड  पर  लिक्षा  था  कि

 अगले  आदेशों  तक  यह  इकाई  बन्द  जिसमें  कि  858  मजदूर  तबाह  हो  गए
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 आज  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  लोग  जो  मिल  में  कार्य  कर  रहे  हैं  उनके  पास  जीवन  निर्वाह  का
 कोई  साधन  नहीं  रहा  उनके  पास  जम्मू-कश्मीर  राज्य  को  छोड़ने  और  दिल्ली  में  अथवा  जम्मू में
 आने  के  अतिरिक्त  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  इकाई  जो  बन्द  पड़ी  है  वह  पहले  योग  के  शिक्षक  श्री  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी  द्वारा
 चलायी  जाती  थी  ।  यह  उनकी  न्यास  सम्पत्ति  की  एक  इकाई  है  |  वे  उसे  कटरा  वेष्णव  देवी  में  अनेक
 वर्षों  से  चलाते  थे  ।  यह  अब  बन्द  पड़ी  है  ।  मैं  प्रगतिशील  श्रम  मंत्री  महोदय  से  उसके  बन्द  होने  के  कारणों
 का  पता  लगाने  की  आशा  करता  हूं  ।  वे  यह  बात  जानकर  शायद  आश्चयंचकित  होंगे  कि  जून  1989  से

 उस  इकाई  के  कमंचारियों  को  वेतन  नहीं  मिला  दिल्‍ली  में  गहन  जांच  पड़ताल  कराने  के  बाद  आप
 पायेंगे  कि  52  कमंचारी  पिछले  11  दिनों  से  दिल्ली  में  हैं  और  सभी  अधिकारियों  के  यहां  जा  रहे  हैं  ।

 माननोय  श्रम  मंत्री  महोदय  को  यह  जानकारी  भी  होगी  कि  एक  संकड़ों  वर्ष  पुराना  उद्योग  जो  कश्मीर
 में  चल  रहा  था  और  जो  केवल  जम्मू-कश्मीर  राज्य  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  पूरे  देश  के  लिए  सम्मान

 प्राप्त  करता  रहा  वह  एक  रेशम  उद्योग  था  ।  बुरे  अथवा  मामूली  कारणों  से  एक  वर्ष  पहले
 इसका  एकाधिकार  समाप्त  कर  दिया  गया  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  उन  कारीगरों  के  मामलों  की

 जांच  करायें  जो  उद्योग  के  एकाधिकार  समाप्त  करने  के  परिणामस्वरूप  बेकार  हो  गए  हैं  और  पूरी  तरह

 अस्तब्यस्त  हैं  ।

 इसके  हाल  ही  के  घटनाक्रमों  से  उत्पन्न  एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  सामने  आयी  है  कि
 निजी  ओर  सरकारी  क्षेत्र  की  80  प्रतिशत  औद्योगिक  इकाईयां  बन्द  हो  गयी  यदि  वे  थोड़ा  सा  प्रयास
 करें  ओर  कारणों  की  जांच  करायें  तो  उनमें  से  प्रत्येक  इकाई  को  चालू  किया  जा  सकता  जो  इकाई

 जम्मू-कश्मीर  राज्य  से  बाहर  के  उद्यमियों  द्वारा  चलायी  जाती  हैं  उन्हें  उन  उद्यमियों  का  दिल्ली  में  एक
 सम्मेलन  करके  और  उनमें  भविष्य  के  लिए  आशा  का  संचार  करके  चालू  किया  जा  सकता
 कश्मीर  राज्य  का  होने  के  नाते  मेरा  एक  विचार  है  कि  श्रम  मंत्री  महोदय  यदि  दौरा  करे  तो  पाएंगे  कि
 बन्द  इकाईयों  में  से  80  प्रतिशत  इकाईयों  को  निश्चित  रूप  से  चालू  किया  जा  सकता  है  और  शायद

 उससे  जम्मू-कश्मीर  राज्य  में  हालात  सामान्य  बनाने  में  मदद  मिल  सकती  मुझे  विश्वास  है  कि  उनके
 दौरे  से  राज्यपाल  शासन  में  बिल्कुल  भी  बाधा  नहीं  पड़ेगी  ।  राज्य  का  शक्तिशाली  प्रशासन  एक  सरकारी
 आ्रौद्योगिक  इकाई  के  चलाने  को  सुनिश्चित  करने  की  स्थिति  में  भी  नहीं  श्रम  मंत्री  महोदय  यह  भी
 देखेंगे  कि  जम्मू-कश्मीर  राज्य  में  अधिकांश  लोग  ऐसे  हैं  जो  पयंटन  पर  निर्भर  रहते  हैं  ।  बर्ष  1988  में
 6  लाख  पयेटकों  ने  जम्मू-कश्मीर  का  स्रमण  किया  वर्ष  1989  में  20  प्रतिशत  पयंटक  नहीं
 इस  समय  पयंटन  का  काम  80  प्रतिशत  तक  कम  हो  गया  मैं  श्रम  एवं  कल्याण  मंत्री  से  चाहूंगा  कि
 वे  सन  सामयिक  श्रमिकों  के  भविष्य  के  बारे  में  विचार  करें  जो  पूरी  तर्‌ह  पयंटन  पर  निभंर  रहते
 यदि  जम्मू-कश्मीर  में  हालात  सामान्य  बन।ने  हैं  तो  इन  80,000  से  अधिक  लोगों  को  कुछ  न  कुछ  काम

 मुहैस्या  कराना  होगा  जो  पूरी  तरह  पयंटन  पर  निर्भर  हैं  और  जो  आज  श्रम  मंत्री  के  आशीर्वाद  के
 अतिरिक्त  किसी  अन्य  पर  निर्भर  नहीं  उनके  दौरे  से  शायद  स्थानीय  प्रशासन  को  सहायता  मिलेगी  ।
 मैं  अन्त  में  जो  निवेदन  करना  चाहता  हूं  वह  उन्हें  भी  प्रिय  है  भर्थात्‌  कषि  श्रमिक  के  सम्बन्ध  में  है  ।
 कृषि  श्रमिक  की  समस्या  उतनी  ही  अच्छी  अथवा  उतनी  ही  खराब  है  जितनी  कि  देश  के  शेष  भाग  में  है  ।
 अंम  मनन्‍्त्री  जब  कश्मीर  का  दौरा  करेंगे  तो  उन्हें  रक्षा  श्रमिक  की  वतंमान  दशा  का  अवलोकन  भी  करना
 बाहिए  विशेषकर  तहसीलਂ  का  जोकि  पाकिस्तान  की  सीमा  पर  है  ।  उन्हें  इन  लोगों  के  अस्त-व्यस्त
 जीवन  को  देखना  चाहिए  |  उन्हें  जिन्दा  रखने  के  लिए  उनकी  सहायता  की  जानी  उन्हें  राज्य  से
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 कुछ  मिलना  चाहिए  यदि  कुछ  युद्ध  सम्बन्धी  कारणों  से  आज  उनकी  आवश्यकता  नहीं  उन्हें  राज्य
 छोड़ने  के  लिए  मजबूर  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  छः  से  अधिक  जो  गांव
 युद्ध  बिराम  रेखा  पर  स्थित  हैं  वे  पहले  ही  खाली  हो  चुके  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  आप  देश  के
 श्रम  मन्त्री  के  नाते  वहां  जाएं  और  हस्तक्षेप  करें  ओर  पता  लगायें  कि  जो  श्रमिक  देश  की  रक्षा  के  लिए
 कार्य  किया  करते  थे  और  कुछ  युद्ध  सम्बन्धी  कारणों  स ेआज  उनकी  जरूरत  नहीं  उन्हें  कुछ
 छुट  एवं  खाद्यान्न  ज॑से  गेहूं  मुहैय्या  कराया  जाये  जिससे  कि  आज  के  हालात  के  बावजद  वे  अपने  उन
 गांवों  को  छोड़ने  के  लिए  मजबूर  न  हों  जो  युद्ध  विराम  रेखा  पर  स्थित  इन  मिवेदनों  के  साथ  मैं
 आपका  इस  बात  के  लिए  घधम्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  बहस  में  हिस्सा  लेने  का  अवसर
 दिया  ।

 |  जिक्र  वो  |

 डा०  किरोड़ो  लाल  मोणा  सभापति  आज  जिस  उत्पीड़ित  समाज
 के  बारे  में  चर्चा  की  जा  रही  उस  समाज  के  लिए  सरकार  ने  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  इस  समाज
 को  स्थिति  बड़ी  दयनीय  यह  समाज  आथिक  और  सामाजिक  दृष्टिट  से  पिछड़ा  हुआ  राजस्थान  में

 सभापति  आदिवासी  बिकास  योजनाओं  द्वारा  करोड़ों  क्‍पए  इस  इलाके  के  लिए  भेजे
 लेकिन  उस  इलाके  का  विकास  नहीं  हो  आखिर  हस  पंसे  को  कौन  डकार  गया  ।  40  साल

 से  कांग्रेस  का  शासन  विकास  के  नाम  पर  वहां  पेसा  भेजा  लेकिन  बिकास  की  अगह  बहां
 विनाश  कर  दिया  गया  ।  आदिवासियों  के  आर्थिक  विकास  और  सामाजिक  उत्थान  के  लिए  छठवीं

 वर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  454.66  करोड़  रुपए  ब्यय  जबकि  चौथी  पंचवर्षीय  योजता  के  अभ्दर

 केवल  25.80  करोड़  रुपए  व्यय  किए  जनता  शासम  के  दो  साल  के  कार्यकाल  में  69.75  करोड़
 रुपए  ख्  किए  गए  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  प्रावधान  348.37  करोड़  का  था  |  जिसमें  सिंचाई

 के  लिए  130.34  करोड़  का  प्रावधान  था  और  विद्युत  के  लिए  72  करोड़  का  प्रावधान  था  ।  सिंचाई

 की  योजमाओं  के  लिए  जो  पैसा  खर्च  किया  गया  उससे  वहां  पर  बड़े-बड़े  डेम  साम

 सोमकामला  और  अम्बा  जैसे  हरीगेशन  प्रोजेक्ट  बन  कर  तैयार  हो  लेकिन  इरीगेशन  प्रोजेक्टस  के

 कारण  वहां  आदिवासी  डिमप्लेसड  हो  गए  ।  उनकी  रिप्लेसमेंट  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  व्यवस्था

 नहीं  की  ।  वहां  पर  जितनी  भी  भूमि  इनसे  सिचित  होगी  उस  भूमि  को  गैर-आदिवासी  लोगों  ने  कब्जा

 लिया  है  और  आज  आदिवासी  इधर-उघर  भटकता  फिर  रहा  भ्रादिवासियों  की  दशा  वहां  पर

 दयनीय

 माननीय  सभापति  अभी  कुछ  दिन  पहले  भूख  से  एक  पीड़ित  एक  बच्छे  को  कोटला  तहसील

 में  एक  महिला  जंगल  में  छोड़  आयी  ।  उस  बच्चे  को  भेडिया  कर  ले  गया  और  खा  गया  |  यह  स्थिति

 आदिवासियों  की  वहां  पर  विकास  के  नाम  पर  जितना  भी  उैसा  गया  उसका  यूटीलाइजेशन  सही  ढंग
 से  नहीं  हुआ  ।  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहता
 आप  हमारे  इलाके  में

 जाकर

 जहां  पैसा  तो  चला  गया  उद्योग  की  दृष्टि  से
 फासफोस  कसट्रेशल  प्लांट

 लग  गया  लेकिन  बड़ा

 अफसोस  और  ताउजुब  होता  है  कि  सबट्राईबल  प्लान  का  पैसा  बड़े-बड़े
 प्रोजेक्ट

 और  इम्डस्ट्रियों  पर  लगा

 दिया  यया  उससे  आविवासियों  को  कोई  फावदा  नहीं  हुआ  ।  जिसके  कारण  उस  इलाके  मे  असंतोष
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 दंदा  हो  रहा  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  भी  योजना  केन्द्र  सरकार  की  वहां  गयी  और
 जो  विचाराधीन  उससे  आदिवासियों  को  कतई  फायदा  नहीं  हुआ  इस  पैसे  को  वहां  पर  बहां  के

 लोग  कांग्रेस  के  लोगों  क ेसाथ  मिल  कर  खा  गए  ।  इसकी  जांच  होनी  चाहिए  '

 वहां  पर  शिक्षा  का  स्तर  बिल्कुल  गिरा  हुआ  शिक्षा  की  दृष्टि  से  राजस्थान  की  औसत

 साक्ष  रता  34.38  प्रतिशत  लेकिन  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की  साक्षरता  दर  10  प्रतिशत

 यह  भी  संकरेण्डरी  ओर  हायर  सैकेण्डरी  तक  ।  जिसका  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  एक  भी  आई०  ए०  एस०
 आफिसर  या  आई०  पी०  एस०  आफिसर  ट्राईबल  एरिया  से  बन  कर  नहीं  हमारे  साथ  पक्षपात

 किया  जाता  है  |  ट्राईबल  एरिया  जहां  की  भूमि  समतल  पानी  की  प्रचुर  मात्रा  होने  के

 बावजूद  वहां  बड़े-बड़े  प्रोजेक्ट  नहीं  लगाए  गए  ।  वहां  का  आदिवासी  इस  संसद  में  हो  सकता  उसका
 विकास  हो  सकता  खेती  के  द्वारा  वह  अपना  आर्थिक  उत्थान  कर  सकता  था  ।

 आजकल  अधिकारियों  की  मिली-भगत  से  ठेकेदार  वनों  को  काट  रहे  जहां  आदिवासियों  का
 वन  पर  अधिकार  उस  वन  को  बुरी  तरह  से  काट  कर  उसका  सत्यानाश  कर  जो  योजना
 आदिवाधियों  के  लिए  बनी  थी  उसका  सही  ढंग  से  इम्पलीमेंटेशन  नहीं  हुआ  ।  इस  बारे  में  मैं  एक  बात

 कहना  चाहता  हूं  कि  जो  आदिवासी  इलाके  बहां  वनों  पर  आदिवासियों  का  कब्जा  होना  चाहिए  ।

 वहीं  वनों  को  खड़ा  करें  और  इसके  मालिक  बनें  |  सरकार  को  ऐसा  प्रावधान  रख्ना  चाहिए  ।  केन्द्रीय
 सरकार  की  आई०  आर०  डी०  पी०  और  एन०  आर०  ई०  पी०  ज॑सी  योजनाएं  लेकिन  इन  योजनाओं
 में  भी  भारी  भ्रष्टाचार  फंला  और  आदिवासियों  को  किसी  प्रकार  का  कोई  फायदा  नहीं  मिल  पाया  ।

 हमारे  श्रम  कल्याण  मंत्री  ने  बड़ी  अच्छी  घोषणा  की  है  और  अच्छी  नीयत  के  साथ  उसको  लाग्रू  करने  की
 बात  भी  कही  लेकिन  आज  की  स्थिति  देखने  में  बडी  दयनीय  लग  रही  है  |  जसां  तक  बंकलाग  का
 मामला  है  आरक्षण  के  पदों  का  तो  उस  बंकलाग  को  नहीं  भरा  गया  पिछली  सरकार  ने  इसको  भरने
 के  लिए  एक  विशेष  अभियान  चलाया  लेकिन  वह  केवल  चुनावी  प्रोपेगंडा  था  और  चुनावों  में  फायदा
 लेने  की  दृष्टि  से  इसका  प्रचार  किया  गया  था  |  मैं  सरकार  से  मांग  करूंगा  कि  आप  इस  पर  विशेष  ध्यान
 दें  और  विभागवाईज  तथा  सेबावाइज  सूची  प्रकाशित  की  जाये  जिससे  झ्ोंपड़ी  में  बंठ  आदिवासी  को
 पता  लग  जाएगा  कि  मेरा  बच्चा  कक्षा  पास  है  तो  उसको  नोकरी  मिलेगी  या  इस  विशेष
 अभियान  से  उसको  फायदा  मिल  सकेगा  और  आपको  इसके  सिए  पूरा  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 माननीय  सभापति  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  अत्याचार
 1989  सरकार  लेकर  आई  आपने  हमें  प्रोटेफ्टशन  लेकिन  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जाति  के  अधिकारियों  ने  इसे  सख्ती  से  लागू  करने  का  प्रयत्न  किया  तो  उसका  परिणाम  यह  हुआ  कि
 उनको  वहां  से  हटा  दिया  सवर्ण  जाति  के  अधिकारी  एक  हो  गए  |  इसलिए  सरकार  सख्ती  से  कदम

 उठाये  कि  कोई  भी  अधिकारी  हो  चाहे  सवर्ण  जाति  का  हो  या  कोई  और  हो  इस  प्रकार  से  अनदेखी

 करने  की  कोशिश  करे  तो  उप्तके  खिनाफ  कार्रवाई  की  जानी  जितने  शिडयूल्ड  कास्ट्स  और

 ट्राइब्स  के  डोमिनेटिड  जिले  बहां  जिला  मुख्यालयों  पर  आप  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के

 अधिक  री  नियुक्त  कर  ''

 सभापति  महोदय  :  कृपया  आप  भाषण  समाप्त  सायं  5.00  बजे  मंत्री  महोदय को
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 जबाब  देना है  ओर  अनेक  ऐसे  सदस्प हैं  जो  बोलना  चाहते  आप  कृपया  अपना  स्थान  प्रद्कण

 श्री  सुकदेव  हासवान  बोलें  ।

 )

 सभापति  भहोदय  :  आप  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  मैंने  श्री  पासबान  का  नाम  पुकारा
 माननीय  सदस्य  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  उसे  कार्यवाही  बत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया  जाए  ।

 4.53  म०  प०

 महोदय  पीठासीन

 श्री  सुकदेव  पासवान  :  उपाध्यक्ष  श्रम  एवम्‌  कल्याण  मंत्रालय  की  आांबरें  का
 मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  माननीय  पासवान  जी  इस  विभाग के  मंत्री  1973  से  लेकर  अब  तक  जितनी
 बार  भी  वह  संसद  में  उस  वक्‍त  से  आज  तक  संसद  के  बाहर  और  भीतर  हुरिणनों  और

 वासियों  तथा  कमजोर  वर्गों  के  लिए  उन्होंने  हमेशा  अपनी  आवाज  ब्रुसम्द  की  और  जहां  भी  हरिणन
 आदिवासी  लोगों  पर  अत्याचार  हुए  वहां  वे  गये  और  उसका  सर्वेक्षण  किया  |  अनुसूचित  जाति  और
 जनजाति  के  लोगों  की  ग्रामीण  इलाकों  में  बड़ी  दयनीय  स्थिति  यह  कहने  से  बाहुर  की  बात  अभी
 भी  ग्रामीण  इलाकों  में  अनुसूचित  जाति  एवम्‌  अनुसूचित  जनजाति  के  बच्चे  अमींदारों  के  बड़े-बड़े
 मिल  मालिकों  के  यहां  नौकरी  करते  हैं  और  उनकी  उम्र  सात  बरस  से  लेकर  बारह  बरस  तक  होती
 वे  सकल  नहीं  जा  पाते  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  शेड्ल्फ़  कास्ट  और  शेड्रुड  ट्राईब्स  के

 बच्चों  के  लिए  शिक्षा  अनिवार्य  कर  दो  जाए  और  सरकार  की  ओर  से  उनके  लिए  पूरी  ध्यवस्था  की  जाए
 उन  बच्चों  को  प्राथमिक  शिक्षा  से  लेकर  मास्टर  डिग्री  तक  की  शिक्षा  अनिवायं  कर  दी  जाए  और  इसकी

 व्यवस्था  सरकार  अभी  तक  हरिजन  आदिवासियों  पर  जो  अन्याय  एबं  अत्याचार  हो  रहे  हैं
 और  ये  गत  40  बर्षों  से  होते  आए  ये  अभी  भी  देश  के  हर  भाग  में  बरकरार  है।जिस  सरकार  द्वारा

 हरिजन  आदिवासियों  को  जमीन  का  पट्टा  दिया  गया  उसे  अभी  तक  कब्जा  नहीं  मिल  रहा  है  ।  यह
 कब्जा  तभी  मिल  सकता  है  जब  सरकार  की  तरफ  से  भरपूर  सभी  दृष्टिकोण  से  उसे  मदद  दी  जाए  ।

 यदि  उमे  सामाजिक  और  राजनैतिक  रूप  से  मदद  मिलेगी  तो  उसके  बाद  ही  उन  लोगों  को

 जमीन  का  कब्जा  मिल  सकेगा  अन्यथा  उनको  कब्जा  कभी  नहीं  मिल  सकेगा  ?

 मैं  एक  और  बात  यहां  कहना  चाहूंगा  कि  देश  के  हर  प्रदेश  में  ओर  खासकर  दिल्‍ली  पासवान

 जाति  जो  अनुसूचित  जाति  के  अन्दर  आती  उसको  अनुसूचित  जाति  की  श्रेणी  में  नहीं  रखा  गया

 मैं  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि
 जब  वे  संसद  में  चुनकर  आये  थे  तो  उन्होंने  तत्कालीन

 ्ााः
 क

 ब॒तान्त  में  सम्मिनल्लित  नहीं  किया  गया  ।
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 सरकार  से  मांग  की  थी  कि  पासवान  जाति  को  अनुसजित  जाति  की  सूची  में  रखा  जाये  ओर  इसमें

 विलम्ब  न  किया  जाये  परन्तु  ऐसा  आज  नहीं  हुआ  है  ।  विगत  4०  वर्षों  से
 अनुसूचित  जाति  और

 जनजाति  के  ऊपर  करोड़ों  रुपयों  की  योजना  बनायी  गयी  और  खर्च  के  नाम पर  मात्र  20  से
 25  प्रतिशत  गाँव  में  किया  गया  ।  मैं  सरकार  से  और  खासकर  माननीय  श्रम  मंत्री  स ेनिवेदव  करना

 चाहता  हूं  कि  जहां  भी  शैडूल्ड  कास्ट  ओर  शेडल्ड  ट्राईब्स  के  लिए  कोई  योजना  वहां  एक  ऐसी
 .  समिति  बनायी  जाए  कि  शतप्रतिशत  सरजमीं  पर  खर्च  हो  ।  बस  इतना  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 फरता

 4.55  स०  प०

 कार्य  मंतरणा  समिति

 ग्यारहवां  प्रतिवेदन

 ]

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्रों  तथा  परयंटन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सत्यपाल

 :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  ग्यारहवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जेसाकि  कार्य  मतन्रणा  समिति  द्वारा  तय  किया  गया  वर्ष  1990-91  के
 बजट  की  बकाया  सभी  अनुदानों  की  मांगों  को  आज  सायं  6.00  बजे  बिना  चर्चा  के  पारित  कर  दिया

 जाएगा  ।  इससे  सम्बन्धित  विनियोग  विधेयक  पर  उसके  बाद  चर्चा  की  जाएगी  ।  विनियोग  विधेयक
 पारित  करने  के  बाद  वित्त  विधेयक  1990  को  आज  चर्चा  के  लिए  लिया  जाएगा  और  सदन  की
 वाही  8.00  म०  प०  तक  चलेगी  ।

 अब  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  उत्तर  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  परन्तु  समय  का  नितान
 अभाव  है  आप  5  बजे  आरम्भ  करें  ओर  इसे  6  बजे  तक  पूरा  कर  दें  न  दो  मिनट  पूर्व  न  दो  मिनट
 बाद  ।

 ]

 क्री  आरिफ  बेग  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  मैंने  पूरी  बहुस  सुनी  इससे  पहले  कि
 मंत्री  जी  जवाब  मैं  एक  जरूरी  विषय  की  ओर  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता
 ज॑साकि  मालूम  है  कि  यह  बालिका  वर्ष  है  लेकिन  देश  के  अन्दर  20  लाख  बेश्याओं  में  से  20%  वेश्याएं
 बालिकाएं  हैं  ।  यह  एक  ऐसा  गम्भीर  मामला  है  जिसकी  तरफ  मैं  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना
 चाहता  हूं  |  डिप्टी  स्पीकर  हर  वर्ष  बीस  हजार  छोटी  उम्र  की  बेटियां  नेपाल  से  लाकर  इस
 नाक  घंधे  में  ढाल  दी  जाती  इसलिए  मैं  श्रम  और  कल्याण  मन्त्री  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 इस  भंयकर  और  तबाह॒कुन  धन्धघे  की  तरफ  ध्यान  दें  और  हमारे  देश  की  इन  कम  उजञ्र  की  बेटियों  को
 तबाह  होने  से  यही  मैं  निवेदन  करना  चाहता
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 नी  लक  त-+.«०+-०->+-००त....
 5.00  म०  प०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  इस  प्रकार  से  नहीं  चल  सकत  हर  आदमी  उठकर  बोलने  लग
 जाए तो  कैसे  काम  चलेगा  ।

 भरी  हाराधन  राय  :  उपाध्यक्ष  मैं  ज्यादा  से  ज्यादा  दो  मिनट  में  अपनी  बात
 श्वत्म  कर  दूंगा  ।  हमारे  यहां  एक  बने  कम्पनी  है  जो  राष्ट्रीय  उच्चोग  होते  हैंए  यूनिट  को  क्लोजर
 करने  का  नोटिस  दे  चुकी  आज  तक  एक  पैसे  का  उस  उद्योग  ने  पूंजी  नियोज  नहीं  किया  ।  अनेक

 प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  होते  हुए  भी  कामयाब  नहीं  कर  इसमें  मजदूरों  का  क्या  कसूर  है  ।

 ]
 भरी  पी०  सो०  थामस  :  मुझे  केवल  एक  बात  कहनी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  अन्यथा  यह  धर्चा  समाप्त  नहीं  कृपया  अपना  स्थान  प्रहण करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  से  नहीं  बल  सकता  ।

 कृपया  अपने  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्री  थामस  आप  स्थिति  को  समझ  सकते  यह  जरूरी  नहीं  है  ।

 इसीलिए  मैंने  उनको  भी  बोलने  का  मौका  नहीं  दिया  ।

 झो  पी०  सी०  बामस  :  मैं  केल  दो  मिनट  अथवा  ठीक  एक  मिनट  का  समय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  समय  नहीं  दे  सकता  ।  ऐसे  यह  चर्चा  समाप्त  नहों  कृपया
 अपना  स्थान  ग्रहण

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  दूसरी  माननीय  महिला  सदस्य  को  बोलने  को  अनुमति  देनी
 होगी  ।

 |. क्ार्यवाही-बृत्तान्त में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  थामस  जी  जो  कुछ  कहते  हैं  उसे  कार्यंबाही-वृत्तान्न  में  सम्मिलित  नहीं
 किया

 झपाध्यक्ष  भहोदेय  :  अब  मंत्री  श्री  पासवान  बोलें  ।

 5.02  म०  प०

 अनुदानों  को  मांगें  1990-91

 श्र  मंत्रालय

 ओर

 कश्याण  मंत्रालय--(जा  री  )

 भ्रम  और  कस्याण  मंत्रो  राम  विलास  :  उपाध्यक्ष  सबंप्रथम  मैं  उन  सभी
 माननीय  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  श्रम  और  कल्याण  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांगों
 पर  होने  वाली  चर्चा  में  भाग  लिया  ओर  अपने  सुझाव  दिए  |  निश्चित  रूप  से  उनके  सुझाव  हमारे  लिए
 मार्गदशंन  का  काम  जो  माननीय  सदस्य  इससे  बंचित  रह  गए  जिन्होंने  इस  वाद-बिाद  में
 भाग  नहीं  उनसे  मैं  इतना  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  यदि  उनके  कुछ  प्वाइन्ट्स  छट  गए  हों  उनके

 सुझाव  छूट  गए  चूंकि  हमारे  सामने  समय  की  पाबन्दी  एक  निश्चित  समय  मे  मुझे  अपने  दोनों
 मंत्रालयों  के  संम्बन्धे  मे ंउठाए  गए  बिन्दुओं  का  उत्तर  देना  ऐसी  परिस्थितियों  में  वे  सुझाव  मुझे  लिख
 कर  भिजवा  हम  निश्चित  रूप  से  उन  पर  कायंवाही  करेंगे  और  सम्बन्धित  माननीय  सदस्य  को

 सूचित  यह  मैं  पहले  ही  कह  देना  चाहता  हूं  ।  जंसाकि  आप  जानते  हैं  श्रम  और  कल्याण  मंत्रालय
 दोनों  ही  अपने  आप  में  महत्वपूर्ण  है ंऔर  इस  देश  की  लगभग  85  फीसदीं  या  90  फीसदी  भाग  की
 समस्याओं  को  डील  करते  उनकी  समस्याओं  से  सम्बन्धित  हैं  ।  यह  हमारा  दुर्भाग्य  रहा  कि  इन  दोनों
 मंत्रालयों  को  जितना  महृत्व  दिया  जाना  चाहिए  उतना  महत्व  नहीं  मिल  उसका  असर  पूरे
 समाज  पर  पढ़ता  उपाध्यक्ष  जी  के  आदेश  हैं  कि  समय  या  अभाव  इसलिए  मैं  दीनों  मैत्रालयों  से
 सम्बन्धित  बिभ्दुओं  की  एक  साथ  लेकर  चलूंगा  ।  यदि  मैं  दोनों  मंत्रालयों  को  अलग-अलग  लेता  हूं  तो
 उसमें  काफी  समय  लग  जाएगा  ।  मैं  जानता  हूं  कि  6  बजे  से  पहले  मुझे  खत्म  करना

 यहां  कई  माननीय  सदस्यों  ने  इस  देश  के  ५जदूरों  की  विभिन्‍न  समस्याओं  ओर  श्रम  मंत्रालय  के
 सम्धस्ध  मैं  अपने  विचार  रखे  |  मुख्य  रूप  से  हमारे  सामने  7-8  बिन्दु  ही उभरकर  आए  जंसाकि
 सारा  सदन  जानता  है  इस  देश  में  दो  तरह  के  मजदूर  हैं--कुछ  मजदूर  तो  संगठित  परन्तु  कुछ
 ठित  मजदूरों  की  समस्याएं  भी  अलग-अलग  हैं  और  समस्याओं  के  साथ-साथ  दोनों  की  बारगेनिग  कंपेसिटी

 —  ——  —

 *क्ायंबाही-बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 भी  अलग-अलग  हैं  ।  आज  संगठित  क्षेत्र  के  मजदूरों  में  इतनी  ताकत  आ  गयी  है  कि  वे  थोड़ा  लड़क
 अपने  हक  लेने  की  स्थिति  में  हालांकि  अब  भी  उन्हें  पूरे  हक  नहीं  मिल  पाए  हैं  और  यहां  श्री  ०  के  ०
 राय  जी  जो  कुछ  बतला  रहे  मैं  उमकी  भावना  को  समझ  रहा  फिर  उनमें  इतनी  ताकत
 अवश्य  है  कि  वे  प्रभावी  ढंग  से  अपती  मांगों  को  रख  अपनी  मांगों  को  मनवाने  के  लिए  बहुत  हृद
 तक  सक्षम  भी  दूसरी  तरह  के  मजदूर  अंसंगठित  क्षेत्र  में  उनमें  अभी  वह  ताकत  पैदा  नहीं  हो
 पायी  है  कि  वे  प्रभावी  ढंग  से  अपनी  मांगों  को  रख  तथापि  जंसा  अंभी  हमारे  एक  साथी  ने
 जहां  तक  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  कां  प्रश्न  इसमें  सो  तरह  की  बातें  हैं  :  पहला  तो  यहू  कि
 मम  वेजेज  बहुत  ही  कम  हैं  ।  बहुत  से  साथियों  ने  इस  राय  को  उठाया  है  कि  पूरे  देश  में  एक  तरह  के
 मिनिमम  वेजेज  क्यों  लागू  नहीं  करते  इसका  मतलब  यह  होगा  कि  संगठित  मजदूर  उनके  लिए
 भी  लेकिन  आप  जानते  हैं  कि  बिहार  में  आज  भी  रिपोटंस  आती  हैं  और  कई  दूसरे  भी  प्रदेश  हैं  जहां
 दो  रुपया  रोज  मजदूरी  पर  भी  कुछ  दिन  पहले  तक  काम  करना  पड़ता  था  ।  मिनिमम  वेजेज  1987  में
 हमने  तय  किए  थे  कि  कम  से  कम  11  ०  होने  जो  बहुत  ही  कम  वह  भी  लागू  नहीं  होता

 वहीं  दूसरी  जगह  पजाब  या  हरियाणा  में  इसकी  तुलना  में  तीन  गुना  अधिक  मजदूर  की  मजदूरी  तय
 है  ।  इसलिए  एक  तो  मजदूरी  कम  तय  होती  दूसरे  यह  है  कि जो  भी  मजदूरी  तय  होती  उसको

 लागू  नहीं  किया  जाता  है  ।  अभी  हमने  तय  किया  है  कि  जो  महंगाई  बढ़ती  उसके  हर  साल
 के  बाद  उसी  अनुपात  में  येहू  मिनिमम  वेजेज  भी  बढ़ाना  चाहिए  और  अभी  हमने  निर्णय  लिया  है  कि  जो
 मिनिमम  वैज  होगां  वह  पंद्रह  रुपया  से  ज्यादा  होना  जो  सरकार  बह  इससे  ज्यादा  दे
 दे  सकती  है  लेकिन  इससे  कंम  नेहीं  दिया  जाएंगा  ।

 करो  शोपत  सिह  सक्‍कासर  :  कम  से  कम  30  रुपए  तो  होनी  चाहिए  ।

 क्री  राम  विलास  पासवान  :  इसमें  हमारे  सामने  कठिनाई  यह  है  कि  मजदूरी  नतो  केन्द्रीय
 सरकार  देती  है  और  न  लेबर  मिनिस्ट्री  इसको  लागू  करती  अभी  हमारी  जो  आई०  एल०  सी०  हुई

 इण्डियन  लेवर  वह  सबसे  बड़ी  होती  उसमे  जितने  भी  ट्रेंड  यूनियन  के  प्रशस्ति  प्राप्त
 नेता  वे  रहते  हैं  और  फिर  सरकार  के  पक्ष  के  लोग  भी  रहते  हैं  ओर  उसमें  राज्यों  के  श्रम  मंत्री  भी

 रहते  हैं  ।  वहां  सब  लोगों  ने  बंठकर  जो  तम  किया  था  वह
 :  4.25  रुपए  था|  जब  यह  फाइल  हमारे

 मंत्रालय  के  पास  तो  मैंने  कहा  इसको  15  रुयए  होना  चाहिए  ।  14  रुपए  25  पैसे  नहीं  ।  यह

 न्यूनतम  मजदूरी  लेकिन  यह  बन  जाती  है  अधिकतम  ।  अलग-अ  राज्यों  में  अलग-अलग  मजदूरी
 वहां  के  हिसाब  से  दी  जाती  है  ।

 थी  शोपत  सिह  सक्काौसर  :  राजस्थान  में  चोदह  रुपए  है  ।

 करो  रास  बिलास  पातबान  :  हरियाणा  में  33  रुपए  तो  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  बह
 घटकर  15  रुपए  हो  वल्कि  उसी  अमूपात  में  यह  मजदूरी  और  बढ़नी  चाहिए  |  बहां  का  जो

 मिनिमम  वेज  बह  लेकिन  किसी  भी  राज्य  की  सरकार  को  15  रुपए  से  कम  नहीं  देना  भाहिए
 इसके  लिए  मैं  प्रत्येक  राज्य  को  लिख  रहा

 उपाध्यक्ष  दो-सीन  चीजों  के  सम्बन्ध  मैं  हमेशा  लोकसभा  के  भीतर और  बाहर

 कहता  आया  हूं  ।  मैंने  कहा  है  कि  संगठित  मजदूरों  की  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  बराबर  ६  र्चाएं  होती  रही
 इसके  साथ  मैंने  यह  भी  कहा  है  कि  श्रम  में  मजदूरों  की  सहभागिता  हो  ।  इसके  सम्बन्ध  हम

 पालियामेंट  में  एक॑  विधेयंक  लाने  जा  रहे  हैं  ।  इस  सम्बस्ध  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  बताना  भाहता
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 नी  5.  हनन  मिल

 हूं  और  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  इस  वर्तमान  सैशन  में  प्रबन्ध  में  मजदूरों  को
 सहभागिता

 विधेयक  पेश  कर  दिया  जाएगा  ।  कं॑बिनेट  से  जो  भी  फार्मेलिटीज  होनी  चाहिए  वे  सब  पूरी
 हो  गई  है

 थोडे-बहत  विलम्ब  का  जंसाकि  आप  जानते  हैं  यह  रहा  कि  विधेयक  आने  के  पहले  यह  हर

 लय  के  पास  ला-मिनिस्ट्री  के  पास  ये  सारी  चीजें  अब  हो  गई  हैं  और  हम  इसी  अधिवेशन  में

 उसे  पेश  करने  जा  रहे  दूसरी  बात  लेवर  पाटिसिपेशन  मैंनेजमेंट  के  सम्बन्ध  बतायी  जब

 कुमारमंगलम  जी  बोल  रहे  उस  समय  भी  दो-तीन  चीजों  के  ऊपर  ध्यान  आकर्षित  किया  था  ।  उसमें

 एक  तो  यह  था  कि  मैंनेजमेंट  में  लेबर  की  पार्टिसिपेशन  प्रत्येक  स्तर  पर  हो--फ्लोर  स्तर  प्लांट  स्तर

 पर  और  बोडं  स्तर  पर  ।  जो  मजदूर  प्रतिनिधि  वे  सीक्रेट  बंलट  के  द्वारा  चुने  जाएं  । एक  सवाल

 हमारे  साथी  ने  उठाया  था  कि  ट्रेंड  यूनियनों  को  रिकग्तोशन  के  लिए  अलग  से  बिल  लाएं  |  ट्रंड  यूनियन

 की  रिकग्नीशन  भी  सीक्रेट  बेलट  के  द्वारा  होनी  चाहिए  ।

 उसके  ऊपर  हम  विचार  कर  रहे  हैं  ।  जो  लेबर  पार्टीसिपेशन  इन  मंनेजमेंट  उस  पर  कानूनी
 बाध्यता  होनी  एक  बार  जो  निणंय  हो  जाए  फिर  चाहे  मंनेजमेंट  हो  या  मजदूर  पक्ष  दोनों

 में  से  किसी  को  भी  उसमे  से  हटना  नहीं  इसको  प्राईवेट  और  पब्लिक  संकक्‍टर  दोनों  में  लाग
 किया  जाए  ।  इसके  अलावा  मजदूर  का  क्लंब्टिव  बारगेनिग  है  ट्रंड  यूनियंस  उस  पर  कोई  आंच  नहीं
 आानी  कोई  ऐनक्रोचमेट  नहों  होना  यह  चार-पांच  मुख्य  चीजें  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में

 मुझे  यह  कहना  है  कि  हमने  एक  राष्ट्रीय  सम्मेलन  भी  किया  इसके  अलावा

 यू०  इन  तमाम  जगहों  में  भी  सेमिनार  करके  एक  आम  सहमति  की  गई  थी

 ओऔर  उसके  आधार  पर  सरकार  काम  कर  रही  है  ।

 क्री  सन्‍्तोष  सोहन  देव  :  नार्थ  ईस्टन  में  भी  आइए  ।

 श्रो  रास  विलास  पासवान  :  आपके  यहां  भी  चलेंगे  ।  19  तारीख  को  लेबर  संक्रेटरीज  कान्फ्रैंस
 20  तारीख  को  लबर  मिनिस्टर्स  कांफ्रेंस  हुई  21-22  को  आई०  एल०  सी०  की  इण्डियन  लेबर

 कान्फ्रंस  हुई  थी  ।  उसमें  हमने  सारे  मुद्दों  को  रखा  था  और  वहां  पर  भी  इसमें  अनुमति  मिल

 माननीय  सदस्यों  ने  एक  मामला  असंगठित  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  उठाया  काफी  सदस्यों  ने

 इसके  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  व्यक्त  किए  ।  अभी  सोडी  जी  जब  बोल  रहे  थे  तो  उन्होंने  अपने  यहां  ट्राईबल
 लोगों  का  अत्याचार  या  उनके  सम्बन्ध  में  जो  घटनाएं  घटती  हैं  उस  सम्बन्ध  में  ध्यान  आक्ृष्ट  किया

 मैं  ऐसे  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाना  चाहृता  हूं  जिनकी  एप्लीकेशन  मेरे  पास  आई  हम
 उस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  तो  करेंगे  ही  साथ-साथ  हम  बताना  चाहते  हैं  कि  असंगठित  मजदूरों  के  बारे  में
 भी  सरकार  चिन्तित  है  ।  ट्रेंड  यूनियन  के  लीडर  के  साथ  और  आई०  एल०  सी०  की  बंठक  हुई  थी  उसमें
 भी  मैंने  कहा  था  कि  चाहे  संगठित  मजदूर  हो  या  असंगठित  मजदूर  हम  असंगठित  को  किसी  भी  रूप
 में  संगठित  मजदूर  से  कम  दर्जा  नहीं  देना  चाहते  दो  तरह  के  असंगठित  मजदूर  एक  असंगठित

 मजदूर  जो  कसट्रक्शन  लेबरर  दूसरे  असगठित  मजदूर  लेंडलंस  लेबरर  ख्वेतीहर  मजदूर  के  नाम  से
 जाने  जाते  इन  दोनों  की  समस्याएं  भयावह  हैं  ।  जहां  तक  खेतीहर  मजद्र  की  समस्या  उसक  लिए
 हम  लोगों  ने  तय  किया  है  कि  हम  एक  सेन्‍्द्रल  लेजिसलेशन  लाएंगे  ।  गीता  मुश्चर्जी  यहां  पर  बंठी  हुई  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  काफी  जगह  पर  सेमिनार  भी  इन्होंने  भी  किए  सब  जगह  यह  डिमांड  शुरू  से  रही
 है  कि  जो  खेतीहर  मजदूर  हैं  उनके  लिए  सेन्‍्ट्रल  लैजिसलेशन  बने  और  उसमें  कम  से  कम  उनकी  कंडीशन

 तय  की  फिर  उनके  लिए  बंल्फेयर  के  तरीके  अपनाए  जाएं  और  इसके  साथ-साथ  इम्प्लायमेंट  की
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 भी  गारन्टी  हो  ।  कल  रामबहादुर  भाई  बोल  रहे  थे  ।  एक  बात  देखने  को  मिलती  है  कि  जो  मजदर  काम
 करत ेहैं  उनके  पास  इतनी  कंपेसिटी  नहीं  है  कि  मालिक  से  लड़कर  अपना  मिनिमम  वेजेस  से  सके  गांबों
 में  यह

 देखा  जाता  है  कि  कोई  भी  मजदूर  जब  काम  करता  है  तो  तीन  महीने  काम  करता  नो  महीने उसको  बेकार  बेठे  रहना  पड़  ता  खेत  का  जमींदार  कहता  है  कि  तुमने  तीन  महीने
 काम  इसकी  न्यूनतम  मजदूरी  ले  फिर  नौ  महीने  हम  तुमसे  काम  नहीं  लेगे  ।  उस  स्थिति  में
 मजदूर  कहीं  पर  कम्प्लेंट  नहीं  कर  पाता  हमारे  साथी  बार-बार  कहते  हैं  कि  श्रम  मंत्रालय  यह  क्यों
 नहीं  करता  श्रम  मंत्रालय  वह  क्‍यों  नहीं  करता  जितने  भी  माननीय  सदस्य  चाहे  किसी  भी  दल
 के  आज  खुशी  की  बात  यह  है  कि  जितनी  भी  मेजर  पोलिटिकल  पार्टीज  कहीं  ने  कहीं  सबकी
 अलग-अलग  राज्यों  में  सरकारें  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  भारत  सरकार  की  मंशा  है  अपनी-अपनी  जो  राज्य
 सरकारें  हैं  वे

 यदि  उनको  इम्पलीमैंट  करना  शुरू  कर  दें  तो  कोई  मेजर  समस्या  नहीं  रह  पाती  है  ।
 लेकिन  दिक्कत  यह  है  कि  भारत  सरकार के  श्रम  मंत्री  की  हैसियत  से  चाहे  मिनिमम  वेजेस  एक्ट  हो  चाहे
 कोई  भी  कानून  हम  उस  कानून  को  सिर्फ  यहां  से  पास  करते  हैं  कुछ  ऐसे  हैं  जिनको  राज्य  सरकार
 की  अनुमति  के  आधार  पर  करना  पड़ता  उसके  लिए  हमें  राज्य  सरकार  के  ऊपर  निर्भर  होना  पड़ता
 है  ।

 अभी  न्यूनतम  मजदूरी  कानून  है  ।  यदि  हम  कल  को  सेन्‍्ट्रल  ल॑जिसलेशन  बना  देते  हैं  और
 उसमें  यह  कह  देते  हैं  कि  साल  भर  मजदूरों  को  काम  मिलेगा  तो  वह  कंसे  मिल  सकता  है  ।  जितने  दिन  खेत
 में  मजद्र  काम  करेगा  उतने  दिन  तक  वह  करता  रहेगा  लेकिन  जिन  दिनो  उसे  खेतों  में  काम  नहीं  मिलेगा
 तो  ऐसे  में  वह  हमसे  काम  की  मांग  करेगा  ।  ऐसे  में  पहले  सरकार  को  उसके  लिए  काम  की  व्यवस्था
 करनी  होगी  चाहे  नहर  खुदवा  कर  चाहे  रोड  बना  कर  हो  ओर  चाहे  तो  दूसरे  मध्यमों  से  हो  ।
 इसलिए  जब  तक  हम  वेकल्पिक  काम  की  व्यवस्था  नहीं  करते  हैं  तब  तक  कानून  को  लाना  मुश्किल  है  ।
 आज  हमारे  मजदूर  इतने  संगठित  नहीं  हैं  और  न  ही  उनके  पास  इतनी  ताकत  है  कि  वह  जाकर  मालिक

 से  अपनी  मजदूरी  मांग  इसके  लिए  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  हमने  योजना  आयोग  से  भी  बात
 की  है  कि  वह  वंकल्पिक  काम  की  व्यवस्था  करे  ।  जब  मजदूर  को  यह  मालम  हो  जाएगा  कि  हमें  जब  खेत
 में  काम  नहीं  मिलेगा  तो  रोड  में  या  दूसरी  जगहों  में  काम  भिल  जाएगा  तो  ऐसे  में  बह  बंक  में  या  किसी
 फंड  में  अपना  पैसा  जमा  कराने  के  योग्य  हो  जाएगा  ।  ऐसे  में  बह  पंसा  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  जोड़ना
 शुरू  कर  देगी  ।  वह  सारी  समस्याएं  हैं  जिनका  जिक्र  हमारे  साथियों  ने  किया  ।

 बाल  श्रमिक  का  मामला  है  |  इसे  हम  कानून  बनाकर  हल  नहीं  कर  सकते  ।  कान  में  इतना
 ही  है  कि  जितने  भी  खतरनाक  उद्योग  माइन्स  है  वहां  हूम  उसको  काम  पर  नहीं  लगा  सकते  बहुत से

 माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  में  शायद  यह  बात  हो  या  न  हो  लेकिन  14  वर्ष  से  कम  उम्र  के  वज्चों
 के  ऊपर  टोटली  बंन  नहीं  लगा  सकते  ।  उसमें  इतना  ही  है  कि  वहू  काम  उन  जगहों  में  नहीं  कर  सकते
 हैं  जो  खतरनाक  किस्म  की  इसके  लिए  अलग-अलग  एरिया  बना  दिए  गए  हैं  और  उसके  अनुसार
 14  व  से  कम  उम्र  के  बच्चे  वहां  काम  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  चाय  की  दुकान  या  दूसरी  जगहों  में  काम

 करने  में  मनाही  नहीं  है  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  अब  इसको  कर  दीजिए  ।

 झो  रास  घिलास  पासबान  :  अगर  कहीं  कोई  लड़का
 काम

 करता  है  तो  उसको  देखने  के  लिए

 लेबर  इन्सपेक्टर जाता  है  तो  कोई  उससे  शिकायत  करने  के  लिए  तंयार  नहीं  होता  आज  तक  की
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 तारीख  में  न  तो  फलां  लड़का  और  न  ही  उसका  बाप  शिकायत  करने  के  लिए  तैयार  होता  है  ।  बाप  के

 दिमाग  में  होता  है  कि  लड़का  कुछ  पैसा  लाकर  देता  है  और  लड़का  यह  सोचता  है  कि  यदि  वह  काम

 नहीं  करेगा  तो  उसके  पास  दूसरा  कोई  चारा  नहीं  जो  सरकार  ने  घोषणा  की  है  कि  काम  के  अधिकार

 को  संविधान  के  मूल  अधिकार  में  जोड़ा  यह  एक  बहुत  बड़ा  विषय  इस  विषय  पर  विचार

 करने  में  योजना  आगोंग  और  दूसरे  तमाम  मन्त्रालय  लगे  हुए  इसको  वर्क  आउट  किया  जा  रहा
 यदि  हम  खेत  में  काम  करने  वाले  मजदूर  को  साल  भर  काम  करने  की  गारण्टी  दे  देंगे  तो  भीख  मांगने

 वाला  बच्चा  सड़क  पर  भीख  नहीं  मांगेगा  और  चाय  की  दुकान  पर  चाय  पिलाने  वाला  लड़का  चाय

 पिलाने  का  काम  नहीं  करेगा  ।  ऐसी  ध्यवस्था  करने  से  90  परसन्ट  तक  हम  इसको  रोक  सकते  हैं  ।  आज

 कोई  बाप  यह  नहीं  चाहता  कि  उसका  बेटा  चाय  की  दुकान  पर  चाय  पिलाए  ओर  कहीं  जाकर  भीख

 मांगे  । उसके  सामने  गरीबी  का  मामला  जुड़ा  हुआ  है  जिसके  कारण  उसे  अपने  बच्चे  को  चाय  की  दुकान
 पर  काम  करने  के  लिए  भेजना  पड़ता  है  ।  जिस  समय  उसके  पास  पंसा  आ  जाएगा  और  परचेजिंग  पावर
 आ  जाएगी  मैं  समझता  हूं  कि  यह  समस्याएं  बहुत  दूर  तक  हम  रोक  सकेंगे  ।

 हमारे  क्राफी  साथियों  ने  बांडेड  लेबर  के  बारे  सें  जिक्र  अभी  हमारे  पास  जो  आंकड़ा
 उपलब्ध  है  उसके  अनुसार  2  लाख  43  हजार  बांडेड  लेबर  की  शिनाख्त  हो  चुकी  है  ।  अधिकांश  लोगों
 का  पुनर्वास  कर  दिया  गया  जो  सबसे  बड़ी  बात  बांडेड  लेबर  का  पता  लगाने  की  है  वह  हमने  राज्य
 सरकार  के  ऊपर  छोड़  रखा  है  |  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  और  एस०  पी०  के  ऊपर  सारी  की  सारी  इसकी
 जवाबदेहोी  है  ।  अभी  कुछ  दिन  पहले  बांडेड  लेबर  के  सम्बन्ध  में  यहां  एक  सेमिनार  हुआ  था  ।  उस
 नार  में  हम  भी  गए  वहां  इस  पर  एक  सुझाव  आया  था  कि  इसके  सम्बन्ध  में  एक  कमीशन  बनाया

 जाए  और  उस  कमीशन  को  ही  अधिकार  दिया  अधिकार  प्राप्त  कमीशन  हो  ।  वह  कमीशन  पता
 लगाने  का  काम  करे  ओर  वही  उनके  पुनर्वास  की  व्यवस्था  करे  ।

 हमारे  कुछ  साथियों  ने  कंस्ट्रक्शन  लेबर  के  सबाल  को  उठाया  था  कि  जो  मजदर  शहरों  में  काम

 करते  एक  तो  दिल्‍ली  का  ही  उदाहरण  दिया  भ्रा  और  दूसरी  जगहों  पर  भी  जो  मजद्र  काम
 करते  उन  मजदूरों  के  न  तो  काम  के  घण्टे  तय  रहते  हैं  ओर  जो  मजदूर  काम  करने  के

 लिए  जाता  है  उसके  पास  कोई  प्रमाण  भी  नहीं  है  कि  यदि  उसका  हाथ  टूट  पांव  कट  जाए  णा  मर

 जाए  तो  फिर  मजद्र  किसके  पास  कम्पलेण्ट  करे  |  कम्पलेण्ट  करने  वाली  एथॉरिटी  भी  यदि  जाती
 अधिकारी  जाता  है  तो  अभी  तक  का  जो  सिस्टम  उस  सिस्टम  के  तहत  कागज  मालिक के  पास  में  ही
 रहता  मजदूर  के  पास  नहीं  रहता  है  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  मजदूर  को  उसका  लाभ  नहीं
 मिल  पाता  है  ।  इसके  लिए  एक  नेशनल  कम्पलेण्ट  कमेटी  की  एक  रिकमेण्डेशन  आई  जस्टिस  कृष्ण
 अग्यर  की  अध्यक्षता  में  यह  कमेटी  बनी  उसने  कहा  था  कि  एक  बोडई्ड  बनाया  उस  बोड्ड  की

 ग्रह  जिम्मेदारी  रहेगी  कि  मजद्र  बोर्ड  के  माध्यम  से  काम  पर  बोर्ड  के  पास  उसका  सारा  लेखा
 जोज़ा  रहेगा  और  जहां  काम  जो  काम  उसको  पहले  बोर्ड  से  स्वीकृति  लेनी  उसका

 कुछ  परसेष्टेज  बोड़ं  के  पास  बलफेयर  फण्ड  में  जमा  रहेगा  और  फिर  बोर्ड  की  जवाबदेही  रहेगी  कि  बह
 मजदूर  के  लिए  साल  भर  काम  की  व्यवस्था  करे  और  मजदूर  के  ऊपर  कोई  घटना  घटे  या  कुछ  द्वो  तो
 बोडईं  उसको  देखने  का  काम  करेगा  ।  यह  हमारे  पास  विचाराधीन  है  और  निश्चित  रूप  से  हम  चाहेंगे  कि
 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  हो  ।  हमने  एक  सेमीवार  भी  किया  उसमें  भी  सब  लोगों  की  आमसहमति
 इस  आधार  पर  सरकार  को  भी  इसमें  कोई  आब्जेक्शन  नहीं  है  लेकिन  हमको  लगता  है  कि  इस  सेशन

 में  इसको  हम  नहीं  ला  पायेंगे  ।  यदि  एडमिनिस्ट्रंटिव  आईर  से  हो  गया  तो  ठीक  नहीं  तो  पालियामेंट

 में  लाने  की  आवश्यकता  पड़ी  तो  अगले  सेशन  में  लाने  पर  हमको  विचार  करना  पड़

 । 388
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 विदेश  जाने  के  सम्बन्ध  में  कई  साथियों  ने  कहा  कि  विदेश  में  जाने  बाले  मजदूरों  का  भी  शोषण
 होता  है  और  उस  शोषण  को  भी  रोकने  के  निश्चित  रूप  से  उपाय  किए  जाने  हम  इसके  लिए स्वयं  सोच  रहे  निन्तित  भी  हैं  ।  कुछ  एक  एजेण्ट्स  के  खिलाफ  हमने  एक्शन  भी  लिया  जो  मजदूर काफी  दिनों  से  बिदेश  में  काम  कर  रहे  पहां  आने  जाने  में  काफी  कुछ  दिक्कत  होती  है  लेकिन  हम सोच  रहे  हैं  ।  काफी  दिन  से  यह  मामला  रुका  हुआ  हम  एक  विजिट  देकर  इस  मामले  की  इन्क्वायरी करना  चाहते  हैं  और  हम  आपको  विश्वास  दिलाते  हैं  कि  निश्चित  रूप  से  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी  कारगर कदम  हम  उठाएंगे  ।

 अभी  विपक्ष  के  एक  साथी  ने  पी०  टी०  ए०  का  मामला  उठाया  था  कि  पी०  टी०  ए०  आने  जाते का  पहले  ही  ले  लिया  जाता  यह  उचित  नहीं  है  ।  हम  केरल  में  गए  थे  तो  केरल  के  लेबर  मिनिस्टर  ने भी  इस  सम्बन्ध  में  बातें  कही  थीं  लेकिन  हम  सिर्फ  यही  देख  रहे  हैं  कि  उसमें  लेबर  को  कहीं  घाटा  नहीं लगना  चाहिए  ।  मजदूरों  की  तरफ  से  श्रमिक  संगठन  के  जो  लीडसे  उससे  हम  बातचीत  करेंगे  और
 अगर  मजदूर  को  घाटा  नहीं  होने  वाला  मजदूर  को  उससे  हानि  नहीं  होगी  तो  पी०  टी०  ए०  सिस्टम
 जो  लागू  किया  गया  हम  उसको  वापस  लेने  पर  तुरन्त  बिचार

 अभी  कुछ  साथियों  ने  महिला  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  कहा  ।  मेरी  निश्चित  राय  है  कि  महिला
 श्रमिकों  में  किसी  भी  तरीके  से  पुरुष  श्रमिकों  स ेकोई  अन्तर  नहीं  होना  भाहे  बेतन  का  सवाल
 हो  या  जो  सुविधाएं  उनको  विशेष  सुविधाएं  मिलनी  जो  उनके  लिए  उचित  है  लेकित  जो
 मजदूरी  का  सवाल  उसमें  कहीं  कोई  अम्तर  नहीं  होना  चाहिए  और  जो  भी  चीज  उनकी  भलाई  के
 लिए  की  जा  सकती  उसको  हम  लोग  अलग  से  देख  रहे  हैं  ।

 नेशनल  बेज  पालिसी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  साथियों  ने  राय  व्यक्त  की
 हा

 कि  नेशनल  बेज  पालिसी
 राष्ट्रीय  वेतन  नीति  हो  ।  कल  सोमनाथ  जी  सुझ्नाव  दे  रहे  इन्होंने  इस  बुनियादी  सवाल

 को  उठाने
 का  काम  किया  था  लेकिन  नेशनल  वेज  पालिसी  का  मामला  थोड़ा  पेचिदा  मामला  है  और  इसमें  हम  लोग
 विचार-विमर्श  कर  रहे  हैं  क्योंकि  इसको  अभी  चलाना  सम्भव  नहीं  लग  रहा  है  लेकिन  इस  सम्बस्ध  में
 हम  लोग  निश्चित  रूप  से  बात  करेंगे  ।

 ठेकेदारी  प्रथा  के  सम्बन्ध  में  भी  माननीय  स्नदस्यों  के  द्वारा  सवाल  उठाया  गया  है  ।

 की
 समझ्ृताहूं

 है ठेका  मजदूरों  की  समस्या  भी  काफी  भयावह  स  मस्या  है  ।  कान्ट्रेंक्ट  लेबर  की  भी
 का कानून  बने  हुए  उन  कानूनों  के  तहत  जहां  परमानेंट

 नेचर
 का  काम

 ध्
 भौर  इसमें

 चार  सर  मी लगाई  गई  यदि  ये  हों  तो  ठेकेप्र  था  को  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ।  लेकिन  बहुत  सार
 जगह
 को  पर की  सारी  कंडीशन्स  होने  के  बावजूद  भी  ठेका  प्रथा  समाप्त  नहीं  हो  पाई  इसी  सि

 में  एफ०
 सो०  आई०  मजद्रों  की  एक  एप्लीकेशन  आयी  थी  ।  जब  एप्लीकेशन  भायी  तो  हमने

 तीनों  तरफ
 में को  बुलाया  था  ।  आप  जानते  हैं  कि  इसमें  सिर्फ  लेबर  मिनिस्ट्री  ही  नहीं  बल्कि  जहां  जिस  विभाग

 धाबी  हो जिस  मन्त्रालय  में  वह  मजदर  काम  करता  मेनली  उससे  डील  करना
 पड़ता  थब

 तीनों तरफ  पे मैंने  इससे  सम्बन्धित  मंत्रालय  को  भी  बुलाने  का  काम  किया  और
 एफशसीश्आई७  के  मजदूर  निर्णय  शिया उनसे  बातचीत  करने  के  बाद  हमको  लगा  कि  इन  मजदूरों  की  डिमांद्स

 जायथ  उसमें
 हम  भव  हम कि  इससे  डिपो  पहले  हमने  57  डिपो  में  ठेका  प्रथा  को  खरम  करने

 का  काम
 किया

 बा  न  अब  दूत फँसला  लेने  जा  रहे  हैं  कि  सारे  एफ०  सी०  आई०  के  की  डिपो  में  खत्म
 करने  जा  रहे

 ई  हे  बाज सदस्पों  को  यह  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हमने  उस  कानून  को  देखा  है  ।  उस  कान  म॑
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 उसमें  बहुत  कुछ  ऐसा  है  कि  बाद  में  कर  दिया  गया  उसमें  बाद  में  जो  एक्सप्शन  रखा  गया  है  उस

 एक्सेप्शन  को  हम  देख  रहे  जो  भी  कानून  उस  कानून  का  कड़ाई  से  पालन  किया  जहां
 कहीं  पर  भी  ठेकेदारी  प्रथा  हम  उस  ठेकेदारी  प्रथा  को  दूर  करने  का  प्रयास  करेंगे  ।  लेकिन  इसमें
 सबसे  बड़ी  दिक्कत  यह  है  कि  उसमें  आप  लोगों  के  सहयोग  की  भी  आवश्यकता  कल  हमारे  एक
 साथी  बतला  रहे  थे  कि  जो  कान्ट्रक्ट  एबालिशन  एण्ड  रंगलेशन  एक्ट  बना  जिसमें  एक  खतरनाक  चीज

 यह  है  कि  ठेकेदारी  प्रथा  खत्म  हो  जाए  और  जब  उसको  रंगुलराइज  किया  जाए  तो  फिर  कोई  जरूरी

 नहीं  है  कि  उसी  मजद्‌र  को  '*  उपाध्यक्ष  ठेकेदारी  प्रथा  खत्म  कर  दी  जाए  तो
 उसमें  एक  सबसे  बड़ी  बात  उत्पन्न  वह  यह  होगी  कि  जो  मजदूर  वहां  काम  कर  रहे  कोई  जरूरी

 नहीं  है  कि  उन्हीं  मजदूरों  को  वहां  रखा  फिर  से  उनकी  नियुक्ति  होगी  |  यह  जो  चीज  मैं
 समझता  हूं  कि  एक  खतरनाक  चीज  यदि  कहीं  कोई  मजदूर  काम  कर  रहा  वह  15-20  साल  से
 काम  कर  रहा  ठेकेदारी  प्रथा  खत्म  कर  दी  जाए  और  फिर  उसको  रंगुलराइज  करने  का  सवाल
 तो  उसको  वे  अधिकार  न  मिलें  और  मिलें  भी  तो  मंनेजमेंट  के  मन  पर  और  मालिक  के  मन  पर  निर्भर

 तो  इस  चीज  के  बारे  में  हम  सोच  रहे  हमारी  निश्चित  रूप  से  राय  है  कि  ठेकेदारी  प्रथा
 जितनी  दूर  तक  सम्भव  जहां  तक  सम्भव  उसको  खत्म  करना  चाहिए  ।

 बीडी  मजदूरी  के  सम्बन्ध  में'**

 को  वाऊ  दयाल  जोशो  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  कहना
 खाहुता  हूं  कि  अब  तो  स्थिति  यह  है  कि  नगर  पालिका  परिषदों  में  भी  सफाई  ठंकेदारी  प्रथा  के  आधार

 पर  होने  लगी  है  ।  इसके  कारण  भंयक  रतम  स्थिति  उत्पन्न  हो  रही  समान  काम  कर  रहे  लेकिन

 एक  व्यक्षित  साठ  रुपए  पा  रहा  है  और  दूसरा  ग्यारह  रुपए  और  चौदह  रुपए  पा  रहा  है  मिनिमम  वेजेज

 एक्ट  के  तहत  ।  काम  वही  एक  ही  मशीन  पर  दो  व्यक्ति  काम  करते  एक  की  उ  गली  कट  जाए  तो
 दो  हजार  मिलते  हैं  ओर  एक  का  सिर  भी  कट  जाए  तो  फूटी  कौड़ी  भी  नहीं  मिलती  ठंकेदा  री  प्रथा
 के  आधार  पर  ।  इसलिए  मंत्री  महोदय  आपको  सख्ती  से  एबशन  लेना  कोई  भी  कानून  आप

 मैं  समझता  हूं  कि  सदन  दो  मत  नहीं  होगा  ।  आप  इस  ठेकेदारी  प्रथा  को  जब  तक  सख्ती  से  नहीं
 तब  तक  यह  समाप्त  होने  वाली  नहीं  है  ।

 क्री  राम  बिलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  बीड़ी  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  भी  एक  सवाल

 बीडी  मजदूरों  की  संख्या  33.92  लाख  है  |  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  इनकी  संख्या  दुगुने  से  अधिक

 दुगुने  से  कम  संख्या  नहीं  है  ।  इनके  सम्बन्ध  में  जो  भी  कानून  बने  उन  कानूनों  का  पालन  नहीं
 हो  रहा  है  ।  उसका  पालन  करवाने  की  हम  कोशिश  जहां  तक  प्रोविडेंट  फण्ड  का  मामला
 उसमें  अभी  तक  2:7.83  करोड़  रुपया  बकाया  पहले  उसके  लिए  हमारे  पास  कोई  मशीनरी  नहीं

 लेकिन  अब  हम  अपनी  मशीनरी  कायम  करने  जा  रहे  हमने  कहा  है  कि  एक  जुलाई  से  हम
 शन  अभियान  शुरू  करेंगे  और  निश्चित  रूप  से  कड़  से  कड़ें  कदम  उठायेंगे  ।

 ई०  एस०  आई०  के  सम्बन्ध  में  भी  कई  माननीय  सदस्यों  ने  चिन्ता  व्यक्त  की  हम  निश्चित

 रूप  से  उनको  भी  विश्वास  दिलाते  हैं  कि  हम  ई०  एस०  आई०  के  काय॑  को  भी  देखेंगे  ।  लेकिन  जहां  तक

 उसमें  सुधार  किया  जा  सकता  उसके  सम्बन्ध  में  हम  करेंगे  ।

 जो  कुछ  बुनियादी  सवाल  उठाए  गए  मैं  आपको  इतना  बिश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  मैं
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 कोई  लेबर  लीडर  तो  कभी  रहा  लेकिन  मैं  एक  मजदूर  परिवार  से  जरूर  आता  हुं  और  मैं  हर
 किसी  चीज  को  खुले  दिमाग  से  सोचता  हूं  ओर  जो  भी  अच्छे  से  अच्छे  सुझाव  आप  चाहे  किसो  पक्ष
 के  लोग  पालियामेंट  के  अ  दर  पालियामेंट  के  बाहर  मिलकर  मजदूर  और  गरीब  के  हक  में
 जो  भी  यदि  कानून  बनाने  की  आवश्यकता  होगी  तो  वह  कानून  यदि  कानून  बना  हभा

 उसके  इम्पलीमेंटेशन  का  सवाल  है  तो  हम  उसका  कार्यान्वयन  करेंगे  ।

 बहुत  सारी  चीजें  हैं  जो  हमारे  अधिकार  क्षेत्र  के बाहर  कुछ  चीजें  हैं  जिनके  बारे  में  हम
 कानून  तो  बना  सकते  हैं  लेकिन  उनको  इम्पलीमेंट  नहीं  कर  सकते  ।  उसके  लिए  अलग  एजेंसियां  उनके
 लिए  राज्य  सरकार  भी  हैं  ।  राज्यों  में  सममी  तरह  को  सरकारें  अलग-अलग  पार्टियों  की  सरकारें
 उन  सबका  सहयोग  लेकर  के  हम  निश्चित  रूप  से  जो  कुछ  कर  सकते  हैं  करेंगे  ।  यह  जो  मजदूर  की
 समस्या  जिसके  ऊपर  में  पूरे  देश  की  घुरी  कायम  मेनेजमेंट  के  सम्मेलन  में  मैं  गया  वहां
 हमने  कहा  था  कि  जब  हम  मजदूर  की  बात  करते  हैं  तो  हमारी  मंशा  यह  नहीं  है  कि  हम  मंनेजमेंट  को
 या  देश  की  अथंव्यवस्था  को  किसी  खराबी  में  डालना  चाहते  बल्कि  हम  इस  बात  को  लोगों  के  दिमाग
 से  हटाना  चाहते  हैं  कि मालिक  और  मजदूर  का  सम्बन्ध  गुलाम  और  राजा  का  सम्बन्ध  नहीं  मालिक
 ओर  मजदूर  एक  ही  व्यवस्था  एक  ही  गाड़ी  के  दो  पहिए  हैं  ओर  दोनों  के  बल  पर  ही  इस  देश  का
 उद्योग  धन्धा  खड़ा  है  ।  जब  तक  मालिक  के  दिमाग  में  यह  बात  रहेगी  कि  मजदूर  मेरा  नोकर  है  और

 हम  इससे  अधिक  से  अधिक  काम  लेंगे  ओर  इसे  कम  से  कम  पंसा  देंगे  ओर  जब  तक  मजदर  के  दिमाग  में

 यह  बात  रहेगी  कि  किसी  भी  चीज  किसी  भी  जायज  मांग  को  मनवाने  के  लिए  भी  हमको  आन्दोलन
 का  सहारा  लेना  पड़ेगा  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  अधंथ्यवस्था  आगे  बढ़  इसलिए  अधंव्यवस्था  को
 यदि  हमें  सुदृढ़  करना  आगे  बढ़ाना  है  तो  इंडस्ट्रियल  डिस्प्यूट  एक्ट  को  इंडस्ट्रियल  रिलेशंस  एक्ट  में
 बदलना  होगा  |  एक  बात  और  है  |  हमारा  जो  आई०  एल०  सी०  है  उस्तमें  इस  बात  पर  आम  सहमति
 थी  और  उसमें  इस  बात  को  रिकमण्ड  किया  गया  था  कि  यह  जो  पुराना  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 उसको  इमीडियेटली  वापस  लिया  लिया  जाए  |  हम  उसको  वापस  लने  की  दिशा  में  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 हम  उसको  वापस  लेने  जा  रहे  नए  बिल  के  लिए  एक  कमेटी  बना  दी  यह  कमेटी  रामानुजम्‌
 की  अध्यक्षता  में  बनायी  गयी  है  और  भी  ट्रंड  यूनियंज  के  प्रतिनिधि  इसमें  हमने  इस  कमेटी  से  कहा

 है  कि  31  जुलाई  तक  यह  अपनी  रिपोर्ट  दे  दे  131  जुलाई  के  बाद  उस  रिपोर्ट
 पर

 बिचार  करके  हम

 एक  नया  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  ।  लेकिन  जो  पुराना  विवादास्पद  विधेयक  है  उसको  बापस  लेने  का  निर्भय

 लेलिया  है|

 उपाध्यक्ष  यह  प्वाइंट  हमने  आपके  सामने  इसके  अलावा  हमारे  पास  जो  दूसरा
 मंत्रालय  है  वह  कल्याण  मन्त्रालय  मेरे  पास  23  मिनट  का  समय  बचा  उसम॑  मैं  अपने  पूरे-यूरे
 विचार

 हमारा  जो  कल्याण  मंत्रालय  है  जिसमें  करीब  सात  विषय  मुख्यतः  आते  पहला  अनुसूचित
 जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  की  समस्या  ।  दूसरे  पिछड़े  वर्ग  को  समस्‍या

 ।  तीसरे  अल्पसंद्यकों  को

 ्रमस्या  ।  चौथे  महिलाओं  की  समस्या  ।  पांचनें  बच्चों  की  समस्या  ।  छठे  बिकलांगों  की  समस्या  ।  सातवें

 मद्य  निषध  का  मामला  ।  यह  भी  एक  बहुत  बास्ट  मिनिस्ट्री  विकलांगों
 का  भी  सारा  मामला  इसके

 अन्तगंत  आता  है  ।

 उपाध्यक्ष  मुझे  यह  कहने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  कि  इस  मंत्रालय  के  महत्व  को  जितना  समझा
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 जाना  चाहिए  था  उतना  आंका  नहीं  गया  है  ।  अभी  तक  यह  हालत  थी  कि  वेल्फेअर  मिनिस्ट्री  जिसको
 मिल  जाती  थी  तो  वहू  यह  समझता  था  कि  हमको  पीछे  की  लाईन  में  डाल  दिया  गया  मैं  समझता

 हूं  कि  गरीबों  के  लिए  श्रम  और  कल्याण  मंत्रालय  से  अच्छा  मंत्रालय  कोई  नहीं  यदि  इस  मंत्रालय

 के  सुझाव  ओर  रिकमन्डेघ्ंज  को  सरकार  और  सदन  गम्भीरतापूर्बक  लें  तो  इस  देश  की  90
 फीसदी  इन  दोनों  मंत्रालयों  स ेकवर  होती  है  ।  इसके  लिए  में  इन  सब  पर  दो-दो  मिनट  का  ही
 समय  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  जहां  तक  आदिवासी  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  की  स्थिति

 इसके  लिए  मैंने  सुबह  भी  बतलाया  था  कि  अनुसूचित  जाति  से  जी  भयंकर  स्थिति  असुसूचित
 जाति  की  इसमें  चाहे  जमीन  का  मामला  चाहे  रोजगार  का  मामला  हो  या  उसके  शोषण  का  मामला

 हो  ।  जहां  पर  बड़े-बड़े  उद्योग-धन्धे  लगाये  जाते  भादिवासी  इलाकों  में  उद्योग-धन्धे  लगाये  जाते  हैं
 लेकिन  आदिवासियों  का  उसमें  कहीं  प्रतिनिधित्व  नहीं  हो  पाता  तृतीय  श्रेणी  की  बात  तो  आप

 चतुर्थ  श्रेणी  की  सेवाओं  में  भी  उनका  प्रतिनिधित्व  नहीं  होता  उनकी  जो  जमीन  ली  जाती

 है  उस  जमीन  का  मुआक्जा  भी  उनको  नहीं  मिलता  है  ।  सरकारी  नौकरियों  की  हालत  तो  यह  है
 इसके  लिए  कानून  तो  बनाये  हुए  हैं  कि  रिजवं  कोटे  में  हम  इनके  लिए  इतनी  सीटें  रखेंगे  लेकिन  जब

 इनकी  बहाली  होती  है  तो  उस  समय  आप  वहां  जाकर  पूछिये--कि  रांची  धनबाद  बोकारो  में
 आज  कितने  शेडयूल्ड  ट्राइब  के  लोग  हैं  तो  मालूम  होगा  कि  200  लोग  हैं  । उनसे  अगर  यह  पूछा  जाएगा
 कि  किसके  अमेंस्ट  बहाली  की  गई  ओर  किसने  शेड्यूल्ड  ट्राइब  के  लोगों  को  रिजर्वेशन  मिला  है  तो  वे
 दो  सौ  चलाये  जाएंगे  रिजर्वेशन  के  नाम  जब  पूछा  जाएगा  कि  कितने  लोगों  को  लिया  कितने
 लोगों  को  नौकरी  दी  ओर  उसमें  आदिवासियों  की  संख्या  क्‍या  है  तो  वहां  पर  भी  वह  दो  सौ  पहुंच
 इसी  प्रकार  वही  दो  सौ  को  हर  जगह  पर  जोड़  दिया  जाता  आज  शोषण  का  सवाल  यह  है  कि

 जिसकी  जमीन  वह  आज  चतुर्थ  श्रंणी  की  भी  नौकरी  में  नहीं  मुझे  यह  कहने  में  कोई  आपत्ति  नहीं

 है  चाहे  वह  अधिकारी  हो  या  ओर  कोई  हो  |  आज  मुझे  यह  कहने  में  कोई  सकोच  नहीं  है  कि  गरीब
 व्यक्ति  को  अपना  अधिकार  नहीं  मिल  पाता  आप  गांव  में  जा  करके  देखिए  तो  पता  चलेगा  कि
 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  एक  करोड़  रुपया  खे  किया  छठी  पंचवर्षीय  योजना  मे  पांच  करोड़
 रूपया  खर्च  किया  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  में  10  करोड़  रुपया  खर्च  किया  यह  सारा  16

 हजार  करोड़  रुपया  कोई  साधारण  अमाउन्ट  नहीं  यह  16  हजार  करोड़  रुपया  आदिवासियों  के
 विकास  के  ग्रामीण  विकास  के  लिए  खर्च  किया  लेकिन  उसके  अनुपात  में  उसका  कोई  विकास

 नहीं  हो  पाया

 इसलिए  मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि  हमको  2-3  मुद्दों  पर  ध्यान  देना  इसके  लिए  मैंने

 पहले  भी  कहा  था  कि  हम  कोशिश  कर  रहे  राज्य  सरकार  को  केन्द्र  सरकार  पंसा  देती  है  ।  केन्द्र
 सरकार  का  हसमें  कभी  4  सौ  करोड़  कभी  पांच  सो  करोड़  रुपया  होता  है  लेकिन  प्रमुख  रूप  से

 इसमें  राज्य  सरकार  का  ही  जिम्मा  होता  है  ।  हम  राज्य  सरकार  को  लिख  रहे  हैं  ओर  सरकार  ने  योजना

 आयोग  से  भी  कहा  है  कि  आदिवासी  का  परसेंटेज  जब  माक  करते  हैं  तो  बताते  हैं  कि  इतना  परसेन्टेज

 भआरादिवासियों  के  लिए  बिहार  में  10  परसेंट  आदिवासी  टोटल  बजट  का  10  प्रतिशत  इन
 आदिवाधसियों  के  लिए  ख्॑  किया  जाएगा  |  यदि  आप  कहते  हैं  कि  10  परसेन्ट  इनके  लिए
 खर्च  किया  जाएगा  तो  आप  परसेन्ट  अलग  से  इनके  लिए  निकाल  करके  रख

 उसको  वथाहें  आप  कारपोरेशन  बना  कर  रखें  या  डेंवेलपमेंट  बोर्ड  बनाकर  रखें  और  चाहे  उसको

 डेबेलपमेंट  मिनिस्ट्री  बनाकर  सीधे  वहां  जिले  में  जाकर  जिला  लेवल  पर  उनकी  योजना

 को  इस  प्रकार  से  उनका  विकास  किया  लेकिन  आज  क्या  होता  है  कि  टोटल
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 रुपया  राज्य  सरकार  दे  देती  है  और  कहती  है  कि  इसमें  नेशनल  हाईवेज  बनाना  इसमें  आदियांसी  का
 भी  शेयर  इसमें  बिजली  लगा  रहे  हैं  तो आदिवासी  का  भी  शेयर  इसका  नतीजा  कया  होता
 बिजली  दूसरी  जगह  पर  लग  जाती  है  लेकिन  आदिवासी  के  क्षेत्र  में  नहीं  लगती  रोड  बनाना  होता  है
 तो  दूसरी  जगहों  पर  बन  जाता  है  लेकिन  आदिवासी  क्षेत्रों  में  रोड  नहीं  बनता  इसलिए  इसके  लिए  णो
 पैसा  दिया  जाता  है  उसका  उपयोग  सही  ढंग  से  नहीं  हो  रहा  इसके  लिए  जो  खर्चा  किया  जांता  है
 निश्चित  रूप  से  उसका  सीघा  लाभ  आदिवासियों  को  नहीं  मिल  रहा  इसका  सीधा  लाभ  आदिवासियों
 को  इसके  लिए  हम  राज्य  सरकार  को  भी  लिख  रहे  हैं  कि  जो  भी  फोरेस्ट  सम्बन्धी  कामून  होंगे
 या  जो  भी  प्रोजेक्ट  जहां  कहीं  भी  उसकी  जमीन  का  मामला  जहां  कहीं  भी  उनके  गांव
 पड़ते  उनको  वहां  से  हटा  दिया  जाता  उसको  देखने  बाला  कोई  नहीं  होता  इसके  लिए  हम  यह

 सुझाव  देते  हैं  कि  जहां  कहीं  भी  आदिवासियों  को  हटाने  का  मामला  वहां  से  हटाने  से  पहले  आदिवासियों
 को  कहीं  बसाने  की  व्यवस्था  की  जाए  और  फिर  बसाने  के  बाद  उनको  वहां  से  हटाने  की  व्यवस्था  हो  ।
 फोरेस्ट  सम्बन्धी  जितने  भी  कानून  उन  तमाम  कानूनों  के  अन्तर्गत  आदिवासियोँ  से  मिल
 उनसे  बात-चीत  करके  सारे  प्रोजेक्ट  को  फाइनलाइज  किया  जाये  ।

 इसी  तरह  से  रिजरवेशन  का  मामला  है|  अभी  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  जन्म  शताब्दी  बर्ष  चल

 रहा  इस  वर्ष  को  सरकार  सामाजिक  स्याय  हदर  आफ  सोशल  जस्टिस  के  रूप  में  मना  रही  है
 और  सेन्‍्टेनरी  कमेटी  के  प्रधानमंत्री  जी  अध्यक्ष  तथा  वेलफेयर  मिनिस्टर  होने  के  नाते  मैं  उपाध्यक्ष  हूं  ।

 हुसके  अलावा  देश  के  कई  गणमान्य  कई  राज्यों  के  मुख्यमस्त्री  इसके  सदस्य  हम  लोग  भाहते
 हैं  कि  इस  साल  योजना  को  पूरी  तरह  से  लागू  करके  काम  किया

 कुछ  साथियों  ने  कहा  कि  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  ने  कहा  था  कि  15  साल  में  जो  बेकलाग
 असमानता  वह  खत्म  हो  लेकिन  उन्होंने  ।5  नहीं  बल्कि  10  वर्ष  की  बात  कही  लेकिन
 10  बषं  में  वह  काम  नहीं  हो  पाया  ।  पिछली  सरकार  ने  निश्चय  किया  था  कि  3  महीने  के  अन्दर  सारा
 बेकलाग  पूरा  कर  वह  भी  नहीं  हो  पाया  |  हमने  निर्णय  लिया  है  कि  एक  साल  के  14  अप्रैल
 1991  जो  कि  अम्बेडकर  साहब  का  जन्मदिवस  सरकारी  नौकरियों  में  था  किसी

 भी  केटेगरी  में  बंकलाग  नहीं  रहेगा  ।।  प्रत्येक  तीन  महीने  में  मानेटरिंग  की  जाएगी  और  सारे  का  सारा
 बेकलाग  एक  साल  के  अम्दर  पूरा  कर  दिया  यह  निर्णय  सरकार  ने  लिया  है  ।

 क्री  गोपाल  पच्चेरथाल  :  हाईकोट  जजेज  के  बारे  में  बताइए  ।

 झरी  शाम  बिलास  पासवान  :  जहां  तक  ज्यूडिशरी  का  मामला  इस  बारे  में  विधि  मश्त्री  श्री

 दिनेश  गोस्वामी  जी  हारा  ला  मिनिस्द्री  द्वारा  लिखा  जा  चुका  है  और  कहा  गया  है  कि  इसको  देखा

 जाए  ।  इसमें  एक  तो  सूटेबिलिटी  का  सवाल  उसके  सम्बन्ध  में  सरकार  विचार  कर  रही  है  |

 क्रो  गोपाल  परचेबाल  :  सूटेबिलिटी  की  बात  नहीं  रखी  जानी  बाहिए  |

 झरो  रास  बिलास  सूटेबिलिटी  की  बात  ही  सारे  मामले  की  जड़  में  हम  लोगों  ने

 निर्णय  खिया  है  ओर  आदरणीय  प्रध।नमन्त्री  जी  की  भी  यही  राय  है  कि  जहां  मिनिमम  क्‍्वालिफिकेशन

 बी०  ए०  है  ओर  बी०  ए०  वात  लड़का  उपलब्ध  5  फुट  7  इन्च  लम्बाई  वह  भी  24  इंच

 सीना  बह  भरे  सारी  भीच्यताएं  हौने  क ेबाद  कोई  सवाल  नहीं  उठता  कि  उसको  अनसूटेबल
 करार  दिया  आज  तो  सिर्फ  एक  ही  लाइन  लिख  दी  जाती

 333



 अनुदानों  की  मांगें  1990-91  16  1990
 पा  ः  जन  3-33 हड  फएकफकककउ5पफस5४+  प॑त्इइन्‍न्‍स्‍++++  नायतताा-+-+

 ]

 यदि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का  उपयुक्त  उम्मीदवार  नहीं  मिलता  है
 तो  खाली  स्थान  को  सामान्य  उम्मीदवार  से  भर  लिया  जाएगा  ।

 ]

 यह  कक्‍्लाज  सारी  चीज  को  काट  देती  चाहे  ज्यूडिशरी  का  मामला  एग्जीक्यूटिव  का

 मामला  किसी  भी  क्षेत्र  का  मामला  जितनी  मिनिमम  बवालिफिकेशन  रखी  गई  जो  स्टेन्डर्ड

 फिक्स  किया  गया  उसका  उम्मीदवार  मौजूद
 है  तो  सूटेबिलिटी  का  सवाल  पैदा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 इसके  बावजूद  यदि  कोई  अधिकारी  डिसक्रिमिनेशन  करता  है  तो  निश्चिततौर  पर  उसको  दण्डित  करने

 का  काम  भी  किया  जाएगा  ।  यह  कोई  मामूली  चीज  नहीं  है  कि  आजादी  के  43  साल  के  बाद  भी  एस०

 पी०  तो  अनुसूचित  जाति-जनजाति  का  मिल  जाता  कलेक्टर  मिल  जाता  लेकिन  चपरासी  नहीं
 क्लक  नहीं  इसलिए  कहीं  न  कहीं  नीयत  ठीक  नहीं  जहां  नीयत  साफ  है  वहां  काम

 ठीक  हो  रहा  है  ।  इसलिए  नीयत  को  साफ  करना  इसके  लिए  ज॑ंसा  मैंने  कहा  कि  हु  हम

 बढ  हैं  ।

 अनुसूचित  जाति-जनजाति  के  सम्बन्ध  में  हमने  4-5  घोषणाएं  की  हैं  और  उन  घोषणाओं  को  यह्‌

 न  सोचते  हुए  कि  हमने  5  साल  पूरा  करना  जल्द  से  जल्द  पूरा  करने  को  कोशिश  इस  ओर

 जल्दी  से  जल्दी  हम  कार्यवाही  करने  जा  रहे  पिछले  दिनों  आरक्षण  का  10  साल  का  समय  बढ़ाया

 इसके  लिए  मैं  सभी  दलों  को  धन्यवाद  देना  चाहता  सिर्फ  सरकार  को  ही  इसमें  क्रेडिट  नहीं
 जाता  ।

 अद्रासिटीज  की  बात  कही  मेरे  पास  आंकड़े  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  लिखना

 शुरू  कर  दिया  गया  है  और  कई  स्थानों  करीब  150  जिलों  पर  स्पेशल  कोर्ट  स्थापित  होने  की

 सूचना  भी  आ  गई  हमारी  कोशिश  है  कि  550  के  लगभग  जितने  जिले  सभी  जिलों  में  कम  से

 कम  एक  स्पेशल  कोर्ट  की  स्थापना  कर  दी  ताकि  इन  लोगों  को  जल्दी  से  जल्दी  न्याय  मिल  सके  ।

 1989  में  लोक  सभा  और  राज्य  सभा  द्वारा  स्पेशल  कोट्स  के  सम्बन्ध  में  कानून  पास  हो  गया

 लेकिन  उस  समय  लागू  इसलिए  नहीं  किया  क्योंकि  उस  समय  सरकार  ला  मिनिस्ट्री  ने  कह

 दिया  था  कि  राज्य  सरकारें  जब  तक  अनुमति  नहीं  तब  तक  यह  कानून  लागू  नहीं  हो  सकेगा  ।  फिर

 जब  हम  भिनिस्टर  बने  तो  हमने  लॉ-मिनिस्टरी  से  बातचीत  की  ।  लॉ-मिनिस्टरी  ने  कहा  कि  राज्य

 सरकारों  से  विचार-विमशं  करना  जरूरी  अगर  राज्य  सरकार  उसके  आधार  पर  केन्द्र

 सरकार  अपने  कदम  को  रोक  यह  नहीं  हो  सकता  है  ।  पालियामेंट  ने  बिल  पास  कर  दिया  है  और  आप

 यह  कानून  लागू  कर  सकते  हैं  ।  उसके  बाद  हमने  राज्यों  के  सचिवों  की  बेठक  15  जनवरी  को  बुलायी  ।

 बैठक  में  कहा  कि  30  जनवरी  के  अम्दर-अन्दर  आप  तमाम  राज्य  सरकारों  की  तरफ  से  लिख  कर  भेजें  ।

 यदि  आप  नहीं  लिखेंगे  तो  30  जनवरी  को  हम  इसको  नोटीफाई  कर  हमने  30  जनवरी  को

 नोटीफिकेशन  जारी  कर  दिया  ।  हमने  सब  राज्य  सरकारों  को  कहा  कि  आप  15  जनवरी  तक  लिख  कर

 भ्रेज  दो  ।  जो  राज्य  सरकारें  लिख  कर  नहीं  भेजेंगे  तो  यह  समझा  जाएगा  कि  उन्होंने  अपने  यहां  स्पेशल

 कोर्ट्स  बनाने  से  इल्कार  किया  तो  हम  उनके  नाम  अथबार  में  खुशी  की  बात  है  कि  तमाम

 राज्य  सरकारों  ने  लिख  कर  भेज  दिया  है  कि  वे  अपने  यहां  स्पेशल-कोर्ट्स  बना  रहे  हैं  या

 कोट्स  बन  चुके
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 तीसरा  सवाल  था  नव  बुद्धिष्ठ  का  ।  जो  नव  बुद्धिष्ठ  हैं  उनको  भी  अनुसूचित  जनजाति  और

 सूचित  जाति की  फंसिलिटीज  प्रदान  बाबा  साहिब  अम्बेडकर  की  अन्त  तक  इच्छा  रही  कि  उनको
 ये  सुविधाएं  लेकिन  नहीं  मिल  हमने  इसके  सम्बन्ध  में  राज्य  सभा  में  बिल  पास  किया
 यह  बिल  सर्वंसम्मति  से  पास  हो  गया  है  !  लोक  सभा  में  भी  इसी  सत्र  में  यह  बिल  आएगा  और  हमें उम्मीद  है  कि आप  सब  साथियों  का  उसमें  सहयोग  रहेगा  ।  यहां  भी  स्वंसम्मति  से  वह  बिल  पास  हो
 जाएगा  ।

 भारत  रत्न  का  मामला  मुझे  खुशी  है  प्रधानमन्त्री  जी  यहां  किसी  पॉलिटीकल  पार्टी  ते
 इसकी  मांग  नहीं  की  सामाजिक  संस्था  के  लोगों  ने  मांग  नहीं  की  पह  क्रेडिट  प्रधानमन्त्री  जी
 को  जात  प्रधानमन्त्री  जी  ने  भारत  जो  सबसे  बड़ा  सम्मानजनक  पदक  उससे  बाबा  भीम
 राव  अम्बेडकर  को  सुशोभित  किया  है  ।  उन्होंने  साफ  कहा  है  कि  इससे  बाबा  साहिब  की  प्रतिष्ठा  नहीं
 बढ़ी  इससे  भारत  की  प्रतिष्ठा  बढ़ी  भारत  सरकार  की  प्रतिष्ठा  बढ़ी  इस  देश  में  डॉ०  अम्बेडकर
 को  43  साल  तक  भारत  रत्न  पदक  नहीं  मिला  तो  सचमुच  कहीं  न  कहीं  दलित  वर्ग  के  लोगों  के  मन  में
 यह  कसक  थी  ।  आज  भारत  रत्न  की  उपाधि  देने  से  जो  गरीब  दलित  उनके  मन  में  नया  उत्साह
 पैदा  हुआ  हौसला  पंदा  हुआ  आज  वे  अपने  आपको  मुख्य  धारा  में  जोड़  कर  चलने  के  लिए
 बद्ध  हो  गए  पालियामेंट  का  सेन्‍्ट्रल  हाल  बाबा  साहिब  की  प्रतिमा  के  बगर  सूता  लगता  था  ।  हमें  खशी
 है  कि  बाबा  साहिब  अम्बेडकर  की  प्रतिमा  वहां  जो  सबसे  बढ़िया  जगह  जो  सेन्‍्ट्रल  हाल  में
 जाएगा  उसे  भारत  के  संविधान  के  निर्माता  को  देखने  का  मौका  मिलेगा  ।

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  बारे  में  हमने  कहा  था  कि  इसको  संबंधानिक  दर्जा
 उसके  लिए  सारे  पेपर  तैयार  यह  मामला  कंबिनेट  में  जा  रहा  मैं  समझता  हूं  कि  एक

 हफ्ते  या  दो  हफ्ते  में  इसका  निर्णय  हो  जाएगा  ।  अभी  तक  आप  जानते  हैं  कि  अनुसूचित  जाति  और
 जाति  आयोग  तथा  अनुसूचित  जाति  एवं  जनजाति  आयुक्त  दो  बॉडो  लेकिन  दोनों  में  से  किसी  को
 भी  पावर  नहीं  हैं  ।  चार-पांच  साल  के  बाद  हाउस  में  रिपोर्ट  पेश  हो  चुकी  यह  रिपोर्ट  कभी  पेश

 होती  कभी  नहीं  होती  कभी  रिपोर्ट  पर  बहस  कभी  नहीं  हुई  |  अगर  बहस  हो  गयी  तो
 कोई  पृछने  वाला  नहीं  |  हम  चाहते  हैं  उसको  स्टंच्यूटरी  पावसं  उसको  कानून  हथियार  से  लेंस  करें
 और  संरक्षण  का  अधिकार  दें  ताकि  वह  एक  पावरफुल  बॉडी  के  रूप  में  उभर  सके  ।  अनुसूचित
 जनजाति  आयोग  ओर  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  दोनों  को  मिलाकर  एक  बॉडी  बनाया

 ऐसा  हम  चाहते  हैं  ।

 उसके  अलावा  जैसा  मैंने  कहा  माइन्योरिटी  का  सवाल  अल्पसंख्यक  का  सबाल  जो
 मिनिस्टर  का  ।5  सूत्री  कार्यक्रम  प्रत्येक  महीने  की  पहली  तारीख  को  कंबिनेट  की  एक्शन  टेकन  बैठक

 होती  उसमें  उसकी  समीक्षा  की  जाती  निश्चित  रूप  से  जो  अधिकारी  कम्युनल  रॉयट्स  के  दौरान

 अच्छा  काम  कम्युनल  रॉयट्स  रोकने  का  काम  उसके  लिए  जहां  पुरस्कार  की  ध्यवस्था  है
 वहीं  जो  अधिकारी  कम्युनलिज्म  को  बढ़ाबा  देगा  उसको  दण्ड  देने  का  भी  प्रावधान  मुआवजे  को
 राशि  को  20  हजार  से  बढ़ाकर  50  हजार  रुपए  करने  का  हमने  निर्णय  लिया  सोशिओ  इकोनॉमी

 और  एजूकेशन  के  विकास  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  करने  का  हम  विचार  कर  रहे

 विकलांगों  का  जहां  तक  सवाल  उसके  सम्बन्ध  में  कलकत्ता  सोमनाथ  चटर्जी  साहब  यहां
 बंठे  20  हजार  विकलांग  लोग  वहां  पहुंचे  थे  |  वे  लोग  कह  रहे  थे  कि  हम  लोग  दो  ल
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 में  दिल्ली  में  ही  पहुंचते  अभी  तक  उनके  लिए  जो  कानून  बना  हुआ  है  उसके  अनुसार  तृतीय  और

 चत्॒थ  श्रेणी  में  तीन-तीन  प्रतिशत  आरक्षण  का  प्रावधान  लेकिन  वह  भी  नहीं  मिल  पाता  हमने
 निर्णय  लिया  है  कि  हम  उनको  क्लास  ),  2,  3  और  4  में  क्‍योंकि  उनमें  भी  योग्य  लोगों  की

 कमी  नहीं  है  काफी  योग्य  लोग  इसलिए  चारों  श्रेणियों  में  तीन-तीन  प्रतिशत  का  आरक्षण  उसके

 लिए  कानून  बनाया  जा  रहा  है  और  यहू  भी  व्यवस्था  की  है  कि  जो  मानृध्तिक  विकलांग  हैं  उनको  चूंकि
 वे  द्वितीय  और  तुतीय  श्रेणी  में  नहीं  लिए  जा  सकते  इसलिए  उनको  चतुर्थ  श्रेणी  में  लिया
 क्योंकि  यह  एक  मानवता  का  मामला  जब  किसी  का  बच्चा  विकलांग  होता  है  तो  उसको  पता  चलता

 है  कि  विकलांगता  क्‍या  है  ।  इसके  लिए  भी  कानून  हम  आप  लोगों  के  बीच  में  लाने  जा  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  महिलाओं  का  मामला  उसके  सम्बन्ध  में  काफी  साथियों  ने  ध्यान  आक्ृष्ट  किया  है  ।

 महिलाओं  के  लिए  नेशनल  कमीशन  आन  बूमेन  एक्ट  है  और  राष्ट्रीय  आयोग  की  स्थापना  हुई  है  ।  उसके
 सम्बन्ध  में  सारी  चीजें  तैयार  हैं  और  उसे  भी  हम  आपके  बीच  में  लाने  जा  रहे  बाल  बाल
 अपराधी  और  भिखारियों  के  सम्बन्ध  में  भी  यहां  सबाल  उठे  ।  मैं  स्वयं  उनको  देखने  के  लिए  गया  था  ।
 मैंने  बाल  कुटीर  में  जाकर  देखा  जहां  पर  भीख  मांगने  वालों  के  साथ-साथ  निर्दोष  लोगों  को  भी  बन्द  किया

 गया  है  ।  217  आदमियों  सें  मैंने  देखा  कि  17  ही  भिखारी  बाकौ  निर्दोष  थे  और  उनको  उठाकर

 यहां  बन्द  कर  दिया  जिसमें  एक  प्रोफेसर  भी  बन्द  था  मैंने  अगले  दिन  उप-राज्यपाल  के  साथ  भी  वहां
 दौरा  किया  और  उनको  स्थिति  से  अवगत  कराया  '*'

 झी  मदन  साल  खरासा  :  कहने  के  बाद  भी  नहीं  छोड़ा  ।

 को  रास  विलास  पासबान  :  13  लोगों  के  लिए  मैंने  कहा  था  मैं  यह  मानता  हूँ  कि  निश्चित  रूप
 से  बैगर्स  के  लिए  ये  घर  बने  हुए  हैं  जो  सड़कों  पर  लेकिन  जो  भिखारी  नहीं  हैं  उनको  भी  पकड़  कर

 बन्द  किया  जाता  है  यह  बहुत  ही  दयनीय  स्थिति  मैंने  कहा  था  सदन  में  एक  कि  प्रत्येक  राज्य
 में  इसके  लिए  कार्यक्रम  चल  रहे  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  को  जहां-जहां  भी  जानकारी  मिले  निश्चित  रूप  से

 एक  बार  चंक  चाहे  बाल  कुटीर  का  मामला  हो  या  भिखारियों  के  लिए  बंगर्स  होम  का  मामला  हो
 समाज  में  यह  जो  उपेक्षित  वगे  है  इसको  भी  सही  स्थान  दिलाना  जरूरी  है ओर  इसके  लिए  हम  सबको
 मिलकर  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 प्रो०  रासा  सिंह  राषत  :  आज  के  समाचारपतन्र  में  आफटर  केयर  होम  और  डेस्टी  दूयूट
 चिल्डन  के  बारे  में  बहुत  भयावह  चित्रण  आया  उस  पर  भी  कुछ  बोलें  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  कानून  बने  हुए  हैं  छुआछूत  के  बारे  में  ।  सिविल  राइट्स  प्रोटेक्शन
 एक्ट  पहले  छुआछूत  निवारण  कानून  लेकिन  आअ  तक  उसके  अन्तगंत  किसी  को  सजा  नहीं  दी

 रुपए-बैसे  का  जुर्माना  तो  हो  जाता  लेकिन  सजा  का  प्रावधान  महीं  हो  पाता  यह  एक
 जिक  बुराई  है  ।  जहां  सरकार  को  इसके  बारे  में  सोचना  है  वहां  समाज  के  प्रत्येक  तबके  के  लोगों  को
 इस  पर  सोचना  कई  माननीय  सदस्यों  ने  स्वयंसेवी  संस्थाओं  के  धारे  में  ध्यान  आक्ृष्ट  किया  है
 उनमें  से  शिश्चित  रूप  से  काफी  संस्थाएं  अच्छा  काम  कर  रही  लेकिन  ऐसी  भो  हैं  जिनका  मोटो  पैसा
 कमाने  का  ही  हो  गया  है  |  हम  दिसम्बर  में  आए  थे  और  चाहते  थे  उनका  पैसा  लेकिन  इस  बार
 नहीं  रोका  है  और  उबको  पैसा  दिया  है  तथा  मैंसे  यह  भौ  कहा  है  कि  29  तारोख  कौ  पैसा  दिया  है  और
 31  तारीख  तक  कंसे  खर्च  करेंगे  यह  हमें  हमत्रे  स्वयंश्रेकी  संस्थाओं  से  आश्रह  किया  है  कि  के

 आगे  आएं  भौर  इस  काम  में  अपने  को  समपित  करने  के  भाव  से  आयें  और  इस  दृष्टिकोण  को  लेकर  आएं
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 कि  भारत
 सरकार  ने  जो  पैसा  दिया  है  उसका  सदुपयोग  हो  ।  लेकिन  हम  भविष्य  में  उस  पैसे  का

 योग  नहीं  होने  यह  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  ।

 भी  छवि  राम  अगंल  :  मंत्री  जी  जब  उधर  बंठते  थे  तब  मांग  करते  थे  कि  सेपरेट
 मिनिस्टरी  होनी  क्‍या  इस  पर  विचार  करेंगे  ?

 थी  राम  बिलास  पासवान  :  जब  मैं  उधर  था  तो  आपको  मालूम  होगा  कि  वेलफ़ेयर  मिनिस्टरी
 उस  समय  नहीं  शिड़यूल्ड  कास्ट्स  और  शिड्यूल्ड  ट्राइब्स  होम  मिनिस्टरी  के  अस्तगंत  मण्डल
 कमीशन  के  बारे  में  काफी  माननीय  सदस्यों  ने  जोरदार  ढंग  से  अपनी  बात  को  कहा  मण्डल  आयोग
 को  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  निकट  भविष्य  में  इस  पर  विचार  किया

 भरी  दाऊ  दयाल  जोशो  :  कब  तक  विचाराधीन  रहेगी  ?

 क्रो  राम  विलास  पासवान  :  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  एक  सप्ताह  के  अस्दर  निर्णय  ले  लिया

 जाएगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  आपने  जो  भूमि  का  मामला  उठाया  यह  बहुत  ही  जटिल  मामला

 है  ।  देश  के  अन्दर  केवल  बिहार  में  ही  अपितु  अन्य  राज्यों  में  भी  जितनी  घटनाएं  घटती  वे

 अधिकांश  भूमि  से  जुड़ी  हुई  होती  हैं  ।  मुझे  इस  बात  को  कहने  में  कोई  संकोच  नहीं  कि  देश  के  अन्दर

 51  लाख  एकड़  भूमि  सरपलस  है  ओर  मैंने  रिपोर्ट  मंगायी  है  जिसमें  पता  चला  है  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट  को

 16.15  लाख  एकड़  और  शेडयूल्ड  ट्राईब्स  को  6.36  लाख  एकड़  भूमि  वितरित  की  गई  अब  यह

 जमीन  भी  वितरित  की  गई  है  या  मैं  जिम्मेदारी  के  साथ  नहीं  कह  सकता  हूं  क्योंकि  कामन  की

 अपनी  पेचीदगी  है  ।  जिसकी  भी  जमीन  पड़ती  वह  कोर्ट  में  बला  जाता  इसलिए  सरकार  ने  उस

 कानन  को  संविधान  की  सूची  में  डालने  का  फंसला  किया  इससे  भूमिपति  का  कोर्ट  जाने  का

 अधिकार  खत्म  हो  जाएगा  ।  जिस  गरीब  को  जमीन  मिली  बहू  असली  मालिक  उस  जमीन  का  होगा  ।

 इसके  अतिरिक्त  कई  अन्य  बातें  भी  हैं  ज॑से  डग्ज  एडीक्ट्स  का  सवाल  लेकिन  समय  अभाव  के
 कारण

 और  ग्लोटिन  का  मामला  यहां  आने  के  कारण  मैं  तो  सभी
 साथिय  A

 से  अपील
 और  आप्रह  करूंगा  कि

 सरकार  की  नियत  एकदम  साफ  है  जो  भी  आपके  सुझाव  गरीब  लोग  के
 पक्ष  में  निश्चित  रूप  से

 ०  और  अनु०  पिछड़े  अल्पसंक्यक  वर्ग  और  विकलांग  या
 मजदूरों  के

 पक्ष  में
 अनु०जा  a

 करेंगे  ।  मैं  बार  फिर  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  जे  प्याइंट्स  या
 हमेशा  उनका  स्वागत  रंगे  ।  क

 हम  हमेश
 गए  आप  साथी  लोग  लिखकर  देंगे  तो

 उसपर  उतनी  ही  कार्रवाई  करेंगे  जसाकि  मैं  इस

 री  अधि  दे  रहा  इन्हीं  शब्दों  के
 साथ  आप  दोनों  पक्ष  के  साथी  लोगों  को  धम्यवाद  देता  हूं  भौर

 आग्रह  करता  हूं  कि  जितने  भी  आपने  कटौती  प्रस्ताव  दिए  उनको  बापस

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  श्रो  पसाई  के०  एम०  मैथ्यू  को
 उनके  सभी  कटौती  प्रस्ताव  एक  साथ

 मतदान  के  लिए  रखे  जाने  पर  कोई  आपत्ति  न  हो  तो  मैं  श्रम  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मनुदान  की  मांग

 वर  वेश  किए  गए  कटौती  प्रस्तावों  को  एक  साथ  मतदान  के  लिए  रखता  हूँ  ।

 करटोती  प्रस्ताथ  संख्या  0  से  94  मतदान  के  लिए  रखे  गए  सचा  अस्थोकृत हुए  |

 डपाष्यक्ष  महोबय  :  अब  मैं
 श्रम  मंत्रालय से  सम्बन्धित  अनुदानों की  मांगें  सभा  में  मतबान के

 लिए  रखता  हूं  ।
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 ्*््ंँ़ीि़िै़ँ़़ईः््॒ुटु्ौ्व् /  श््म््षणफ्ं्ें ़मी वगीकघकीछ्ण

 प्रश्न  यह  है  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  श्रम  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  56  के  सामने

 दिखाये  गये  मांग  शीषष  के  सम्बन्ध  में  31  1991  को  समाप्त  होने  वाछके  ब्  में  संदाय  के

 दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य

 सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गयी  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  खेला  सम्ब्रस्श्नी  राशियों  स ेअनधिक

 सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 लोक  सभा  हारा  स्थोकृत  बर्ष  1990-91  के  लिए  भ्रम  संत्रालय  से  सम्बन्धित

 अनदान  को  मांग

 मांग  संख्या  मांग  का  नाम  28  1990  को  लोक  समा  द्वारा
 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान
 स्वीकृत  लेखानुदान  की  मांग  की
 की  माँग  की  राशि  राशि

 2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी

 रुपए  रुपए  रुपए  रुपए

 56  भ्रम  मंत्रालय  92,00,00,000  28,00,000  275,99,00,000  82,00,000

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  कल्याण  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  कोई  कटौती  प्रस्ताव  महीं  है  ।  अब  मैं  कल्याण

 मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  की  मांग  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है

 का  सूची  के  स्तम्भ  2  में  कल्याण  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  श्ंकया  79  के  सामने
 दिखाये  गए  मांग  शीर्ष  के  सम्बन्ध  में  31  1991  को  समाप्त  होने  ले  वर्ण  में  संदाय के
 दोरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य

 सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गयी  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  दऱाशियों  स ेअनधिक
 -  सम्बस्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दीं  जाए  ।”

 प्रस्ताथ  स्थोकृत  हुआ  |
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 लोक  सभा  द्वारा  स्थोकृत वर्ष  1990-91  के  लिए  कश्याण  भंत्रालब  से  सम्बन्धित

 अनुदान  की  सांस

 ५...  की  जपप++
 मांग  संख्या  मांग  का  नाम  28  मार  1990  को  लोक  सभा  लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत

 हारा  स्वीकृत  लेखासुदान  की  भांग  अनुदात  की  मांग  की  राशि
 की  राशि

 2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी
 रुपए  रुपए  रुपए  श्पए

 79...  कल्याण  मंत्रालय  94,00,00,000  2,29,00,000  281,98,00,000  6,88,00,000
 ee नि

 6.00  मभ०  १०

 अनुदानों  को  मांगें  1990-91

 सागर  विभसानतन  बालिल्य  संचार  भंज्रालय  इत्यादि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हर  गिलोटीन  करेंगे  ।  अब  मैं  शेष  मंत्रालयों  की  अनुदानों  की

 मांगें  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता

 क्षी  पी०  चिदस्थरमभ  :  क्या  आप  अन्य  जिनकी  मांगों  पर  चर्चा

 नहीं  हुईं  के  बारे  में  कुछ  प्रश्न  पूछने  की  हमें  अनुमति  देंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  गिलोटीन  के  समय  हम  ऐसा  नहीं  करते  ।

 क्री  पो०  चिदस्थस्म  :  परम्परा  यह  है  कि  हम  कुछ  प्रश्न  करते  रहे  मंत्रीगण  तब  उपस्थित

 रहेंगे  । आप  कुछ  सदस्यों  को  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  क्यों  नहीं  दे  सकते  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  वित्त  विधेयक  तथा  बिनियोग  विधेयक  पर  चर्चा  करते  समय  अवसर

 मिलेगा  ।

 करी  पी०  चिदस्थरम  :  यह  प्रथा  अनैक  वर्षों  से  है|

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चिदम्बरम  जी  यह  सही  नहीं  है  ।  विनियोग  विधेयक  तथा  वित्त  विधेकक

 परुचर्चा  के
 समय  आपको  ये  प्रश्न  करने  का  अबसर  मिलेगा  ।

 क्री  पो०  चिहस्थरभ  :  यह  प्रथा  रही  है  कि  हम  कुछ  सदस्यों  को  उल्मेख  करने  की  अनुमति  देते

 रहे  ऐसा  पहले  हुआ  मिलोटीन  के  समय  सभी  मंत्रीगण  यहाँ  पर  होंगे  ।

 )

 339



 अनुदानों  को  मांगें  1990-91  !  16  1990

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  हम  ऐसा  नहीं  करते  ।  कृपया  अपने  स्थान  पर  बंठ  जाइए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  विनियोग  विधेयक  पर  चर्चा  करते  हैं  तो  आपको  भ्रश्न  करने  का

 अवसर  मिलता  है  बशततें  कि  आपने  इसकी  सूचना  दो  वित्त  बधेयक  पर  चर्चा  करते  समय  भी  आप
 अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकते  लेकित  सभा  में  गिलोटीन  करते  समय  आप  ऐसा  नहीं  कर
 सकते  ।

 )

 करो  पो०  चिदम्थरम  :  पहले  तो  यही  प्रथा  अपनाई  जाती  थी  ।

 )

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  हमारे  सहयोग  का  यही  उत्तर
 a

 कली  पो०  चिदम्थरम  :  यदि  आप  का  विनिर्णय  यह  है  कि  यह  प्रथा  बदल  दी  गई  है  तो  हम  इसे
 स्वीकार  करते  हैं  ।  लेकिन  कृपया  यह  मत  कहिए  कि  यह  प्रथा  नहीं  रही  है  ।  यह  प्रथा  रही  गिलोटीन
 के  समय  सभी  मंत्रीगण  उपस्थित  रहते  प्रश्न  पूछे  जाते  मंत्रीगण  उत्तर  देते  यह  प्रथा  रही  है
 जोर  हरेक  इसके  बारे  में  जानता  है  ।

 )

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  चिदम्बरम  आप  को  इस  मुह  पर  सही  जानकारी  नहीं  है  ।  मुझे
 शया  है  कि  एक  भी  अवसर  पर  ऐसा  नहीं  हुआ  है  ।

 बतावा

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चिदम्बरम  आपको  विनियोग  विधेयक  पर  चर्चा  के ,  समय
 मिलता

 अबसर

 )

 झ्लो  पी०  चिदम्वस्म  :  अगर  यह  नया  विनिर्णय  है  तो  हमें  यह  स्वीकायं

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  हमेशा  से  यह  प्रथा  रही  है  कि  जिन  मंत्रालयों  पर  चर्चा  नहीं  उन
 पर  स्पष्टीकरण  मांगने  के  लिए  कुछ  प्रश्नों  की  अनुमति  दी  जाती  रही  )

 ध्यक्ष  महोदय  :  अन्य
 सदस्यों

 के  लि
 गी  करन

 श्यक  नही ऊपा  हो  |  के  लिए  टिप्पणी  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।  मैं  कुरियन  जी  को
 आश्वस्त  करूंगा  कि  ऐसा  नहीं  होता  और  हम  ऐसा  नहीं  करेंगे  ।  विनियोग  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय
 बह  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 ता )

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  मंत्रालयों/विभागों  से  सम्बन्धित  मांगें  सभा  में
 घतदाव के  लिए  रखता  हूं  ।  का  बकाया  अमुदानों  की  मांगें

 सभा  में
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 जज  ता  जप
 प्रश्न  यह  है  :

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  2  में  निम्नलिखित  मंत्रालयों/सचिवालयों  से  सम्बन्धित
 लिखित  मांग  के  सामने  दिखाये  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3।  1991
 को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  बाले  खच्ों  की  अदाययी  करने  हेतु  आवश्यक
 राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कायंसूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गयी  राजस्थ  लेखा  तथा
 पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से
 राष्ट्रपति  को  दी  जायें  :--

 (1)  नागर  बिमानन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  6;

 वाणिज्य  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संक्ष्या  ?  और  8; (2

 (3)  संचार  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  9  से  11;

 (4)  ऊर्जा  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संद्या  19  से  21;

 (5)  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संब्या  22;

 (6)  वित्त  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संध्या  24  से  27,  29,  30  और  32  से  36;

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  सं्या  37  और  38;

 (8)  लाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  39;

 (9)  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  से  सम्बर्धित  मांग  संद्या  40  और  41;

 10)  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संध्या  54  और  55;

 )  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संब्या  57; (11)

 (12)  झंसदीय  का  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  58;

 (13)  लोक  शिकायत  और  पेसशन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  59;

 (14)  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  60  और  61;

 (15)  योजना  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संध्या  62  और  63;

 (16)  कार्यक्रम  कार्यान्‍्ययत  मंत्रालय  से  सम्बस्धित  मांग  संख्या  64;

 (17)  विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  65  से  67;

 (18)  इस्पात  और  खान  मंत१्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संध्या  08  और  69;

 (19)  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  70  से  72;

 (20)  ब्त्र  मंत्रालय  से  सम्बस्धित  मांग  संदुया  72;
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 (22)  शहूरी  विकास  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  75  से  77;

 (23)  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  80  और  81;

 (24)  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  82;

 (25)  महासागर  विकास  विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संब्या  83;

 (26)  अन्तरिक्ष  विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  84;

 (27)  लोक  सभा  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  85;

 (28)  राज्य  सभा  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  86;  और

 (29)  उप-राष्ट्रपति  सचिवालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  88”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुला  ।
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 विभियोग  2)  विधरंक  16  1996

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इन  मन्‍्त्रालयों/विभागों  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगें  पारित  की  जाती

 6.05  भ०  प०

 विनियोग  2)  विधेयक

 विश  भंत्रो  मधु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेवाओं
 के  लिए  भारत की  संचित  निधि  में  से कतिपय  राशिओं  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिक्ृत  करने
 थाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय
 राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबले  :  में  विधेयक  पुर:स्थापित**  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मन्‍्त्री  महोदय  अब  विधेयक  को  विचार  के  लिए  प्रस्तुत  कर  सकते

 प्रो०  सधु  बष्डबते  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :४*

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  स ेकतिपय
 राशियों  के  संदाय  और  बिनियोग  को  प्राश्िकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय
 राशियों  के  संदाय  और  बिनियोग  को  प्राध्चिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 अब  उन  सदस्यों  के  फायदे  के  लिए  जो  इस  विधेयक  पर  बोलना  चाहते  मैं  प्रक्रिया  नियमों  से
 सम्बन्धित  भाग  को  पढ़ना  भाहूंगा  ।

 विधेयक  पर  वाद-विवाद  लोक-महत्व  के  या  विधेयक  में  आने  बाले  अनुदानों
 में  अन्तनिहित  प्रशासकीय  नीति  के  ऐसे  बिषयों  तक  सीमित  रहेगा  जो  पहले  ही  उस  समय  न
 उठाए  जा  चुके  हों  जबकि  संगत  अनुदानों  की  मांगें  विचाराधोन  थीं  ।

 वाद-विवाद  की  पुनरुक्ति  को  रोकने  की  दृष्टि  विनियोग्र  विधेयक  पर  चर्चा

 +दिनांक  16-5-90  के  भारत  के  असाध्चारण  भाग  2,  ख्षण्ड  2  में  प्रकाशित  ।

 +*राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित/प्रस्तुत  ।
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 में  भाग  लेने  के  इच्छूक  सदस्यों  द्वारा  उन  विशिष्ट  विषयों  पर  पूर्व  सूचना  दिए  जाने  की  अपेक्षा
 कर  सकेगा  जो  वे  उठाना  चाहते  हों  और  बह  ऐसे  विषयों  को  उठाने  के  लिए  अमुज्ञा  रोक  सकेगा
 जो  उसकी  राय  में  किसी  अनुदान  की  मांग  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  किए  गए  विषयों  की  पुनर्क्ति प्रतीत  होते  हों  या  जो  पर्याप्त  लोक  पहुत्व  के  न  हों  1”

 अंतः  विभियोभ  विधेयक  के  संध्यम्ध  में  बाद-विधाद  सीमित  है  और  केवल  उन्हीं  सदस्यों  को  उस
 पर  बोलने  की  अनुमति  दी  जाएगी  लिम्हंनि  भोटिस  विए  जहाँ  तक  वित्त  विधेयक  के  सम्बन्ध  में
 विवाद  का  सम्बन्ध  यह  काफी  ध्यांपके  है  और  सदस्य  वित्त  विधेवक  पर  अपने  विचार  विस्तार  से
 व्यक्त  करने  के  लिए  स्वतग्त्र  मैं  यह  मुद्दा  सदस्यों  की  नीटिस  में  इसलिए  ला  रहा  हूँ  जिससे  इस
 विधेयक  पर  नोटिस  दिएं  बिना  सदस्यों  को  बोलने  की  मांग  से  बचा  जाए  ।  मेरे  पास  उनसे  सदस्यीं  के  नाम
 हैं  जिन्होंने  नोटिस  दिए  श्री  युवराज  बोल  सकते  हैं  ।

 भरी  दाऊ  दयाल  जोशी  :  उपाध्यक्ष  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  हमारे  यहां
 राजस्थान  राज्य  में  यह  परम्परा  रही  है  कि  वित्त-विधेयक  पास  हो  जाने  के  बाद  बहां  के  वित्त
 सदन  के  सभी  सदस्यों  को  बुलाकर  भोजन  की  व्यवस्था  करते  रहे  तो  मेरा  अनुरोध  है  कि  भाननीय
 वित्त  मन्त्री  यहां  भी  सभी  माननीय  सांसदों  का  भोजन  की  व्यवस्था

 भ्रो  युवराज  :  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जिन  मांगों  पर  चर्चा  नहीं  हुई  जैसे
 वन  की  समस्या  को  ले  वन  पर  चर्चा  नहीं  हुई  ।  उसी  प्रकार  ऐनर्जी  को  लीजिए  ।  उम्मीद  करना
 चाहते  हैं  कि  जो  समस्या  ऐनर्जी  की  यह  बिल्कुल  बुनियादी  चीज  इसके  बिना  हम  चल  नहीं  सकते  ।
 आज  बिजली  की  कमी  की  वजह  से  हमारी  कृषि  और  औद्योगिक  स्थिति  काफी  कमजोर  हो  गई  है  ।  जो
 डिमांड  की  गई  जो  बिल  लाया  गया  मैं  इसका  विरोध  नहीं  करता  हूं  लेकिन  यहू  कहना  चाहता
 हूं  कि एक  नई  स।माजिक  व्यवस्था  कायम  करना  चाहते  हैं  या  नई  आर्थिक  व्यवस्था  कायम  करना  चाहते

 जब  तक  इस  पर  जोर  नहीं  दिया  जाता  देश  नहीं  जब  तक  बिजली  का  उत्पादन  नहीं  बढ़
 सकेगा  या  वन  लगाने  का  काम  नहीं  होगा  क्योंकि  वर्षा  की  कमी  होतो  जा  रही  उसकी  तरक  भव  तक

 हम  तवज्जह  नहीं  देंगे  तब  तक  हमारी  स्थिति  सुधर  नहीं  सकती  यह  मौलिक  समस्‍या  है  जिसको
 उपेक्षा  हम  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 ही  गिरघारी  लास  भागंव  :  मैं  राजस्थान  में  बिजली  की  व्यवस्था  की  ओर  आपका

 ध्यान  दिलाना  अम्तर्राम्यीय  परियोजनाओं  से  राजस्थान  का  हिस्सा  हमें  तुरम्त  मिलना

 लिग  नाईट  आधारित  जो  भी  योजनाएं  हैं  बे  जल्द  लागू  की  जानी  चाहिए  |  राज्य  सरकार  हारा  प्रस्तुत

 नई  योजनाओं  को  भी  तुरन्त  स्वीकृति  दी  जानी  चाहिए  !
 श्सी

 प्रकार  से  गेंस  भाधारित  भन्‍्ता  की  क्षमता

 दुगनी  की  जानी  चाहिए  ।  प्रेयवेट  एण्ड  कम्पनी  से  कोटा  में  तुरन्त  कोल  हैंडलिग  प्लांट  लगवाया  जाना

 चाहिए  |  सोलर  थमंल  पाबर  के  विकास  के  सिए  सौर
 ऊर्जा  ॒

 उचित  फण्ड  का  प्रावधान  आवश्यक  है|

 इसी  प्रकार  से  सूधा  प्रदेश  होने  के  नाते  केन्द्रीय  विद्युत  ग्रहों  से
 राणस्थाम  को  ज्यादा  से  ज्यादा  हिस्सा

 मिलना  चाहिए  ।  देहर-भिवानी  लाइन  पर  किया  गया
 के

 करोड़  का  ख्ं  राजस्थान  को  बापिस  मिलना
 इसी  प्रकार  से  संचार  व्यवस्था  के  बारे  में  भी  डिस्कशन  नहीं  हुआ  |  मैं

 निवेदन
 करना  भागा

 फि  राजस्थान  में  दस  हजार  लाइन  के  नए  ऐक्सचेंल  के  बाद
 भी  सन्‌  1982

 ले
 अभी  तक

 जिन्होंने
 टेलीफोन  मांगे  वे  प्रतीक्षा  की  सूची  में  सन्‌  2000  तक  दो  शाख  नए  टेलीफोन  जयपुर  में

 +
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 20  हजार  हलैक्ट्रानिक  टेलीफोन  6-7  नम्बर  के  डिजिट  जिनमें  गड़बड़ी  आती  है  वह  ठीक  हो
 सके  |  सन्‌  1986  से  जयपुर  शहर  में  टेलीफोन  डायर॑क्टरी  भी  नहीं  छपी  विभाग  में  हिम्दी  टाईपिस्टों
 की  भी  हालत  खराब  सिविल  ऐवियेशन  के  बारे  में  मैं  निविदद  करना  ाहुंगा  ।  जयपुर  के  सांगानेर

 हवाई  अड्डे  में  पयंटन  व  उद्योग  की  दृष्टि  से  राज्य  की  आय  बढ़ाने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  का  दर्जा
 देकर  इसका  विकास  किया  जाना  भी  आवश्यक  जयपुर  में  हृबाई  जहाज  की  जो  उड़ानें  हैं  उनकी  संख्या

 बहुत  कम  उनको  भी  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  इससे  स्टेट  की  रिबेन्यू  बढ़ गी और  होटल  बालों  के
 टैक्सी  वालों  का  भी  काम  भारतवर्ष  में  जयपुर  शहर  पयेटन  दृष्टि  से  प्रथम  श्रेणी  में  अरबन
 डवलपमेंट  की  दृष्टि  स ेजयपुर  शहर  को  चार  चनल  रोड  से  जोड़ने  का  जो  काम  वह  शीघ्र  पूरा
 किया  जाए  ।  जयपुर  में  बाई  पास  के  काम  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पूरा  किया  जयपुर
 एक  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन  व  व्यापार  केन्द्र  होने  के  नाते  इसकी  सुन्दरता  बढ़ाने  व  सड़क  के  बिकास  के  लिए
 अतिरिक्त  आर्थिक  मदद  की  आवश्यकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  सारी  चीजें  नहीं  भा  सकती  हैं  ।  आप  अपना  स्थान  ग्रहण
 आपको  बैठना  पड़ेगा  ।

 क्री  गिरघारी  लाल  भागंब  :  राजस्थान  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  गया  रामगढ़  झील
 पर  1982  के  एशियाड  खेलों  में  राज्य  सरकार  ने  दो  करोड़  रुपए  खर्च  किए  जिसका  कोई  लाभ  अब  नहीं
 रहा

 इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जयपुर  दाहर  को  सुन्दर  बनाने  के  लिए  भारत  सरकार
 की  तरफ  से  कुछ  धनराशि  इसके  लिए  दी  जानी  चाहिए  ।

 मैंने  इन  चार  बिन्दुओं  पर  जो  प्रकाश  डाला  आप  उन  पर  अवश्य  ही  ध्यान  दें  ।  आपने  मुझे
 बोलने  का  जो  समय  दिया  इसके  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 प्रो०  राम  गणेश  कापसे  :  उपाध्यक्ष  जब  मैं  किसी  मंत्रालय  के  बारे  में  अध्ययन
 करता  हूं  तो  मैं  पहली  बात  यह  सोचता  हूं  कि  क्‍या  पहले  से  इस  विभाग  में  कुछ  सुधार  हुआ  है  ।  इस
 दृष्टि  से  मैं  संचार  विभाग  पर  जब  नजर  डालता  हूं  तो  पाता  हूं  कि  संचार  विभाग  में  दस  वर्ष  पूथ॑  जब
 स्टीफन  साहब  मंत्री  उसके  पूर्व  जो  स्थिति  आज  सबसे  ज्यादा  बह  बिगड़ी  जहां  पहले  दिन  में
 दो  बार  डाक  मिलती  वहां  आज  केवल  एक  बार  मिलती  है  ।  मुम्बई  से  पुणे  डाक  एक  दिन  में  पहुंच
 जाती  थी  लेकिन  आज  उसे  पहुंचने  में  तीन  दिन  लगते  इसकी  अबस्था  इतनी  बुरी  न  हो
 चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पालिसी  के  बारे  में  या  पब्लिक  इण्टरस्ट  के  बारे  में  बताएं  ।

 ]

 यह  शिकायतों  का  समय  नहीं  है  ।

 ब्रो०  राम  गणेश  कायसे  डिपार्टमेंट  के  शिकु  में
 जरुरी  है  क्योंकि

 पा

 में
 कहोलरी  होना  बहुत  ही
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 देरी  से  मंत्रालय  के  सम्पूर्ण  प्रभाव  बिफल  हो  जाते  हैं  ।

 यह  स्थिति  होने  के  कारण  ऐसा  माना  जाता  है  कि  इस  विभाग  में  आय  क्रम  और  थ्चा  ज्पादा
 वास्तव  में  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  ।  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  जितना  पैसे  का  व्यवहार  होता  उससे  प्री

 ज्यादा  इस  विभाग  में  होता  है  ।  फिर  भी  ऐसा  माना  जाता  है  कि  डाक  विभाग  में  श्राय  कम  मैं  पद
 बात  मानने  के  लिए  तंयार  नहीं  हूं  । इस  विभाग  में  कई  छोटी-छोटी  बातें  हो  रही  भाईदर  की  बस्ती
 की  संख्या  3  लाख  है  वहां  के  लोगों  को  तार  भी  नहीं  मिलता  तार  आर्डनरी  पोस्ट  से  भेजी  जातो
 इसके  अलावा  डोबिवली  में  बारिश  के  दिनों  में  पानी  भर  जाता  बहां  नई  ब्रिल्डित  महीं  बन  रही  है  ।
 इस  प्रकार  की  अवस्था  न  हो  इसलिए  कुछ  किया  अपने  महाराष्ट्र  के  मुख्यमंत्री  क्रद  पदार  कम
 विदेश  गए  तो  उन्होंने  जाते  हुए  कहा  कि  मेरे  बिदेश  में  रहते  हुए  ग्रह्मराष्ट्र  की  राजनीति  अपश्ादा  क्की
 तरह  से  चलती  हे  क्योंकि  वहां  की  टेलीफोन  व्यवस्था  ज्याद्रा  अच्छी  इससे  अधिक  कही  अआदोचता
 इस  विभाग  को  ओर  नहीं  हो  सकती  है  ऐसा  मैं  बानता  हूं  |

 एक  आखिरी  बात  मैं  अपनी  कांस्टीटयूयेंसी  के  आरे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  वहां  रेलये  का  पावर

 हाऊस  बरसों  से  गए  एक  बरस  में  वहां  बिजली  का  उत्पादन  बिल्कुल  गहीं  हुआ  ।  इसका  कारण

 एक्सीडेंट  का  होना  बताया  जाता  महाराष्ट्र  शासन  ने  ऐसा  बताया  है  कि  बहां  प्रेस  धर  आश्रित

 बिजली  घर  खोला  जाए  ।  एनर्जी  और  कम्युनिकेशन  इन  दोतों  विश्रयों  पर  जो  यहां  अहल  गहीं  हो  पाती

 है  इस  क्रारण  से  मैंने  ये  विचार  यहां  रखे  हैं  ।

 श्री  रास  ताईक  :  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  तय  किया  गया  है  कि

 मद्रास  और  मुम्बई  शहर  के  जो  हवाई  अड्डे  हैं  उनके  नाम  नए  दिए  जायेंगे  ।  उसके  अनुसार  कलकत्ता  उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  ही  यह  मुद्दा  उठा  भुक़े  आपने  स्वयं  यह  मुह  रुढ्ाया

 इसे  फिर  से  न  दोहराया  जाए  ।

 क्री  राम  नाईक  :  मेरी  पहली  मांग  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  हम

 जो  किसानों  को  मैन्‍्यूर  देते  नई  प्रकार  की  जो  खाद  देते  हैं  बह
 सबजी

 डा
 इज्ड

 रेट  पर  देते  हैं  लेकिन

 जो  समुद्र  और  तालाब  में  मछली  मार  का  काम  करते  वे  सबसे  अधिक  डीजल  का  उपयोग  करे  हैं

 प्रेकिन  उन  मछआरों  को  डीजल  सब्षजडाइज्ड  रेट  पर  ूही  दिया  जाता  मेरा  यहु  मातना  है  कि

 ग्रह  भी  एक  प्रकार की  खेती
 और  उद्योग  मछुभारों  को  ढीजल  सबजीडाइण्ड  रेट  पर  दिया

 जाना  एस  प्रकार  की  म  य  मैं  करना  चाहता
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 दूसरी  मांग  मेरी  इस  दृष्टि  से  है  कि  शहरों  की  पालिसी  की  दृष्टि  से गए  5  साल  में  जो  आबादी
 उसके  अनुसार  पोस्ट  आफिसेज  बढ़े  नहीं  हैं  ओर  पोस्ट  आफिसेज  बढ़े  इतना  ही  महीं  पोस्टमंन

 नहीं  बढ
 बढ़
 भ्मी

 लाख  की  आबादी  बढ़ी  मैंने  गए  दिसम्बर  अधिवेशन  में  सवाल  किया  था  कि  कितने  नए  पोस्टमंन  नियुक्त
 किए  है  तो  11  लाख  की  आबादी  के  लिए  केवल  4  नए  पोस्टमंन  नियुक्त  किए  हैं  और  केवल  दो  नए  पोस्ट
 आफिसेज  खले  हैं  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  जिस  प्रकार  से  नए  रिक्रूटमेंट्स  पर  जो  बैत  लगाया  पालिसी
 के  अन्तगंत  वह  बन  निकालना  चाहिए  और  जहां-जहां  जिस  प्रकार  से  आबादी  बढ़ी  है  वहां  उस  प्रकार
 से  नए  पोस्टमन  और  नए  पोस्ट  आफिसेज  खोले  जाने

 तीसरी  इस  सम्बन्ध  में  यह  है  कि  मुम्बई  उपनगर  में  टेलीफोन  लोकल  काल  केवल  मुम्बई
 शहर  तक  ही  मर्यादित  हैं  ।  सबअबंन  रेलवे  सविसेज  मुम्बई  से  विरार  और  कसारा  कल्याण-कर्जन  तक
 जाती  है  लेकिन  वहां  के  लिए  लोकल  काल  नहीं  है  तो  मेरी  मांग  यह  है  कि  जहां-जहां  लोकल  रेलवे
 सविसेज  जाती  हैं  वहां  कम्युनिकेशन  मिनिस्ट्री  को लोकल  काल  की  व्यवस्था  करनी  एक  गांव
 से  आते  जाने  वाले  लोगों  को  ट्रंक  काल  करना  और  एस०  टी०  डो०  करना  बड़ी  मुश्किल  का  काम  होता
 है  इसलिए  ऐसी  पालिसी  तय  की  जाए  कि  जहां  सबअबंन  सव्विसेज  हैं  वहां  पर  लोकल  काल  की  व्यवस्था
 होनी  चाहिए  ।

 आखिरी  बात  यह  है  कि  ब्राडकास्टिंग  एण्ड  इनफोरमेशन  मिनिस्ट्री  में  पहले  यहां  पर  एक  प्रथा
 थी  कि  एक्रेडंटिड  कोरेस्पोण्डेण्ट्स  रिपोर्ट्स  उनको  दिल्‍ली  शहर  में  रहने  के  लिए  जगह  दी  जाती

 अब  गए  कुछ  सालों  से  यह  पद्धति  बन्द  कर  दी  और  इसके  लिए  आज  जो  एक्र  डेटिड  कोरेस्पोण्डईण्ट
 दिल्‍ली  शहर  में  उनको  रहने  के  लिए  जगह  नहीं  मिलती  है  इसलिए  मेरी  मांग  यह  है  कि  ऐसे  सब
 लोगों  को  जो  एक्र  डेटिड  कोरेस्पोण्डंण्ट्स  रिपोर्ट्स  उनको  दिल्‍ली  शहर  में  रहने  की  जगह  देने  की
 पालिसी  बनानी  चाहिए  और  उसके  अनुसार  उन  सब  को  जगह  देनी  चाहिए  ।  हाऊसिंग  पूल  उन  लोगों

 लिए  नए  सिरे  से  निर्माण  करना  चाहिए  और  इस  बात  को  लेकर  एक  वाक्य  में  अन्तिम  बात  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  पत्रकारों  के  लिए  पेंशन  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  यह  सारे  हिन्दुस्तान  की  व्यवस्था  क
 प्रश्न  है  और  यह  पालिसी  का  डिसीजन  है  इसलिए  मैं  यह  भी  मांग  करता  हूं  कि  पत्रकारों  को  पेंशन  देने
 की  व्यवस्था  करनी

 वित्त  मंत्री  मधु  :  उपाध्यक्ष  एप्रोप्रिएतन  बिल  की  चर्चा  के  जो  नियम
 उनका  तकाजा  है  कि  जो  सवाल  इस  चर्चा  में  उपस्थित  किए  जाते  वह  ऐसे  सवाल  होने  चाहिए  कि
 आम  पालिसी  के  साथ  उनका  ताल्‍लुक  हो  लेकिन  जो  विशेष  समस्या  है  तो  मैं  समझता  हैं  कि  जितने
 साथियों  ने  सवाल  उठाए  वे  समझते  हैं  कि  विशेष  मांगों  की  चर्चा  के  समय  उन्हें  समय  और  मौका  नहीं

 इन  सवालों  को  रखने  के  लिए  इसलिए  उन्होंने  बिजली  के  बारे  टेलीफोन  के  बारे  वि  भिन्न
 केन्द्रों  के  बारे  बम्बई  के  नाम  के  बारे  पोस्ट  आफिसेज  के  नम्बर  के  बारे

 ]

 श्री  राम  नाईक  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  आपने  हमें  अपने  मुद्दे  उठाने  की  अनुमति
 दी  है  और  हमने  कुछ  विशेष  समस्याएं  उठाई  जिनका  कि  हम  सामना  कर  रहे  हमने  उन  समस्याओं

 को  उठाने  का  प्रयास  किया  हम  गलत  हो  सकते  हैं  लेकिन  हमने  यह  दिखाने  का  प्रयास  किया  है  कि
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 यह  एक  विशेष  नीति  है  और  उस  बिशेष  नीति  में  हमने  अपनी  समस्याओं  को  उसमें  फिट  करने  का  प्रयास
 किया  जिनका  कि  सामना  किया  जा  रहा  वे  सभी  नीति  सम्बन्धी  निर्णय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विनियोग  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  बहुत  ही  ओपचारिक  क्योंकि
 आप  नीतियों  और  अन्य  बातों  पर  पहले  ही  चर्चा  कर  थुके  हैं  हमने  उन्हें  यहां  बहुत  ही  संक्षेप
 में  चर्चा  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  लेकित  क्योंकि  आपने  उन्हें  उठाया  है--शायद  बित्त  मंत्री  स्थयं  उन
 सभी  मुद्दों  का  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  न  हों--अतः  उन  सभी  मुद्दों  को  अन्य  मत्रियों  ने  नोट  कर  लिया

 है  और  वे  उनका  सही  तरीके  से  देंगे  ।

 ]

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  उपाध्यक्ष  मैं  राम  नाईक  जी  का  अवमान  नहीं  करता  चाहता  हुं  ।  मैंने

 यह  नहीं  कहा  कि  उन्होंने  जो सवाल  वह  आम  पालिसी  के  सवाल  नहीं  मैं  आगे  चलकर  यह
 बताने  वाला  था  कि  जेसे  उन्होंने  पोस्ट  ब्यवस्था  के  बारे  में  सवाल  उन्होंने  कोरेस्पोष्डष्ट्स  को

 रहने  की  जगह  के  बारे  में  इन्तजाम  होना  यह  सवाल  उठाया  ।  उन्होंने  एक्रडेटिड  कोरेस्पोष्डंण्ट्स
 के  बारे  में  सवाल  उन्होंने  पेंशन  का  सवाल  बिजली  के  सिलसिले  मे  सवाल  उठाए  गए  कि

 गैस  आधारित  बिजली  घर  होने  चाहिए  ।  यह  भी  सवाल  होना  चाहिए  कि  जयपुर  को  ज्यादा  सुन्दर  अनाने

 के  लिए  क्या-क्या  कर  सकते  मैं  तो  मानता  हूं  कि  जयपुर  सुन्दर  बह  ज्यादा  सुन्दर  होना

 यह  भी  सरकार  मानती  युवराज  जी  ने  बिजली  का  सवाल  उठाया  मैं  उनको  इतना  ही  बताना

 चाहता  यकीन  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  उन्होंने  जो  विशेष  नीति  विशेषज्ञ  सवाल
 उठाया

 तो  विभिन्‍न

 मंत्रालयों  के  मंत्री  यहां  पर  मोजूद  उन्होंने  आपकी  राय  सुनी  वित्त  मंत्री  सारे  सवालों  का  जबाब

 देना  शुरू  करेंगे  तो  आम  चर्चा  बजट  के  बारे  में  होगी  ।
 लिए

 आपने  जो
 सवाल  उठाए  उनको  मैं

 बविभिस्न  मंत्रालयों  को  पहुंचाने  की  कोशिश  धंस्ताधनों  की
 तो  जहां  तक  सम्भव  होगा

 संसाधनों  की  व्यवस्था  हम  इतना  ही  आश्वासन  मैं  सम्बन्धित  सदस्यों  को  देता  हूं  ।

 क्री  हरोश  राबत  :  इनको  डाक  मिलेगी  या  नहीं  मिलेगी  ?

 प्रो०  मध  दण्डबते  :  आपको  मिलने  के  बाद  पता  लगेगा  |

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वितीय  वर्ष  1990-91  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संतित  निधि  में  से  कतिपय

 राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  बाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुमा  ।

 हपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  अण्डबार  विचार  आरम्भ  करेगी  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  से  4  और  अनुसूची  विधेयक  का  अभे  बने  ।  शा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  2  ते  4  और  विधेयक  में  लोड़  दिए
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 उपाध्यक्ष  सशेदय  :  प्रद्न यह  है  :

 खब्ड  !  अधिनिवमन  सूत्र  तथा  विंधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 रहणछ  1,  अधिनियमन  सत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  जियियक  में  लोड  दिए  गए  ।

 प्रो०  सधु  दणष्डबते  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष भहोवय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकुत  हुआ  ।

 को  ते

 6.27  ण०  १०

 विस  1990-91*

 शपाध्यक्त  महोदय  :  अब  श्षभा  वित्त  विधेयक  पर  विचार  करेगी  ।  हम  रात  के  8  बजे  तक  बेठेंगे

 और  कदि  आवश्यक  हुआ  और  सदस्य  तो  उसके  बाद  भी  बेठेंगे  । लेकिन  उसके  लिए  हमें  निर्णय
 करना  इसके  लिए  8  घण्टे  का  समय  निर्धारित  इस  पर  व्यापक  रूप  से  चर्चा  हो  सकती

 अब  वित्त  मन्त्री  ।

 विश  मंत्रो  मधु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्रस्थापनाओं  को
 प्रभावी  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 मैं  वित्त  विधेयक  में  निहित  प्रस्तावों  की  मुख्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  अपने  बजट  भाषण  में

 पहुले  ही  व्याख्या  कर  चुका  इस  विधेयक  में  विशेष  में  प्रस्थापनाओं  के  ब्यौरे  का  स्पष्टीकरण  माननीय
 ध्दस्यों  को  परिचालित  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  में  दिया  गया  अतः  मैं  सम्पूर्ण  पृष्ठभूमि

 को
 फिर  से  यह

 बताना  आवश्यक  नहीं  समझता  ।

 वित्त  विधेयक  लगभग  8  सप्ताहों  स ेमाननीय  सदस्यों  के  पास  रहा  बजट  के  सम्बन्ध  में
 बिवाद  के  विधेयक  में  निहित  विभिन्‍्म  पुस्तकों  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  ने  बिशिस्न  सुझाव
 रखे  इस  विधेयक  में  निहित  प्रस्तावों  के  सम्क्य्ध  में  मुझे  भी  जनता  के  मजदूर  किसान

 उपभोक्ता  वाणिज्य  मण्डल  ओर  अन्य  व्यापार  ओर  व्यावसायिक  एसोसिएशनों  से
 ie

 बी  वि  र्फा रश  श *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत
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 काफी  संख्या  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  मैं  माननौय  सदस्यों  तथा  अन्य  सभी  के  प्रति  अपनी  कृतज्नता
 व्यक्त  करता  हूं  जिन्होंने  इन  प्रस्ताथों  को  बहुत  ही  ध्यानपूर्बंक  पढ़ा  है और  अपने  रचनात्मक  सुझाव  दिए
 हैं  ।  इन  सुझावों  पर  ध्यानंपूवंक  विचार  करने  के  मैंने  अपने  कुछ  मूल  प्रस्तावों  में  सगोधन  करने  का
 निर्णय  लिया  सभा  के  अनुग्रह  मैं  वित  विधेयक  को  ब्यवस्थाओं  में  प्रस्तावित  मुख्य  परिवतंगों
 का  संक्षेप  में  स्पष्टीकरण  दूंगा  ।

 मैं  सबसे  पहले  प्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताबों  के  बारे  में  बताता  हूं  ।  हमारी  अरथंब्यवस्था  में
 सहकारी  समितियों  की  विशेष  भूमिका  को  स्वीकार  करते  आयकर  अधिनियम  की  घारा  808  के
 अन्तगंत  उन्हें  काफी  रियायतें  और  छुट  दी  गईं  उन्हें  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  के  मामले  में
 40,000  रुपए  की  और  अन्य  समितियों  के  मामले  में  20,000  रुपए  की  मानक  कटोती  की  भी  अनुमति
 दी  गई  है  |  इसके  अलावा  उन्हें  अपनी  मलकियत  के  अनुसार  कर  देना  होगा  जिशमें  न्यूनतम  15  प्रतिशत
 और  अधिकतम  40  प्रतिशत  होगा  ।  सहकारी  आन्दोलन  को  और  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  से  मेरा  सभी
 स्तरों  पर  कर  की  दर  को  और  5  प्रतिशत  कम  करने  का  प्रस्ताव

 केन्द्र  और  राज्यों  दोनों  की  ओर  से  चाय  उद्योग  पर  कर  लगाया  जाता  निगमित  कर  के
 चाय  उगाने  ओर  तंथार  करने  के  ध्यापार  में  करदाता  की  आय  के  60  प्रतिशत  ऋाग  पर  सम्बद्ध

 राज्य  सरकारों  द्वारा  कर  लगाया  जाता  यह  कर  क्रषि  आय  के  रूप  में  लगता  एक  मुख्य  कृषि
 उत्पाद  के  उत्पादक  के  रूप  यहां  मुनाफा  वर्ष-दर-बष  घटता-बढ़ता  रहता  इस  श्रम-प्रधान  उद्योग
 को  इस  योग्य  बनाने  के  लिए  कि  वहां  क्शिषतया  बागानों  को  बढ़ाने  के  लिए  स्त्रोतों  को  उत्पन्न  और
 उनका  संरक्षण  मैं  इस  कार्य  के  लिए  कटोती  का  प्रस्ताव  रखता  हूं  जो  पहले  आय-कर  अधिनियम  की

 धारा  में  उपलब्ध  यह  उसका  संशोधित  रुप  है  ।  वित्त  विधेयक  में  इस  सम्बन्ध  में  संशोधन

 पारित  करके  इसे  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  मैंने  अन्तर-निगमीय  लाभांशों  के  कराधान  में  एक  बड़े

 वतन  का  प्रस्ताव  किया  था  ।  नई  योजना  के  अन्त  र-निममीय
 लाभांश  के  लिए  कटौती  उस  कम्पनी

 के  लाभांश  के  वितरण  से  जुड़ी  हुई  है  जो  लाभांश  प्राप्त  करती  इसके  साथ  मैंने  यह  भी  कहा  था

 कि  नई  योजना  अनुसूचित  बेंकों  ओर  साबंजनिक  वित्तीय  संस्थानों  पर  लागू  नहीं  होगी  ।  इसी  सिद्धान्त  के

 आधार  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  इस  कार्य  के  राज्य  वित्त  निगमों  ओर  राज्य  औद्योगिक

 निवेश  निगमों  को  सावजनिक  वित्तीय  संस्थाओं  के  समान  माना  जाए  ।  जिस  प्रकार  कम्पनी

 1956  की  धारा  25  के  अधीन  पंजीकृत  कम्पनियों  को
 लाभांश  घोषित  करने  की  अनुमति  नहीं

 घारा  8  ओ  के  बर्तमान  प्रावधानों  के  द्वारा  बे
 अब  भी  नियन्त्रित  रहेंगी  ।

 मैं  अपंग  बच्चों  पर  किए  जाने  बाले  खर्च  में  भौर  रियायत  देना  चाहता  हूं  क्यॉँंकि  फिलहाल  यह

 पर्याप्त  नहीं  है  ।  इसके  लिए  माता-पिता  अथवा  संरक्षक  को
 भाय-सीमा

 को  60,000  रुपए  से

 1,00,000  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  रखता  अपंग  बच्चे  अथवा  निर्भर  व्यक्ति  की  आय  कितनी  भी  हो

 मैं  6,000  वपए  की  रियायत  का  भी  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  इसके  मेरा  यह  प्रस्ता।बत  इंशोधन

 केन्द्रीय  सेवाएं  नियम  के  अधीन  स्वीकृत  अस्पताशों
 और  ओऔषधालयों  मे  काम  करने  बाले

 चिकित्सकों  को  आवश्यक  चिकित्सा  स्थिति  की  प्रमाणिते  करने  के  योम्य
 बनाएगा

 m
 ।  इसमें  सरकारी

 निगम  अस्पताल  और  औषधालयों  के  अलावा  बहुत  से  निजी  अस्पताल  भी  सम्मिलित
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 का  श  >>  — —

 आय-कर  1961  की  धारा  6  के  इस  बारे  में  कुछ  अनिश्चितता  है  कि  एक
 भारतीय  समुद्री  जहाज  के  कर्मीदल  के  सदस्य  के  रूप  में  नौकरी  करते  भारत  का  निवासी  गिने  जाने

 किसी  एक  विशेष  वर्ष  में  कितने  दिन  तक  भारत  में  रह  सकता  है  |  हमारे  समुद्री  जहाजों  को

 चलाने  के  लिए  योग्य  कमंचारियों  की  भारी  कमी  होने  के  कई  कारणों  में  स ेएक  कारण  यह  भी

 मैं  यह  प्रस्ताव  रखते  हुए  कि  भारतीय  समुद्री  जहाजों  के  कर्मीदल  के  सदस्य  भी  इस  अधिनियम  की

 धारा  की  व्याख्या  के  अधीन  नियन्त्रित  किए  मैं  इस  विषय  को  अनिश्चितता  से  परे
 रखना  चाहूंगा  ।  किसी  भी  पूर्व  वर्ष  में  व ेभारत  के  निवासी  होंगे  यदि  वे  उस  वर्ष  भारत  में  182  दिन
 अथवा  ज्यादा  दिन  रहे  हों  ओर  चाय  उद्योग  के  लिए  प्रस्ताविक  नई  कटौती  के  सम्बन्ध  इस  नए
 प्रस्ताव  को  वित्त  विधेयक  में  संशोधन  द्वारा  लागू  करने  का  कार्यक्रम  है  ।

 आयकर  अधिनियम  में  ग्रामीण  विकास  और  पर्यावरण  की  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  कार्यों  के  लिए
 दी  गई  दान  राशि  को  छूट  देने  का  विशेष  प्रावधान  मेरे  बजट  प्रस्तावों  मैंने  इन  फायदों  में
 रोपण  को  भी  सम्मिलित  किया  स्वेच्छिक  संस्थाओं  द्वारा  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  को

 बढ़ाने  सम्बन्धी  कई  प्रस्ताव  भी  मेरे  पास  आए  यह  हमारी  प्राथमिकता  का  क्षेत्र  है  और  मैं  पिछले

 अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  सुझावों  पर  ध्यान

 मैं  प्रत्यक्ष  करों  में  अन्य  संशोधनों  को  जो  प्रारूप  में  परिकतंन  प्रक्रियात्मक  अथवा  अनुषंगी
 प्रकृति  के  सदन  का  समय  लेने  का  प्रस्ताव  नहीं  करता  ।

 अब  मैं  अप्रत्यक्ष  कर  सम्बन्धी  सुधारों  के  बारे  में  कहता  हूं  ।

 माननीय  सदस्यों  को  मालूम  होगा  कि  बड़ी  मत्स्य  नौकाओं  द्वारा  उपभोग  में  लाए  जाने  वाले

 हाईस्पीड  तेल  पर  उत्पाद  शुल्क  में  रियायत  दी  जाती  इसे  असंगत  माना  गया  क्योंकि  इससे
 छोटे  मछुआरों  को  लाभ  नहीं  पहुंचा  और  इसलिए  इस  रियायत  को  1988  में  वापिस  ले  लिया
 गया  ।  छोटे  मछुआरों  की  मदद  करने  के  उद्दं  श्य  से  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  जो  उत्पाद  शुल्क

 स्पीड  डीजल  तेल  से  चलने  वाले  छोटे  यन्त्रचालित  मत्स्य  नौकाओं  पर  लगाया  जाता  उसे  सरकारी

 संस्थाओं  द्वारा  पूरी  तरह  से  वापिस  कर  दिया  जाए  ।  इससे  छोटे  मछुआरों  को  हाईस्पीड  डीजल  तेल
 बिना  कर  के  उपलब्ध  हुआ  इस  योजना  का  ब्यौरा  अलग  से  दिया  जाएगा  ।  वतंमान  में
 मीनियम  के  बने  बतंनों  पर  30  प्रतिशत  की  दर  से  उत्पाद  शुल्क  लगता  है  ।  कृषि  क्षेत्र  को  राहत  देने  के

 लिए  मैं  कीटनाशक  द्रव्य  को  जिन  एल्युमीनियम  के  बतंनों  में  डाला  जाता  उन्हें  पूरी  तरह  से  उत्पाद

 शुल्क  से  मुक्त  रखने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 मैंने  बजट  में  बेकार  कागज  पर  20  से  25  प्रतिशत  की  ब॒ृद्धि  आयात  कर  में  घोषित  की  थी  ।
 छोटी  कागज  मिलों  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  को  ध्यान  में  रखते  मैं  इसे  पहले  की  20  प्रतिशत  की  दर
 पर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 बतंमान  केवल  वही  छोटी  कागज  मिलें  इस  घटी  हुई  दरों  की  अधिकारी  द्वोंगी  जो  अप्रचलित
 कच्चे  माल  का  प्रयोग  करती  हैं  ओर  जिनकी  वाधिक  उत्पाद  24,000  टन  से  अधिक  नहीं  इन
 मिलों  की  निम्नतम  आध्थिक  क्षमता  की  बढ़ी  हुई  सीमाओं  को  ध्यान  में  रखते  मैं  हृदबन्दी  सीमा को
 बढ़ाने  का  प्रस्ताव  रखता  हूं  ताकि  24,000  से  33,000  टन  की  वर्तमान  रियायती  उत्पाद  शुल्क  सीमा
 उपलब्ध  कराई  जा  सके  ।
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 बजट  मैंने  कुछ  ग्रेड  पी०  बी०  सी०ਂ  पर  उत्पाद  शुल्क  में  कुछ  बढ़ि  घोषित  की  थी
 जिससे  कर-अपवंत्रकों  पर  रोक  लगाई  जा  सके  ।  पी०  बी०सी०  आवृत्त  वक््त्रों  पर  भी  उत्पाद  शुल्क  बढ़ाए
 गए  थे  ।  चमड़ा  वस्त्र  उद्योग  से  कुछ  अध्याबेदन  प्राप्त  हुए  उनकी  कठिनाइयों  को  कम  करने  के  लिए
 चमड़ा  वस्त्र  के  निर्माण  में  प्रयुक्त  किए  जाने  वाले  कर  भुगतान  किए  हुए  पी०  बी०  सी०  रेजिन  के  लिए
 मोडवेट  का  फायदा  उठाने  की  अधिकतम  सीमा  आवृत्त  वस्त्रों  पर  3.50  हुपए  भ्रति  मीटर  से  5.25
 रुपए  प्रति  मीटर  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मैंने  बजट  में  पी०  टी०  ए०  पर  4.40  २०  प्रति  किलोग्राम  और  ढी०  एम०  टी०  पर  3.60
 रु०  प्रति  किलोग्राम  उत्पाद  शुल्क  लगाने  का  प्रस्ताव  रखा  यह  कहा  गया  है  कि  पोलिएस्टर  स्टेपल
 फाईबर  और  सूत  के  उत्पादन  में  जिन  निवेशों  का  प्रयोग  किया  जाता  उन  पर  लगाए  उत्पाद  शुल्क
 की  दरों  में  कोई  अन्तर  नहीं  होना  चाहिए  ।  इसके  मैं  दोनों  डी०  एम०  टी०  और  पी०  टी०  ए०
 पर  15  प्रतिशत  की  समान  दर  लगाने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 बजट  में  घोषित  एस्टर  स्टैपल  फाईबर  पर  उत्पाद  शुल्क  में  कटौती  के  साथ-साथ

 टर  जो  ऐसे  फाईबर  के  निर्माण  से  बचता  पर  5  शपए  प्रति  कि०  प्रा०  की  दर  से  कमी

 करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 बजट  मैंने  मछली  पकड़ने  के  जालों  के  उत्पादन  में  प्रयुक्त  होने  बाले  नायलोन  फिलामेंट  यार

 की  विशेष  किस्मों  पर  लगाए  जाने  वाले  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  करने  की  धोषणा  की  कुछ  अन्य  प्रकार

 के  नायलोन  फिलामेट  यान॑  जो  इसी  उद्श्य  के  लिए  प्रयुक्त  किया  जाता  मैं  छूट  बढ़ाने  का

 प्रस्ताव  करता  हू  ।

 कर-अपवंचन  रोकने  के  एक  कदम  के  रूप  मैं  बुने  हुए  सिथेटिक  सैक्स  पर  उत्पाद

 शुल्क  की  दर  8  प्रतिशत  से  घटाकर  5  प्रतिशत  करने  का  और  टेप  अवस्था  में  इसे  3.70  रुपए  से

 कर  3.85  रुपए  प्रति  कि०  ग्रा०  करने  का  प्रस्ताव  रखता  हूं  ।  इस  प्रस्ताव  से  कुल  मिलाकर  राजस्व

 नहीं  मिलेगा  ।

 मेटल  कन्टेनरਂ  उद्योग  ने  यहु  मत  प्रकट  किया  है  कि  उनके  उद्योग  को  कच्चे  माल  की  कोमतों  में

 बढ़ोत्तरी  और  दूसरी  धातुओं  से  बनने  बाले  कन्टेनरों  से  प्रतिस्पर्धा
 के

 कारण
 बिपरीत

 प्रभाव  झेलना

 पड़ता  है  ।  इस  उद्योग  को  राहत  देने  के  मैं  लोहे  अथवा  स्टील  निर्मित  धातु  कम्टेनरों  पर  उत्पाद

 शल्क  20  प्रतिशत  से  घटाकर  15  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता

 बजट  मैंने  फन्नों  के  रस  पर  5  प्रतिशत  से  10  प्रतिशत  तक  उत्पाद  कर  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 रखा  फिर  मुझे  सूचना  मिली  है  कि  बर्गीकरण  की  विशेष  समस्याओं  के  फलों  के  रस

 वर  आधारित  कुछ  पेय  पदार्थों  पर  कर  की  दर  15  प्रतिशत  से  बढ़  गई  मैं  इस  अभियमितता  को

 सुलझाने  का  प्रस्ताव  रखता  हूं  जिससे  फलों  के  रस  पर  आधारित  पेय  पदार्थों
 पर

 कर  केबल  10  प्रतिशत

 तक  ही  रहे

 निवेश  को  बढ़ावा  देने  और  पूंजीगत  माल  सम्बन्धी  क्षंत्र
 को  मजबूत

 करने  के  उर्दू  श्य  से  मैंने

 बजट  में  कुछ  मशीनों  पर  विशेष  आधार  पर  $  प्रतिशत  से
 ।

 उत्पाद
 कर

 मे
 कमी  का  प्रस्ताव  रक्षा  था|  मैं

 ने
 बाली  मशीनों  के  कुछ  विशेष  उपकरणों  पर  उत्पाद  कर  135  प्रतिशत

 इस  को  बस्त्र  तंयार  करने

 से  कम  कर  10  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  रखता  हू  ।

 359



 वित्त  1990-91  16  1990

 लघु  सीमेंट  उद्योग  को  राहत  देने  के  रूप  मैं  लघु  सीमेंट  प्हमत्ट्स  द्वारा  ड्रिमित  सीमेंट
 उत्पाद  कर  115  रुपए  प्रति  टन  से  90  रुपए  प्रति  टन  तक  घटाने  क्रा  प्रस्वाव  करता  हूं  ।

 इस  वर्ष  के  बजट  बे  खाली  कैसेट्स  और  रिकार्ड  की  हुई  कंसेट्स  जो
 सीधे  रिकार्ड  की  हुई  कूंसेट्स  से  बनाई  गई  उन  पर  उत्पाद  कर  लगाया  गया  उत्पादकों  ने  यह  कहा
 है  कि  हस  उत्पाद  शल्क  लगाने  के  कारण  कई  समस्याएं  उत्पन्स  हुई  उन  सभी  समस्याओं  को  ध्यान  में
 रखते  जिनके  बारे  में  कहा  गया  मैं  ऐसी  खाली  ओर  रिकार्ड  की  हुई  श्रभ्य  कैसेट्स  को  पूर्ण  रूप  से

 छूट  देने  का  प्रस्ताव  रखता  हूं  ।  फिर  मैं  इस  प्रकार  के  कंसेट  में  प्रयोग  होने  वाले  टेपਂ  पर
 लगने  वाले  उत्पाद  शुल्क  को  2.!0  रुपए  से  3.00  रुपए  प्रति  ब्र्ग  मीटर  तक  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव
 करता  हू

 मैं  बाइण्डिग  तारोंਂ  पर  उपलब्ध  उत्पाद  शुल्क  की  रियायतों  को  कृषि  क्षेत्र  में  व्यापक
 रूप  से  प्रयुक्त  होने  वाली  मोटरोंਂ  में  लगाई  जाने  बाली  पी०  बी०  सी०  वाइण्डिग ’
 तारोंਂ  पर  भी  लागू  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 चूने  का  उत्पादन  मुख्य  रूप  से  विकेन्द्रीकृत  क्षत्र  में  क्रिप्रा  जाता  राहत  के  तौर
 पर  चूने  की  विभिन्‍न  विशिष्ट  किस्मों  पर  उत्पाद  शुल्क  की  पूर्ण  छूट  देने  का  ब्स्तपव  करता

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  रोगाणु  रहित  अंतःशिरा  द्रव  की  पंकेजिग  को  प्रोत्साहन
 देने  के  मैंने  फिल  सील  मशीनोंਂ  पर  आयात  शुल्क  को  40  प्रतिशत  कम  कर  दिया  था  |  इस
 सम्बन्ध  में  अतिरिक्त  राहत  देने  के  लिए  मैं  ऐसी  रोगाणु  पक्रेजिय  के  लिए  पोलीहथायालिन  रोसिन  के
 विशिष्ट  ग्रेढों  जो  फामं  फिल  मशीनों  की  सहायता  से  बनाई  जाती  आयात  शुल्क  में  40  प्रतिशत
 तक  की  कम  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 जंसाकि  माननीय  सदस्य  मैंने  बजट  में  आजकल  जो  मूलभूत  भाड़ा  लागू  है  उसकी
 जगह  पूरी  विमान  यात्रा  पर  10  प्रतिशत  अन्तर्देशीय  बिमान  गात्रा  कर  लगाए  जाने  का  प्रस्ताव  किया
 था  ।  विमान  यात्रा  के  लिए  अमरीकी  डालर  भाई  और  भारतीय  रुपए  भाड़े  में  अन्तर  को  कम  करने  के
 लिए  मैं  वित्त  विधेयक  में  एक  संशोधन  लाने  का  प्रस्ताव  कर  रहा  हूं  ताकि  विमान  यात्रा  कर  की  दर
 को  कुल  किराए  के  10  प्रतिशत  से  15  प्रतिशत  तक  बढ़ाया  जा  सके  |

 मैं  वित्त  विधेयक  में  जिप  बांधने  बाले  पुजों  पर  आयात  झुल्क  सम्बन्धी  एक  संशोधन  का  प्रस्ताव
 भी  कर  रहा  हूं  जो  संशोधनात्मक  प्रकृति  का  है  ।

 अप्रत्यक्ष  करों  में  उपरोक्त  परियतंनों  सम्बन्धी  छूट  की  अधिसूचताएं  यथासमय  सभापटल  पर
 रख  दी  जाएंगी  ।

 मेरे  द्वारा  प्रस्तावित  विभिन्‍न  परिवर्तनों  से  होने  बाली  राजस्व  हानि  अपेक्षाकृत  कम  होगी  और
 उसे  ब्रेहतर  कर  ब्रसूलोी  द्वारा  पूरा  कर  लिया

 अन्त  मुझे  19  1990  के  अपने  बजट  भाषण  में  दस्तकारों  और  बुनकरों  के
 लिए  की  गई ऋण  राहत  घोषणा  के  बारे  में  कहना  ऋण  राहत  देने  के  लिए  एक  बिस्तुत  परिचालन
 प्रोज़वा कब  तैयार  कर  ली  गई  है  ।

 मुझे  योजना  की  निम्न  मुख्य  विशेषताओं  के  बारे  में  सदन  को  सूचित
 करते हुए  हुं  हो  रहा  है

 :  ह
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 ऋण  राहत  उन  भूमिहीन  कृषि  दस्तकारों  और  ब्ृगक रों  को  दी  जाएगी
 जिन्होंने  कृषि  ओर  सम्बन्धित  कार्यों  जेसे  मत्स्य  बामिकी  आदि  के  लिए
 ऋण  लिया  था  ।

 राहत  के  अन्तगंत  वे  सभी  कालातीत  ऋण  आएंगे  जो  2-10-1989  तक  की  स्थिति  के

 अनुसार  सावंजनिक  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भूमि  विकास  बेंक  सहित  सहकारी
 बेंकों  द्वारा  दिए  गए  कम  अवधि  के  या  मियादी  ऋण  हैं  ।

 राहत
 उन  कर्ंदारों  को  दी  जाएगी  जिनका  मूलधन  एक  या  ज्यादा  बैंकों  प्रादेशिक

 ग्रामीण  बैंकों  या  सहकारी  बेकों  में  |  0,000  रुपए  से  ज्यादा  न  इस  मापदण्ड  पर
 यदि  एक  बार  कर्जंदारों  की  कर्जमाफी  के  लिए  योग्यता  सुनिश्चित  हो  जाती  है  तो

 10,000  रुपए  की  सीमा  तक  मूलघन  और  ब्याज  की  माफी  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।

 पहले  बताई  गई  शर्तों  पर  निम्नलिखित  वर्गों  के  कज्ंदारों  को  कर्ज  राहुत  का  लाभ

 मिलेगा  :--

 ग्रामीण  स्तर  पर  लागू  अन्नाबारी  व्यवस्था  द्वारा  जानबूप्तकर  अदायगी  में  चूक
 न  करने  वाले  किसान  ।  अन्‍्नावारी  व्यवस्था  के  आधार  पर  जिन  किसानों  ने  दो

 था  ज्यादा  खराब  फसलों  के  लिए  ऋण  चुकाने  में  चूक  की  है  वे  कर  अदायगो  में

 जानबूझकर  चक  न  करने  वाले  किसान  माने  और  बे  कर्ज  राहुत  पाने  के

 योग्य  होंगे  ।

 चूककर्त्ता  दस्तकार  और  बुनकर  जिन  पर  कालातीत  ऋणਂ  हैं

 भर्थात्‌  एक  कालातीत  ऋण  जो  3  साल  से  ज्यादा  समय  तक  अन्तिम  तिथि  अर्थात्‌

 2-10-1989  तक  चूककर्ता  है  |

 मृतक  कजंदाता  का  जीवित  परिवार  जिस  पर  कर्ज  देगदारी  आ  पड़ी  है  ।

 (w)  ऐसा  किसान  जिसने  दिवालिएपन  की  याचिका  दायर  की  है  या  जो  पहले  से  ही

 दिवालिया  घोषित  हो  चुका

 हैं  अपने  बजट  भाषण  ओर  4  1990  के  अपने  वक्तव्य  में  की  गई  घोषनाओं  को  इस  सदन

 में  दोहराना  चाहूंगा  जो  ऋण  राहत  योजना  द्वारा  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों  और  सहकारी  बैंकों  को

 बजे  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  साबंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  और  क्षेत्रीय  प्रामीण
 होने  वाली  हानि  के  मुआ

 देगी  ।  हालांकि  सहकारी  बेंक  राम्य  क्षत्र  में  हैं  भौर
 बैंकों  जो  केन्द्रीय  क्षत्र  में  पूरा  मुआवजा

 नन  के  राज्य  अधिकारियों  द्वारा  स्थापित  और  चलाए  जाते  केस्लीय  सरकार  भूमि
 राज्य  क

 कर्ज  राहत  में  50  प्रतिशत  भार  को  बहुन  करेगी  और  आशा  की
 विकास  बैंकों  सहित  सहकारी  बंकों  पर

 है  कि  शेष  भार  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  ।

 सावंजनिक  क्षेत्रों  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  और  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  सलाह

 दी  गई  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  ऋण  देने  वाली  शाखायें  योजना  के  अनुसार  एक
 समयबद्ध  तरीके

 देने  का  कार्य  करें  |  हम  राज्य  सरकारों  को  भी  ऐसी  योजनाएं  ब्षमामे  या  बर्तमान

 +  के  लिए  इसी  तरह  का  सुधार  करने  की  सलाह  दे  रहे

 जाता
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 हमारा  प्रयास  है
 कि  हम  इस  योजना  को  और  तीव्र  बनायें  जिससे  सारे  देश  के

 और  बुनकर  उचित  रूप  से  और  शीकघ्रता  से  सही  तथा  उचित  लाभ  पा  सकें  |  मैं
 माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  मेरे  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधनों  के  साथ  इस  वित्त  विधेयक  को
 भपना  समन  दें

 करी  के०  एस०  शाथ  :  आगामी  फसल  मौसम  को  देखते  हुए  क्या  आप  इस  ऋण
 राहत  कार्यान्वयन  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निश्चित  करेंगे  ?

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  बजट  सत्र  खत्म  होते  ही  कार्यान्वयन  शुरू  हु  ।
 को  तथा  अन्य  सभी  को  हमारे  सुझाव  पहले  ही  मिल  चुके  हैं  ताकि  ग्रामीण  कृषकों  को  किसी  भी  परेशानी
 का  सामना  न  करना  पड़  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  हम  इस  पर  छः  या  सात  घण्टे  चर्चा  करने  जा  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्रस्थापनाओं  को
 प्रभावी  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।

 क्रो  बाई०  एस०  महाजन  :  वित्त  विधेयक  पर  टिप्पणी  करने  से  पहले  मैं  माननीय
 विल  मंत्री  को  धन्यवाद  देना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  अपनी  पूर्व  घोषित  विभिन्‍न  योजनाओं  में  रियायतों  और
 उदारताओं  की  घोषणा  की  तथा  ऋण  माफी  योजना  का  ब्यौरा  दिया  है  जो  उनकी  पहले  प्रस्तावित
 योजना  से  कहीं  व्यापक  है  ।  उन्होंने  ऋण  अदायगी  न  करने  वालेਂ  शब्द  का  प्रयोग
 किया  था  ।  इसका  अर्थ  है  कि  बेंकों  को  जानबूझकर  ऋण  अदायगी  न  करने  वाले  ब्यक्तियों  के  सम्बन्ध
 निर्णय  करने

 का  अधिकार  दिया  गया  था  ।  अब  उन्होंने  एक  वस्तुपरक  परीक्षण  का  प्रस्ताव  किया  है  जो
 बेहतर  है  क्योंकि  यह  सारी  योजना  में  से  व्यक्तिनिष्ठ  तत्त्व  को  हटा  देगा  ।

 प्रो०  मध  वण्डवते  :  में  आपकी  बुद्धि  से  लाभान्वित  हुआ  हूं  ।

 श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  जहां  तक  वित्त  विधेयक  का  सम्बन्ध  मैं  वहां  से  शुरू  करना  चाहूंगा
 जहां  माननीय  मंत्री  ने  कल  छोड़ा  था  जब  वह  कतिपय  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  में  बढ़ोतरी  की
 बात  कर  रहे  उस  उन्होंने  एक  अल्पकालीन  आधार  पर  समस्या  का  निपटान  किया  था--थोडी
 अवधि  के  लिए  पूर्ति  और  मांग  का  प्रबन्ध--ताकि  कीमतों  में  अत्यधिक  वृद्धि  को  रोका  जा  सके  ।

 मैं  लम्बी  अवधि  की  स्थायी  समस्याओं  की  बात  करना  चाहूंगा  जो  लगभग  पेच्रीदी  हैं  और
 जिनमें  कीमतों  को  बढ़ाने  की  प्रवृत्ति  एक  ऐसी  प्रवृत्ति  जो  वर्षों  से  हमारी  अथंव्यवस्था  में  रही  हैं  ।
 मैं  सदन  को  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  वर्तमान  सरकार  ने  कहा  था  कि  सरकार  का  पहला  काय॑  महंगाई
 को  रोकना  होगा  ओर  मुद्रास्फीति  का  नियन्त्रण  इसके  कार्यक्रम  के  प्राथमिकता  क्षेत्रों  में  से  एक  है  ।
 विश्व  युद्ध  के  बाद  की  अवधि  के  दोरान  मुद्रास्फोति  विश्व  की  मुख्य  समस्याओं  में  से  एक  इसके  कुछ
 स्थायी  घटक  हैं  ।  पहला  राजकोषीय  असन्तुलन  जो  7206  करोड़  रुपए  के  घाटे  के  कारण  उत्पन्न

 हुआ  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  बजट  में  इतना  घाटा  रहते  हुए  वह  कैसे  मुद्रास्फीति  पर  नियन्त्रण  रख  सकते
 हैं  ।  इससे एक  बड़ी  घाटे  को  अथंब्यवस्था  उत्पन्न  होगी  जिससे  केम्द्रीय  बेंक  पर  सरकार  का  अल्पकालौम
 और  दीघंकालीन  ऋण  बढ़ेगा  ।  और  हमारे  देश  में  इस  प्रकार  की  धाटे  की  अथंव्यवस्था  काफी  समय
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 रही  है  और  वित्त  मंत्री  इस  परम्परा  को  तोड़ने  में  सफल  नहीं  हुए  किन्तु  सिर्फ  यही  मुद्दा
 नहीं  हमने  घाटा  बजट  से  जो  अनुमान  किया  है  धाटे  की  अधंब्यवस्था  उससे  कहीं  ज्यादा  होगी  ।
 बजट  में  7206  करोड़  रुपए  का  धाटा  वास्तव  में  वास्तविक  घाटा  बहुत  अधिक  अनेक  अलोचकों
 ने  तथा  पूर्व  वित्त  मंत्री  ने  भी  यह  कहा  है  कि  यह  घाटा  कम  करके  बताया  गया  है  क्योंकि  एकमुश्त
 भुगतानों  को  वर्तमान  वर्ष  के  बजाए  विगत  वर्ष  के  नामे  डाल  दिया  गया  है  भारतीय  खाद्य
 निगम  को  260  करोड़  रुपए  का  सार्वजनिक  निगमों  के  588  करोड़  रुपयों  के  ऋण  को  बढ़े
 खाते  डालना  तथा  रक्षा  भुगतानों  के  समायोजन  के  लिए  100  करोड़  रुपए  ।  यांद  इन  भुगतानों  को
 इस  वर्ष  में  उचित  ढंग  से  दिखाया  जाता  तो  यह  घाटा  इससे  अधिक  होता  ।

 इस  घाटे  के  साथ-साथ  पेट्रोल  तथा  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्यों  और  रेल  दूरसंचा  डाक
 प्रभारों  तथा  उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि  क ेकारण  भी  मूल्यों  में  बद्धि  हुई  है  ।

 राष्ट्रीय  मोर्चा  के  घोषणा  पत्र  में  कहा  गया  है  कि  गरीबी  हटाने  तथा  अधंब्यवस्था  के  विकास  के

 लिए  मूल्यों  में  स्थिरता  लाना  आवश्यक  मूल्यों  को  स्थिर  करने  की  कोई  सम्भावना  नहीं
 हम  अत्यधिक  मूल्य  बृद्धि  से  परेशान  इसलिए  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने  ये  वायदे  पूरे  नहीं
 किए

 घाटे  की  अधंव्यवस्था  के  अतिरिक्त  दूसरा  दीघंकालीन  कारक  काला  धन  है  जिसके  कारण  विगत
 बर्षों  से  मूल्यों  में  बद्धि  होती  रही  काले  धन  की  मात्रा  का  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  परम्तु
 विशेषज्ञ  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  यह  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  है  ओर  यह  मूल्य  स्तर  पर  अत्यधिक  दबाव

 डालता  इस  काले  धन  से  अत्यधिक  नवघनाइयों  द्वारा  नकली  आडम्बरपूर्ण  जीबन  और

 धनी  अ्यक्तियों  द्वारा  गरीबों  पर  अत्याचार  तथा  आधथिक  शोषण  जंसी  अनेक  गम्भीर  सामाजिक  समस्याएं
 पैदा  हो  जाती

 हम  वित्त  मंत्री  महोदय  की  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  काला  घन  एक  साम्राजिक  अपराध  और
 आर्थिक  बुराई  है  ।  हम  उनकी  भावनाओं  से  सहमत  परन्तु  उन्होंने  हमें  यहू  नहीं  बताया  है  कि  काले

 घन  के  सजन  में  कमी  करने  के  लिए  उनका  क्या  विचार  बह  कहते  है  कि  लोगों  के  पास  मोजूद  काले

 धन  का  पता  लगाने  की  बजाय  इसके  सृजन  पर  रोक  लगाना  अधिक  महत्वपूर्ण  उनका  काले  धन  के

 सजन  पर  रोक  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  जहां  तक  काले  धन  का  पता  क्षगाने

 का  सम्बन्ध  उन्होंने  कुछ  सुझाव  मांगे  हैं  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  काले  घन  के  उपयोग  की  योजना  बनाते  समय  मन्दी  बस्तियों  की  सफाई  को

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  हमारे  लाखों  लोग  दरिद्रता  और  बं।मारी  पैदा  करने

 बाली  अकथनीय  परिस्थितियों  में  रह  रहे  हैं  जो  हमारी  सभ्यता  पर  कलंक  जब  लाथों  लोग  ऐशी

 परिस्थितियों  में  जीवन  निर्वाह  कर  रहे  हैं  तथा  कुछ  लोग  आलोशान  मकानों  में  रहते  हैं  तो  हम  इस  देश

 को  लोकतांजिक  किस  प्रकार  कह  सकते  इसलिए  मेरे  विद्यार  से  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  को  पहली
 प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  दूसरी  प्राथमिकता  कृषि  पर  आधारित  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की
 स्थापना  को  देनी  चाहिए  ।  बड़े  पैमाने  पर  भ्रामीण  औद्योगिकीक रण  के  द्वारा  ही  हम  अपने  देश  के  लाशों

 युवाओं  और  युवतियों  जो  प्रत्येक  वर्ष  रोजगार  की  तलाश
 में

 सम्मिलित  होते  रोजगार  के  अवसर
 प्रदान  कर  सकते  केवल  इसी  तरीके  से  हम  बड़ी  मात्रा  में  रोजगार  श्रुटा  सकते  अन्य  दूसरे  तरीके
 से
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 मकान  मिर्माण  के  लिए  निम्न  तथा  मध्यम  आय  ब्ग  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी

 चाहिए  ।  बित्त  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  हमें  ज्ञोतों  जहां  से  धनराशि  प्राप्त  हुई  जांच  करने
 की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यदि  ऐसा  किया  जाएगा  तो  यह  समस्या  काफी  हृद  तक  कम  हो  जाएगी  ।  मैं

 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इच्छुक  व्यापारियों  ने  काले  धन  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में
 अनेक  सुझाव  दिए  परन्तु  मैं  सोचता  हूं  कि  उन्होंने  ये  सुझाव  अपनी  व्यापारिक  गतिविधियों  में  सुधार
 अथवा  सहायता  के  लिए  दिए  हैं  ।

 मैंने  जो  उपर्युक्त  तीन  सुझाव  दिए  हैं  उन्हें  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  बजट  सम्बन्धी  परिणामों  की  अद्धं-बाषिक  समीक्षा  का  वायदा  किया  है  ।
 यहू  अच्छी  बात  है  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  मेंने  इसमें  संशोधन  किया  अब  इसे
 तिमाही  किया  जाएगा  ।

 क्री  बाई  ०  एस०  महाजन  :  यह  एक  अच्छी  बात  है  परन्तु  मैं  आशा  करता  हूं  कि इस  अवसर  पर
 और  कर  नहीं  लगाए  जाएंगे  ।

 प्रो०  मघ  दष्डबते  :  यह  घाटे  में  वृद्धि  के  लिए  नहीं  है  ।

 क्री  बाई०  एस०  महाजन  :  धन्यवाद  ।

 बहुत  अधिक  असन्तुलन  केवल  मुद्रास्फीति  का  ही  नहीं  बल्कि  भुगतान  सन्तुलन  की  कठिन  स्थिति
 का  कारण  भी  है  |  इस  असन्तुलन  का  मुख्य  कारण  पेट्रोल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  पर  हमारी
 निर्भरता  इसके  कारण  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होती  है  और  विदेशी  ऋण  बढ़  जाता

 है  ।  इसके  उपभोग  तथा  पेट्रोल  ओर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  पर  रोक  लगाने  के  लिए  उन्होंने
 मोटर  हाई  स्पीड  डीजल  ऑयल  तथा  विमानन  टरबाइन  इंधन  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव
 किया  यह  नीति  तब  तक  सफल  नहीं  हो  सकती  जब  तक  कि  इसके  परिणामस्वरूप  पेट्रोलियम  पदार्थों
 की  मांग  में  कमी  नहीं  आती  ।  विगत  अनेक  वर्षों  के  अनुभव  से  स्पष्ट  है  कि  पेट्रोल  तथा  पेट्रोलियम
 उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  बावजूद  प्रत्येक  वर्ष  पेट्रोलियम  उत्पादों  में  ४  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई
 इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  मूल्यों  में  बुद्धि  के उपायों  को  अपनाने  के  बजाए  वित्त  मंत्री  महोदय  को  और
 अधिक  कूंओं  की  खुदाई  पर  ध्यान  देना  हाल  ही  में  अनेक  पेट्रोलियम  स्रोतों  की  खोज  की
 गयी  यदि  आप  इन  सब  बातों  पर  विचार  करें  और  घरेलू  उत्पादन  में  वृद्धि  करें  तो  बिदेशी  स्रोतों
 पर  हमारी  निर्भरता  कम  हो  जाएगी  ।

 विगत  तीन  या  चार  वर्षों  के  दोरान  निर्यात  के  क्षेत्र  में  हमारी  अच्छी  उपलब्धि  के  बावजद
 भ्लाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  भुगतान  सन्तुलन  पर  दबाव  जारी  रहने  की  संभावना  है  ।  यह  एक
 मान्य  राय  निकट  भविष्य  में  सन्‍्तुलन  की  उपलब्धि  निर्यात  की  सतत  वृद्धि  पर  निभर  ऐसी
 नीतियों  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  तथा  हमारी  भ्यापार  नीति  इस  प्रकार  की  होनी  चाहिए
 जो  आयातित  ओऔद्योगीकरण  को  निरुत्साहित  करे  और  आधिक  दृष्टि  से  सक्षम  आयात  प्रतिस्थापन  को
 प्रोत्साहित  करे  ।  इस  नीति  के  अनूपालन  में  हमें  विनिमय  दर  में  उतार-चढ़ाव  की  उपेक्षा  नहीं  करनी

 चाहिए  ।  निर्यात  में  अधिकांश  बुद्धि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  बाजार  में  रुपए  के  मूल्य  में  पर्याप्त  के  कारण

 होती  विगत  दस  वर्षों  के  दौरान  डालर  की  तुलना  में  रुपए  के  मूल्य  में  इतनी  अधिक  गिरावट  आई
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 है  कि आज  एक  डालर  की  कीमत  16  रुपए  80  पैसे  है  जो  1980  में  रुपए  80  पैसे  थी  ।  इससे
 प्रमुख  मुद्राओं  जैसे  पांड  डयूग  मार्क  की  तुलना  में  रुपए  के  मूल्य  में  ऐसा  ही  अवमृल्यन  स्पष्ट
 हो  जाता  यद्यपि  हम  अन्य  मुद्राओं  के  सन्दर्भ  में  रपए  का  बाहरी  मूल्य  व्यक्त  करते  हैं  परस्तु  डालर
 के  सन्दर्भ  में  इसमें  जो  परिवर्तन  होता  है  वह  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  अमेरिका  हमारे  व्यापार  का  प्रमक्ष
 साझीदार  विगत  दो  वर्षों  के  दोरान  ही  डालर  की  तुलना  में  रुपए  में  3  3  प्रतिशत  का  अब  मूल्यन
 हुआ  है  ।  इससे  यह  प्रतीत  होता  है  कि  प्रतियोगी  लाभ  में  उल्लेखनीय  लाभ  की  बजाए  रुपए  के  अवमूल्यन
 के

 कारण  ही  व्यापार  घाटे  में  कमी  आयी  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  विचार  करते  समव  हमें  रूसी
 रूबल  के  सन्दर्भ  में  पपए  की  विनिमय  दर  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।  आधिक  मामलों  में  हस  के  लोग
 पक्‍के  सौदेबाज  होते  हैं  ।  इसलिए  हमें  यहू  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  रूबल  के  साथ  विनिमय  दर
 निर्धारित  करते  समय  व्यापार  के  सन्दर्भ  में  हमें  घाटा  न  हो  ।

 7.00  भ०  १०

 लघु  ओद्योगिक  एककों  का  हमारे  औद्योगिक  विकास  में  बड़ा  महत्व  उनमें
 से  लाखों  एककों  में  हमारे  कुल  औद्योगिक  उत्पादन  का  50  प्रतिशत  उत्पादन  होता  है  तथा  बे  रोजगार

 प्रदान  करते  हैं  क्‍योंकि  उन्हें  प्रति  शीर्ष  कम  पूंजी  की  आवश्यकता  होती  है  ।  इसलिए  हमारी  नीति  इन

 एककों  को  प्रोत्साहित  करने  की  होनी  चाहिए  क्योंकि  वे  उद्यमीय  आधार  का  विस्तार  करते  हैं  और

 बविकेन्द्री यक  रण  के  लिए  रास्ता  बनाते  हैं  ।  केन्द्रीय  निवेश  छूट  को  शुरू  करना  आवश्यक  है  ।  जितना

 जल्दी  इसे  किया  उतना  ही  बेहतर  होगा  ।  मुझे  आशा  है  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  सभा  के  समक्ष

 शीघ्र  ही  कोई  योजना  प्रस्तुत  लघु  उद्योग  हमारी  अथंव्यवस्था  के  लिए  बड़े  लाभप्रद  मेरा

 वित्त  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  योजना  बनाते  समय  उन  एककों  की  सहायता  की  जाए  जिसका

 नुकसान  हुआ  है  तथा  जिन्होंने  निर्धारित  समय  में  निवेश-छूट  के  लिए  आवेदन  किया  है  तथा  जिनके

 आवेदनों  पर  राज्य  स्तर  की  समितियों  ने  विचार  किया  था  परन्तु  छोटे-छोटे  प्रकिया  सम्बन्धी  मामलों

 अथवा  अचानक  योजना  को  अचानक  वापस  लेने  के  कारण  निर्णय  नहीं  लिया  जा  सका  था  |  इसलिए  मैं

 आशा  करता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  केन्द्रीय  निवेश  सम्बन्धी  छूट  की  पुनरीक्षा  करते  समय  इस  मामले

 पर  सावधानीपूर्वक  ध्यान  देंगे  ।

 इसके  मैं  कुछ  शब्द  सरकारी  क्षेत्र  जिसमें  मेरी  बड़ो  रुचि  बारे  में  कहना

 मारे  औद्योगिक  विकास  की  नींव  डाली  इसने  न  केबल  हमारे

 औद्योगिक  विकास  के  लिए  ही  बल्कि  कृषि  विकास  के  लिए  भी  आधारभूत  संरचना  तैयार  की

 इसलिए  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  की  क्षमता  में  वृद्धि  का  हमारी  नियोजित  अधंब्य  बस्था  के  अग्रेतर  विकास

 में  बड़ा  महत्व  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  उद्योगों  के  प्रबन्ध  तथा  स्वामित्व  में  श्रमिकों  की

 भागेदारी  के  लिए  शीघ्नता  से  कार्यवाही  करेंगे  जंसाकि  उन्होंने  विचार
 किया  है

 ।  इन  एककों  को  अपने

 संसाधनों  के  माध्यम  से  अपना  बिकास  करने  योग्य  होता  चाहिए  |  सरकार  क्षत्र  के  काययक रण  में  रुचि

 रखने  के  नाते  मेरा  बित्त  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  इन्दिराजी  और  विगत  सरकार  को  तरह

 सरकारो  क्षेत्र  पर  यथासम्भब  ध्यान  दिया  जाए  त  कि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  सरकारी  क्षेत्र

 अर्थव्यवस्था  का  कर्णाधार  बना  रहे  ।  तथापि  यह  संदेहास्पद  है  कि  कया  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  आगामी

 बर्ष  तक  मूल्य  बुद्धि  के  बिना  4,50  6  करोड़  रुपए  के  अतिरिक्त  संसाधन
 जुटा

 सके  जंसी  कि  वित्त

 मंत्री  महोदय  ने  आशा  की  है  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  को  हमारे  देश  के  उन  लोगों  के  गुमराह  करने  वाले
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 तकों  का  शिकार  नहीं  होना  चाहिए  जो  निजी  ब्यक्तिथों  को  पंजी  का  एक  भाग  बेचने  के  रूप  में
 करण  करने  अथवा  निजी  पूंजीपतियों  को  सरकारी  क्षेत्र  के  एकक  बहुल  क्षेत्र  में  उद्योग  शुरू  करने  की

 अनुमति  देने  की  मांग  कर  रहे  मुझे  आशा  है  कि  इस  मामले  पर  गम्भी  रता  से  विचार  किया
 क्योंकि  सम्‌चे  विश्व  में  निजीकरण  की  बात  चल  रही  रूस  और  पूर्वी  यूरोप  भी  सरकारी  उद्यम  के
 प्रति  अपने  पुराने  कठोर  रबेये  को  छोड़ने  की  बात  की  जा  रही  है  ।

 क्रो  तरित  बरण  तोपदबार  :  आप  इसके  विरोधी  नहीं  हैं  ।

 श्री  घाई०  एस०  महाजन  :  मुझे  आशा  है  कि  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  करते  समय  वित्त  मंत्री

 यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  जो  कुछ  भी  परिवतंन  किए  अथंब्यवस्था  में  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रभुत्व  बना

 रहेगा  ।

 सरकारी  क्षेत्र  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  की  कल्पना  और  योग्यता  का  एक  कीति  स्तम्भ  है  ।  र

 हमारी  आशाओं  ओर  आकांक्षाओं  का  प्रतीक  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  पूंजीपति  ताकतों

 द्वारा  समाज  का  शोषण  न  किया  जाए  ।  शुरू  में  हमने  निश्चय  किया  श्वा  कि  मूलभूत  उद्योग  सरकारी

 क्षेत्र  में  होंगे  तथा  उस  समय  निजी  पूंजीपति  इस  स्थिति  में  नहीं  थे  कि  वे  अपने  संसाधनों  से  इन  उद्योगों

 को  शुरू  कर  सके  सरकारी  क्षेत्र  ने  देश  के आधथिक  विकास  में  काफी  योगदान  किया  है  ।

 अपनी  बात  समाप्त  करने  से  मैं  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  वित्त  मंत्री
 मैं  आपके  ध्यान  में  एक  आम  समस्या  लाना  चाहता  हूं  जिस  पर  पहले  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 यहाषि  हमारा  देश  राष्ट्रीय  स्तर  पर  परिवार  नियोजन  शुरू  करने  वाला  पहला  देश  था  और  हमने  इस
 दिशा  में  काफी  प्रगति  की  है  तथा  जन्मदर  कम  हो  रही  तथापि  जन्मदर  को  कम  करने  की  गति  धीमी

 है  तथा  केवल  35  प्रतिशत  दम्पत्तियों  ने  ही  इस  योजना  का  लाभ  उठाया  है  ।  चाहे  यह  आंकड़े  सही  नहीं
 कभी-कभी  आंकड़े  सही  नहीं  होते  ।  कभी-कभी  एक  ही  दम्पत्ति  की  दो  बार  गणना  हो  जाती  है  और

 जिस  दम्पत्ति  का  नसबन्दी  आपरेशन  किया  जाता  है  उसके  पहले  ही  पांच  या  बच्चे  होते  हैं  ।  हम
 तीस  वर्ष  से  अधिक  उम्र  की  महिला  के  और  बच्चा  न  होने  देने  सम्बन्धी  अपने  उद्देश्य  से  अभी  बहुत

 दूर  हमें  उन  दम्पत्तियों
 का

 आपरेशन  करना  चाहिए  जिनके  दो  बच्चे  इससे  जनसंख्या  की  वृद्धि
 को  कम  करने  में  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  टमारा  देश  चाहे  जितना  भी  सम्पन्न

 हो  जाए  लेकिन  हमारे  पास  इतनी  विशाल  और  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  बढ़िया  जीवन-स्तर  प्रदान  करने
 के  संसाधन  नहीं  हैं  ।  दोनों  तरफ  की  पार्टियों  और  राजनीतिज्ञों  को  यह  महसूस  करना  चाहिए  कि  अभी

 हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिए  हमें  जनता  के  विरोध  का  भय  नहीं  होना  चाहिए  ।  अब  लोगों  ने
 परिबार  नियोजन  के  महत्व  को  महसूस  कर  लिया  है  ।  इस  क्षेत्र  में  कुछ  ठोस  सामाजिक  कार्य  करने  की
 आवश्यकता  है  ।  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  हमें  ऐसे  कदम  उठाने  चाहिए  जिससे  कि  यह  कार्यक्रम
 तेजी  से  बढ़  सके  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इसे  अपनाने  वालों  को  प्रोत्साहन  दिए  जाएं  और

 इस  पर  अमल  न  करने  वालों  को  अनुत्साहुन  दिए  जाएं  तथा  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  परिवार
 लियोजन  एक  सरकारी  कार्यक्रम  के  बजाए  एक  जनान्दोलन  बने  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  तब
 तक  हमारी  अधिकतर  आर्थिक  तथा  राजमीतिक  जो  इसके  कारण  असाध्य  हो  गई

 को  साध्य  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  मैं  कई  वर्षों  से
 यह

 बात  कहता  आ  रहा  कोई  पार्टी और  कोई
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 फ्िंिीाएओफाीणणछकं_ाा.ढ ़्ख्ऑख
 सरकार  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  सकती  इस  विषय  पर  हम  जितना  कम  ध्यान  देंगे

 हमारे लिए  तथा  हमारी  भावी  पीड़ी
 के  हि  याएं  उत्पन्न

 होंगी
 उतनी  ही

 हमारे  लए  तथा
 हमारी

 भावी  पीड़ी  के  लिए  समस्याएं  उत्पन्न  यदि  हमारी  जनसंस्या इसी  दर  से
 बढ़

 रही  तो  40  वर्षों  के  बाद  हम  जनता  को  उच्च  जीवन  स्तर  देने  में  समर्थ  नहीं  हो पाएंगे  ।  हम  देश  में  कानून  और  व्यवस्था  भी  कायम  नहीं  कर  पाएंगे  और  इसलिए  मैं  सरकार  से  तथा वित्त  मंत्री  से  वित्तीय  समस्याओं  से  निपटने  से  पहले  इन  समस्याओं  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  देने  का  अनुरोध करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  डा०  बिप्लव  दासगुप्त  बोलेंगे  ।

 डा०  बिप्लव  दासगुप्त  :  मैं  आज  कल  बोलूंगा  ।

 ]

 भरी  हरि  शंकर  महाले  :  उपाध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  ध्यान  मात्र  को  जनरल
 विधेयक  यहां  रखा  था  और  आज  वित्त  विधेयक  रखा  है  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  ये  ये  जो  बिल  विधेयक
 ओर  जनरल  बजट  पेश  किया  गया  इसको  देखते  हुए  हमारी  आधिक  स्थिति  में  स्थिरता  और  क्षमता
 जरूर  आएगी  क्योंकि  पहले  कृषि  के  लिए  32  प्रतिशत  बढ़ावा  दिया  जाता  लेकिन  अब  गरं  बी  दूर
 करने  के  लिए  23  प्रतिशत  बढ़ावा  दिया  केन्द्रीय  योजना  और  परियोजनाओं  के  लिए  इस  सरकार  ।
 ग्रामीण  विकास  के  लिए  और  कृषि  आदि  के  लिए  कुल  बजट  का  लगभग  49,  50  प्रतिशत  भाग  निश्चित
 किया  है  ।  इस  प्रकार  से  इन  कामों  के  लिए  ज्यादा  रकम  दी  ग्रामीण  विभाग  में  परियोजना  के  लिए
 बजट  में  प्रतिशत  रकम  ज्थादा  बढ़  गई  राज्य  योजना  के  लिए  23  प्रतिशत  रकम  ऋण  सहायता

 देने  के  लिए  घोषणा  की  चुने  हुए  क्षेत्रों  में रोजगार  गारण्टी  देने  के लिए  भी  तय  किया  कृषि  नीति
 का  संकल्प  किया  यह  बात  बहुत  गर्व  की  कालाधन  रोकने  के  निए  भी  मंत्री  महोदय  ने  जोर  से
 बात  की  मुझे  आशा  है  कि  कालाधन  रोकने  में  यह  सरकार  समर्थ  हो  जाएगी  |  विलामिता  की  वस्तु
 में  कर  कुछ  ज्यादा  बढ़  गया  यह  ठीक  है  ।  प्राप्ति  के  लिए  पुनगंठन  किया  यह  भी  ठीक  है  ।  लेकिन
 प्राप्ति  कर  मंत्री  महोदय  ने  से  22  हजार  तक  किया  उसे  25  हजार  तक  करना  चाहिए  था  ।
 मेरी  मांग  है  कि  इस  पर  सोचना  चाहिए  |  उपाध्यक्ष  मैं  जनता  दल  का  सदस्य  हूं  ।  मैं  सरकार
 से  पूछना  चाहता  हूं  कि  आपने  जो  कायंक्रम  यह  सहकारी  बेंक  का  है  ऐसा  वायदा  नहीं  किया
 दस  हजार  कर्जा  माफ़  करने  का  वायदा  किया  अभी  वित्त  मंत्री  जी  ने  बोला  है  कि  50  प्रतिशत
 कर्जा  राज्य  सरकार  देगी  और  50  प्रतिशत  भारत  रुरकार  देगी  |  मैंने  दो-बार  भुक्षयमंत्रियों  के  साथ
 बातचीत  की  महाराष्ट्र  के  मुख्यमंत्री  क ेसाथ  बातचीत  की  उन्होंने  कहा  कि  यह  तो  केन्द्र  का  सवाल

 हमारा  इससे  कोई  ताल्लुक  नहीं  हमारा  इससे  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  सध  दण्डबते  :  महाले  कई  राज्यों  की  असेम्बलियों  ने
 कि यह  हजार  तक  प्रस्ताव

 किया

 श्री  हरि  शंकर  महाले  :  मेरी  मांग  है  कि  राज्य  सरकार  पर
 दबाव  डालना  चाहिए  और

 आधा  कर्जा  देने  के  लिए  करना  चाहिए  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि
 वित  मंत्री

 जी  समाजवादी  हैं  |  उपाध्यक्ष

 बत्ती  जलती  है  लेकिन  नीचे  थोड़ा  अन्धेरा  हो
 जाता  ऐसा  लगता  है  कि  हर  धर  के  बने

 कपड़े  में  और  मिलों के  कपड़े  में  अन्तर  हथकरघा  के  लोग  बहुत  काम  करते  बहुत
 कपड़ा  बनाते

 हैं  ।  भेरी  मांग  है  कि  इसमें  जरा  ज्यादा  अन्तर  रखा  जाए  ताकि  मिलों  के  कपड़े  के  मुकाबले  हक  रघा
 के
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 कपड़े  पर  कम  टंक्‍्स  लगे  ।  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  आधिक  स्थिति  स्थिर  रखने  के  लिए  इस

 बिल  का  उपयोग  जरूर  होगा  और  देश  का  भला  ऐसी  मैं  उम्मीद  करता  हूं  और  धन्यवाद
 देता  हें

 ध्रो  राघयजो  :  माननीय  उपाध्यक्ष  एक  समय  के  सिद्धार्थ  कालेज  के  विज्ञान

 के  प्रोफेसर  ने  जब  पिछली  बार  एक  असथंशास्त्री  के  रूप  में  बजट  प्रस्तुत  किया  तो  ऐसा  लगा  कि

 आयामी  प्रतिभा  का  परिचय  दिया  सिर्फ  इसलिए  नहीं  कि  वे  वंज्ञानिक  से  अथंशास्त्री  बन  गए  बल्कि

 हस  बीच  में  यातायात  के  प्रभारी  रहकर  रेलमंत्री  का  कार्य  भी  किया  ।  और  विपक्षी  दल  के  नेता  के  रूप
 में  कायं  किया  है  ।  एक  बहुआयामी  प्रतिभा  का  बजट  इन्होंने  पेश  किया  बसे  तो  इनके  नाम  से  ही
 मिठास  आ  जाता  है  |  परन्तु  इस  बजट  में  मधु  कम  छिड़का  कड़वी  दवा  ज्यादा  छिड़की  गई
 इसमें  फूल  कम  बिछाए  गए  कांटे  ज्यादा  बोए  गए  हालांकि  यह  बात  ठीक  है  कि  जो  भारत  की
 अर्थव्यवस्था  पिछली  सरकार  ने  बता  दी  उस  कारण  से  आपका  काम  इतना  कठिन  था  ।  आपकी  यह
 कठिनाई  मैं  समझता  हूं  |  स्थिति  यह  है  कि  जब  इस  सरकार  ने  सत्ता  सरकार  के  ऊपर  2  लाख
 60  हजार  करोड़  का  कर्जा  था  |  देशी  ओर  विदेशी  कर्जा  मिलाकर  और  प्रति  ब्ष  17  हजार  करोड़
 रुपए  का  ब्याज  च॒काना  पड़ता  जितना  हम  अपने  डिफेंस  में  ख॑  करते  उससे  ज्यादा  ब्याज  चकाने

 च॑  करना  पड़  रहा  यह  स्थिति  कांग्रेस  की  सरकार  ने  पिछले  40  वर्षों  में  करके  छोड़

 जहां  तक  विदेशी  व्यापार  का  सवाल  उसकी  हालत  भी  बहुत  खराब  हो  गई  है  ।  विदेशी
 व्यापार  एक  समय  1950  में  हमारा  कुल  विश्व  का  जितना  ब्यापार  हुआ  करता  उसका  2.2  परसेंट
 विदेशी  व्यापार  भारत  करता  था  लेकिन  आज  स्थिति  यह  है  कि  हम  0.45  परसेंट  व्यापार  पूरे  विश्व

 के  व्यापार  के  मुकाबले  में  कर  रहे  हैं  ।  यह  स्थिति  कांग्रेस  के  राज  में  इस  देश  की  हो  चुकी  है  ।

 जहां  तक  डेफिसिट  फाइनांसिंग  का  सवाल  सारे  पिछले  कीतिमान  कांग्रेस  ने  तोड़  दिए  हैं
 जिसके  कारण  से  भयंकर  मुद्रास्फीति  हुई  है  |  इसी  प्रकार  से  काले  धन  का  भी  प्रचार  और  प्रसार  जितना
 पिछले  40  वर्षों  में  हुआ  ऐसा  लगता  है  कि  सामान्‍नातर  रेखा  की  अथंव्यवस्था  चल  रही  है  ।

 जहां  तक  इस  देश  की  गरीबी  का  सवाल  है  गरीब  राष्ट्रों  में हमारी  गिनती  नीचे  से  नम्बर
 पर  है  ।  हमारी  जनसंख्या  पूरे  विश्व  फे  मुकाबले  में  15.5  परसेंट  है  ।  हमारी  प्रति  ध्यक्ति  आय  विश्व
 की  कुल  का  मात्र  1.5  परसेंट  इस  स्थिति  में  और  ऐसी  पष्ठभमि  में  बजट  प्रस्तुत  करना  कितना
 कठिन  कार्य  यह  समझा  जा  सकता  है  ।  शायद  इसलिए  मधु  जी  ने  उचित  समझा  कि  कुछ  कड़वी  दवा
 मिलाना  जरूरी  है  ताकि  मर्ज  जल्दी  ठीक  हो

 आयकर  की  सीमा  ।8  हजार  से  बढ़ा  कर  22  हजार  की  गई  है  ।  वह  सीमा  22000  करने  से

 न  ममात्र  को  ही  राहत  मिल  पायी  !985  में  यह  सीमा  18  हजार  की  गयी  थी  |  1985  5  के

 मूल्यों  की  आज  के  मूल्यों  से गणना  की  जाए  जिसमें  8.7  परसेंट  प्रति  वर्ष  कीमतों  में  बढोत्त री  हुई  वह
 18  हजार  रुपए  आज  के  27  हजार  रुपयों  के  बराबर  अगर  आप  इसको  27000  करते  तो  भी
 1985  की  स्थिति  में  कायम  वर्ष  1981  की  स्थिति  ली  जाए  तो  उस  समय  15  हजार  रुपए  की
 सीमा  ऐसे  में  32  हजार  की  छूट  करते  तो  1981  में  पहुंच  पाते  ।  आज  22000  रुपए की  सीमा
 का  कोई  औचित्य  समझ  नहीं  आता  है  ।  अगर  यह  सीमा  30  25  हजार  या  फिर  24  हजार  ही

 ।
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 niall  तो
 पह

 समझ
 सकते

 थे  कि
 दो  हजार  प्रति  माह  कमाने  वाले  व्यक्ति  को  आपने  कुछ  छूट  डे  दी

 है
 हक

 ती  2८  हजार  को  छूट  को  सीमा  हमारे  समझ्न  में  नहीं  आई  है  ।  इसलिए  मैं  माननीय  वित्त  मंत्र  भो

 से  निवेदन
 करूंगा  कि  यह  इस  पर  पुनविचार  करें  क्योंकि  यह  22  हजार  की  छूट  अपर्याप्त  तौर

 प्ैं  उनके  लिए  जिनकी  आमदनी  सीमा  से  थोड़ी  अधिक  होती  उनके  लिए तो  यह  बुत  कष्टदापक

 क

 है  ।  भगर  भाप  इसको  30  हजार  नहीं  कर  सकते  तो  २5  हजार  या  24  हजार  इसे  अबश्य  करें  ।

 अब
 मैं  रजिस्टर्ड  फण्ड  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  एक  सममर  था  जब  रजिस्टर्ड  फब्ड  भें

 50  हजार  से  अधिक  आमदनी  होने  पर  टंक्स  लगता  थ्रा  लेकिन  बाद  में  इसे  भटा  कर  10  हचार  कर

 दिया  ।  अभी  इसको  बढ़ाया  गया  है  ओर  ।5  हजार  तक  कर  दिया  यह  बाठ  मेरी  समझ्ष  में  महीं  आश्ी
 रजिस्टर्ड  फण्ड  का  मतलब  है  कि  कम  से  कम  दो  व्यक्ति  मिलकर  या  फिर  दो  से  अधिक  व्यक्ति

 मिलकर  ध्यापार  कर  सकते  है  |  अगर  दो  व्यक्ति  मिलकर  व्यापार  कर  रहे  होंगे  तो  भी  छूट  की  सीमा

 15  हजार  तक  सीमित  रह  गई  है  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  प्रति  व्यक्ति  को  साढ़  सात  हजार  झ्यए

 मिलेंगे  तो  भी  उसे  टैक्स  देना  पड़ेगा  ।  इसके  अलाबा  उनका  व्यक्तिगत  आय  पर  भी  टेक्स  लगता  बह

 सब  होने  के  बाद  रजिस्टड  फर्म  में  मात्र  15  हजार  की  छूट  ही  क्‍यों  रखी  यह  मुझे  आज  तक  शमझ

 में  नहीं  आया  |  यह  छूट  50  हजार  करमी  चाहिए  तभी  इसका  कोई  ओऔचित्य  8000  से  22000

 ध्यक्तिगत  छट  की  सीमा  कर  दी  लेकिन  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  के  मामसे  में  यह  छूट  सीमा  12  हजार  ही

 कायम  है  ।  यह  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  है  और  इसमें  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  है  इसलिए  इस  12

 हजार  में  भी  वृद्धि  करनी  बहुत  जरूरी  यह  संयुक्त  हिम्दू  परिवार  के  साथ  अन्याय  अगर  यह  छूट

 नहीं  बढ़ाई  गयी  |  बहुत  लम्बे  समय  से  के  जो  कटौतियां  वह  प्रथम  6  हजार  पर  शतप्रतिशत

 और  इसके  बाद  50  प्रतिशत  इस  रूप  में  चले  भा  रहे  इसमें  थोड़ा  परिबतंत  करना  चाहिए  ।  वर्तमान

 परिवर्तन  वैज्ञानिक  अवश्य  है  और  जो  खास  तौर  से  गणित  का  प्रोफेसर  बही  इस  प्रकार  का

 बर्तन  कर  सकता  है  और  उन्होंने  अपनी  वह  कला  दिखाई  उस  में  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  लेकिन
 -

 र  20  परसेंट  में  बढ़ोत्तरी  होनी  लम्बे  समय  से  6  हणार

 हुए  20  की  जगह  30  परसेंट  कर  अधिकतम  सीमा  10

 लिए  मैं  माननीय  वित्त  जी  से  भांग  कहूगा

 यह  10  हजार  की  सीमा  ओ

 वाली  बात  चली  आ  रही  उसको  देखते  हू

 की  जगह  15  हजार  कर  देते  तो  इसका  कोई  औषित्य  इस

 कि  इस  बारे  में  भी  पुनविचार  करें|

 उपाध्यक्ष  आयकर  सम्पत्ति  कर  गिफ्ट  इन  सबके  सरलीकरण  की

 बहुत  आवश्यकता  जितनी  कानून  की  निरथंक  जटिलताएं  बढ़ती  जा  रही  जितने
 एमेण्डमेंटस  होते

 जितने  संशोधन  होते  उतनी  जटिलतायें  और  बढ़ती  जा  रही  हैं  भौर  बहुत  सी
 छोटो-छोटी

 तकनीकी  त्रुटियों  के  कारण  से  एक-एक  लाख  तक  की  शास्ति  के  प्रावधान
 रखे  गए  जिसका  कोई

 जिसका  कोई  ओऔचित्य  नहीं  है  |  मैं  एक
 दो  उदाहरण  इस  उारे

 मे  देना  चाहता  हू
 और  इस

 मामले  में

 चाहता  हूं  कि  जरूर  संशोधन  किए  जायें  ।  घारा  इसम  अगर  कोई  व्यक्षित
 नेक

 व
 रिकाएं

 ठीक

 से  नहीं  रख  पा  रहा  है  तो  इसके  लिए  अधिकतम  जुर्माना  एक  लाख
 व्पया  है  इसका  कक

 हक
 बी  ।

 लेखा  पस्तिकाएं  कई  लोग  अज्ञानतावश  भी  नहीं  रख  पाते  कई  लोगों  को  उसकी  जानकारी  ठीक
 शशि

 से  नहीं  होती  बह  नहीं  रख  पाते  हैं  और  इसलिए  उनके  ऊपर  एक  साथ
 अधिक

 शास्ति
 फ

 र
 -

 प्रस्तावित  की  यह  बहुत  गलत  है  और  इसलिए  मैं  प्रस्ताबित  करता  हूं
 कि

 बह  पका  का  धो

 एक  साख्र  रो  गई  है  उसको  दस  हजार  तक  किया  भाव  |  इसी  प्रकार  से  अगर
 कर  का  का  40

 लाकसे  ऊपर  का  टर्ने  ओवर  है  तो  उसको  ऑडिट  कराना  है  ।  कई  बार  कुछ  लोगो  क  टने  भा
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 लाख  से  कम  होते  हैं  लेकिन  किसी  वर्ष  अचानक  बढ़  जाता  40  लाख  हो  गया  और  उनको  कोई  ध्यान

 नहीं  उनका  पहले  ऑडिट  का  काम  नहीं  पड़ा  है  मौर  इसलिए  वह  ऑडिट  नहीं  करा

 पाता है  तो  आप  आश्चयं  करेंगे  कि  ऐसे  प्रकरणों  में  जुर्माना  कितना  जुर्माना  कुल  विक्रय  राशि  का

 आधा  प्रतिशत  और  एक  लाख  दोनों  में  से  जो  भी  कम  भर्थात्‌  एक  लाख  रुपये  का  जुर्माना
 तो  उसको  लग  ही  जाएगा  ।  उसकी  कोई  महत्वपूर्ण  त्रुटि  नहीं  व  रिटर्न  भर  रहा  टैक्स  भर  रहा

 पैसा  जमा  कर  रहा  उसके  बाद  भी  एक  तकनीकी  श्रुटि  के  कारण  से  उसको  एक  लाख  रुपया

 जुर्माना  भगतना  पड़  रहा  इससे  कितना  भ्रष्टाचार  पनप  रहा  यह  कल्पना  वही  लोग  कर  सकते  हैं
 जो  इसको  भुगत  रहे  हैं  इसलिए  इस  तरह  के  प्रावधान  निकाले  जाने  चाहिए  और  एक  लाख  रुपए  जुर्माने
 की  जगह  अगर  एक  दो  पांच  हजार  कर  देते  तो  पर्याप्त  था  ।

 इसी  प्रकार  से  का  प्रावधान  जिसके  ऊपर  जुर्माना  अनिवायं  रूप  से  अगर  किसी  से

 भूल  से  भी  कोई  भुगतान  20  हजार  रुपए  का  बजाय  चेक  के  नकद  में  हो  गया  तो  अनिवायं  रूप  से
 शास्ति  20  हजार  रुपए  की  ही  चाहे  भूल  से  हो  गया  चाहे  पहली  बार  हुआ  हो  ।  इसमें
 शब्द  है  इसलिए  को  हटाकर  करना  चाहिए  |  इसी  प्रकार  से  एक  और  प्रावधान
 है  जिसके  बारे  में  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  वह  है  सेक्शन
 (2),  इसमें  बहुत  ही  छोटी  तकनीकी  त्रुटि  के कारण  से  आयकर  विधान  में  एक  कानून  बना  दिया  गया  है
 कि  ज्ो  ब्याज  डिवीडेंड  चुकाएगा  उसको  उसमें  से  10  प्रतिशत  टैक्स  काटकर  सरकारी  खजाने
 में  जमा  करना  पड़ेगा  ।  व्यापारी  10  परसेंट  काट  रहा  सरकारी  खजाने  में  जमा  भी  कर  रहा  है  लेकिन
 उसको  एक  फार्म  भरना  पड़ता  जो  इनकम  टंकक्‍्स  आफिसर  को  30  दिन  के  अन्दर  भेजना  पड़ता  वह

 ओर  270  का  फार्म  उसने  नहीं  भरा  है  तो  मालूम  उसका  जुर्माना  कितना  है  ?  उसका  जुर्माना
 प्रति  दिन  200  रुपए  अगर  भूल  से  वह  बात  तीन  साल  तक  चली  4  साल  तक  चली  जाए  तो
 उसको  डेढ़  दो  लाख  का  जुर्माना  भरना  पड़ेगा  और  वह  अनिवार्य  है  ।  इस  मामले  में  परिवर्तन  करना
 घाहिए  और  इसको  ठीक  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 अब  मैं  इनडायरेक्ट  टंक्प्त  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  । आपने  डीजल  और  पेट्रोल  के  दाम  बढ़ाए
 इसका  भार  या  बोझ  जो  पड़ने  वाला  वह  कुल  मिलाकर  आम  जनता  पर  आ  रहा

 डोजल  और  पेट्रोल  के  दाम  बढ़ने  से  महंगाई  बढ़नी  शुरू  हो  गई  है  ।  इसका  प्रभाव  यातायात  पर  पडता
 है  |  बसों  में  डीजल  प्रयोग  होता  स्कूटर  में  पेट्रोल  प्रयोग  होता  ये  दोनों  ही  आम  जनता  के  प्रयोग
 में  आने  वाले  साधन  ट्रेन  के  किराए  बढ़े  इसका  असर  भी  पड़ेगा  ।  इसी  प्रकार  से  सारे  बाहन
 डीजल  प्रयोग  करते  हैं  और  80  प्रतिशत  वाहन  सरकार  के  सरकार  का  खर्चा  इसलिए  इस  पर
 आपको  पुनविचार  करना  चाहिए  ।  पेट्रोल  और  डीजल  के  दामों  में  बढ़ोतरी  की  गई  है  उससे  सारी
 ब्यवस्था  चोपट  हो  जाएगी  ।  इससे  किसानों  को  घाटा  यात्रियों  को  घाटा  उद्योगों  को  घाटा
 उपभोक्ताओं  को  घाटा  इससे  सब  को  परेशानी  होगी  ।  इसलिए  इस  पर  आपको  पुनबिचार  करना
 चाहिए  ।

 माचिस  के  बारे  में  वही  पुराना  1990  का  टैक्स  स्ट्रंकचर  ठीक  से  लागू  करेंगे  तो  जो  दस  हजार
 छोटे  उद्योग  हैं  माचिस  बनाने  उनको  लाभ  होगा  ।  फूड  प्रोसेसिंग  में  जो  टिन  प्रयोग  होता  उसके
 ऊपर  आपने  इम्पोर्ट  ड्यूटी  बढ़ा  दी  उनके  द्वारा  जो  माल  पैदा  होता  उसमें  एक्साइज  ड्यूटी  बढ़ा
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 दी  गई  है  ।  इस  बारे  में  भी  आपको  पुनविचार  करना  चाहिए  ।  टायरों  के  दाम  भी  अनाप-शनाप  बढ़ाए गए  हैं  ।  इसलिए  इसके  बारे  में  पुनविचार  होना  बहुत  ही  जरूरी  कर्जा  माफी  के  बारे  में  घर्चा  की  गई कर्जा  माफी  के  बारे  में  माननीय  बित  मंत्री  जी  ने  बहुत  कुछ  घोषणाएं  की  मैं  उनका  स्वागत  करता
 हूँ  ।  को-आपरेटिव  बंक  का  भी  पचास  प्रतिशत  केन्द्र  सरकार  अदा  लेकिन  यदि  आनावारी  की  पद्धति
 लागू  तो  किसी  के  कर्ज  माफ  नहीं  होंगे  ।  यह  एक  छलाबा  है  ओर  भलावा  क्योंकि  छः  आने  की
 स्थिति  में  कर्ज  माफी  घोषित  होना  इतना  व्यर्थ  काम  है  कि  उसमें  लाभ  मिलने  वाले  किसानों  की  मुश्किल से  पांच  प्रतिशत  संख्या  भी  नहीं  होगी  ।  उनको  बिलफुल  डिफाल्ट  माना  जो  आनावारी  में  शामित्
 नहीं  है  ।  इसलिए  यह  स्कीम  आनावारी  पर  लागू  की  गई  तो  यह  सारी  स्कीम  बेकार  इसलिए
 बारी  को  खत्म  किया  जाए  ।  आनावारी  में  कहीं  ऐसा  नहीं  होता  है  कि  कोई  विलफुल  डिफाल्ट  कर  रहा
 है  ।  आनावारी  की  बात  को  समाप्त  करके  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  जो  योजना
 प्रस्तुत  की  उसको  आप  पूरा-पूरा  स्वीकार  कर  तो  किसानों  को  लाभ  प्राप्त  होगा  ।  मध्य  प्रदेश
 सरकार  ने  जो  फार्मूला  प्रस्तुत  किया  उसमें  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  खेती  के  अतिरिक्त  किसी  का  दूसरा
 आय  का  स्रोत  है  तो  छूट  नहीं  मिलेगी  ।  जो  सरकारी  नोकरी  करता  और  खेती  भी  करता  उसको
 छूट  नहीं  मिलेगी  ।  इस  प्रकार  से  ऐसी  कुछ  बातों  को  छोड़कर  बाकी  सब  लोगों  को  जिन्होंने  ट्रंक्टर
 खरीदा  बड़े-बड़े  कर्ज  लिए  हैं  ट्रेक्टर  ओर  एस्थ्रिकल  के  लाखों  में  कर्ज  लिया  इनके  अलाबा
 बाकी  सब  किसानों  का  कर्जा  माफ  किया  जाएगा  |  वही  योजना  अगर  वित्त  मंत्री  जी  स्वी१।र  कर  लें  तो
 ज्यादा  अच्छा  लेकिन  आनावारी  से  कोई  लाभ  किसानों  को  होने  वाला  नहीं  है  ।

 श्री  के०  डो०  सुल्तागपुरों  :  उपाध्यक्ष
 सरकार

 की  तरफ  से  बित्त  मंत्री
 महोदय  द्वारा  जो  फाइनेंस  बिल  प्रस्तुत  किया  मैं  नहीं  समझ्नता

 कि
 इससे  सारे  राष्ट्र  को

 म
 गे  दर्शन

 मिलेगा  ।  जिस  दिन  से  यह  बजट  प्रस्तुत  हुआ  उस  दिन  से  आज  महंगाई  ने  जो  रुप  धा
 रण  किया

 उससे  आम  जनता  पिसती  जा  रही  है  |  इसके  बावजूद  भी
 सरकार  हाथ  पर  हाथ  रखकर  बंठी  हुई

 सबसे  बड़ी  बात  यह  हुई  है  कि  दण्डबते  जी  के  समय  में  सारे  राष्ट्र  में
 हाहाकार  मचा  हुआ  ह  र

 जगह लोग  एजीटेशन  कर  रहे  हैं  कि  महंगाई  को  कम  लेकिन
 महंगाई  बढ़ती  जा  रही  आपने  डीजल

 के  दाम  आपने  पेट्रोल  के  दाम  इससे  बड़ा  भारी
 फक्क  पड़ता  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहुता  ह

 कि  राष्ट्र  के  अन्दर  महूंगाई  की  वजह  से  गरीब  लोग  तंग  हो  रहे  है  ।

 उपाध्यक्ष  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  वित्त  बिल  रखा  मैं
 उसका

 विरोध  करता  हूं  ।  मोर्चा
 सरकार  ने  लोगों  से  झूठे  वायदे  किए  थे  कि  जैसे  ही  भाप  बीट

 डाल
 कर  आगे

 हम
 गरोबी  को  खत्म

 करने  के  लिए  पग  लेकिन  इस  सरकार  की
 नीति

 रह  है  कि  भाषण  दे  के
 इनको  पूण

 एलान  करके  खुश  करो  ।  इस  तरह  से  गरीबी  खत्म  होने  बाली  नहीं  है  ओर  न  ही  इस  प्रकार  की  क्षमਂ

 है  सरकार  में  ।

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  आपने  को-आप्रेटिब्ज  के  के
 जो

 के  बारे  में  क
 दा

 दै
 व

 ९
 कक कर्जा  भारत  सरकार  देगी  ओर  50  फीसदी  वहां  को

 राज्य  सरकार
 मैं  यह्‌

 जान
 ।

 ि  हि  फ् राज्य  सरकार  ने  हर  साल  की  तरह  भाटे  के  बजट  रखे  हैं  और
 जितने  बजट  दस

 |
 पग  है  उन

 बजटों में  टैक्स  का  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  जब  टक्ष्स
 नही  लगेंग

 का  ल
 पैसा  देंगे  और  न  देने  वाले  जो  लोग  पैसे  का  दुरुपयोग  करते  हैं

 उन
 आर  दि  गा

 हजार  रुपए  के  कर्ज  को  माफो  से  आम  किसान  का  भला  नहीं  होगा  ।  का
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 जबकि  उनकी  आधथिक  दशा  सुधरती  ।  यहां  पर  कहां  गया  है  कि  जिसके  पास  50  एकड़  जमीन  है  और
 जिसकी  फसले  अच्छी  होती  है  उसके  कज  माफ  करने  की  बात  होगी  ।  ऐसे  लोगों  के  भाई  आई०ए०एस०
 अफसर  बन  जाते  एम०  पी०  बन  जाते  दूसरे  अधिकारी  बन  जाते  हैं  ।  ऐसे  लोग  कर्ज  माफ  करा  ले

 जाएंगे  ।  जो  समाज  में  गरीब  आदमी  हम  चाहते  हैं  कि उसको  इसका  लाभ  आज  हम  कहते
 हैं  कि जिसकी  सात  हजार  रुपए  की  आमदनी  है  वह  गरीबी  रेखा  से  पार  हो  सरकार  यह  मानती

 है  कि  वह  गरीबी  रेखा  से  निकल  चुका  है  ।  लेकिन  सात  हजार  तो  उसी  की  आदमी  की  आमदनी  होथी
 जो  बहुत  गरीब  से  गरोब  है  ।  आपने  दस  हजार  रुपए  की  बात  करके  लोगों  में  बेईमानी  फंलाने  का  काम
 किया  कुछ  को  लाभ  निर्धन  छूट  जाएंगे  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  सही  मायनों  में  आप  गरीब  लोगों  का  भला  करना  चाहते  हैं  तो  खेतिहर

 मजदूरों  आदिवासियों  और  छोटे  किसानों  के  कर्जे  माफ  कीजिए  ।  आपने  ट्रेक्टर  की  कीमत
 आपने  पेट्रोल  फे  दाम  इनका  भी  नुकसान  किसानों  को  हुआ  ।  इस  कर्ज  के  लिए  आपने

 एक  हजार  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  इतनी  रकम  से  किसान  लाभ  नहीं  उठा  सकेगा  ।  आपने
 इलेक्शन  से  पहले  एलान  किया  था  कि  आप  दस  हजार  रुपए  तक  के  हर  क्न्म  के  कर्जे  माफ  करेंगे  अगर
 आप॑  इस  पर  कायम  रहते  हैं  तो  भी  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  कोई  अच्छा  काम  करने  के  बारे  में
 सोचा  मगर  शहर  के  गरीब  को  भुला  दिया  ।

 आपने  कहा  कि  वहां  बन  खेती  लगाएंगे  और  इसके  लिए  पैसे  का  प्रावधान  आपने  कहा
 कि  हम  किसानों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  पैसे  का  प्रावधान  हम  मछूआरों  को  मदद  करने  के  लिए
 काम  करेंगे  ।  आपने  अभी  अनाऊंस  किया  कि  मछुआरे  के  लिए  टेक्‍्स  उठा  दिया  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि

 हमारा  जो  हिमाचल  प्रदेश  गढ़वाल  का  जो  भी  पहाड़ी  इलाका  है  जहां  कि  पनबिजली  योजनाएं  बन

 रही  हैं  उनमें  राष्ट्र  को कितना  लाभ  होगा  ।  आपने  पहाड़ी  इलाकों  में  नदी-नालों  पर  जो  बड़े-बड़े  डेम
 लगाए  हैं  उन  डेमों  में  भूमि  का  कटाव  रोककर  इनकी  हिफाजत  में  बल  लगाकर  वहां  पर  भूमि  का
 कटाव  रोका  पेड़  लगाए  जाएं  ।  अगर  आप  इसको  रोकना  चाहते  है  तो  बहां  पेड  में  फल  वाले

 बुक्ष  लगाने  ओर  दरख्त  लगाने  के  लिए  प्रावधान  करें  ।  आप  वन-खेती  लगाने  की  बात  करते  हैं  |  बन  ब्चेत
 तो  हमेशा  लगते  हूर  साल  लगते  हैं  ।  इसके  लिए  प्रावधान  करने  से  क्या  होता  है  कि  जो  राज्य  सरकारें
 हैं  वे  इस  पंसे  का  दुरुपयोग  करेंगी  ।  वह  सारा  पैसा  ऐसे  ही  जाता  उससे  कोई  प्लान्टेशन  नहीं  होता  ।
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  पहाड़ी  इलाके  उनमें  आप  चाहते  हैं  कि  उनकी  आधिक  स्थिति  मजबूत
 हो  और  अच्छी  भूमि  के  कटाव  को  रोका  जाए  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  सारे  पहाड़ी  क्षेत्रों  का
 सर  राण्य  सरकार  से  करबा  लीजिए  भौर  खुद  आप  अपनी  एजेन्सी  से  भी  इसका  सर्बे  करवा  लीजिए  ।

 जहां-जहां  पर  जमीन  खाली  पड़ी  हुई  है  वहां  पर  बन  खेती  करने  के  लिए  आप  उनकी  मदद  करें  और
 फोरेस्ट  के  वन-खेती  के  लिए  जो  पैसा  रखा  हुआ  उसके  लिए  मैं  आपको  एक  सुझाव  दूंगा  कि
 फलदार  बुक्ष  लगाने  के  लिए  किसानों  को  अगर  यह  प॑सा  मिलेगा  तो  इससे  उनकी  खेती  भी  हो  सकेगी
 और  उनकी  इनकम  भी  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  कई  जगह  इस  तरह  की  ज॑से  अभी
 आपने  कहा  है  कि  जो  फौजी  आदमी  और  सूबेदार  हैं  या  अधिकारी  मैं  समझता  हं  कि  उनके  लिए
 पेंशन  का  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  और  पेंशन  इस  तरह  की  होनी  जो  उनका  पद  है  उसके

 हिसाब  से  जी  आज  का  रिटायर  है  ओर  पुराने  रिटायरमेंट  बाले  लोग  उन  सबको  समान  पेंशन
 मिलनी
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 ना  ओ  ee  चना  ले
 बिजली  के

 बारे
 में  मै ंआपको  यह  कहता  भाहूंगा  कि  नो  आज  बड़ेशवढ़े  ढेम  हिमाचल  प्रदेश  में

 लग
 रहे  हैं  भोर

 उसके  लिए  स्वीकृति  भी  ही  चुकी  है  लेकित  उसके  लिए  पूरे

 ह
 साधन  रुपलब्ध  नहीं उसमें  *

 थपा  झाखड़ी  उसमें  1500  मेगावाट  बिजली  पंदा  उससे  भाधिक  स्थिति
 मजबूत  होगी  ओर  इसके  साथ-साथ  पड़ौसी  राज्यों  की  भी  स्थिति  मजबूत  होगी  ।  उसके  लिए  भी  आप
 पैसे  का  प्रावधान  करें  और  जो  आज  हमारे  प्रोजेक्ट  हिमाबल  प्रदेश  में  सेस्टर  द्वारा  मंजर  उनके  लिए
 आप  ज्यादा  से  ज्यादा  धन  रखें  |  साथ  ही  साथ  यह  भी  जरूर  करें  कि  जो  पहाड़ी  क्षेत्र  है  उनके  लिए  भी
 आपको  ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  करनी

 हे

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  के  अन्दर  जितने  टैक्स  को  न  देने  बाले
 और  इनकम  को  छिपाने  वाले  लोग  ऐसे  लोगों  के  आंकड़े  बहुत  ज्यादा  हैं  और  उनको  आप  बट  बाते
 में  डाल  रहे  आप  उनके  ऊपर  छापे  मारिएं  और  जी  पैसा  उनकी  तरफ  बकाया  उसकों  बसूस

 सरकारी  खजाने  में  ला  करके  राष्ट्र  के
 ऊपर  उस  पैसे  की  बच  करें  तांकि  राष्ट्र  कै  लीगे  आंगे  बढ़

 वरना  यही  बड़े  लोग  ही  पंसे  को  खाते  रहेंगे  ।

 आज  हैजारों-फरोड़ौं  हपया  उनके  पास्त  है  और  उसको  वे  अपने  इस्तेमाल  में  शगा  रहे  हैं  और
 सरकार  से  कहते  हैं  कि  हमारे  पांत  कुंछ  नहीं  मैं  आपकी  यंह  बंतातो  चाहूँगा  कि  जो  इष्डस्ट्रौज  है
 या  ग्रामों  में  बड़े-बड़े  लोग  उन्हीं  लीभों  के  पास  ही  ज्यादा  पैसा  होता  आप  यह  पंशा  उनसे  वसूल
 करके  राष्ट्र  के  लोगों  पर  जिससे  आम  जनता  का  भी  भला  हो  सके  ओर  पूरे  राष्ट्र  का  भला  हो
 सके  ।  इस  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  तभी  यह  राष्ट्र  उस्नति  कर  सकता  है  ।

 थरो  हेमेख  सिंह  बनेड़ों  :  उपाध्यक्ष  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए
 मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  बैना  चाहता  हूँ  कि  जिस  सूक्न-बूप्त  से  उन्होंने  बजट  पेश  किया  है  और  जी
 विशीय  स्थिति  हमैं  विरासत  में  पूर्व  सरकार  से  इतनी  बिगड़ी  हुईं  मिली  लेकिन  इसके
 बाद  भी  आपने  गरीब  जनता  के  ऊपर  बगेर  कोईं  भारी  बोझ  डॉले  या  भारी  कर  लंगांएं  हुए  यह  वित्त
 विधेयक  और  बजट  पेश  इसके  लिए  आप  बधाई  के  पांत्र  मैं  विशेष  रूप  से  सरकार  का  ध्यान
 इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जी  चुनाव  कै  समय  हमने  10  हजार  रुपए  तक  के  कर्ज  बी
 माफी  की  घोषणा  को  उसमें  आज  महीने  हो  चुके  हैं  भोर  केवल  सरकार  की  तरफ  से  आश्यासन
 मात्र  का  ही  शब्द  सुनाई  पड़  रहा  हम  जब  कन्ती  भी  अपने  क्षेत्र  में  जाते  हैं  तो  सबसे  पहले  हमसे  यही
 सवाल  किया  जाता  है  कि  थ्रो  10  हजार  कपए  तक  के  कर्ज  माफी  की  धोषणा  भापने  उम्रको
 कार्यान्बित  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ?  मैं  सरकार  से  अपेक्षा  रख्षता  हुं  कि जो  भी  कदम  उठाने  थो  भी
 आपको  निमम  बनाने  जिस  तरहु  से  भी  कर्ज  माफ़ी  के  लिए  आपको  राय  लेनी  बह  शी
 शीक्ष  ले  करके  उनकी  तकलीफों  को  दूर  aT)  ।  जिन  काइतकारों  और  दस्तकारों  को  बाश्तव  में  तकलीफ

 उनको  तुरन्त  राहुत  दिलामे  के  लिए  आप  यह  कार्य  शीघ्र

 मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  आज  भी  विशेषकर  के  काश्तकारों  और  दस्तकारों  ने  जो  लोग  और

 कर्ज  सरकारी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  लिए  कह  उनके  ऊपर  ज्यो  के  त्यों  इन  कार्य  को  आपको

 अपने  हाथों  में  ले  लेता  विज्षेषकर  काश्तकारों  ने  जो  लोन  लिए  श्रहृका री  संस्थाओं  के  माध्यम

 से  लिए  मैं  इस  बात  का  इसलिए  ओर  देकर  उल्लेख  कर  रहा  है  क्योकि  विशेषकर  राजस्थान  में

 सहकारी  सस्थाएं  अभी  तक  हमारे  बिरोधी  भाइयों  के  नियस्रण  मं  हैं  भोर  सरकार  को  बदसाम  करने  के

 लिए  गरीब  काश्तकार  जिसने  डेढ़  दो  हजार  रुपया  कर्जा  लिया  उसको  हर  15  विन  के
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 बाद  नोटिस  भेज  दिया  जाता  उन  पर  सख्ती  की  जा  रही  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  तक  सारे

 नियम  नहीं  बन  तब  तक  कम  से  कम  कर्जा  वसूली  स्थगित  करने  के  भादेश  तुरन्त  दे  दिए  जाने

 चाहिए
 ।

 उपाध्यक्ष  राजस्थान  राज्य  आज  अभावग्रस्त  स्थिति  में  है  । उसके  ऊपर  अकाल  की  छाया

 जून  के  महीने  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  हमारे  प्रदेश  के  सामने  इतनी  भयंकर  होगी मंडरा  रही  है
 इसका  उल्लेख  मैंने  बार-बार  किया  है  ।  अभी  केन्द्र  सरकार  ने  राजस्थान  सरकार  को  इसके  लिए  जो  मदद

 दी  वह  बहुत  ही  कम  है  ।  राजस्थान  के  गांबों  में  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  यहां  से  और

 राशि  दी  जानी  ताकि  वहां  की  जनता  को  राहत  मिल  सके  ।

 उपाध्यक्ष  अब  मैं  वित्त  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  तीन  बातें  आपके  सामने  रखना  चाहता

 इन  बातों  का  मैं  विशेष  रूप  से  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 पहली  बात  यह  है  कि  आयकर  की  सीमा  30000  रुपए  तक  बढ़ाने  की  मांग  पूरे  देश  से  आ  रही

 है  |  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आता  कि  30000  रुपए  की  आय  हमारी  सरकार  की  नजर  में  इतनी  बड़ी
 आय  कंसे  दिखती  है  कि  इस  पर  आयकर  में  छूट  नहीं  दी  जा  सकती  ।  इसलिए  मेरी  सरकार  से

 गुजारिश  है  कि आयकर  सीमा  18000  से  बढ़ा  कर  कम  से  कम  30000  तक  करनी

 दूसरी  जिसका  जनता  से  सीधा  ताल्लुक  वह  है  राशन  में  मिलने  वाले  गेहूं  की  कीमत
 जिसको  सरकार  ने  बढ़ाया  है  |  राशन  का  गेहूं  कौन  लेता  कहां  पर  वितरित  किया  जाता  जहां  पर
 वास्तव  में  उसकी  आवश्यकता  होती  है  ।  गरीब  गरीब  किसान  उसको  प्राप्त  करता
 विशेष  कर  राजस्थान  राज्य  में  जहां  6  वबषं  से  किसान  ने  अपने  ख्लेतों  में  गेहूं  पंदा  होते  नहीं  जहां
 पर  अकाल  उस  किसान  को  इस  गेहूं  की  आवश्यकता  राशन  की  दूकानों  से  गरीब  लोगों  को  यह  गेहूं
 वितरित  किया  जाता  उसकी  कीमत  बढ़ा  दी  गई  है  ।  इससे  गरीब  मजदूर  के  दिल  पर  कया
 बीत  रही  इसलिए  मैं  सरकार  से  प्राथंना  करना  चाहता  हूं  कि कम  से  कम  राशन  की  गेहूं  की  कीमत

 पहले  की  तरह  ही  रखनी  इस  बढ़ोत्तरी  को  वापिस  लिया  जाना

 एक  बात  एस्टेट  डग्रूटी  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  जो  सम्पदा  कर  अ्यक्ति  की  मृत्यु  के  बाद
 उसके  उत्तराधिकारी  को  प्राप्त  होने  वाली  सम्पत्ति  पर  लगाया  जाता  इसको  लेने  का  उद्देश्य  सरकार
 का  यह  है  कि  जिनको  करोड़ों  रुपए  की  सम्पत्ति  प्राप्त  होती  उनसे  टैक्स  लिया  जाए  ।  मेरा  सरकार
 से  बिल  मन्त्री  जी  से  निवेदन  है  कि  इसकी  सीमा  बांध  देनी  10-20-25  लाख  रुपए  की  संपत्ति
 जिसको  उत्तराधिकार  में  प्राप्त  होती  एक  सीमा  बांध  कर  इस  पर  टंक्स  लिया  जाना  लेकिन

 4-5  लाख  या  इसी  तरह  की  और  संपत्ति  प्राप्त  होने  पर  इस  नियम  के  अन्तर्गत  असेसी  को  बहुत
 भागदौड़  करनी  पड़ती  है  और  उसको  काफी  परेशानी  उठानी  पड़ती  इस  ओर  ध्यान  देने  की

 आवश्यकता  है  |

 उपाध्यक्ष  वन  मंन-वन  रेंक  की  घोषणा  हमारी  सरकार  का  एक  बहुमूल्य  और

 कारी  कदम  वन  मेन  वन  रेंक  की  जो  घोषणा  प्रधानमन्त्री  जी  ने  पूरे  देश  ने  उसको  सराहा

 इसको  लागू  किया  जाए  |  साथ  ही  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  पूर्व  सेना  के  मिलटरी

 आर्मी  आफिसर  या  नेवी  आफिसर  रिटायर  हुए  हैं  उनको  कम  पेंशन  मिलती  क्यों।क

 उनकी  तनख्वाह  बहुत  कम  थी  ।  तो  उनकी  पेंशन  बढ़ाने  की  आवश्यकता  जो  आफिसर  ब्तंमान  में
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 रिटायर  होता  है  उसको  आज  की  तनख्वाह  के  आधार  पर  केंशन  दी  जाती  पूर्व  के  जो  आफिसर
 उनकी  प्रतिशत  वैसे  ही  बहुत  कम  उनको  भी  पेंशन  आज  के  हिसाब  से  दी  जाए  तो  उनको  राहुत  ध्
 जाएगी  ।  यह  एक  सही  कदम  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  अगर  आप  बोलना  चाहते  तो  मुझे  उम्मीद  है  आप
 अपना  भाषण  10  या  15  मिनट  में  समाप्त  कर  सकते  हैं  ।

 रो  राम  नाईक  :  मैं  आज  शुरू  ओर  कल  समाप्त  करूंगा  ।

 प्रो०  मध  वषण्डबले  :  तब  तो  आप  सारी  रात  बोलते

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  जी  श्री  अगर  आप  बोलने  के  लिए  तैयार  हैं  भौर  आज  ह्दी
 समाप्त  करते  तो  ठीक  अन्यथा  हम  देखेंगे  कल  किसको  बोलता  है  ।

 मुझे  आशा  है  कि  अन्य  कोई  सदस्य  बोलना  नहीं  चाहता  ।  सभा  अब  स्थगित  होती

 7.42  म०  प०

 लत्पश्चात्‌  लोक  सभा  17  1990/27  1912  के  ग्यारह  बचे

 म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 __  विशिमनाीन्  ाााएएएएएए
 LS «ea  3०७  रस  रा  सा

 :  दी  स्टील  मेन्यु०  कं०  विभाग ),  अजमे री
 मुद्रक
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